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 श्री  भागीरथ  (  काबा )

 श्री  प्रीत  श्री  मनोरंजन  ate  निकोबार

 श्रीमती  रेणुका देवी  दीप

 श्री  सुरजीत  सिंह  श्री

 श्री  जे  सी  श्री  दीनेन  (



 सदस्यों  की  वर्णानुक्रम  सूची  9  1979

 श्री  स्याम  प्रसन्न  श्री  दयामनल्दन

 श्री  asta  सिह  श्री  समर  (  हावड़ा )

 भारत  श्री
 )  श्री  गोविन्द

 श्री  (  नगर कुरनूल  श्री  किया  (az) ~)

 श्री  फादर  मन्थनी

 श्री

 म  श्री  गोरे

 श्री  श्री
 )

 श्री  घनिक  लाल
 मुलतान  fag,  चौधरी

 श्री  मुकुन्द  श्री  कुसुमा  कृष्ण

 विजय  श्री  चन्द्र  शेखर

 श्री  पी०  श्री

 श्री  रघुबीर  सिंह  )
 श्री  नागेइ्वरराव  )

 श्री
 )

 श्री  प्रतीत  कुमार  )

 श्री  मुख्तियार  fag  )  श्री  प्रसन्न  भाई

 श्री  रामचन्द्र  )  मेरी  श्री  जाज॑  (
 )

 मल्लिका जु  श्री
 )  श्री  शिकार  )

 श्री  विजय  कुमार  दिल्‍ली )  मोहन  श्री

 श्री  श्री  विजय

 श्री  (  भुनभुन )  मोहम्मद  हयात  श्री  )

 श्री  हरि  शंकर  (  श्री

 सरोजिनी  मोहिन्द्र  श्री

 श्री  arar  श्रीमती

 श्री  जगदीश  प्रसाद

 श्री  लक्ष्मणराव  )  q

 श्री  राजाराम  शंकर राव  श्री  नन्दी

 श्री  |  श्री  जगदम्बी  प्रसाद

 श्री
 )  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  )

 श्री  नरसिंह  )
 श्री  सैयद  कासिम  wet

 )  श्री  रामजी  लाल

 श्री  नाथूराम  )  श्री  रूपनाथ  fag

 श्री  गोविन्द
 राम  श्री  विनायक  प्रसाद  )

 मृत्यु जय
 प्रसाद  )  श्री  शरद  )

 श्री  जनेश्वर  (  इलाहाबाद  )  श्री  हुक्म  देव  नारायण
 )

 मिश्र  श्री
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 ची

 श्री  नंदी  रामदास  fag,  श्री

 श्री  रामदेव  श्री  )

 रमापति  fag,  श्री

 x  राम  श्री

 रघुवीर  श्री  (  कुरुक्षेत्र )
 राम  श्री  के०

 श्री  रामचन्द्र  श्री  एन  कुदनतई

 रणजीत  fag,  श्री
 )

 श्री  पी०  एस०

 श्री  राम  श्री

 श्री  वयालार
 )

 श्री  के०  एस०  (  गोविचेट्रिपालयम )

 रवीन्द्र  प्रताप  fag,  श्री
 )

 श्री  एस०  )

 रशीद  श्री  श्री  बलवन्त  fag  )

 श्रीमती  अर हिलया  पी ०  श्री  ए०  के०

 उत्तर-मध्य  श्री  गोरी  शंकर

 श्री  शार ०  एन०  श्री  नमंदा  प्रसाद

 श्री  जी०  श्री  शिवराम

 राघवेन्द्र  श्री
 )

 डा०  सर दीदा

 श्री  बी०  श्री  सौगत

 राज  केशर  श्री  दहर  श्री  एस०  एम०  संजीवी
 )

 श्री  रतन  सिंह  दक्षिण  श्री  एम०  सत्यनारायण

 श्री  के०  ए०  श्री  जगन्नाथ

 श्री  (  रायबरेली  श्री  लगाम  कोंडला

 श्री  के ०  To  श्री  जे०  रामेश्वर

 श्री  पी०  वी०  जी०  (  बोमडिला )  श्री  जी०  मल्किजंन  )
 श्री  अमर  सिह  भाई  श्री  पट्टा भी  राम

 )
 डा०  भगवान  दास  श्री  नरसिंह

 राम  ग्रिजेश  श्री  श्रीमती  रामाबाई  आनंद
 )

 श्री  रामदेनी  श्री राजे  विश्वेश्वर

 राम  श्री  (  बाराबंकी )  श्री  राम  लाल

 श्री  )  श्री  रामगोपाल

 राम  गोपाल  चौधरी  श्री  आर

 रामचन्द्रन  श्री  पी०
 मध्य )  श्री  ग्लोबल

 श्री  श्री  ब्रह्मानन्द  (FtaATITaT )
 रामजी  डा०  (  श्री  विजय  भास्कर

 श्री
 )  रेड्डी  श्री

 रामजीवन  श्री  श्री  नरसिम्हा
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 श्री  बायप्पा  )  दांव  श्री  )

 श्री  रूडॉल्फ  निर्देशित  श्री  जगन्नाथ

 भारतीय  )  श्री  यज्ञदत्त

 डा०  ग्राम
 )  श्री  राजिन्द्र  कुमार

 श्री  मती  )

 ल  श्री  दया  राम  (  फरूखाबाद )

 श्री  (FAHT)  डा०  महीपक  सिंह

 श्री  )  शारदा  श्री

 लहानु  सिडवा  श्री  (  डहानु  )  श्री  भानु कुमार

 लालू  श्री  (  श्री  रामघारी  (  पारीना

 श्री  श्याम  सुन्दर  श्री  यमुना  प्रसाद

 भाई  श्री  श्री  (  बस्तर

 श्री  निहार  श्री  सूरज  बहादुर

 लियाकत  श्री  सैयद  (  श्री  प्रण्णासाहिब  )

 श्री  ay  श्री  (  बस्ती )

 श्री  होरपिस्टोन  दिव  सम्मति  श्री

 श्री  शंकर  सिंह  जी  श्री  )

 श्री  अब्दुल  अ्रहमाद  श्री  चिमन  भाई  एच०  (  राजकोट

 श्री  रीत लाल  प्रसाद  श्री  मदन  लाल

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  श्री  एन०  के ०

 श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  श्री  विनोदभाई  बी
 ०  )

 श्री  फूल  चन्द  (  शेर  प्रो
 ०

 श्री  बृजलाल  (  महासमुद्र  )  श्रीमती  रानो

 श्री  रघुनाथ  सिंह  श्री  ho  एस०

 श्री  रवीन्द्र
 )  श्रीकृष्ण  fag,  श्री

 श्री  हरगोविंद  श्री  रुद्र  प्रताप

 श्री  धर्मवीर  )

 श्री  neat  बिहारी  दिल्‍ली )  स

 श्री  (  तिरू पत् तूर )  श्री  पी०  ए०

 वी  श्री  )  श्री  पी०  एम०

 श्री  मोहम्मद  डा०  ato  ए०  )
 श्री  सईद  श्री  )

 श्री
 )  प्रो ०  शिब्बन लाल

 दया  श्री  देवेन्द्र
 )

 वाकर  श्री  सत्यदेव  श्री  )
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 श्रीदरोनमराजू  श्री  सी
 ०

 श्री  शक्ति  कुमार  )
 श्री  रामजी  लाल

 श्री  महेन्द्र नारायण  )
 श्री  सुरेन्द्र  का

 श्री  दौलतराम  सुरेन्द्र  श्री
 )

 श्री  शिव  नारायण
 सूरज

 श्री

 श्री  बसंत  श्री  Fo

 श्री  दंदाकसेखर  श्री  प्रफुल्ल  चन्द्र

 श्री  नारंग  श्री  रोबिन
 )

 श्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  श्री  इब्राहीम  सुलेमान

 श्री  महेन्द्र  सिह  श्री  मनोहरलाल

 सामन्त  श्री  पदमचरण
 )  श्री  रूपलाल

 श्री  एम  )  श्री

 श्री  To  के ०
 )  श्री

 ))

 श्री  दादा घर  (  स्वतन्त्र  ,
 श्री  जगन्नाथ  प्रसाद

 एस ०  )  स्वामी  ,
 श्री  सिद्धरामेदवर

 fag,  डा०  डा०  सुब्रहमण्यम  (  बम्बई-उत्तर  qa  )
 सिकन्दर  श्री  चौक  श्री

 ato  वी
 ०

 श्री  एच०  एल «५  पी०  श्री  राम  सेवक

 श्री  महामाया  प्रसाद  हरिके दा  श्री  (
 श्री  सचिन्द्र  लाल  हरेन  श्री

 श्री  माधवराव  श्री

 पूर्ण  नारायण  श्री  कृष्ण  चन्द्र

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  श्री
 )

 श्री  ato  एम०  )  हुकम  श्री
 )

 gars  fag,  श्री  )  श्री  )
 श्री  ate  एम०  )  a

 सुन्ना  श्री  ए  श्री  छत्र  बहादुर



 लोक-सभा

 अ्च्यक्ष

 थ्री  फके  एस०  हेगड़

 उपाध्यक्ष

 श्री  गोडे  म्यारी

 सभापति

 sit  बी०  पी०  कदम

 श्रीमती  पार वं तो  कष्णन ष्

 डा०  alo  ए०  सैयद  मोहम्मद

 थ्री  जगन्नाथ  फार्मा

 श्री  re  Fo  दिवाकर

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव

 सचिव

 श्री  अवतार  सिंह  frat



 भारत  सरकार

 मंत्री मंडल  के  सदस्य

 प्रधान  मंत्री  क  श्री  मोरारजी  देसाई

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  e  श्री  चरणसिंह

 उपप्रधान  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्त्री  श्री  जगजीवन  राम

 e  sl  लालकृष्ण  आडवाणी सुचना  फिर  प्रसारण  मंत्री

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  ह  श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा

 निर्माण  भर  orate  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मंत्री  श्री  सिकन्दर  बख्त

 कृषि  wit  सिचाई  मन्त्री  ?  श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला

 न्याय  पौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  श्री  शान्ति  भूषण

 समाज  कल्याण  ग्रोवर  संस्कृति  मंत्री  डा०  प्रताप  चंद्र

 रेल  मंत्री  प्रो०  ae
 दण्डवत

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  WIT  सहकारिता  मंत्री  श्री  मोहन  मारिया

 उद्योग  मंत्री  चि  e  श्री  जानें  फर्नान्डिज

 पेंशन  रोक  नागर  चीनी  मंत्री  .  श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक

 गुह  मंत्री  चि  चि  श्री  एच०  Wo  पटेल

 इस्पात  और  खान  मन्त्री  श्री  बीजू  पटनायक

 ऊर्जा  मन्त्री  चि  चि  श्री  पी०  रामचन्द्रन

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  कल्याण  मन्त्री  श्री  पी०  रामचन्द्रन

 रन
 विदेश  मंत्री  e  कि  श्री  दि  बिहारी  बाजपेयी

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 संचार  मंत्री  श्री  बुलाल  वर्मा

 राज्य  मन्त्री

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  सतीश  अग्रवाल

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  श्रीमती  रेणुका देवी  बरकट  की

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  प्राचीन  बेग

 नौवहन  are  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  श्री  चन्दा  राम

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  घनता  fag  गुलशन

 निर्माण  श्र  आवास  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  राम  किकर

 बदे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  समरेन्द्र  कुण्ड

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  .  श्रीमती  भाभा  माइती

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  *  *  श्री  धनिक  लाल  मण्डल
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 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जनेश्वर  मिश्र

 इस्पात  भ्र ौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ह  श्री  कड़िया  मुण्डा

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  नरसिंह  यादव

 गृह  मंत्रालय  ait  न्याय  ate  कम्पनी  काय

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ह  श्री  Uo  डी०  पाटिल

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  त्री  फजलुर  रहमान

 श्रम  तथा  संसदीय  कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  नारंग  साय

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  नरहरि  प्रसाद  सुकदेव  साय

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  दिव  नारायण

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  Tie  दोर  fag

 कृषि  atc  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  e  श्री  भानु  प्रताप  fag

 सूचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  जगवीर  सिंह

 श्रम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डा०  राम  सिंह

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  जुल्फीकार  उल्लाह
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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 जोक  सभा

 नबा

 9  1979/18  1901

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  FE
 ।

 (  श्रष्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 ———

 सदस्यों  द्वारा  शपथ  क्‍्ह्ण

 थी  राज  नारायण  :  मैं  नियम  388  के  तहत  एक  व्यवस्था  का  प्रदान

 उठाना  चाहता  हूँ  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  नए  सदस्य  शपथ  लेंगे  या  प्रतिसान  करेंगे  ।

 सदस्यों  को  दापथ  दिलाई  गई  ।

 श्री  रविनन्दन  सिंह  )

 श्री  एस०  सिंगरावदीवेल

 श्री  के ०  मुरुगन  )

 नए ला पाण ee  ee

 निघन  सम्बन्धी  उत्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अज  हम  लगभग  दो  महीने  बाद  मिल  रहे हैं  मैं

 >
 बड़े  दुःख  ai  साथ  age  दो  साथियों  श्री  Fo  च्  रामया  कौर  श्री  अण्णा  साहेब  नागर  तथा  तीन

 भूतपूर्व  सदस्यों  श्री  बी०  एस०  श्रीमती  संगम  लक्ष्मीबाई  कौर  श्री  जोखिम  जलवा  के  निधन

 की  सुचना  देता  हूं  ।

 श्री  के ०  रघु रा मैया  का  निधन  67  वर्ष  की  ag  में  हृदय  गति  रुक  जाने  के  कारण  5

 1979  को  नई  दिल्‍ली  में  त्र  ।  एक  सक्रिय  संसद शास्त्री  के  रूप  में  श्री  राघु  रामया  आन्ध्र  प्रदेश  के

 गुटर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  आये  थे  और  वह  काफी  समय  तक  संसद  में  रहे  वह  1952  में  पहली Q

 लोकसभा  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  संसद  में  gry  और  तब  से  ag  सभी  लोकसभाश्रों  के  सदस्य  रहे  ।

 श्री  राघु  रामया  ने  लोकसभा  में  शीघ्र  ही  ख्याति  प्राप्त  कर  ली  ।  वह  1955  से  1957  तक

 याचिका  समिति  के  भ्रध्यक्ष  रहे  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  अनेक  संसदीय  समितियों  के  वह  सदस्य  भी  रहे
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 एक  योग्य  बेरिस्टर  ग्रोवर  प्रशासक  होने  के  नाते  श्री  रघ  रामया  को  1957  में  केन्द्रीय  सरकार

 में  एक  मन्त्री  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  ।  1957-1967  में  एक  उप-मन्त्री/राज्य  मन्त्री  के  रूप

 में  उन्होंने  रक्षा  श्रम  रोक  पूरी  पेट्रोलियम  ate  योजना

 ग्रोवर  समाज  शादी  विभिन्  विभाग  संभाले  |  1969  में  उन्हें  संसद  य-कार्य  तथा

 नौवहन  झोर  परिवहन  मंत्री  बनाया  गया  कौर  1970  में  वह  मंत्रिमंडल  स्तर  के  मन्त्री  बनाये

 गये  |  इस  हैसियत  में  उन्होंने  मान  1971  तक  कार्य  किया  ॥

 उन्हें  1973  में  मंत्रिमंडल  स्तर  के  संसदीय-किये  मंत्री  के  रूप  में  शपथ  दिलायी

 गई  कौर  पांचवीं  लोकसभा  के  भंग  होने  तक  प्रवास  तथा  पर्यटन  और  नगर विमानन

 विभागों  सहित  विभिन्‍न  विभागों  का  कार्यभार  संभाला  ।

 अ्रनुसुचित  श्रमिक
 कामना  रियों  ake  समाज  के  दुबई  वर्गों  के  कल्याण  में

 गहरी  रुचि  रखते  हुए  श्री  रघु  रामया  ने  1942  से  sae  हरिजन  सेवक  मद्रास  के  एक  सचिव

 रूप  में  कार्य  किया  ।  वहू  1954  में  डाक  प्रौर  तार  कमेंट्री  संघ  1956  में

 ग्राहक  प्रदेश  जीवन  बीमा  वेतनभोगी  म्रधिकारी  संघ  श्र  1956  में  प्रतीत  भारतीय  डाक  कर्मचारी

 ग्राहक  मंडल  के  भ्रध्यक्ष  रहे  ।

 उन्होंने  1975  कौर  1976  में  ्र  राष्ट  मंडल  संसदीय  सम्मेलनों  के  भारतीय

 शिष्टमंडलों  का  नेतृत्व  किया  ।

 उन्होंने  1957  भ्र ौर  1966  में  झाई ०  पी०  य०  परिषद  की  बैठकों  में  भारत  का  प्रतिनिधित्व

 किया  ।

 उन्होंने  1970  में  मांट्रियल  में  हुए  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  राज मागं  1975  में  श्रीलंका  में

 हुए  श्रीवास  मंत्रियों  के  1976  में  वैंकुवर  में  हुए  प्राकृतिक  वास  सम्बन्धी  राष्ट्र  संघ  सम्मेलन

 सहित  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  के  अनेक  सरकारी  बिष्ट  मंडलों  का  नेतृत्व  किया  |

 उनके  निधन  से  देश  ने  एक  योग्य  प्रशासक  और  सुविख्यात  संसद  शास्त्री  खो  दिया  है  ।

 श्री  अण्णा  साहिब  नागर  महाराष्ट्र  के  खंड  निर्वाचन  क्षेत्र  से  ard  वाले  इस  सभा  के  विंमान

 सदस्य  थे  ।  उनका  59  av  की  आयु  में  25  1979  को  पुणे  में  निधन  sar  था  ।  1977

 लोक  सभा  में  खाने  से  पहले  वह  1952  से  1957  रोक  फिर  1962  से  1977  तक  महाराष्ट  राज्य

 विधान  सभा  के  सदस्य  एक  सक्रिय  विधायक  तौर  संसद  शास्त्री  के  रूप  में  श्री  नागर  की

 श्रम  arc  कृषि  तथा  सहकारिता  प्रान्दोलन  में  गहरी  रुचि  थी  ।  वह  पुना  कृषि  विपणन  समिति  के

 mena  निष्ठा पूर्ण  सामाजिक  कार्यकर्ता  भर  संसद  शास्त्री  के  निधन  पर  हमें  गहरा  aa

 gat  है  ।

 श्री  बी०  एस०  मूर्ति  का  निघन  73  ag  की  जरायु  में  22  1979  को  नई  दिल्ली  में

 हम्ना  |

 शास्त्री  sry  orfor  oa  oot: Ia  ay  mer  =
 एक  अनुभवी  संसद  ‘alt  सबसे  पहले  ह  क  |  2  में  लोकसभा  a  aa  wt  इसके

 बाद  वहं  दूसरी  चौथी  ate  पांचवीं  लोकसभा  में  चनकर  जाये  ।  लोकसभा  में  जाने  से
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 चले  वहू  1937  से  1952  तक  तत्कालीन  मद्रास  विधान  सभा  के  सदस्य  कौर  1937  से  1939  ate

 फिर  1946  से  1947  तक  श्रम  कौर  उद्योग  के  संसदीय  सचिव  रहे  ।  लोकसभा  में  श्री  मति  1955

 से  1957  तक  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्य  रहे  ale  उन्होंने  1973  से  1977  तक  रेल  श्रम भि समय

 समिति  के  अप्रत्यक्ष  के  रूप  में  सेवा  की  ag  252  से  1966  तक  केन्द्र  में  साम  कायिक

 विकास  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  रहे  ।  इसके  बाद  वह  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन

 मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  रहे  ।  वह  फरवरी  1969  में  परिवार  निर्माण  श्रीवास

 mix  शहरी  fama  मंत्रालय  में  usa  मंत्री  बने  ।  1970  में  जेनेवा  में  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 में  भारतीय  शिष्ट  मंडल  का  नेतृत्व  किया

 युवक  ग्रान्दोलन  कौर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  में  गहरी  रुचि  रखने  के  कारण

 श्री  मूर्ति  ने  हरिजनों  att  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  औद्योगिक  स्कूलों  की  स्थापना  की  ।  उन्होंने  मजदूर

 संघ  के  काय  कलापों  रोक  श्रम  कल्याण  में  भी  गहरी  रुचि  ली  ate  वह  1949  में  जेनेवा  में  हुए  वें

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  में  जाने  वाले  शिष्टमंडल  में  परामशंदाता  थे  |  एक  पत्रकार-लेखक  के

 रूप  में  उनके  अंग्रेजी  ae  तेलगु  में  हरनेक  प्रकाशन  थे  ।  उन्होंने  विश्व  में  दूर  दूर  तक  भ्रमण

 किया  |

 श्रीमती  संगम  लक्ष्मीबाई  का  निधन  69  ag  की  वायु  में  5  जून  1979  को  हुमा  ag

 957  से  1970  तक  तीसरी  we  चौथी  लोक  सभा  की  सदस्य  रहीं  ।  इससे  पहले  वह  1952

 से  1957  तक  wiry  प्रदेश  विधान  सभा  की  सदस्य  थीं  ate  1954  से  1956

 तक  न्नान्घ्र  प्रदेश  सरकार  में  उप-शिक्षा  मन्त्री  के  रूप  में  भी  रहीं  ।  श्रीमती  संगम  लक्ष्मीबाई  एक

 स्वतंत्रता  सेनानी  थीं  ate  उन्होंने  aoa  छात्र  जीवन  में  साइमन  grata  का  बहिष्कार  करके

 नीति  में  प्रवेश  किया  ।  उन्होंने  नमक  सत्याग्रह  में  भी  सक्रिय  भाग  लिया  ग्रोवर  एक  ag  तक  जेल  में

 रहीं

 एक  निष्ठावान  सामाजिक  ate  सार्वजनिक  कार्यकर्त्ता  के  रूप  में  श्रीमती  संगम  लक्ष्मीबाई

 a  निराश्रित  महिलायें  ott  gare  बच्चों  के  उत्थान  में  विशेष  रुचि  दिखलायी  |  उन्होंने  प्रदान

 सम्पत्ति दान  ait  श्रमदान  थ्रान्दोलनों
 जसे

 सर्वोदय  कार्यक्रमों  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  ।

 श्री  जोखिम  जलवा  1950  से  1967  तक  अस्थायी  संसद  are  दूसरी  दौर  तीसरी

 लोकसभा  के  सदस्य  रहे  ।  इसके  बाद  वह  1968  से  1974  तक  राज्य  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 एक  अ्रधिवक्ता  श्र  विख्यात  पत्रकार  के  रूप  में  gear  1930  में  सक्रिय  राजनीति

 कद  पड़े  तौर  उन्होंने  स्वतंत्रता  संग्राम  में  मुख्य  रूप  से  भाग  लिया  ।  वह  दो  बार  1932  से  1933

 ate  फिर  1941  में  जेल  गये  ।  उन्होंने  1943  में  का  प्रकाशन  शुरू  किया  ate  ag  अपने

 साहसपूर्ण  सम्पादकीय  लेखों  के  लिए  विख्यात  हुए  ।  अपने  आदर्शों  के  पक्के  श्री  gear  ने  विदेशी

 विस्तार  परमाणु  ऊर्जा  जेसे  हरनेक  विषयों  पर  सभा  में  चर्चा  में  महत्वपूर्ण  योगदा न
 किया  1

 उन्होंने  अनेक  देशों  का  भ्रमण  किया  रोक  1948  तथा  1960  में  वेटिकन  में  पोप  से  विशेष

 रूप  से  भेंट  कीं  |

 15



 निघन  सम्बन्धी  उल्लेख  9  1979

 ह
 वह  एक  अच्छे  लेखक  थे  तथा  उनकी  प्रति  भ 1

 सर्वतोमुखी
 थी  |  वह  एण्ड  सुपरमैन  ग्राफ

 हिन्दुस्तानਂ  नामक  प्रसिद्ध  पुस्तक  के  लेखक  थे  ।

 उनका  72  वर्ष  की  वायु  में  25  1979  को  नई  दिल्‍ली  में  निघन  gar  ।

 हम  इन  मित्रों  के  निघन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  ate  मुक्के  विश्वास  हैं  कि  सभा

 मेरे  साथ  शोक  सहित  परिवारों  को  अपनी  दोक  संवेदना  व्यक्त  करेगी  ।

 सभा  दोक  व्यक्त  करने  हेतु  कुछ  समय  के  लिए  मौन  खड़ी  हो  ।

 इसके  पश्चात  सदस्य कुछ  क्षण  मौन  खड़  रहे  |

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे में

 थ्री  सौगत  राय  )
 :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  काल  स्थगित

 किया  जाये  शौर  बोकारो  में  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  रक्षा  बल  पर  गोली  चलाने  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव

 पर  चर्चा  शुरू  की  क्योंकि  इन  प्रश्नों  से  बोकारो  की  घटना  का  कहीं  अधिक  महत्व  है  ।  वहां

 समाज  की  व्यवस्था  fans  रही  है  झर  सरकार  से  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  रक्षा  बल  के  तमंचा  रियों  को

 निलंबित  करने  के  लिए  ग्यारह  किया  जा  रहा  है  ।  प्रश्न  काल  स्थगित  करने  के  वाद  नियम  388  के

 ऑ्रधीन  स्थगन  प्रस्ताव  को  शीघ्र  लिया  जाये  ।  हम  ऐसा  करने  के  लिए  सक्षम  हैं  ।  यह  बड़ा  गंभीर

 मामला  है  ।  ऐसा  स्थिति  में  लोकसभा  खतरे  में  है  ।  प्रश्न  काल  पर  विचार  करने  शझ्रावदयकता

 नहीं  है  ।

 व्यवधान  )

 झच्यक्ष  महोदय  :  शांत  ।  कर्ब  मैं  खड़ा  होता  हूं  ।  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  पर  पह  et

 ध्वनि  सहमति  दे  दी  इस  पर  शीघ्र  ही  चर्चा  की  जाएगी  |  प्रश्न  काल  के  पश्चात  हम  ATH

 शीघ्र  ही  समय  निर्धारित  करेंगे  ।  हम  इस  पर  उचित  समय  पर  विचार  करेंगे  |

 )

 थ्री  सौगत  राय  :  भ्रापको  बिगड़ती  हुई  स्थिति  कौर  इस  सरकार  की  देश  का  शासन  चलाने

 at  विफलता  पर  चिन्ता  व्यक्त  करनी  चाहिए  ।  सेन  देश  का  शासन  चला  रही  है  ।  सेन्ट्रल  fers

 पुलिस  कौर  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  विद्रोह  है  कौर  समाज  का  ढांचा  टूट  रहा  इस

 प्रदान  काल  पर  विचार  करने  की  आ्रावद्यकता  नहीं  है  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभा  सहमत  होगी  तो  इसे  3  बजे  लिया  जायेगा  |

 )

 श्री  सौगत  राय  :  सभी  नियमों  को  निलंबित  करके  इस  पर  चर्चा  शुरू  की  जाये  ।  केन्द्रीय

 रिजेंट  पुलिस  के  विद्रोह  के  मुकाबले  में  ate  कोई  मामला  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  हो  सकता  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  sae  सहमति  पहले  से  दें  दी  ।  मैं
 नियमों

 को

 निलंबित  नहीं  करूंगा  ।  eas aq  के  ठीक  इसके  are  लिया जा  |  लि  द  है|
 कसारा
 जाएगा  ॥
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 श्री  सोगत  राय  :  स्थिति  की  गंभीरता  कौर  कानून  तथा  व्यवस्था  को
 लागू

 करने  में  सरकार

 की  अ्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्राप  इसे  शीघ्र ही  लें  ।

 भ्रघ्यक्ष  महोदय  :  युवावस्था  में  ग्र घिरता  अ्रच्छी  होती  है  ।

 श्री  सोगत  साथ  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  अध्यक्ष  महोदय  यह  प्रदर्शित

 करें  कि  उन्हें  भी  इस  बात  से  चिन्ता  है  कि  सरकार  इस  देश  का  शासन  चलाने  में  श्रसमयथे  है  |

 )

 श्री  gate  नन्दन  faet  ऐसी  परंपरा  कभी  नहीं  रही  है  कि  माननीय  सदस्य  ने

 स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  उस  समय  दबाव  डाला  हो  जबकि  प्रशन  काल  होने  को  हो  ।  रोक  ऐसी  भी

 परंपरा  नहीं  रही  है  कि  भ्रध्यक्ष  ने  इस  समय  स्थगन  प्रस्ताव  पर  ग्रसने  विचार  व्यक्त  किये  हों  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कोई  विचार  व्यक्त  नहीं  किये  हैं  ।  सहमति  लिखित  रूप  में  दी  गयी

 थी  ।...  )

 बिलकुल  नहीं  ।

 श्री  राज  नारायण  :  भर  cat  voter PAST  मैं  ग्रा पका  ध्यान  नियम  388  का

 श्योर  झार्काषित  करता  हूं  ।

 श्रेय  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रदान  क्या है  ?  प्रश्नकाल  में  व्यवस्था  का  कोई

 नहीं  हो  सकता  ।  मैं  किसी  नियम  का  निलम्बन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  किसी  नियम  का  निलम्बन

 नहीं है  ।

 श्री
 भू  नाथ  चतुर्वेदी  :

 प्रदान  संख्या  ।  के  सम्बन्ध  में

 थी  शाम्भू  नाथ  चतुर्वेदी  :  अपना  प्रशन  पुछने  से  पहले  मैं  इस  बात  का  विरोध

 करता  हूं  कि  मेरे  प्रश्न  के  प्राथमिकता  क्रम  के  स्थान  पर  एक  अन्य  प्रश्न  रख  दिया  गया  है'**

 meat  महोदय  :  वहू  आपका  ही  प्रदान  है  ।  यदि  अ्रापने  कोई  प्रदान  पूछना  है  शरर  किसी

 बात  की  चर्चा  करनी  है  तो  करिये  ।

 श्री  मथ  लिमये  अ्रध्यक्ष  यह  बहुत  गम्भौर  बात है  ।  पिछली  लोक  सभा

 इन्दिरा  गांघी  के  राज  जो  कुछ  ग्रा  करता  क्या  वहीं  सिलसिला  राज  भी  लोकसभा  में

 चलता  है  ?  अगर  यह  बात  ठीक  तो  यह  बहुत  गम्भीर  मसला  है  ।  इन्दिरा  गांधी  वाला  पुराना
 तरीका  श्र  सदन  में  नहीं  चलेगा  दिस  इज  ए  वरी  सीरियस  मैटर  |

 श्राव्य  महोदय  :  श्री  शम्भु  नाथ  चतुर्वेदी  ने  दो  प्रश्नों  की  सूचना  दी  थी  ।  एक  प्रश्न  को

 अनेक  बार  पूछा  गया  है  ।  यह  कोई  तीसरी  अथवा  चौथी  बार  है  जो  वह  इस  प्रदान  को  पूछ  रहे  हैं  ।
 गर्त  हमने  दूसरे  प्रश्न  को  प्राथमिकता  देना  qa  सभा  है  ।

 at  केਂ  गोपाल  :  प्राय  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  अप  ऐसा  कसे  कर  सकते  हैं  ।

 ))

 eft  सौगत  राय  :  उन्हें  प्रश्न  बदलने  का  कोई  अ्रधिकार  नहीं  है  ।  उन्होंने  प्रश्न  बदला  है

 meat  महोदय :
 प्राकार  गलतफहमी  हो  रही  है  ।  प्रदान  में  परिवतंन  नहीं  किया  गया  है  |
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 sit  सौगत  राय :  उन्होंने  दो  प्रदेशों  की  सूचना  दी  थी  ।  जिस  WRT  को  उन्होंने  प्राथमिकता

 दी  उसे  लेने  के  स्थान  पर  दूसरा  लिया  जा  रहा  है  ।  यह  बात  बड़ी  ही  आपत्तिजनक  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  को  पहले  तीन  बार  पूछा  गया  है  |

 श्री  सौगत  राय  :  यदि  एक  सदस्य  चाहता  है  तो  उसे  एक  प्रदान  सौ  बार  पूछने  का  अधिकार

 है  ।  वह  सदस्य  का  भ्र घि कार  है
 eee

 )
 सदस्यों  द्वारा  प्रश्न  पूछने  सम्बन्धी  अघिकार  को

 दबाया  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 Ste  qto  जी०  मावलंकर  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  है  ।  हम  प्रश्नों  पर

 तीन  आदि  प्राथमिकता  देकर  लोक  सभा  सचिवालय  का  प्रत  देते  हैं  यदि  किसीਂ  ने

 किसी  saa  विशेष  को  कोई  एक  प्राथमिकता  दी  है  तो  किन्हीं  भी  परिस्थितियों  में  किसी  भी

 नियम  से  श्रन्तगंत  उस  प्राथमिकता  को  लोक  सभा  सचिवालय  द्वारा  मनमाने  ढंग  से  बदला  नहीं

 जा  सकता  ।  यदि  श्राप  उसमें  किसी  कारण  से  कोई  परिवर्तन  करते  हैं  तो  ग्रा पका  सम्बद्ध  सदस्य  को

 सूचित  करना  होगा  ate  श्राप  केवल  उसकी  इच्छा  से  ही  कोई  परिवर्तन  कर  सकते  हैं  ।  इस  मामले

 में  सम्बद्ध  सदस्य  को  सूचित  नहीं  किया  गया  है  ।  उसकी  ग्र नुम ति  नहीं  ली  गई  है  ।  यह  बड़ा

 गम्भीर  मामला  है  Ale  इससे  सदस्यों  द्वारा  saa  पूछने  से  उनके  शभ्रधिकार  के  बारे  में  wt  का

 पता  चलता  है  |  यह  सदन  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  सही  नहीं  ।

 थी  श्याम  नन्दन  सीध  हम  माननीय  सदस्य  से  इस  सम्बन्ध  में  पुरी  बात  जानना  चाहते

 हैं  क्योंकि  इस  मामले  का  सम्बन्ध  सदस्यों  द्वारा  अपने  प्रश्नों  को  प्राथमिकता  देने  के  शभ्रधिकार  से

 है  ।  हम  इसके  बारे  में  उनकी  पूरी  बात  चाहते  हम  स्थिति  जानना  चाहते  हैं  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  उन्हें  किसी  सहायक  की  आवश्यकता  नहीं  है

 श्री  सौगत  मेरा  सुभाव  यह  है  कि  श्राप  इस  vet  को  अगले  दिन  के  लिये  रख  लें  |

 उन्हें  पहले  अपना  पहली  प्राथमिकता  वाला  प्रश्न  पूछ  लेने  जाये  ।  यदि  वह  सो  चते  हैं  कि

 कोई  प्रदान  अनेक  बार  पूछ  सकते  हैं  |

 श्री  इयाम  नन्दन  मिश्र  :  प्रश्न  को  वही  प्राथमिकता  दी  जाये  जसा  संसद  सदस्य  चाहते  हैं  ।

 gent  महोदय  :  इस  बात  पर  विचार  किया  जायेगा  |  श्राप  अपना  अगला  seat  पूछिये

 )

 श्री  पी०  dee  यूरिया  :  क्या  लोक  सभा  सचिवालय  माननीय  सदस्य  द्वारा

 की  गई  प्राथमिकता  को  बदल  सकता  है--हम  इस  सम्बन्ध  में  area  विनिणंय  चाहते  है  :

 श्री  सौगत  राय  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता

 )

 महोदय  :  इसमें  सचिवालय  को  मत  लाइये

 चौधरी  बलवीर  सिंह  :
 )

 स्पीकर  झाड़ने  कहा  था  कि  किसी  भी  सवाल

 में  मेम्बर  की  मंजूरी  के  बगर  तबदीली  नहीं  की  आपने  इस  बारे  में  खुद  रूलिंग  दी  थी
 *-  *
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 चार झघध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मामले  qt  वि  जा  करूंगा  ।  यदि  मैं  समझता  हूं  कि  इस  cet  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिये  तो  मैं  इसकी  भ्र नुम ति  दे  दूगा  ।

 श्री  बलवीर  सिह  :  यह  आपका  खुद  का  रूलिंग  है  कि  इस  तरह  से  तबदीली  नहीं  की

 जायगी  ।

 श्रीपत  मैं  सदन  को  ग्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  किसी  प्रश्न  को  किसी  गलत

 इरादे  से  भ्र स्वीकृत  नहीं  किया  जायेगा  ।  मैं  ag  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रदान  श्री

 चतुर्वेदी  द्वारा  पहले  हरनेक  बार  पूछा  गया  है***  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  उनके  अ्रनुसार

 उन्हें  कोई  सन्तोषजनक  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।  इस  प्रीत  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सामग्री

 त्रित  करनी  होगी  ।  मन्त्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्रावश्यक  सामग्री  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  है**ਂ

 )  कृपया  मेरी  बात  सुनिवे  ।  हमने  उन्हें  बार-बार  स्मरण  कराया  ।  हम  इस  प्रश्न  को

 दबाना  नहीं  चाहते  ।  उस  प्रइन  की  अनुमति  हम  देंगे  किन्तु  फिलहाल  उन्हें  दोनों  geal  से  बंचित

 नहीं  रखना  चाहते  ।  क्योंकि  जब  तक  उनको  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उत्तर  नहीं  मिलता  तब  तक

 वे  उस  प्रदान  का  उत्तर  नहीं  दे  सकते

 (  व्यवधान  )

 थ्री  ह  गोपाल  :  बप  मुफ्त  में  कुछ  नहीं  दे  रहे

 meat  महोदय  :  मुझक  इस  प्रदान  को  स्थगित  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  संसद  की  स्वतंत्रता  सर्वोच्च  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मुक्के  इस  प्रदान  को  सूची  से  निकाल  देने  में  कोई  grater  नहीं  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  श्राप  द्वारा  प्रदान  की  स्वीकृति  देना  अथवा  न  देना  क्या  राज्य

 सरकार  की  स्वेच्छा  पर  निसार  करता  है  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  cet  को  भी  मैं  स्थगित  कर  दूਂ  ।  qa  कोई  आपत्ति  नही ंहै
 ।

 थी  बसन्त  साठे  :
 नियम  37(2)  के  अ्रघीन  सदस्य  के  द्वारा  प्राथमिकता  उल्लेख  किया

 जाता  है  ।  इसे  प्राथमिकता  दी  जाये  अथवा  यह  एक  बड़ा  छोटा-सा  प्रशन  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 हमें  प्रापक  विनिर्णय  चाहिये  ।  तदनुसार  उनके  get  को  स्वीकृत  जाये  ।  बाप

 विनिर्णय  दीजिये  ।  अन्यथा  सचिवालय  हमेशा  ऐसा  करेगा  |

 थ्री  व्यालार  रवि  वह  पहले  ही  ऐसा  कर  रहा  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  मैं
 उस  प्रदान  को  स्वीकृति  दे  द ूगा

 ale  इसे  सूची  से  निकाल

 दिया  जायेगा  |  श्रबन  हम  प्रश्न  संख्या  2  को  लेंगे  ।  प्रश्न  संख्या  2°

 )

 मैं  उस  प्रश्न  को  अगले  सप्ताह  प्राथमिकता  दूगा

 श्री  सो०  ane  स्टीफन  मेरा  एक  व्यवस्था  का  saa  है  ।  दो  प्रदत्त  हैं  ।  एक  यह  है
 काय  Teme नो कि  जिस  cea  को  प्रार्था  मत  मे  ह  ब्र  Q!  उसका  क्या  होगा  ।  दूसरा  यह  है  कि  उस  प्रश्न  का  क्या

 19



 प्रश्नों
 के

 मौखिक  उत्तर  9  1979

 होगा  जो  प्र इन सुची
 में  यदि  एक  प्रत  प्र दन सुची  कार्यसूची  में  ar  जाता है  तो  उसका  उत्तर  दिया

 जाना  होता  है  ।  इस  प्रदान  का  दूसरे  प्रश्न  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  दूसरा  प्रश्न  अलग  seq

 इसे  यहां  प्राथमिकता  री  गई  इस  आघार  पर  इस  प्रश्न  को  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  ।  वह

 एक  दूसरा  प्रश्न  है  और  ऐसा  करने  का  किसी  को  कोई  ग्रन्थकार  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  ने

 मिलता  दी  है  ।  उसे  बनाये  रखना  होगा  ।  यदि  उसका  यहां  उत्तर  नहीं  दिया  जाता  तो  उसे  बनाये

 रखना  होगा  कौर  उत्तर  भी  दिया  जाना  होगा  ।  आपने  कहा  है  कि  अवसर  दिया  जायेगा  कौर

 उसे  प्राथमिकता  दी  किन्तु  इसका  यह  at  नहीं  कि  जो  प्रदनसुची  में  दरजे  हैं  उसका  उत्तर

 नहीं  दिया  जायेगा  ।  जिस  प्रत  का  नोटिस  दिया  गया  है--सदस्यों  को  इसके  बारे  में  पता  चला

 at  हम  उस  सम्बन्ध  में  भ्रनुप्ररक  प्रदान  goa  के  लिये  तयार हैं
 कौर  स्त्री  महोदय  उत्तर

 देने  के  लिये  तेयार  हैं  att  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  ही  जाना  चाहिये  ।  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 देने  से  दूसर  प्रश्न  समाप्त  नहीं  हो  जाता  क्योंकि  प्राथमिकता  सम्बन्धी  नियम  के  श्रन्तगंत  सदस्यों  का

 इसका  मौलिक  अधिकार  है  ।  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जाना  परिस्थितियों  के  कारण  ग्राम

 न  किन्तु  इसे  उदाहरण  नहीं  माना  जा  सकता  ।  ज्ञापन  यह  विनिमय  दिया  है  कि  इसे

 स्वीकृति  जायेगी  ate  उसे  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिये  ate  इस  saa  का  उत्तर  जाना

 चाहिए  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ईधन  के  लिए  पेड़  लगाना

 ध  श्री  दीनानाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  वानिकी  विशेषज्ञों  ने  विंमान  ऊर्जा  संकट  ate  समाप्त  हो  जाने  वाले

 far  के  बजाय  area  संसाधनों  पर  निर्भरता  की  समस्या  हल  करने  के  लिए  एक

 महत्वपूर्ण  उपाय  के  रूप  में  ई  घन  के  लिए  बहुत  बड़  क्षेत्रफल  में  पड़ी  प्रयुक्त  रूमी  मेंबर  पैमाने

 पर  पेड़  लगाने  का  सुभाव  दिया  कौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है श्रौर  सरकार  इसे  किस  प्रकार  क्रियान्वित

 करना  चाहती  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिंह  :  16  से  18
 1979  के

 दौरान  इम्फाल  में  भारतीय  कृषि  भ्रनुसन्घान  परिषद  तथा  मणिपुर  सरकार  द्वारा  संयुक्त  रूप  से

 प्रायोजित  कृषि-वानिकी  पर  एक  राष्ट्रीय  गोष्ठी  आयोजित  की  गई  थी  ।  इस  गोष्ठी  में  सामाजिक

 बारीकी  तथा  कृषि  वानिकी  के  तहत  ई  घन  की  लकड़ी  के  लिए  पेड़  लगाने  के  बारे  में  विभिन्‍न

 पहलूओं  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।  सरकार  को  इस  गोष्ठी  की  सिफारिश  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 श्री  चक  नाथ  चतुवे दी
 :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कृषि  उद्देश्य  के  लिए

 युक्त  पड़ी  भूमि  के  उपयोग  कौर  प्रीतम  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  उपयु क्त  गोष्ठी  के  अतिरिक्त
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 भाव

 हिम  की  निचली  पहाड़ियों  कौर  aa  शुष्क  तथा  ae  क्षेत्रों  में  ई  लक  ड़ी  और

 पेड़ों  में  वृद्धि  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  से  प्रदान  पूछे  हैं  ।  ये  ग्रहण-प्रलय
 प्र  इन

 हैं  निचली  शुष्क  तथा  श्रेय-शुष्क  क्षेत्रों  शादी  की  भूमि  के  उपयोग  के  संबन्ध  में  एक

 योजना  यदि  वे  इस  संबंध  में
 विस्तृत  सुचना  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें  वह  wat  प्रदान  पूछने  पर

 दे  सकता हूं  ।

 श्री  दम्भ  नाथ  चतुवे दी
 :  यह  बहुत  ही  साधारण  प्रदान  है  ।  क्या  सरकार  के  पास

 ऐसी  शुष्क  शर  श्रेय-शुष्क  भूमि  जिसका  कृषि  के  लिए  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा  लकड़ी

 या  ई  घन  या  eg  eat  के  लिए  पेड़  लगाने  की  कोई  योजना  है  |  यह  साधारण  प्रदान  है  ॥

 थ्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  केन्द्र  वारा  प्रायोजित  सामाजिक  वानिकी  योजना  को  cs

 सरकारों  को  स्थानांतरित  कर  fear  गया  है  ।  ऐसी  भ्रप्रयुवत  पड़ी  भूमि  में  बहुत  से  वन  लगाए  जाते

 हैं  ।  जहां  पर  वन  श्रपविकसित  हैं  ate  जो  पंचायत  की  भूमि  है  ।  राज्य  भी  सामाजिक  वानिकी  के

 भ्रन्तगंत  ऐसी  भूमि  का  लाभ  उठाते  रहे  हैं  ।  यह  किया  जा  रहा  है  ।

 थ्रो  दम्भ  नाथ  चतुर्वेदी  al.  जब  कोई  योजना  ही  नहीं  है  तब  सरकार  कीमती  भूमि  के  कटाव

 को  अर  भ्र प्रय क्त  तथा  खाली  पड़ी  भूमि  के  लिए  सुरंग  की  व्यवस्था  किये  बिना  नदियों  को

 युक्त  होने  से  कसे  रोकने  का  विचार  रखती  है  ।

 श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला :  जेसे  कि  पहले  कहा  गया है  इनके  लिए  भी  हमारे  पास

 योजनाएं  हैं  ।

 श्री  दुर्गा  चन्द  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कभी  जो  इम्फाल  में  नेशनल

 सेमिनार  wat  फोरेस्ट्री  पर  हुजरा  उसमें  क्या  सारी  स्टेट्स  का  रेप्रजेन्टेशन  उस  सेमिनार  में

 सब  स्टेट्स  के  रेप्रजेन्टेटिव्ज  शामिल  थे  ate  क्या  उसमें  इन  बातों  पर  विचार  हुमा  है  कि  जो  कोस्टा

 एरियाज
 उनमें  कौन  से  दरख्त  उगाए  जो  फ्यूल  इनर्जी  का  काम  दे  सकें  ?  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  कौन  से  दरख्त  प्लांट  करने  के  लिए  उन्होंने  अपनी  रिकमेडेशन्स  दी  हैं  या  सेशन्स

 दी  हैं  कौर  क्या  कोई  स्कीम  गवर्नमेंट  ग्राफ  इण्डिया  की  जिसमें  ड्राई  एरियाज  में  दरख्त  उगाएं

 जाए  भ्र ौर  वे  जल्दी  उग  सकें  भ्र ौर  वे  पयूल  टिम्बर  कौर  फीडर  के  काम  प्रा  सकें  ?  क्या

 कोई  frag  भी  इस  बारे  में  की  गई  है  ?

 a  उसमें  तीन  दिन  तक  डिस्क दान श्री  सुरजीत  सिह  बरनाला  ;  यह  सेमिनार  जो  ड

 चली  at  सब  स्टेट्स  ने  उसमें  पार्टिसिपेट  किया  |  उसमें  जो  डिस्कशन  वह  इसी  बात  पर  हुई

 कि  फ्यूल  के  लिए  att  wet  के  लिए  कौन  से  दरख्त  लगाए  जाने  जिनसे  लकड़ी  जल्दी

 मिल  फीडर  भी  मिल  सके  ate  फ्रूट्स  भी  मिल  सकें  ।  इन्हीं  बातों  पर  सारी  बहस  हुई  थी  ।

 थ्री  एम०  गोपाल  रेड्डी  :  ग्रेध्यक्ष  जनता  सरकार  कराने  के  पश्चात  वनों  को

 धुन्ध  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पंजाब  की  भांति  वे  भी  सड़क  के  दोनों

 प्लोर  पन्नों  को  लगा  रहे  हैं  ae  क्या  यह  योजना  देश  भर  में  लागू  की  जा  रही  है  ।  यदि  तो  इस

 कार्यक्रम  के  लिए  मंत्री  महोदय  को  कितना  समय  लगेगा  ।
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 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  सड़क  के  दोनों  और  पेड  लगाने  का  we  सामाजिक  वानिकी

 योजना  के  wet  किया  जा  रहा  पंजाब  ate  हरियाणा  ने  इस  सम्बन्ध  में  अच्छा  कायें  किया

 है  ।  गुजरात  जैसे  wer  राज्य  भी  इस  दिशा  में  बरच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  कुछ  राज्य  पिछड़  गए  हैं  |

 हमने  उन  सबको  पत्र  लिखे  हैं  ,  बे  गोष्ठी  कराते  वहां  भी  हम  उनसे  इस  बारे  में  बात  करते

 हमने  उनके  भ्र घि कारियों  को  भी  बुला  भेजा  है  ताकि  वानिकी  का  कार्य  सभी  राज्यों  में  किया

 जाए  ।  इसकी  श्रावदयकता  भी  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  ag  बताना  चाहता  हूं  कि  पिछले  30  वर्षों  के  दौरान  बहुत  बड़

 पैमाने  पर  वनों  को  काटा  गया  है  ।  हम  श्रमिक  से  श्रमिक  वन  लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ॥

 नीय  सदस्य  यह  जानकर  प्रसन्न  होंगे  कि  इस  2.0  हम  लगभग  30  करोड़  पेड़  लगाने  का  विचार  कर

 रहे  हैं  ।

 eft  एन०  टोम्बी  सिंह  :  मैं  भारतीय  कृषि  शरीर  अनुसंधान  परिषद  ate  मणिपुर  की  सरकार

 द्वारा  प्रायोजित  गोष्ठी  की  सराहना  करता  हुं  ।  मणिपुर  राज्य  wie  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  पेड़ों  की

 बहुत  कमी  है  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  बाद  से  वनों  को  भ्रमणा-धुन्ध  नष्ट  किया  गया  है  ale  इन  तमाम

 वर्षों
 के  दौरान  वन  लगाने  के  पर्याप्त  कार्यक्रम  नहीं  बनाए  गए  हैं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या

 भारतीय  कृषि  ale  अ्रनुसंघान  परिषद  इस  सम्बंध  में  कार्रवाई  करेगी  शरीर  इसे  राज्य  सरकारों  पर

 नहीं  छोड़ेगी  क्योंकि  उनके  पास  कोई  वित्तीय  साधन  नहीं  हैं  ।  तथा  कितनों  जल्दी  संभव  हो  उन्हें

 साधनों  का  सुभाव  देगी  ate  इस  सम्बन्ध  में  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  नहीं  करेगी  क्योंकि  वे  देर  से

 भी  ग्रा  सकती  हैं  ale  इस  संबंध  में  प्राप्त  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  भी

 उपलब्ध  कराएगी  |

 थ्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  भारतीय  कृषि  म्रनुसंघान  परिषद  एक  श्रनुसंघान  निकाय  है  |

 उनका  कार्य  पेड़  लगाने  का  नहीं  है  ।  तरह  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।  उन्हें  तो  केवल  उस  क्षेत्र

 विशेष  के  संबंध  में  जो  सिफारिशें  करनी  करेंगे  क्योंकि  ag  गोष्ठी  तो  केवल  उस  क्षेत्र  के

 लिए  थी  ।

 में  पेय  चल  की  कमी

 गेन  श्री  मुखत्यार  सिह  मलिक  :  क्या  निर्माण  कौर  प्रवास  तथा  पूरी  ate  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रीष्म  ऋतु  के  विशेष  रूप  से  1979  के  महीने  में  राजधानी  में

 पेयजल  की  भारी  कमी  रही  है  भ्रौर  लगातार  कई  दिनों  तक  नलों  में  एक  बूद  भी  पानी  उपलब्ध

 नहीं

 वही  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 इसके  समाधान  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किये  गए  हैं  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पति  र  पुनर्वास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  :

 राजधानी  में  इस  वर्ष  गांवों  के  दौरान  विशेषकर  1979  में  पीने  के

 पानी  की  कमी  किन्तु  यह  कहना  सही  नही ंहै
 कि  इन  दिनों  नलों  में  पानी  की  एक  बूद  भी

 उपलब्ध  नहीं  थी  ।
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 इस  श्रवर्घि  के  दोरान  पानी  की  मांग  में  अस्थायी  वृद्धि  होने  ate  बिजली  की  सप्त  ई  में

 रुकावट  कराने  से  यह  कमी  हुई  थी  ।

 दिल्ली  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जो  कुछ  दीर्घावधि

 att  भ्रल्पावधि  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  उनके  मुख्य  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गये  हैं  जो  सभा  पटल  पर

 रखा है  ।

 विवरण

 दिल्ली  में  पीने  के  पानी  को  सप्लाई  बढ़ाने  के  उपायों  के  मुख्य  ब्यौरे

 दीर्घावधि  उपाय  किये  जा  रह

 |  शेष  50  एम०  जी०  डी०  वाले  जल  शोधन  संयंत्र  को  हेदरपुर  में  शीघ्र  चालू

 करना  |

 2,  6  भ्र ति रिक्त  कार  सी०  do  कार्यों  का  निर्माण  ।

 3.  उत्तरी  क्ञाहदरा  में  एक  100  एम ०  जी०  डी०  वाले  नये  जल  शोधन  संयन्त्र  का

 निर्माण  |

 4  ी  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  अभियान्त्रिकी  श्रनुसन्घान  नागपुर  द्वारा  नई  दिल्‍ली

 नगरपालिका  की  वितरण  प्रणाली  का  भ्रध्ययन  एवं  विश्लेषण  करना  ताकि  इसे

 प्रतीक  साम्यिक  बनाया  जा  सके  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  भी  ऐसा  अ्रध्ययन  करवाने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 ध्रल्पावधि  उपाय

 |  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  कुछ  सरकारी  कालोनियों  में  5  नलकूप  लगा  दिये

 हैं  तथा  26  कौर  नल  लगाने  का  प्रस्ताव है  ।

 पाती  के  टपकने  की  शिकायतों  को  तुरन्त  ठीक  करने  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  में

 एक  लीकेज  रिपेयर  सल  बनाया  गया  है  ।

 जलपूर्ति  लाइनों  में  रुकावट  का  पता  लगाने  तथा  रुकावटों  को  दूर  करने  के  लिए

 दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  अपने  क्षेत्र  में  प्रदार-सर्वेक्षण  आरम्भ  कर  दिए  गए  हैं  ।

 मोती  लक्ष्मीबाई  नौरोजी  नगर  जेसी  सरकारी

 नियों  में  भूमिगत  gat  का  निर्माण  करना  ate  बूस्टिंग  का  प्रबंध  करना  ।  सरोजिनी

 नगर  ate  नेताजी  नगर  के  लिए  भी  इसी  प्रकार  के  प्रस्ताव  प्रारम्भ  कर  दिए

 गए  हैं  ।

 2  एम०  जी०  डी०  सप्लाई  को  पूरा  करने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने  22

 नलकूप  लगा  दिये  हैं  तथा  5  कौर  नलकूप  बनाए  जा  रहे  हैं  ।

 कुछ  क्षेत्रों  में  सप्लाई  र  A lg  ग्
 Seton]

 घार  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  ने

 18  बूस्टर  पम्प  लगाये  हैं  ।
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ae  fF: नई  दिल्‍ली  नग र्र् पा
 eer  लिका  ने  साफ  पानी  की  बर्बादी/दुरुपयोग

 को  रोकने  के  लिये

 कदम  उठाए  हैं  ।

 ग्रा पात  स्थिति  में  सप्लाई  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  पास  6  टेक

 mit  3  टोलियाँ  हैं  ।

 उ
 धी  अख्तियार  सिह  मलिक  :

 स्पीकर  बड़े  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  ए  कि

 दिल्ली  जो  कि  केपिटल  सिटी  श्राफ  इण्डिया  तक  में  पानी  की  कमी  है  ।  उसे  तो  देश  के  अन्दर

 हरेक  चीज  की  कमी  होती  जा  रही  यहां  तक  कि  aaa  की  भी  कमी  होती  रही  है

 इसका  मुज़ाहरा  यहां  पर  लोक  सभा  में  भी  देखने  को  मिलता  sl  मुक्त बड़  दाम  के  कहना

 पड़ता  है  कि  मु  मिनिस्टर  साहब  के  इस  जवाब  को  सुनकर  बड़ा  ताज्जुब  उन्होंने

 जवाब में  कहा

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इन  दिनों  नलों  में  पानी  को  एक  बूंद  भी  उपलब्ध

 नहीं  थी

 दिल्‍ली  के  मोहल्लों  में  जो  हालत  थी  उसे  तो  मैं  ग्रसने  साउथ  एवेन्यू  के  फ्लैट्स  की

 बात  उन्हें  बताना  चाहता  हु  ।  मेरे  फ्लैट  में  दो  रोज  तक  पानी  नहीं  पाया  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रदान  पूछिये  |

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :
 मैं  प्रश्न  पर  भी  भ्राता  हूं  ।  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  उसे

 उद्घत  कर  रहा  हूं  कौर  मु  इस  पर  कड़ी  gras  है  ।  उनका  यह  कहना  गलत  है  कि  fara  यह

 कहना  सही  नहीं  है  कि  इन  दिनों  नलों  में  पानी  की  एक  बूद  भी  उपलब्ध  नहीं  थी  1*'

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  यह  जो  उनका  जवाब  यह  विल्कुल  गलत  है  ।  वाकयात  के  बिल्कुल

 वरबस  साउस  एवेन्यू  के  इन्दर  दो  रोज  तक  नलों  में  एक  बूद  पानी  नहीं  था  उस  समय

 इन्सान  के  जिस्मों  से  तो  पसीने  की  बूदें  टपक  रही  थीं  लेकिन  टेप  में  एक  बू  द  पानी  नहीं  था  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  श्राप  प्रदान  नहीं  पुछ  रहे  हैं  ।  श्राप  केवल  भाषण  दे  रहे  हैं  ।  कृपया  प्रशन

 पूछिए  |

 थी  मख्तियार  सिह  मलिक  :
 मैं  प्रदान  पुछ  रहा  हूं  परन्तु  ग्रुप  व्यवधान  डाल  देते  हैं  ।  मन्त्री

 महोदय  सही  ब्रीफिंग  लेकर  नहीं  ate
 हैं  ।  मिनिस्टर  साहब  को  सही  ब्रीफिंग  लेकर  यहां  हाउस  में

 जाना  चाहिये  था  ।

 उन्होंने  दो  रिजाज  दिए  हैं  ।  एक  ag  दिया  है  कि  टेम्पोरेरी  इन क्रीज  इन  दी  डिमांड  ary

 वाटर  हुई  है  कौर  इसकी  वजह  से  यह  ग्रा  है  कौर  दूसरे  ag  कहा
 है  कि  पावर  सप्लाई  में  इंटरप्शान

 gat  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पहली  बार  यह  टेम्पोरेरी  डिमांड  फ़राइज़  हुई  है  या  पहले

 भी  हुई  थी  दिल्‍ली  में  alt  ame  पहले  भी  इस  प्रकार  की  डिमांड  हुई  है तो  उस  वक्‍त  क्या  कदम

 उठाए  गए  थे  जो  कर्ब  नहीं  उठाए  गए  हैं
 ?  क्यों  wa  की  बार  इस  टेम्पोरेरी  डिमांड  की  वजह  से

 ug  पानी  की  सख्त  कमी  हुई  है  सनौर  श्राप  एक  बूद  भी  पानी  नहीं  दे  सके  हैं
 ?

 पावर  सप्लाई  जो  फेल  हो  गई  थी  तो  क्या  इसका  मतलब  यह  दै  कि  दिल्‍ली  के  इन्सानों

 24



 प्रश्नों  के  मोखिक  उत्तर 18  आषाढ़  1901  (AF)

 को  पीने  के  लिए  पानी  भी  न  मिले  ?  पानी  की  सप्लाई  को  जारी  रखने  के  लिए  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि
 कौन  से  स्टैंड  बाई  अरेंजमेंट  आपने  किये  हैं  श्र  कोई  किये  हैं  या  नद्दी  किये

 हैँ
 ?

 निर्माण  धौर  श्रीवास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  बख्त )
 :  भ्रानरेबल  मेम्बर

 की  परेशानी  का  qh  पूरा  एहसास  हैं  ।  उनके  कनसनें  को  मैं  पूरी  जिम्मेदारी  के  साथ  शेयर  करता

 हूं  ।  बुनियादी  बात  यह  है  कि  दिल्‍ली  में  इस  sat  जो  पानी  ट्रीटमेंट  प्लांट  से  बन  रहा  है  वह  253

 बन  रहा  है  ग्रोवर  अगर  पानी  बगैर  जाया  हुए  कंज्यूमर  तक  पहुंचे  तो  पचास  गैलन

 पानी  पर  कैपिटा  मिलना  चाहिये  ।  पिछले  दो  साल  में  कोशिश  करने  के  बाद  खराबी  यह  मालूम

 हुई  है  कि  जो  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम है  वह  डिटेक्टिव  दूसरी  यह  है  कि  बहुत  से  लीकेजिज

 श्र  ब्लाकेजिज  हैं  ।
 चुनाचे

 तफसील  में  यह  बता  दिया  गया  है  कि  कौन-कौन  से  कदम  फौरी  तौर

 पर  उठाये  गये  weed  tas  कौन-कौन  से  उठाये  गये  हैं  ak  कौन-कौन  से  लांग  ? eq  मैदाने

 उम्मीद  की  जाती  है  कि  उनको  उठाने  के  बाद  दिसम्बर  1979  तक  यानी  इस  साल  के  खत्म

 होने  तक  करीब  पचास  पानी  हैदरपुर  से  मिलने  की  उम्मीद  उसका  ट्रीटमेंट  प्लांट

 वगेरह  तयार  है  ate  fas  कंरट  ate  बाई  पास  का  ग्र रेज मेंट  होना  बानो  रह  गया  तब  तक

 मुक्त  यकीन  है  कि  वह  पूरा  हो  जाएगा  ।  उसके  अलावा  प्रौढ़  प्लांट हैं
 जिनसे  पन्द्रह

 पानी  मिलेगा  ।  उसके  अलावा  जगह-जगह  ट्यूबवेल  खोल  हैं  शरीर  पूरी  तफसील  दी  हुई  जो

 गैर  मामूली  कदम  हमने  उठाया  है  भ्र ौर  जो  पहले  नहीं  उठा  था  वह  यह  है  कि  1978-79  में  साली

 गवर्नमेंट  ने  म्युनिसिपल  कार्पोरेशन  को  8.85  करोड़  रुपया  दिया  है  ताकि  वह  अपने  यहां  पानी

 को  सप्लाई  को  बेहतर  कर  सके  शरीर  इसलिए  दिया  है  कि  एक्सपो  जून  के  श्रार्खिर  तक  मुक़र्रर

 कर  ले  जो  वाटर  सप्लाई  में  डिजिट्स  है  शरीर  जो  डिस्ट्रीब्यूशन  लाइन  में  मैं

 जानता  हूं  जून  खत्म  हो  गया  है  ।  उस  परेशानी  में  पड़ने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  जून  तक  वह  मुक़र्रर

 हो  जानी  चाहिये  थी  ।  उसके  बारे  में  मेरे  पास  इत्तिला  नहीं  है  ।  मुक्त  यकीन  है  कि  ag  बन  चुकी

 होगी  ।  लेकिन  उनसे  इसका  कनफर्मशन  करके  ही  मैं  कुछ  कह  सकता  हम  इस  साल  में  15.34

 करोड़  कुछ  हिस्सा  ग्रान्ट  में  और  कुछ  हिस्सा  लोन  के  तौर  पर  सैंट्रल  गवर्नमेंट  से  दिल्‍ली

 म्युनिसिपल
 कार्पोरेशन  को  दे  रहे  हैं  ।  इसलिये  अज  करूंगा  कि  तकलीफ  पुरानी  इसमें  कोई  शक

 नही ंहै  लेकिन  इसको  हल  करने
 के  लिये  कुछ  नये  कदम  उठाये  जा  चुके  हैं  ale  कुछ  उठाने

 बाकी  हैं  ।

 att  मुख्तियार  fag  सलिक  :
 मेरा  श्रौबजेक्शान  मैंने  यड़  पूछा  था  कि  उन्होंने  यह  सवाब

 बताये  थे  कि  इस  वजह  से  टेम्पोरेरी  इन्क्रीस  इन  दी  डिमांड  फार  वाटर  है  ।  इसका  मतलब  क्या

 यह  उन्हें  बताना  चाहिये  था  ।  उससे  आपका  क्या  मतलब  पहले  हुई  या  नहीं  ।  क्या  यह  waar

 बार  पहली  दफ  हुई  है  ?

 श्री  सिकन्दर  बख्त  :  मैंने  हाउस  का  वक्त  बचाने  के  लिये  पूरी  तफसीलात  दे  दी  श्राप

 जवाब  देखें  ।  अगर  श्राप  चाहें  तो  मैं  पढ़  सकता  हूं  ।

 टम
 ली

 जो  बताया  मैंन  पहले  भी  ast  किया  दि थी  मुख्तियार fag  मलिक  :  आपने
 ल

 दिल्‍ली  के  अन्दर  बहुत-सी  कालोनीज  कौर  मुहल्ले  ऐसे  हैं  जिनमें  एक-एक  ate  दो-दो  घण्टे  ही  पानी
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 मिलता  है  कौर  कई  जगह  तो  बिल्कुल  ही  नहीं  मिलता  है  ।  जो  लांग  टर्म  मेजसं  आपने  बताये

 कब  तक  श्राप  उन्हें  चालू  करेंगे  ?  हैदर पुर  प्लांट  का  तो  area  बता  दिया  कि  दिसम्बर  तक  होगा

 लेकिन  शाहदरा  वर्मा  के  बारे  में  भी  बतायें  ।  क्या  ara  बता  सकते  हैं  कि  दिल्‍ली  में  लोगों  को

 मुतवातिर  वाटर  सप्लाई  मिल  सकेगी  ?  झगर  मिल  सकेगी  तो  कब  तक  मिल  क्या  इसके

 बारे  में  अप  हाउस  को  कोई  यकीन  दिला  सकेंगे  ?

 श्री  सिकन्दर  बख्त  :  मैंने  शुरू  में  ae  किया  कि  दिल्‍ली  को  इस  वक्‍त  253  डी

 पानी  मिल  रहा  है  ।  अगर  वह  भी  सहूलियत  से  पहुंच  जाये  तो  50  गैलन  पर  कपिला  पानी  हो

 लेकिन  यह  हो  नहीं  रहा  यह  मैं  तसलीम  करना  चाहता  हूं  ।  बुनियादी  तौर  पर  यह

 खराबियाँ  मालूम  हुई  हैं  कि  पानी  का  लीकेज  है  ।  भ्रमर  ata  मेरा  जवाब  पढ़ेंगे  तो  आपको  ग्रन्दाजा

 लग  जायेगा  कि  ने  जो  सैल  बनाया  उ र  समें  fag  लीकेज  प्लग  gate  भभोर  उसने

 ब्लौकेज  को  दूर  किया  है  ।  इससे  भी  पानी  की  समस्या  शहर  में  दूर  हुई  है  ।

 मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  50  के  100  का  ट्रीटमेंट  प्लांट

 मई  में  शुरू  किया  है  उसका  फाउन्डेशन  स्टोन  रखा  गया  है  ।  हमारे  पास  करीब-करीब  425

 पानी  सन्‌  82  तक  मौजूद  होगा  ।  ४1!  तक  cae  मेजर  का  मिल  जायेगा  ।  सन

 182  तक  100  ate  ग्रा  जायेगा  ।

 श्री  चिमन  भाई  एच०  शुक्ल  :  जो  स्टेटमेंट  दिया  उसमें  लांग  ey  प्लान  में  4  प्राइम

 दी  हैं  ate  शाट  ed  में  8  ग्राम  दिये  हुए  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  शाद  eq  की  आइटम

 किस  स्टेज  पर  हैं
 ?

 श्री  सिकन्दर  बात  लांग  eq  प्लान  की  आइटम  में  50  जो  हैदरपुर  से

 कराना  इसमें  प्रोजेक्ट  50  श्र  चुका  है  कौर  50  भ्र भी  भराना  है  ।  उसका  ट्रीटमेंट  प्लांट  तैयार  हो

 चुका  बहुत  ew  हम्ना  है  शर  कन्फ्यूज  हो  चुका  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  यकीनन  इस

 साल  के  खत्म  होने  तक  यह  50  भी  मिल  जाना  चाहिये  ।  दूसरे  6  एडीशनल

 ट्यूबवेल  बन  रहे  हैं  जिनसे  15  मिल  सकता  है  बह  2  साल  में  मिल

 सकता है  ।  तीसरे  100  प्लांट  की  श्राघारदिला  रखी  जा  चुकी  है  ate  मैं  उम्मीद

 करता  हूं  कि  सन्‌  1982  तक  यह  100  ate  मिल  जायेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  रुपया  दिया  गया  है  वह  इस  शत  पर  feat  गया  जो  साल

 गुजर  चुका  है  उसमें  8.85  करोड़  रुपया  दिया  वह  एक्सपर्टस  मुक़र्रर  करें  जो  यह  देखे  कि

 सप्लाई  सिस्टम  में  कहां-कहां  खराबी  हे  भ्रौर  डिस्ट्रिब्यूशन  को  कसे  यूनिफामं  बनाये  ote  पवन-की ल

 पर  लायें  ।

 थी  चिमन  भाई  शुक्ल  :  उन्होंने  ग्रिप-श्रद्धा  योजना  को  स्पष्ट  नहीं  किया  है  ।  उन्हें

 उसका  उत्तर  भी  देना  चाहिए  ।

 on लान aw
 सिकन्दर  बख्त  :  शाट  कम  ८  1 ह  के  काम  हाथ  में  ले  लिए हैं  ।.  वैल

 बन  रहे  हैं  जिनमें  4  at  बोरिंग  हो  चुकी  2  के  ट्रायल  चल  रहे  हैं  ।  उसके  अलावा  31
 ट्यूबवैल
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 aaa  को  बनाने  हैं  जिसमें से  5  बन  चुके  बाकी  बन  रहे  हैं  अगर  ड्राप  जवाब

 देखेंगे  तो  सारी  तफसील  उसमें  दी  हुई  है  ।

 at  चिमन  भाई  शक्ल  लीकेज  रिपोर्ट  पर  एक्शन  लिया है
 या  नहीं  ?

 श्री  सिकन्दर  बख्त  :  मैंने  ae  किया  कि  लीकेज  सल  ग्राम  हाल  ही  में  बनाया  गया  है  जो

 कि  fas  पुरानी  दिल्‍ली  के  जोन  में  ही  काम  कर  रहा  हैं  कौर  इससे  पुरानी  दिल्ली  की  वाटर

 सप्लाई  में  काफी  इजाफा  अरब  यह  ख्याल  ह  कि  एक  लीकेज  सेल  कौर  दूसरी  जगह  के

 लिये  भी  बनाया  जाये

 धी  विजय  कुमार  मल्होत्रा
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पानी  की  कमी  की  aga  बड़ी

 वजह  बिजली  की  इन्ट्रप्टेड  सप्लाई  यहां  पर  बदरपुर  जिसमें  500  मेगावाट  की  इंस्टॉल्ड

 कैपिसिटी  वहां  पर  एक  भी  यूनिट  पैदा  नहीं  हो  रहा  हैं  ग्रोवर  200  से  ज्यादा  कभी  gar  ही

 नहीं  ।  इतना  बड़ा  नेशनल  वेस्टेज  हे  जिसकी  वजह  से  दिल्‍ली  मे  पानी  ate  बिजली  दोनों  की  कमी
 ~

 हती  है  न  गवर्नमेंट  सर्विस  के  लिये  पानी  मिलता  हू  और  न  भुनगी-भोपाली  वालों  लय

 मिलता  है  ।

 श्री  मुख्तियार  सिह  मलिक  :  स्पीकर  ग्रा पने  मु  तो  रिस्ट्रिकिट  ग्रोवर  aa  क्या

 यह  सप्लीमेंट्री  हो  रही  ह
 ?

 भ्रच्यक्ष  महोदय  परन्तु  उन्होंने  आपकी  तरह  कुल  समय  का  दसवां  भाग  नहीं  लिया  हूँ  ।

 श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  के  लाखों  लोगों  को

 रोजाना  पानी  कौर  बिजली  की  जो  दिक्कत  रहती  उसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कर  रही  है  ।

 शी  सिकन्दर  बख्त  aa  fan  वजह  बताई  है  कि  इस  बार  पानी  की  जो  तकलीफ  हुई  है

 उका  एक  सबब  यह  भी  रहा  है  कि  हमें  पावर  बाकायदा  नहीं  मिली  ।  लेकिन  बिजली  के  बारे  में

 नवाब  बिजली  के  मिनिस्टर  साहब  ही  दें  सकते  हैं  ।

 श्री  द्वारिका  नाथ  तिवारी  :  साउथ  एवेन्यू  में  पानी  की  पूरी  सप्लाई  करने  का  मामला  दो

 वर्षों  से  चल  रहा  है  ।  इस  बारे  में  कई  मतबा  ate  हाउसिंग  मिनिस्टर  के  साथ

 मारी  हाउस  कमेटी  की  बातें  हुई  ।  उन्होंने  कहा  कि  हम  सरटेन  स्टेप्स  ले  रहे  जिससे  पानी  की

 गमी  दूर  हो  भ्र ौर  जब  तक  कमी  दूर  नहीं  त्र  तके  व्रज  से  पानी  सप्लाई  करते

 रहेंगे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि  क्या  इस  साल  स्कूल  से  पानी  सप्लाई  किया  गया  था  श्र  जो

 कुछ  तय  किया  गया  उसके  इम्प्लीमेंटेशन  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 प्री  सिकन्दर  बख्त :  ग्राम  सप्लाई  के  बारे  में  जो  मुश्किलात  उनका  मैं  जिक्र  कर  चुका
 हूं  ।  cast  के  बारे  में  मेरे  स्टेटमेंट  में  दिये  गये  ded  dag  के  प्राइम  8  में  बताया  गया  हैकि

 के  पास 6  टैंकों  शौर  3  टाकीज  जिनसे  इमर्जेन्सी  के  वक्त  सप्लाई  की

 जाती  है  ।

 मानसून  के  देरी  से  खाने  के  कारण  सिचाई  के  लिये  बिजली  की  सप्लाई

 कप  थ्री  राजिन्द्र  कुमार  शर्मा :
 क्या  od

 शौर  faaré  मन्त्री
 थ् |  कि  द  टोपन  वा  at  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 (*)  क्या  इस  वर्ष  उत्तर  भारत  में  मानसून  के  देरी  से  ara  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 द्वारा  सिचाई  हेतु  नहरों  तथा  नलकूपों  के  लिये  पर्याप्त  बिजली  की  सप्लाई  के  प्रबन्ध  किये  जा

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  साथ  कोई  बातचीत  की  गई

 att

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  जी  हां  ।  राज्य  सरकारों

 से  कहा  गया  है  कि  वे  चालू  खरीफ  मौसम  के  दौरान  सिचाई  के  पम्प  इरादी  के  लिए

 बिजली  की  पर्याप्त  सप्लाई  करें  ।  उन्हें  कहा  गया  ह  कि  यदि  आवश्यक  हो  तो  गेर-कृषि  सम्बन्धी

 क्षेत्रों  में  बिजली  की  कटौती  करके  कृषि  कार्यों  के  लिए  प्रतिदिन  कम  से  कम  12  धण्टे  निरन्तर

 बिजली  की  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  करें  ।

 तथा  इस  मामले  पर  ऊर्जा  मंत्रालय  के  अघिकारियों  के  साथ  विचार-विमर्श

 किया  गया  हे  कौर  उन्होंने  इस  मामले  में  उपयुक्त  निर्देश  जारी  करना  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  मानसुन  के  लेट  होने  के  परिणामस्वरूप  वैसे  तो  सारे  देश  को

 विमिन  का  सामना  करना  पड़  रहा  लेकिन  उत्तरी  भारत  में  स्थिति  बहुत  बिगड़  चुकी  है  मैं

 यह  जानना  चाहता हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  इमजेंसी  मेजर  एडमिट  किये  गये

 ताकि  हम  लोग  खरीफ  की  फसल  को  बो  सकें  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  लगभग  50

 परसेंट  बिजली  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  लेकिन  सच्चाई  यह  है  कि  इससे  भी  बहुत  कम  मात्रा

 में  बिजली  दी  जा  रही  है  ।  नदी-नालों  में  पपनी  का  aaa  होने  के  कारण  सिचाई  बंद  है  ।

 विद्य/त  att  डीजल  के  नलकूपों  के  द्वारा  भी  सिंचाई  पर्याप्त  रूप  से  नहीं  हो  पा  रही  क्योंकि

 बिजली  की  भी  कमी  है  कौर  डीजल  का  भी  प्रभाव  है  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  कोई

 व्यवस्था  करेंगे  ?

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला
 :

 मैंने  ast  किया है
 कि  मानसून  लेट  हुआ  लेकिन  अब  कुछ

 ऐसी  रिपोर्ट  ar  रही  हैं  कि  बहुत  से  हिस्सों  में  बारिश  ठीक  हो  रही  हालांकि  कुछ  हिस्सों  में

 कम  है  ।  हमने  स्टेट  गारमेंट्स  कौर  यूनियन  टैरिटरीज़  को  लिखा  है  कि  कम  से  कम  बारह  घंटे

 के  लिए  बिजली  एग्रीकल्चर  परपंजिज  के  लिए  दी  जाये  ।  इस  मौसम  में  पडी  की  बुवाई  होती

 ae  पैडी  की  नसंरी  कौर  बुवाई  के  लिए  इरिगेशन  होना  बहुत  जरूरी  है  ।  हमें  मालूम  हु  है  कि

 कुछ  स्टेट्स
 में  इस  पर  परमल  करके  कुछ  ज्यादा  बिजली  दी  गई  है  ।

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा
 :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  यह  भी  कहा  है  कि  ऊर्जा

 मंत्रालय  इस  पर  विवार  कर  रहा  है  ate  निकट  भविष्य  में  वह  अ्रपनी  पालिसी  को  क्रियान्वित

 करेगा  ।  मानसून  25  दिन  पहले  ही  लेट  हो  चुका  army  कितने  दिनों  तक
 मानसून

 उत्तरी  भारत  में  एक्टिव  हो  इस  बारे  में  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं  कट्टा  जा  सकता  हैं  ।

 क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  शीघ्र  कोई  निर्णय  लेंगे  ?

 सुरजीत  fag  बरनाला  :  हमने  एनर्जी  मिनिस्ट्री  से  बात  की  है  ।  उन्होंने  भी  हमें  यह
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 बताया  है  कि  वे  भी  कृषि  सह  इक  के  लिए  12  घंटे  बिजली  की  सप्लाई  करने  के  लिए  कदम  उडा

 रहे  हैं  ।

 हुकुम  देव  नारायण  यादव  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  ae  बिजली  की  50

 ट

 प्रतिशत  might  करेंगे  ।  लेकिन  बिहार  में  बिजली  का  उत्पादन  कैपेसिटी  की  25  प्रतिशत  हो  रहा

 है  अगर  उसका  50  प्रतिशत  दिया  जायेगा  तो  इसका  ष्  यह है  कि  टोटल  उत्पादन  का  साढ़े

 बारह  प्रतिशत  बिजली  से  क्या  होने  वाला  है  ?  यह  कह  रहे  हैं  कि  अरब  ग्राम  इन्तजाम  लेकिन

 किसानों  की  भदोई  की  जो  फसल  वह  तो  सब  मारी  धान  का  नहीं  जिससे

 कि  घान  की  खेती  समय  पर  कर  सके  ।  मैं  सरकार  से  जानना  हूं  -  जब  भरा का दा  में  इन्द्र

 पानी  बरसा  जाय  कौर  खेती  लच्छो  हो  तो  सरकार  श्रहंकारपुर्वक  कहती  है  कि  रिकी

 उत्पादन  FAT  है  ।  जब  इन्द्र  की  कु कृपा  हो  जाय  तो  सरकार  कहने  लगती  है  कि  शभ्राकाश  से  पानी

 नहीं  हम  क्या  करें  ।  ग्रा काश  से  पानी  न  बरसे  शोर  खेती  भ्रमणी  हो  इसके  लिये

 सरकार  के  पास  क्या  योजना  है

 श्री  सुरजीत  fag  जो  इत्तिला  हमारे  पास  वह  मैंने  ग्रापके  सामने  पेश  कर

 दी  है  ।  वहां  एग्रीकल्चरल  पपंजेज  के  लिये  कोई  कट  नहीं  लगाया  जा  रहा  उनको  पूरी  बिजली

 दी  जा  रही  है  ।  अच्छी  बारिस  हो  जाय  कौर  उससे  भ्र नाज  अच्छा  पंदा  तो  हम  श्रहंकारपूर्वक

 कहते  हैं  बात  नहीं  है  ।  भ्र हं कार  किसी  को  नहीं  करनी  चाहिये  ग्रोवर  न  किसी  ने  किया

 यहां  पर  इत्तिला  जरूर  दी  जाती  हें  कि  साल  में  इतनी  पैदावार  हुई  है--इसलिये  इसमें  कोई

 अहंकार  की  बात  नहीं  जाती  है  |

 थी  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  उत्तरी  राज्य  फसलों  की  सिचाई  के  विधय  में  सोच  रहे

 att  महाराष्ट्र  जेसे  दक्षिणी  राज्यों  में  हम  यह  सोच  रहे  हैं  कि  पानी  के  बिना  पशु  कसे  जीवित

 रहेंगे  ।  कोयना  बांध  में  चू  कि  बिल्कुल  पानी  नहीं  हूं  या  बहुत  कम  हू  इसलिए  बिजली  की  सप्लाई

 एकदम  बन्द  हूँ  ।  गांवों  में  कृषि  पम्पों  के  लिए  भी  बिजली  की  सप्लाई  नहीं  क्या  मंत्री  महोदय

 इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  ale  fas  प्रणाली  के  माध्यम  से  राजस्थान  ale  मध्य  प्रदेश  से

 बिजली  की  कुछ  सप्लाई  करवाए गे  ae  इस  में  ऊर्जा  मन्त्री  से  मिलेंगे  कौर  महाराष्ट्र  की

 इस  गम्भीर  समस्या  की  कौर  ध्यान  देंगे  जो  कि  वहां  देर  से  मानसून  आने  के  कारण  उठ  खड़ी

 हुई  हे
 ?

 )

 श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  :  यह  प्रश्न  ऊर्जा  मन्त्री  से  संबंधित  इससे  मेरा  कोई  संबंध

 नहीं है  ।

 वयस्क  शिक्षा  से  होने  वाले  लाभ  को  समीक्षा

 #4  श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  कया  समाज  संस्कृति  शौर  कल्याण  मन्त्री

 लिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वयस्क  शिक्षा  पर  aa  की  जा  रही  पर्याप्त  राशि  से  होने  वाले  ठोस  लाभों  की

 समीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  की  कोई  कुशल  देख-रेख  योजना  हूँ  ;
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 यदि  तो  पहले  महीनों  की  तुलना  में  गत  छः  महीनों  में  वास्तविक  उपलब्धियां

 क्या  कौर

 सय
 see  दुर  करन ेके  लिए  क्या  कदम  उठाए कार्यक्रम  में  क्या  बाधाएँ  करायी  हैं  ग्रोवर

 गये  हैं
 ?

 कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवो

 :  से  (7)  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया  है  ।

 विवरण

 ()  मूल्यांकन  तथा  प्रचार  करना  राष्ट्रीय  प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  का  एक  अ भिन्न  अंग  हैं  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय  ने  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  के  साथ  quay  से  अनेक  प्रचार  उपकरण  तैयार

 किए  हैं  ।  कार्यक्रम  के  प्रभाव  सहित  सभी  उपयुक्त  सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  ये  उपकरण  तैयार

 किए  गए  हैं  ।  alias  एकत्र  करने  के  लिए  इन  उपककरणों  को  किस  प्रकार  प्रयोग  में  लाया

 इससे  सम्बन्धित  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  देश  के  कई  राज्यों  में  आयोजित  किए  गए  हैं  ।  इसके

 समाज  विज्ञान  भ्रनुसंघान  अथवा  उच्च  शिक्षा  संस्थापकों  को  यह  जिम्मेदारी  सौंपी  जा  रही  है  किवे

 विभिनन  राज्यों  में  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  करें  ।  सरदार  पटेल  ग्रामीण  तथा  समाज  अनुसंधान

 संस्थान  ने  गुजरात  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  उसके  द्वारा  किए  गए  मुल्यांकन  को  पुरा  तथा  प्र  का  हित

 किया  है  ।

 ate  प्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय  द्वारा  तैयार  किए  गए  प्रचार  उपकरणों  से  ait

 सूचना  प्राप्त  होनी  शुरू  नहीं  हुई  है  ।  सरदार  पटेल  प्राचीन  तथा  समाज  श्रनुसंघान  संस्थान  की

 रिपोर्ट  के  परिणामों  पर  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने  गुजरात  सरकार  तथा  विभिन्‍न  कार्यान्वयन

 ऐजेंसियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार  विमश  किया  था  t  गुजरात  कार्यक्रम  के  प्रभावशाली  मुद्दों

 को  सुदृढ़  करने  तथा  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 थी  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  वक्तव्य  पढ़कर  वास्तव  में  YW  areas  होता  है  कि  इन्होंने

 प्रो  दिक्षा  कार्यक्रम  को  कितना  महत्व  दिया  है  ale  इसे  कितनी  गम्भीरता  से  लिया  है  ।  मन्त्री

 महोदय  ने  मेरे  इस  sea  कि  प्रौढ़  शिक्षा  पर  इतना  अधिक  घन  खां  करने  से  क्या  लाभ  हो  रहे

 न  तो  कोई  उत्तर  दिया  है  श्र  न  ही  पटल  पर  कोई  विवरण  रखा  है  ।  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की

 बजाए  उन्होंने  कह  दिया  है  कि  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  के  परमं  से  सुचना  एकत्र  करने  के  लिए

 कौर  कार्यक्रम  के  प्रभाव  को  जानने  के  faq  निरीक्षण  उपकरणों  को  विकसित  किया  गया  है  |

 उन्होंने  प्रदत्त  का  सही  उत्तर  नहीं  दिया  हैं  कि  इससे  क्या  ठोस  लाभ  होंगे  ।  क्या  माननीय  मंत्री

 महोदय  हमें  बताए गे
 कि  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  ठोस  परिणाम  निकले  हैं  at  क्या

 लाभ  हुए  हैं  ?  निरीक्षण  उपकरणों  से  प्राप्त  लाभ  क्या  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  )  :  मेरे  विचार  में

 माननीय  सदस्य  ने  कोई  गलती  नहीं  की  है  परन्तु  उन्होंने  इस  विस्तृत  कार्यक्रम  का  मजाक  उड़ाने  का

 प्रयास  किया  है  ।  जिसेपूंइस  देवा  बल्कि  qa  at  यह  कहना  चाहिए  कि  किसी  भी  लोकतान्त्रिक  देश

 में  पहली  बर  आरम्भ  किया  गया  है  ।  इस  बृहत  कार्यक्रम  के  विषय  में  सुचना  प्राप्त  करने  के  लिए
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 विभिन्‍न  भ्र मिक रणों  या  उपकरणों  की  स्थापना  की  गई  है  ।  सम्पूर्ण  देश  में  इस  समय  एक  लाख

 क्रेटर  काम  कर  रहे  हैं  कौर  इन  केन्द्रों  से  सूचना  प्राप्त  करने  में  कुछ  समय  प्रौढ़  शिक्षा

 निदेशालय  ने  इन  निरीक्षण  ग्र भि करणों  की  स्थापना  के  लिए  विभिन्‍न  कदम  उठाए  हैं  ।  योजना

 इस  प्रकार  है  :  इस  योजना  के  सन्दर्भ  में  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  से  सुचना  परियोजना  अधिकारी  के  पास

 art  चाहिए  शरीर  फिर  परियोजना  शभ्रधिकारी  से  राज्य  प्रौढ़  शिक्षा  अधिकारी  के  पास  कौर  इसके

 पहचान  भारत  सरकार  के  प्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय  के  पास  ।  स्वाभाविक  है  कि  इस  प्रकार  सुचना

 ait  में  कुछ  समय  लगेगा  कौर  हमें  अदा  है  कि  अगस्त  तक  सूचना  द्र  जायेगी  और  फिर  हमारे

 लिए  इस  सुचना  को  संकलित  करना  सम्भव  होगा  |

 श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  we  इस  कार्यक्रम

 से  गत  6  महीनों  की  भ्र पे क्षा  इन  6  महीनों  में  वास्तव  में  क्या  सफलता  मिलो  है  ।

 डा०  प्रताप  चन्द्र  :  इस  बारे  में  मैंने  ही  बता  दिया  था  ।  यह  कार्यक्रम  2  अक्तूबर

 1978  को  शुरू  किया  गया  था  ।  जब  ये  एजेन्सियों  पूरी  तरह  से  काम  करना  शुरू  करेंगी  तब

 कारी  उपलब्ध  हो  जाएगी  ale  तब  ठोस  परिणाम  मिलना  संभव  होगा  |  भ्र न्य था  यह  एक  अ्रनुमान

 ही  होगा ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  माननीय  मन्त्री  ने  प्रभी  बताया  था  कि  इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  एक  लाख  केन्द्र  हैं  ।  मैं  उनसे  जानना  चाहता  हू ंकि  इन  केन्द्रों  का  प्रबन्ध  करने  वाले  लोग

 at  एजेन्सियों  कौन  हैं  ?  यह  सर्वविदित  है  कि  अनेक  केन्द्रों  का  अबाध  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ

 कर  रहा  है  ।  क्या  श्राप  उन  लोगों  की  सुची  देंगे  फिर  उनकी  पृष्ठ  भूमि  बतायेंगे  जो  इन  केन्द्रों  के

 प्रभारी  हैं  ?  इन  केन्द्रों
 के  लिए  इन  लोगों  को  पैसा  दिया  जाता  है  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  मैं  इस  आरोप  को  स्वीकार  नहीं  करता  हूं  कि  इनका  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  करता  है  ।  यह  प्रदान  सभा  में  कई  बार  उठाया  गया  था  ।  मैंने  अन्य  स्वयं

 सेवी  एजेन्सियों  की  एक  सुची  दी  है  जिन्हें  इन  केन्द्रों  को  चलाने  की  प्रयुक्ति  दी  गई  है  कौर  जिस

 समय  वहू  सूची  सभा  के  समक्ष  पेश  की  गई  थी  तो  कोई  भी  माननीय  सदस्य  यह  नहीं  बता  सका

 कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  कोई  केन्द्र  चला  रहा  था  ।  इन  एजेन्सियों  का  चयन  राज्य  सरकार

 की  सिफारिश  पर  किया  जाता  है  ।  मत  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इन्हें  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संध

 चलाती  क्योंकि  सभा  में  प्रस्तुत  करने  के  समय  इस  सुची  पर  किसी  ने  ग्रा पत्ति  नहीं  की  थी  ।

 (  व्यवधान  )

 ait  बसन्त  साठे  मैं  ग्रा पका  संरक्षण  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  प्रश्न  का  पूरा  उत्तर  दे  दिया  है  ।  सूची  में  सभी  बात  ग्रा

 जाती  है  ।

 को  बसन्त  साठे  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  केन्द्रों  को  कितनी  धनराशि  दी  जाती  है  ।

 झरिया  महोदय  :  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  ।  सूची  में  एक  लाख  केन्द्र  दिए  गए  हैं  ।  प्रो०  दलीप

 चक्रवर्ती  ।
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 प्रो ०  दिलोप  चक्रवर्ती  :
 उनकी  निगरानी  योजना  के  माध्यम  से  मैं  उनसे  अरा  करता  हूं  कि

 वह  इस  सभा  को
 अगस्त  में  प्राप्त  जानकारी

 दें
 ।

 (=

 महोदय  :  इस  प्रदत्त  के  एक  लाख  उत्तर  देना  उनके  लिए  संभव  नहीं है
 ।

 (
 =  चिंघाड़  )

 श्री  बसन्त  साठे  :  कोई  योजना  तो  थी  ।

 )

 Sto  दिलीप  चक्रवर्ती  :  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  प्रत  है  ।

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  कहता  हूं  कि  उन्होंने  सभा  पटल  पर  एक  सुची  रख  दी  है  ।  मैं  उन्हें

 इसका  उत्तर  देने  के  लिए  अनुमति  नहीं  दूगा  |

 श्री  बसन्त  साठे  :  सुची  नहीं  चाहिए  ।

 meat  महोदय  :  एक  लाख  केन्द्र  हैं  ।  मैं  उन्हें  इसका  उत्तर  देने  की  अनुमति  नहीं  दे

 सकता |

 श्री  वसन्त  साठ  :  कुल  धनराशि  कितनी  है
 ?

 झ्रघ्यक्ष  महोदय  :
 भ्रापने  कुल  घनरादि  बारे  नहीं  पूछा  है  |

 प्रो ०  दिलीप  चक्रवर्ती  :  च  कि  यह  बड़ा  ucla  महत्व  wr  मामला  है  जि  मैंने

 प्राथमिकता  प्रदान  की  है  इसलिए  क्या  मन्त्री  महोदय  जसा  ag  कहते  हैं  कि  उन्हें  उनकी  निगरानी

 के  माध्यम  से  परिणाम  प्राप्त  होगा  इस  सभा  को  अगस्त  में  प्राप्त  जानकारी  सप्लाई

 करेंगे  ?

 डा०  प्रताप  चन्द्र  [1  जसे  ही  यह  जानकारी  मिल  जाएगी  वेसे  ही  मैं  इसे  माननीय  सदस्य

 को  सप्लाई  करू  गा  |  श्री  श्राप  नाराज  न  हों  ।  जब  मैंने  एजेन्सियों  की  एक  सुची  प्रस्तुत  की  थी

 तब  उसमें  सरकार  द्वारा  उन  एजेन्सियों  को  मंजर  की  गई  धनरादि  का  विवरण  भी  दिया  गया  था  |

 यह  सभा  पटल  पर  पहले  रखी  गयी  थी  ate  माननीय  सदस्य  श्री  सौगत  राय  ने  प्रदान  पुछा  था  ।

 यदि  वह  यहाँ हैं
 tat  उन्हें  याद  होगा  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  :
 प्रदान  काल  समाप्त  दरा  |

 ee  ह

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 सुखे  के  कारण  प्रीतम  बंगाल  को  केन्द्रीय  सहायता

 5,  श्री  सुधीर  घोषाल  :  कृषि  श्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पता  है  कि  इस  पुरे  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  चल  रही

 qa  की  भयानक  स्थिति  से  11  लाख  एकड़  ग्रीस  धान  तथा  पटसन  की  फसलें  लगभग  नष्ट  हो  गई  हैं

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  भी  पता  है  कि  मिदनापुर  की  स्थिति  सबसे  खराब  है
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 जहां  wera  में  एक  शनाप  पाती  प्राप्त  करता  यदि  हरसंभव  नहीं
 है  तो  अत्यन्त  कठिन  भ्रम  शय

 भ्र ौर

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  को  वित्तीय  देने  में  अपना  सहयोग

 दिया  है

 कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  केन्द्रीय  सरकार  को  इस

 बात  की  जानकारी  हे  कि  arg  से  1979  के  दौरान  सुखे  की  स्थिति  के  कारण  पश्चिम  बंगाल

 में  ग्रंसघान  कौर  पटसन  की  फसलों  को  भारी  क्षति  हुई  है  ।  पटसन  के  भ्रन्तगत  बोए  जाने  वाले

 5.38  लाख  हेक्टर  के  सामान्य  क्षेत्र  की  तुलना  में  इस  वह  केवल  लगभग  2.2  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  में

 पटसन  बोया  गया  है  |  इसके  अ्रतिरिकत  1,75  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  से  अधिक  में  बोई  गई  पटसन  की

 फसल  भी  क्षतिग्रस्त  हुई  ।  असय धान  के  अच् तगत  बोए  जाने  वाले  8.00  लाख  हेक्टर  के  सामान्य  क्षेत्र

 की  तुलना  में  केवल  3,00  लाख  हेक्टर  में  प्रदान  बोया  गया  कौर  3.00  लाख  हेक्टर  से  प्रतीक

 क्षेत्र  में  फसल  को  भी  आंशिक  रूप  से  क्षति  हुई  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  वर्षों  से  सम्बन्धित  जिलावार  आंकड़ों  से  पता  चला  है

 कि  ara  जिलों  के  साथ  मिदनापुर  जिले  में  भी  कम  वर्षा  हुई  है  ।  मिदनापुर  की  तुलना
 में

 कुछ

 जिलों  में  तो  ate  भी  कम  वर्षा  हुई  है  ।

 15  से  11.0  जून  के  दौरान  एक  केन्द्रीय  दल  ने  मिदनापुर  जिले  के  अतिरिक्त  परिचित

 बंगाल  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  पौर  इसकी  रिपोर्ट  ake  राहत  संबंधी
 उच्च

 स्तरीय

 समिति  की  सिफारिश  के  आधार  पर  10.25  करोड़  रुपए  की  राशि  श्रीराम  योजना  सं दा पता  के  तौर

 पर  आबंटित  की  गई  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  5,00  करोड़  रुपए  की  राशि  श्रल्पावधघि  ऋण  के  तौर  पर

 स्वीकृत  की  गई  है  ।

 घान  के  सत्यों  के  बारे  में  दक्षिण  क  राज्यों  से  बातचीत

 *6  थ्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ

 et  alo  श्ररुणाचलम  ब्या  fe  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ax F (*)

 क्या  सभी  राज्यों  के  लिए  घान  का  एक  खरीद  मूल्य  दीर्घा  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार के  विचाराधीन  है  ।

 (a)  क्या  अगली  फसल  के  लिए  धान  के  मुल्य  निर्घारित  करने  के  मामले  पर  दक्षिण  के

 राज्यों  से  कोई  बातचीत  हुई  शरीर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  घोषित  मूल्य  का  ब्यौरा  व्या  है
 ?

 afa  शौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  इस  भी

 घान  की  मोटी  किस्म  के  लिए  सभी  राज्यों  के  लिए  एक  sar  वसूली  मुल्य  निर्धारित  किया  जाता

 है  कौर  यह  चालू  खरीफ  विपणन  मौसम  1978-79  के  लिए  85  रुपये  प्रति  क्विंटल  राज्य

 सरकारें  घान  की  मोटी  किस्म  के  वसूली  मूल्य  के  आघार  पर  कौर  विभिन्न  किस्मों  के  बीच  मूल्यों
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 में  परम्परागत  प्रस्तर  को  ध्यान  में  रखकर  घान  की  अन्य  किस्मों  के  वसूली  मुल्य  निर्धारित  करती

 हैं  ।

 जी  दक्षिणी  राज्यों  समेत  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  मन्त्रियों
 के

 साथ

 विचार-विमर्श  gat  था  |

 ी

 |
 (7)  सरकार  ने  खरीफ  विपण  न  ala बै  .  ह  है  ५  म  1979-80

 On
 के  लिए  वसूली  मुल्य  के  बारे  में  अभी

 तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 ताजमहल  के  पत्थर  में  कसर

 ्  थी  होम  त्यागी  :

 थ्री  जनादेश  पुजारी  :  कया  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मं  कसर  हो  गया  जो क्या  इस  समाचार  में  कोई  सचाई  है  कि  ताजमहल  के  पत्थर

 तेजी  से  बढ़  रहा  है  कौर  जिससे  पुरी  इमारत  को  ही  खतरा  पदा  हो  गया  शरीर

 यदि  तो  इस  कैंसर  के  प्रभाव  से  ताजमहल  को  बचाने  के  लिए  सरकार  क्या

 उपाय  कर  रही है  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  को  मती  रेणुका  देवी

 ताजमहल  में  संगमरमर  के  पत्थरों  के  धूमिल  पपड़ी  उनमें  छोटे-छोटे  गड्ढ़े  होने

 उनके  टूटे  हुए  भागों  पर  कालिख  चढ़ने  शादी  बातें  देखने  में  भराई  हैं  ।

 सर्वेक्षण  ने  वायुमंडलोय  प्रदूषण  निर्धारित  करने  तथा  विभिन्‍न  प्रस्तर  परिरक्षियों  का

 परीक्षण  हानिकारक  के  विरुद्ध  इन्हें  प्रभावोत्पादक  बनाने  के  उद्  दय  से  आगरा  में
 वायु  प्रदूषण

 नियन्त्रण  केन्द्र  स्थापित  किया  है  ।  कोयले  से  चालित  रेलवे  शर्टिंग  थरमल  पावर  स्टेशन  तथा

 200  से  श्रमिक  कारखानों  से  उत्पन्न  होने  वाले  विद्यमान  वायुमंडलीय  प्रदूषण  को  दूर  करने  तथा

 कम  करने  हेतु  सर्वेक्षण  द्वारा  पहले  से  ही  इस  मामले  पर  कार्रवाई  की  जा  चुकी  है  ।

 मानसून  में  विलम्ब  होने  से  संकट

 *४,  डा०  बापू  काल दाते  :

 भ्रान्ति  मृणाल  गोरे  :  क्या
 कुकी  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  मानसून  वर्षा  देर  से  होने  के  कारण  कराने  वाले  संकट  का

 सरकार  ने  कोई  म्रचुमान  लगाया

 क्या  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  गये  atk

 यदि  तो  तत् सम्बंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  जी  हां  ।  सरकार  को  देश  के

 ae  भागों  में  मानसून  के  बिलम्ब  से  होने  वाले  खतरों  कौ  जानकारी  है  |
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 तथा  जी  हां  ।  एक  केन्द्रीय  दल  परिचित  असम  तथा  मणिपुर  का  दौरा

 कर  चुका  है  ale  उसकी  सिफारिशों  के  श्राघार  पर  पश्चिम  बंगाल  तथा  मणिपुर  को  अग्रिम

 सहायता  आवंटित  की  जा  रही  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  खरीफ  की  फसल  उगाने  के  लिए  परिचित  बंगाल

 को  5  करोड़  रुपये  तथा  असम  को  एक  करोड़  रुपए  के  श्रल्पावघि  ऋण  की  भी  स्वीकृति  दी  गई  दै  ।

 सुखे  की  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  एक  अन्य  केन्द्रीय  दल  4  से  11  1979  तक

 नागालैण्ड  तथा  मेघालय  का  दौरा  कर  रहा  कृषि  विभाग  में  एक  फसल  मौसम

 निगरानी  दल  गठित  किया  गया  जिसकी  कई  बैठकें  हो  चुकी  है  तथा  राज्यों  को  मानसून  के  ज्यादा

 बिलम्ब  होने  ग्रीवा  ज्यादा  म्रनिष्चित  होने  की  स्थिति  में  उचित  उपाय  करने  का  सुभाव  दिया

 गया  उन्हें  परिस्थितिनुसार  वैकल्पिक  फसलें  लगाने  के  लिए  प्रबन्  करने  का  भी  सुभाव

 दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों  को  इस  शभ्राकस्मिक  स्थिति  का  जायजा  लेने  तथा  उपयुक्त  उपाय

 करने  के  लिए  इसी  प्रकार  के  राज्य  स्तरीय  मौसम  निगरानी  दल  गठित  करने  का  भी
 सुभाव  दिया

 गया  है

 झांघ्र  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान  में  हुई  हानि

 श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  :

 थ्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  कया  कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  अन्ध  प्रदेश  के  जिलों  में  arg  समुद्री  तूफान  में  खड़ी  फसल  को  हुई  हानि

 का  सरकार  ने  कोई  म्रनुमान  लगाया  कौर

 यदि  तो  इसमें  कुल  कितनी  हानि  हुई  है  ate  पीड़ितों  को  कितनी  सहायता  दी

 गई ?

 कुकी  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  राज्य  सरकार  से  प्राप्त

 नवीनतम  सुचना  के  अनुसार  समुद्री  तूफान  से  बुरी  तरह  से  प्रभावित  श्रीनगर  प्रदेश  के  दो

 अर्थात  प्र का नाम  तथा  नेल्लूर  में  खड़ी  फसलों  को  हुई  हानि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :
 1  11

 बग्रकादास  जिला  वेल्लौर  जिला

 नाय  ed

 क्षेत्र
 मूल्य  क्षेत्र

 a (ae  ला

 12-141 घान  की  दुसरी  फसल  688  17,00  ~ 300.00

 केला  221  5.46  607  75.00

 पान  की  बैल  155  38.40  324  80-00

 एसिड  लाइम  att  निम्बु

 प्रजाति  158  7.80  2.428  600,00

 ग्राम  तथा  राय  उद्यान  फसलें  983  57.06  81  20-00

 का सब्जियां  339  4,19

 दलहन  41  0,20
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 प्रकाशन  जिला  नेल्लोर  जिला
 ee  eee  ee  ewe  ae  eee  ees  eee

 क्षेत्र  (  हेक्टर )  मुल्य  क्षेत्र  मूल्य

 कपास  1,619  48.00

 मिले  405  ह  क ॥  |
 00

 मूंगफली  486  6.00  3,237  48,00

 अन्य
 3245

 40.17
 ei

 177  92
 कुल  6,721  4  1,20  40.437 oy  TH  1,171.00

 प्रकाशम  जिले  में  कुल  6,721  हेक्टर  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  तथा  177,28  लाख  रुपए

 की  हानि  जबकि  नेल़्लोर  जिले  में  20,437  हेक्टर  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  कौर  1,171.00  लाख

 रुपए  की  हानि  हुई  ।

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  संबंधी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  श्राघार

 पर  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  पुनर्वास  तथा  सार्वजनिक  निर्माणों  की

 मरम्मत  एवं  उन्हें  चालू  करने  के  लिए  विभिन्‍न  मदों  पर  कुल  507।  लाख  रुपए  के
 अरति  रिक्त

 व्यय  की  स्वीकृति  दी  इसमें  कृषि  श्रादान  क्षारीयता  तथा  रेत  फलने  से  प्रभावित

 भूमि  को  सुधारने  के  लिए  तथा  तम्बाकू  के  भण्डा गारों  की  मरम्मत  व  पुननिर्माण  के  लिए  कोटे

 तथा  सीमान्त  कृषकों  को  राज  सहायता  के  रूप  में  211  लाख  रुपए  तक  की  कृषकों  को  सहायता  का

 प्रावधान  भी  शामिल  है  ।

 भारत  सरकार  हप्ते  काम  के  बदले  कार्यक्रम  के  तहत  सामान्य  कोटे  के  अ्रतिरिक्त

 11  करोड़  रुपए  के  मुल्य  का  75000  मीटरी  टन  चावल  भी  नियुक्त  किया  है  ।  इसका  कुछ  भाग

 सिचाई  तथा  सड़कों  की  मरम्मत  तथा  पु  निर्माण  में  भी  लगाया  भारत  सरकार  ने

 खरीफ  फसल  उगाने  के  लिए  10  करोड़  रुपए  के  श्रेल्पावधि  ऋण  की  स्वीकृति  दी  है  ।

 पूर्वी  उत्तर-पर्वों  राज्यों  में  सुखा

 #10,  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :

 श्री  युवराज  :  क्या  कमी  धौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  सुखे  से  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  होने  वाले  पूर्वी  श्र
 उत्तर-पूर्वी  राज्यों

 के  जिलों  के  नाम  क्या हैं  ;

 क्या  सुखे  की  स्थिति  से  इन  जिलों  को  हुई  हानि  का  सरकार  ने  कोई  भ्रनुमान  लगाया

 है  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  श्र

 कपा  सरकार  ने  इन  जिलों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिये  कोई  धनराशि  नियत  की  है

 दौर  यदि
 तो  इस  रद्द इक  से  किया  गया  जिलावार  नियतन  क्या  है  ?

 afa  शौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :.  भारतीय  मौसम  विभाग

 की  रिपोर्टों  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सुचना  के  agate  भयंकर  ga  से  प्रभावित  पूर्वी  तथा

 उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  जिले  निम्नलिखित  हैं
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 18  1901  (3%) )
 weal  के  लिखित  उत्तर

 राज्य  जिले

 l  असम  डिब्रूगढ़  6.  सिबसागर

 गोलपारा  7,  लखीमपुर

 दारग  कचर

 निगाह  कर्वी  अंगलोंग

 कामरूप  10 5,  एन  ७०  सी  ०  हिल्स

 केन्द्रीय  जिला  4  qa  जिला 2,  मणिपुर

 उत्तरी  जिला  पश्चिमी  जिला

 दक्षिण  जिला  6  .  तलंगनोपाल

 3.  पश्चिम  बंगाल  पश्चिम  दिनाजपुर  7.  हुगली

 माल्दा  Q  बयान

 मुशिदाबाद  a 9  बीरभूम

 नादिया  10  THU

 11  पुलिया 24  परगना

 हावड़ा  12  मिदनापुर

 4.  मेघालय  पूर्वी गारो  हिल्स  4,  watt  खासी  fara

 पश्चिमी  गारो  हिल्स  5.  जयति या  fara

 पू  खासी  हिल्स

 5.  नागपाल  मोकोक  चुग  4.  तुमेसग

 ०
 orf

 5,  मौन
 ae.  rt
 BtQial  टे  6,  को  हिमा

 7,  फक

 6,  त्रिपुरा  उत्तरी  त्रिपुरा

 दक्षिणी  त्रिपुरा

 परिश्रमी  त्रिपुरा

 7.  मिजोरम  1  जल

 2.  किमुली पुर

 3.  लुगगेली

 8.  भप्ररणाचल  प्रदेश  1.  सिएंग

 2,  सुबांसिरी

 3.  लोहित

 4,
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 कौर  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  भ्रनुरोध  पर  पश्चिम  क़सम

 तथा  मणिपुर  में  एक  केन्द्रीय  दल  भेजा  था  जिसमें  इन  राज्यों  का  15  से  22  1979  के  दौरान

 दौरा  किया  ।  भारत  सरकार  ने  इस  दल  तथा  राहत  संबंधी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों

 के झ्राघार  पर  पश्चिम  ब  प्रथम  तथा  मणिपुर  को  सरकारों  के  लिए  1025  लाख  रुपए

 461,50  लाख  रुपए  तथा  261,99  लाख  रुपए  की  श्रीराम  योजना  सहायता  का  आबंटन  किया  है  |

 पश्चिम  बंगाल  को  रोजगार  देने  वाली  योजनाओं  के  लिए  नकद  अथवा  वस्तु  के  रूप  में  पति  रिक्त

 सहायता  देने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 पश्चिम  बंगाल  तथा  wan  को  भी  65  करोड़  रुपए  तथा  एक  करोड़  रुपए  के

 अल्पावधि  ऋण  अवनीत  किए  गए  हैं  ।

 भारत  सरकार  केवल  राज्य  सरकारों  को  आबंटन  करती  है  ।  जिलावार  wider  संबंधित

 राज्यों  द्वारा  स्थानीय  स्थिति  की  ऑ्रावइ्यकता  के  भ्रनुसार  किया  है  |

 सूखे  की  स्थिति  का  जायजा  लेनें  के  लिए  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  के  अनुरोध

 पर  एक  अन्य  केन्द्रीय  दल  4-7-1979  से  11-7-1979  के  दौरान  नागालैंड  तथा

 मिजोरम  का  दौरा  कर  रहा  है  |

 चक्रवात  पर  राष्ट्रीय  नीति

 श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  कया  कुकी  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  ने  चक्रवात  से  निपटने  के  लिये  कोई  राष्ट्रीय  नीति

 बनाने  की  मांग  की

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 उस  पर  सर्कार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 कुकी  कौर  सिंचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  तथा  ast

 सरकार  से  इस  प्रकार  की  कोई  सूचना  अथवा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हम्ना  है  |

 ऐसी  राष्ट्रीय  नीति  का  पुरा  ब्यौरा  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  भारत  सरकार  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  सकती  है  ।

 राजस्थान  नहर  क  दूसरे  चरण  के  लिए  धनराशि

 *12.  श्री  जगदीश  प्रसाद  माथुर  :  कया  कृषि  पौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 राजस्थान  नहर  के  दूसरे  चरण  को  पूरा  करने  के  लिये  कितनी  धनराशि  कीं  आवश्यकता  का

 aga  है  कौर  धनराशि  जुटाने  के  लिये  केन्द्र  ate  राज्य  सरकारें  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह
 राजस्थान

 नहर  चरण दो  के

 इंजीनियरी  कार्यों  की  अनुमानित  लागत
 215.46  करोड़  रुपये  है  समें  से  1979  तक  42
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 18  1901  (31%)

 करोड़  रुपये  पहले  ही  व्यय  हो  चुके  हैं  ।  1979-80  के  लिये  प्रस्तावित  परिव्यय  21.75  करोड़  रुपये

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यों  सहित  इंजीनियरी  कार्यों  के  लिए  बाहर  से  सहायता  प्राप्त  करने  के

 लिये  भी  सभी  सम्भव  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कोह-ए-नूर  कौर  तख्त-ए-ताऊस

 * 5  राम  सागर  :

 थी  राम  नरेश  कुशवाहा  क्या  समाज  कल्याण  att  संस्कृति  wat  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोह-ए-नूर  कौर  तरू  A= h4  alta  कर  ने  के  लिये  सम्बन्धित

 देशों  से  सम्पक  स्थापित  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  भ्र  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  भ्र ौर

 सम्पर्क  कब  तक  किए  जाने  की  ध्राणा है  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  बरकत को  :

 जी  नहीं  ।

 मामला  इतना  सदाक़त  नहीं  है  कि  इन  दस्तूरों  को  प्राप्त  किया  जाए  कोह

 ए-नूर  एक  उपहार  था  तथा  मूल  तख्त-ए-ताऊस  की  पहचान  a  निश्चित  की  जानी  है  ।
 ्

 गरीब  ग्रामीणों  के  लिए  पं दान

 *14,  श्री  सी०  aro  महिला  :  कया  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  द्वारा  गरीब  ग्रामीणों  के  लिए  gars  बारे  में  कोई  योजना  बनाईं

 गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  भ्र ौर

 यदि  तो  उसके  क्या  क्राइम  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  भारत  र/रकार

 ने  गरौब  ग्रामीणों  के  लिए  पेंशन  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 गरीब  जिनमें  गरीब  ग्रामीण  भी  शामिल  के  लिए  वृद्धावस्था  पेंशन  की

 मंजूरी  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  कल्याणकारी  उपाय  के  रूप  में  दी  जा  रही  है  ।  इसे  राजस्थान

 तथा  हिमाचल  प्रदेश  की  सरकारों  द्वारा  भी  अन्त्योदय  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  सुलभ  किया  जा

 रहा  है  ।  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  उत्तम  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जा

 सकता  है  ।

 संसद  सदस्यों  को  उनके  निवास  स्थानों  पर  टेलीफोन  सुविधाएं

 करा  pony  rrevy  ms  as ¥15.  श्री  जी०  एस०  तोहरा  जया  संचार  सना  चट  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 (*)  उन  संसद  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  स्थायी  न  पर  उनके  संसद  सदस्य  होने

 के  नाते  wat  तक  टेलीफोन  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई

 इसमें  विलम्ब  होने  के  कया  कारण हैं  ;

 क्या कुछ  संसद  सदस्यों ने  सरकार  से  उनके  स्थायी पतों  पर  शीघ्र  टेलीफोन  कौ

 व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  शोर  सुचना  adda  में

 दी  गई  है  ।

 दो  कनेक्शनों  के  मामलों  में  जिनके  प्राक्कलन  लोक-सभा  सचिवालय  ने  स्वीकार  कर

 लिए  श्रतिप्राथमिकता  के  arene  पर  कार्य  करने  के  लिए  wea  जारी  fer क  इच्यप्टु  गए  हैं  ।

 मामलों  को  भी  लोक-सभा  सचिवालय  से  प्राक्कलनों  की  मंजूरी  मिलने  के  बाद  ्र ति प्राथमिकता  के

 अधार  पर  कराया  जायेगा  |  (
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  जुलाई  1975

 fara  खेल-प्रतियाँ  गीतियों  में  भारतीय  खिलाडियों  का  घटिया  खल

 श्री  इमाम  सुन्दर गुप्त  :

 धी  जी०  एम०  बनातवाला  :  समाज  कल्याण  धौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a
 bd
 roa

 2-3  वर्षों  के  दौरान  विदेशों  में क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आराई  है  |

 आयोजित  टूर्नामेंटों  तियोगिताओओं  में  भारतीय  खिलाड़ियों  के  शादी  aga  घ  10  या  रहे  हैं  at

 x यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  घटिया  खेल  के  कारणों  की  जांच  करने  >  है
 के  लिए

 ०  थ  लए  की
 ९.  का  विचार  कों

 समिति  या  झ्रायोग  नियुक्त  करने  का  कौर

 कपा  खेलों  में  विदेशों  में  भारतीय  प्रतिष्ठा  को  बनाए  रखने  के  लिए  कोई  का्यंत्राहो

 भी  की  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना  fag

 ate  यद्यपि  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय

 खिलाड़ियों  का  प्रदर्शन  बहुत  घटिया  रहा  है  ।  किन्तु  यह  ठीक  है  कि  कुल  मिलाकर  उनका  प्रदान

 aaa  के  अनुकूल  नहीं  रहा  है  ।  इस  प्रकार  के  aaa  के  कारण  सवंविदित  हैं  mtx  इसलिए

 समिति  नियुक्त  करने  की  श्रावइ्यकता  नहीं  है  ।  अखिल  भारतीय  खेल  परिषद  के  माध्यम  से  सरकार

 सभी  खेल  निकायों  पर  यह  दबाव  डाल  रही  है  कि  वे  प्रतियोगिताश्रों  में  भाग  लेने  वाली  टीमों  के

 प्रशिक्षण  att  प्रबन्ध  की  और  विशेष  ध्यान  दें  ।  इसके  अतिरिक्त  उपलब्ध

 gat  के  चहुंमुखी  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  खेल  निकायों  कौर  राज्य  सरकारों  को  सहायता  दे

 रही  है  ।

 एशियाई  खेलों  क  लिए  श्रीवास  व्यवस्था

 *]7.  श्री  ईश्वर  चौधरी  :

 शी  दलपत  fag  परस्ते
 :

 क्या  समाज  कल्याण  भ्र ौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  1982  में  होने  वाले  एशियाई  खेलों  के  लिए  किए  जाने  वाली  श्रीवास

 व्यवस्था  के  बारे  में  कोई  मतभेद  है  जिसके  कारण  काम  रुक  गया  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना  सिह  :

 अर  खेल  सुविधाओं  के
 परिष्करण  के  सम्बन्ध  में  प्राईवेट  वास्तुकारों  से  सहयोग

 लेने  के  बारे  में  मतभेद  था  कौर  झ्र  यह  दूर  हो  गया है  |

 परम्परागत  सुनारों  के  संरक्षण  के  लिए  कानून

 *18,  ot  चित्त  बसु  क्या  कुकी  शौर  सिचाई  मंत्री  परम्परागत  मछुआरों  के  संरक्षण  के
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 लिए  कानून  के  बारे  में  9  1979  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6431  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधान
 कब

 तक  लाने  का  विचार  रखती  कौर

 प्रस्तावित  विधेयक  की  सामान्य  रूप-रेखा  कया  है  ?

 ata  झौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  ऐसा  कानून  संसद  द्वारा

 बनाया  जाए  अथवा  राज्य  विधान  aural  द्वारा  इसके  कानूनी  पतलूनों  की  कभी  जांच  की  जा

 रही है  ।

 विधेयक  की  सामान्य  रूपरेखा  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  मत्स्य  पोतों  के  कार्य-क्षेत्र  को

 समाप्त  मत्स्य  कार्यप्रणालियों  तथा  सम्बन्धित  मामलों  के  विनियमन  का

 प्रावधान  होगा  ।

 कामेश्वर  सिंह  संस्कृत  दरभंगा

 *19,  श्री  सुरेन्द्र  का  :  क्या  समाज  कल्याण  श्योर  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कामेश्वर  fag  संस्कृत  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 ह  है  कि  उसे  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बना  दिया  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी

 :  हां

 q)  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  कोई  नया  केन्द्रीय
 विश्व  विद्यालय  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गेहूं  की  निर्धारित  मूल्य  से  कम  मूल्य  पर  बिक्री

 *20,  श्री  रामधारी  शास्त्री  :  कया  कमी
 कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  सरकार  द्वारा  गेहूं  का  मूल्य  115  रुपये  प्रति  क्विंटल  निर्धारित

 करने  के  बावजूद  गेहूं  मण्डियों  में  100  रुपए  प्रति  क्विंटल  बिक  रहा  है  जिससे
 किसानों

 को  भारी

 नुकसान  हो  रहा  रोक

 किस'नों  को  गेहूं  का  निर्धारित  मूल्य  दिलाने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही  है
 ?

 afa  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  sada  मुल्य

 से  कम  मूल्य  पर  गेहूं  को  बिक्री  के  बारे  में  कुछ  रिपोर्टे  प्राप्त  हुई  थीं  ।  बेचा  गया  कुछ  स्टाक

 रित  निर्दिष्टियों  से  नीचे  के  स्तर  का  था  ।  शेष  का  कारण  बोरियों  की  अ्रस्थायी  कमी  थी

 जहाँ  कहीं  भी  राज्य  सरकारें  ate  भारतीय  खाद्य  निगम  किसानों  द्वारा  पेश  किए

 गए  और  निर्घारित  निर्दिष्टियों  के  अनुरूप  गेहूं  के  सभी  स्टाक  को  निर्धारित  मूल्यों  पर  खरीदने  हेतु
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 धनक

 कार्यरत  वहां  पर  मूल्य  समर्थन  देने  के  लिए  व्यापक  व्यवस्था  की  गई  है  ।  प्रमुख  गेहूं  उत्पादक

 राज्यों  में  कार्यरत  खरीद  केन्द्रों  की  संख्या  नीचे  दी  जाती  है  :

 ह  ७  क  के  क पजाब  765

 क  क  ०  ४  ०  ७ रयाण  ||  163

 उत्तर  प्र  2769

 राजस्थान  क  क  क  १9  215

 क  क  क  ४  ०  ० मध्य  प्रदेश  292

 हिमाचल  प्रदेश  31

 भ्र ति रिक्त  भूमि  के  श्रीमान  का  ब्यौरा

 1,  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन :
 क्या  कुकी  a  सिचाई  मन्त्री  अतिरिक्त  भूमि  के  aqua

 के  बारे  में  घ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  867  के  26  1979  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  किः

 (*)  va  ग्रति रिक्त  भूमि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  जिसके  उपलब्ध  होने  का  अनुमान

 लगाया  गया  भ्र ौर

 अधिकतम  भूमि  विधि  लागू  किये  जाने  से  लेकर  aa  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी

 भूमि  बांटी  गई  ale  उसके  राज्यवार  तथा  वर्षवार  झांकने  कया  हैं  ?

 कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण  2  संलग्न  है  ।

 उपलब्ध  होने  बाली  श्रधिदोष  भूमि  का  अनुमानित  राज्यवार  ब्यौरा

 प्रदर्शित  करने  वाला  वितरण

 क्रम  स०  राज्य/सघ  क्षेत्रों  के  नाम  भ्र नुमा नित  अधिशेष  क्षेत्र

 ज  मल  क

 श्रीमान  प्रदेश  13,09,903

 असम  5,74,990

 बिहार  3,00,000

 गुजरात  65,000

 हरियाणा  30,380

 हिमाचल  प्रदेश  2,02,454

 जम्मू  कौर  काश्मीर

 कर्नाटक  4,00,000
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 नााताएयुयल्‍य

 में  )

 क्रम  संख्या  राज्य/संघ  क्षेत्रों  के  नाम
 आ  एग  का  Se  नए

 प्र नुमा नित  श्रधिदोष  क्षेत्र

 9  नार  1,50,000

 10  मध्य  प्रदेश  2,50,539

 li
 महाराष्ट्र  4,00,000

 4 2  मणिपर  2,685 dhe

 13  उड़ीसा  2,00,000

 14  पंजाब  29,334

 15  राजस्थान  7.94,000

 16
 तमिलनाडु  1,91,422

 17  त्रिपुरा  5,074

 18  उत्तर  प्रदेश  2,82,728

 19  परिचय  बंगाल  1,72,399

 20  दादरा  तथा  नगर  हवेली  9,390

 21  दिल्लो  1,500

 22,  पांडिचेरी  3,012

 oe  is  ee

 योग  :  53,74,810
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 gaal  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 भारत  के  ग्रामों  में  पय  जल  को  व्यवस्था

 2.  श्री  दुर्गा
 :  कया  निर्माण  भीर  श्रीवास  तथा  झोर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  वर्ष  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य

 के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 कया  हिमाचल  प्रदेश  जसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  गांवों  के
 लिए  कोई  प्राथमिकता  निर्धारित

 की  गई है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ब्या  2:

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  हिमाचल  प्रणेता  की  सरकार  ने  अपने  राज्य  में  पेय  जल  सुरविधाश्रों  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  समस्याग्रस्त  गांवों  के  arg  को  प्राथमिकता  के  आघार  पर  लेने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  कौर

 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  git  और  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर

 राज्यवार  लक्ष्य  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 तथा  जिन  ग्रामों  में  जल  की  कमी  है  उन्हें  समस्या-ग्रस्त  ग्रामों  के  रूप

 में  वर्गीकृत  किया  गया  है  ।  इसका  मापदण्ड  यह  है  कि  जिन  ग्रामों  के  लोग  पेय  जल  लाने  के  लिए

 1,6  कि०  मीटर  (1  फासला  चलते  हैं  भ्रमणा  जहां  पेय  जल  50  फुट  की  गहराई  तक

 लब्ध  नहीं  है  जहां  पानी  50  फुट  से  अ्रघिक  गहराई  से  खींचना  पड़ता  अथवा  जहां

 स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  जल  हैजा  अथवा  नेहरू  जसी  पानी  से  पैदा  होने  वाली  बीमारियों  से

 ग्रस्त  हैं  waar  उसमें  रासायनिक  cared  इतनी  मात्रा  में  है ंजो  कि  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  हैं  ।

 ये  मापदण्ड  हिमाचल  प्रदेश  जसे  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  ग्रामों  सहित  सम्पूर्ण  देश  के  ग्रामों  पर  लागू  किए

 ara हैं  ।

 तथा  ati  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  ऐसे  कठिनाई  वाले  क्षेत्रों  में  पेय

 जल  पूर्ति  के  लिए  कई  योजनाएं  भेजी  हैं  ।  प्रभी  तक  केन्द्र  ने  1483.08  लाख  eat  की  अनुमानित

 लागत  की  245  योजना  अ्रनुमोदित  की  हैं  जो  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम

 के  अर्न्तगत  आरम्भ  की  जानी  है  ।  इसके  राज्य  सरकार  ने  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 के  घिन  away  संसाधनों  से  बहुत  सी  योजनाएं  आरम्भ  की  हैं  ।

 1978-79  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  425.12  लाख  रुपये  की  अनुदान  सहायता

 दी  गई  थी  ।  1979-80  के  लिए  राज्ययार  नियतन  शहरी  तय  नहीं  किए  गए  हैं  ।  भ्रान्ति  नियतन

 किए  जाने  तक  aes  भ्राता  पर  1651  लाख  रुपये  दिये  जाने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 विद्यानों  को  लाइसेंस  देने  ale  पंजीकृत  करने  का  सुभाव

 3.  धी  मानव  सीरिया  :  कना  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 (*)  कया  भारत  में  समाज  स्वास्थ्य  संगठन  का  एक  प्रतिनिधि-मंडल  हाल  ही  में  उनसे

 मिला  था  ग्रोवर  देश  के  कुछ  भागों  मैं  विशेषरूप  से  आगरा  में  वेश्यावृत्ति  के
 कारण  उत्पन्न  समस्या भों

 से  उन्हें  अवगत  कराया

 यदि  तो  कपा  प्रतिनिधि-मंडल  ने  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिए  वेश्याओं  को

 लाइसेंस  देने  व  उनके  पंजीकरण  का  सुभाव  दिया  भ्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवी  बर कट को :

 झर  जी  हां  ।

 यह  प्रस्ताव  व्यक्तियों  में  व्यापार  तथा  अन्य  लोगों  की
 वेश्यावृत्ति  के  शोषण  के  दपन

 के  सम्बन्ध  में  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  कन्वेन्शन  के  भ्रनुसमर्थन  जिस  पर  9  1950  को  न्य  पाक

 में  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  gre  जिस  पर  भारत  ने  भी  हस्ताक्षर  किए  के  उल्लंघन  में  होने  के

 कारण  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।

 केन्द्रीय  भ्राता  तथा  निर्माण  मन्त्री  हारा  रामेश्वरम  का  दौरा

 4,  श्री  डी०  भ्रमित  :  कया  निर्माण  att  भ्राता  तथा  पूरी  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  माननीय  मन्त्री  के  श्रीलंका  से  प्रत्यावर्तन  टान
 ये

 वाले  लोगों  के

 स्वागत  के  लिए  किये  जा  रहे  प्रबन्धों  ने  निरीक्षण  के  लिए  इस  वर्ष  मई  के  भ्रान्ति  सप्ताह  में

 तमिलनाडू  में  रामेश्वरम  का  दौरा  किया  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  att  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  हां  ।

 मन्त्री  जी  स्वागत  प्रबन्धों  से  संतुष्ट  थे  ।  उन्होंने  प्रत्यावासन  की

 गति  में  तीव्रता  लाने  सम्बन्धी  उपायों  की  alt  जांच  अवतरण  में  तेजी  कुछ  अन्य

 सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  तथा  मंडपम  शिविर  में  जल  प्रदूषण  सदस्यों  के  बारे  में  सुभाव

 दिये  थे  ।

 गन्ने के  रस  से  श्रलकोहुलਂ  बनाने  के  लिए  प्रतिनिधि  मण्डल

 5.  ott  बालासाहेब  faa  पाटिल  :  क्या
 कुकी  झोर  सिचाई  मन्त्री  गन्ने  के  रस  से

 manga  बनाने  की  तकनीक  के  लिए  प्रतिनिधि  मंडल  भेजने  के  बारे  में  7  1979  के  श्रताराकित
 प्रदान  संख्या  9930  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया

 प्रतिनिधि  मंडल  यदि  प्रभी  तक  नहीं  गया  है  ता  उसके  कब  तक  ज  ने  की  संभावना
 श्र

 (7)  प्रतिनिधि  मंड  लक  सदस्य  हैं  औ्रौर  सरकार  के  पास  इसका  प्रतिवेदन  कब
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 तक  प्रस्तुत  हो  जाने  की  तराशा  है  ?

 कुकी  घौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  भानु  प्रताप  :  यह  निश्चय

 किया  गया  हूँ  कि  गन्ने  के  रस  से  ईरानी  के  उत्पादन  का  अघ्ययन  करने  के  लिए  ब्राजील  को  दो

 विज्ञानियों का  एक  शिष्ट  मंडल  भेजा  जाय  ।

 इस  दिष्टमंडल  के  सितम्बर  में  जाने  की  संभावना है  ।

 इस  शिष्टमंडल  में  दो  व्यक्ति  होंगे  :  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद  शौर  र:ष्ट्रीय

 चीनी  कानपुर  से  प्रत्येक  से  एक-एक  ।  इस  थिष्टमण्डल  की  रिपोर्ट  उनके  दौरे  से  वापस

 खाने  के  चार  सप्ताह  के  दौरान  अर्थात  लगभग  शअ्रक्तूबर  के  श्र  तक  प्राप्त  होगी  ।

 ईस्ट  श्राफ  में  विपणन  केन्द्र  में  स्वीकृत  aval  का  उल्लंघन

 6,  थ्री  रती  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  निर्माण  ate  आवास  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मन्त्री

 स्वीकृत  का  उल्लंघन  करके  डी०  डी०  ए०  के  ईस्ट-प्राण  केलाश  सामुदायिक  विपणन  केन्द्र  में

 प्लाट  मालिकों  द्वारा  तहखानों  का  निर्माण  करने  ्र  उसे  रोक  पाने  में  डी०  डी०  Vo  कर्मचारियों

 की  wanda  के  बारे  में  14  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  10670  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 स्वीकृत  नक्शों  का  उल्लंघन  करने  वाले  इन  भू-स्वामियों  को  इस  अतिरिक्त  भूमि
 से

 होने  वाली  लाखों  रुपये  की  ग्रोस  के  अनुरूप  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ate  डी०  डी०

 ए०  कर्मचारी  प्रारम्भ  में  ही  ऐसा  अ्रनघिकृत  निर्माण-कराये  रोकने  में  किस  प्रकार  विफल

 क्या  निर्माण  कार्य  पुरा  होने  का  प्रमाणपत्र  प्राप्त  किए  बिना  भी  इन  इमारतों  को

 किराये  पर  दिया  जा  सकता  नक्शे  को  कंब  मंजूरी  दी  गई  ate  सम्बन्धित  भवन  कब  बन  कर

 तयार  हु  कौर  उसे  कब  किराये  पर  दिया  ग्रोवर

 उक्त  मामले  में  कार्यवाही  करने  में  ate  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  दण्डात्मक

 घाटी  करने  में  इतने  अधिक  वर्ष  लगने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  पाति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  (sft  सिकन्दर  :  तथा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  न
 सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  दोषियों  के  विरुद्ध  पहिले  ही

 कार्यवाही  कर  दी  है  att  उनके  समापन-प्रमाणपत्रों  को  अस्वीकार  कर  दिया  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण
 उनके  विरुद्ध  पटे  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  भी  कार्यवाही  कर  रहा

 सामान्यतया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्माणाधीन  भवनों  की  जांच  का  अवसर  तब  तक

 उत्पन्न  नहीं  होता  है  जब  तक  कि  मकान  मालिक  फोन  तथा  ey  ग्रनुमोदनाथं  प्रस्तुत  नहीं
 कर  देते  हैं  तथा  भवनों  के  समापन  की  सुचना  नहीं  भेज  देते  हैं  ।  जिन  11  भवनों  के  समापन  की

 सूचना  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  प्राप्त  हुई  उनका  निरीक्षण  प्राधिकरण  के  स्टाफ  ने  किया

 था  तथा  कुछ  अ्रसंगतियाँ  पाई  गई  थीं  ।  ऐसे  8  भवनों  के  समापन  प्रमाण-पत्र  भ्र स्वीकार  किए  गए
 हैं  तथा  आगे  की  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ।  शेष  तीन  भवनों  के  मामले  में  समापन-नक्शे
 झ्र भी  पेदा  नहीं  किए  गए  हैं  ।
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 भवन-उप  नियमों  के  समापन  प्रमाण-पत्र  जारी  किये  जाने  से  पहले  भवन

 का  दखल  नहीं  लिया  जा  सकता  है  i  फिर  ग्रपेक्षित  जुर्माने का  भुगतान  कर  देने  पर  समापन

 प्रमाण_पत्र  जारी  हुए  बगर  ही  भवन  के  दखल  को  नियमित  किया  जा  सकता  है  ।

 दखल  की  तारीखों  तथा  प्रत्येक  भवन  को  किराए  पर  देने  की  तारीखों  के  ब्यौरे  एकत्र

 किये  जायेंगे  ।

 मू  गिलो  को  फसल

 7.  श्री  धर्म सिह  भाई  पटेल
 :

 क्या  कृषि  भोर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 पूरे  देश  में  इस  गर्मी  के  मौसम  के  दौरान  कित  एकड़  भूमि  में  मूंगफली  बोई

 गुजरात  में  इसके  gins  बया

 इससे  कुल  कितना  उत्पादन  होने  का  भ्रनुमान  ate  इसमें  से  गुजरात  में  कितना

 उत्पादन  होने  का  अ्रनुमान

 5)  गर्मी  के  मौसम  के  दौरान  मूंगफली  की  फसल
 को

 बढ़ाने  के  लिए  उत्पादकों  को  किस

 प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  नई  ग्रोवर

 गुजरात  में  किसानों  को  धन  के  रूप  में  कौर  भ्र न्य या  कितनी  सहायता  दी  गई  है

 अथवा  देने  का  प्रस्ताव  है  कौर  ऐसे  किसानों  की  लगभग  संख्या  कितनी  है  ?

 ऋषि  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  बरनाला  )
 :  बल  1977-78  के  लिए

 मूंगफली  के  श्रील--भारतीय  अन्तिम  अनुमानों
 के  भ्रनुसार  समूचे  में  रबी/ग्रीष्म  मौसम  के

 दौरान  5.44  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  में  मूंगफली  बोई  गई  ।  वर्ष  1978-79  के  संबंघ  में  ऐसी  सुचना

 mt  उपलब्ध  नहीं  हुई  उपलब्ध  रिपोर्टों  के  शभ्रनुसार  1978-79  के  दौरान  रबी /
 ग्रीष्म  कालीन  मू  गाली  की  सफल  के  भ्रन्तगंत  क्षेत्र  में  1977-78  में  5-44  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  कौ

 तुलना  में  लगभग  30  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  ara  है  ।

 (a)  गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  भ्रनुसार  राज्य  में  ag  1978-79  में  ग्रीष्म

 मौसम  के  दौरान  मूंगफली  के  अझ्रन्तगंत  बोया  गया  जिलावार  क्षेत्र  निम्नलिखित  है  :

 जिला  ग्रीष्म  कालोनी  मू  गफली  का  क्षेत्र  19
 नन 78-79  )

 भावनगर  16122.

 कच्छ  3040

 जूनागढ़  1770

 श्रम रेली  162

 जामनगर  200

 राजकोट  254
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 जिला  ग्रीष्म  कालीन  मू  गाली  का  क्षेत्र  1978-79

 38 सुरेन्द्र  नगर

 पंच  महल  302

 सावर कंथा  442

 469

 573

 592

 अहमदाबाद  105

 वब नास कंधा  167

 बल् सर  465

 क  बलोच  75

 19

 गांघी  ATX  |

 एए

 कुल  25,3%

 नाय

 वर्ष  1977-78  के  लिए  मुंगफली  के  भ्रान्ति  agar  के  भ्रनुसार  देश  में  रबी/ग्रीष्म

 मौसम  के  दौरान  8,11  लाख  मीटरी  टन  मुंगफली  का  उत्पादन  gary  जैसा  कि  set  के  भाग

 के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  वर्ष  1978-79  के  लिए  ऐसी  सूचना  wet  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  ।

 गुजरात  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  ग्रीष्म  1979  के  दौरान  राज्य  में  (500  किलोग्राम

 प्रति  हेक्टर  की  दर  से  38094  मीटरी  टन  मूंगफली  का  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  ।

 नए  सिंचित  क्षेत्रों  में  तिलहनों  के  विस्तार  के  लिए  ast  कर्नाटक  तथा

 उड़ीसा  में  निम्नलिखित  सिचाई  परियोजना ग्र ों  के  तहत  ग्रीष्म  कालीन
 मू

 गाली  के  श्रस्तगंत  क्षेत्रों

 वृद्धि  करने
 के

 लिए  केन्द्र  दवारा  प्रायोजित  एक
 योजना

 चल
 रही  है

 a

 सिचाई  परियोजना राज्य
 णा

 चान्द्र  प्रदेश  नागा ज ुन  परियोजना  तथा  पोचमपद

 कर्नाटक  तुंगभद्रा  तथा  भद्रा

 उड़ीस  हीर/।कुड  तथा  डेल्टा  सिचाई

 उपयु क्त  योजना  के  तहत  ग्रीष्म  कालीन  मुंगफली  के  उत्पादकों  को  निम्नलिखित  केन्द्रीय

 सहायता  दी  जाती  है  :

 (1)  प्रदर्शन  200  रुपए  प्रति  हेक्टर  ।

 (2)  मिनीकिट  कृषकों  को  उन्नत  किस्मों  के  बीजों  बाले  मिनीकिट  तथा 2

 gare  क्षेत्र  के  लिए  बीज  असर  एवं  पैकेज  की  प्रणाली  संबंधी

 साहित्य  नि:शुल्क  वितरित  किए  जाते  हैं  ।
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 (3)  वनस्पति  रक्षण  (¥)  कृषकों  को  वनस्पति  रक्षण  के  उपकरणों  पर  25  प्रतिशत

 की  राज-सहायता  प्रति  उपकरण  200  रुपए  तक  सीमित

 दी  जाती  हू  ।

 छोटे  तथा  सी  मानत  कृषकों  के  लिए  25  रुपए  प्रति  हुक्काम

 तथा  प्रत्य  कृषकों  के  लिए  17.50  रुपए  प्रति  हेक्टर  की  दर  से

 हवाई  छिड़काव  का  शुल्क  ।

 7.50  रु०  प्रति  हेक्टर  की  दर  से  भूमि  पर  छिड़काव  शुल्क  |

 मूंगफली  पर  ध्राक्रमण  करने  वाली  सफद  सूचियों  की

 थाम  के  लिए  समूचे  कोट ना शियों  सहित  सभी  प्रचालनों  की  लागत

 का  50  प्रतिशत  |

 बीज  उत्पादन  मान्यता  प्राप्त  बीज  उत्पादक  एजेंसियों  को  150  रुपए  क्विंटल

 तक  की  राजसहायता  दी  जाती  है  ताकि  वे  बढ़िया  किस्म  के  बीज

 पैदा  करके  कृषकों  को  सप्लाई  कर  सकें  ।  इनका  मूल्य  बाजार  में

 प्रचलित  वाणिज्यिक  उत्पादों  के  मूल्य  से  25  प्रतिशत  से  श्रमिक

 नहीं  होगा  |

 नए  सिंचित  क्षेत्रों  में  तिलहनों  के  बिस्तार  क्  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना

 गुजरात  में  नहीं  चल  रही  है  ।  इसके  लिए  राज्य  सरकार  की  कोई  भी  केन्द्रीय  सहायता  नहीं

 दी  गई

 steam  ध्रोषधियों  के  फुटकर  मूल्यों  में  कमी

 8.  श्री  कार  के०  महालगी  :  क्या  कृषि  भोर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  कीटनाशी  संघ  द्वारा  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्तावों  की  मुख्य  बाते

 [. 2266  हैं  जिनमें  उद्योग  के  कर-भार  में  कमी  की  मांग  की  गई  जिसके  परिणामस्वरूप  किनारियों

 के  फुटकर  मुल्य  भी  कम

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया

 (77)  यदि  तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  ग्रोवर

 यदि  तो  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  अदा  है  !

 कुकी  श्र  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  (*)  भारतीय  seat  संघ

 द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  गई  हैं  :

 कीटनाशी  ग्रौषघियों  पर  4  प्रतिशत  केन्द्रीय  बिक्री  कर  की  वापसी  ।

 आयातित  कीटनाशी  औषधियों  ate  देशी  कीटनाशी  श्रौपघियों  के  उत्पादन  के

 उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  उनकी  श्रस्तवं्ती  वस्तु झ्र ों  पर  75  प्रतिशत  की  सीमा
 शुल्क  की  छूट

 से  इस  मामले  में  al  अंतिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  क्योंकि  विस्तृत
 जानकारी  भारतीय  कीटनाशी  संघ  से  मांगी  गई  जो  प्रभी  प्राप्त  होनी  है  ।
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 ध्रगरतलला  में  सत  का  कारखाना

 9,  श्री  किरित  विक्रमदेव बर्मन
 :  क्या

 कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  ग्र गर तल्ला  में  श्रनान्नास  के  सत
 )

 कारखाना  स्थापित

 किया जा  रहा

 यदि  तो  परियोजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  इसके  लिए  भ्रमर  किसी  विदेशी

 सहायता  की  जरूरत  तो  कितनी  ate

 wa  तक  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप
 :  श्र

 त्रिपुरा  में  स्थित  भ्रगरतलला  में  यूनिसेफ  की  सहायता  से  वर्तमान  डिब्बा बन्दी  संयंत्र  के  एक

 अंग  के  रूप  में  श्रनान्तास  रस  सत  यूनिट  स्थापित  करने  की  सम्भावना  का  लगाया

 जा  रहा है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  wat  भी  तेयार  की  जानी  है  ।

 उड़ीसा  के  ध्रादिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  सिचाई  परियोजनाओं

 10.  श्री  गिरिघर  गो मांगी  :  क्या  कुकी  भोर  सिचाई  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  के  पास  उड़ीसा  के  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  मध्यम  तथा  बड़ी  सिचाई

 maar  के  कितने  परियोजना  प्रतिवेदन  स्वीकृति  के  लिए  as  हैं  तथा  कितने  प्रतिवेदनों  को

 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ?

 कुकी  ate  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  उड़ीसा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  7

 बृहद  कौर  11  मध्यम  सिचाई  स्कीमों  की  परियोजना  रिपोर्ट  उड़ीसा  सरकार  से  केन्द्रीय  जल

 आयोग  में  मंजूरी  के  लिए  प्राप्त  हुई  थीं  इस  बीच  इनमें  से  3  बृहद  परियोजनाओं

 अपर  कोलाब  श्र  ऊपर  इन्द्रावती  कौर  11  मध्यम  परियोजनाएं

 कं भारी  ate  हरभंगी  मंजूर  हो  चुकी

 हैं  ।  4  aga  परियोजनाएं  स्वर्णरेखा  पौर  इब  इस  समय  राज्य  सरकार

 के  बरामद  से  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  विचाराधीन  है  ।

 सालवान  कालेज  में  प्रवेश

 Ll.  श्री  दारद  यादव  :  क्या  समाज  कल्याण  शोर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  उनका  ध्यान  14  1979  के  दैनिक  हिन्दुस्तान  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  जी०  डी०  साल वान  कालेज

 में  इस  सत्र  में  कोई  प्रवेश  नहीं  दिया

 यदि  तो  सरकार  ate  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  इस  बारे  में  क्या
 कार्य  वाही

 की  जा  रही
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 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  स  कालेज  का  न  समिति  ने  विश्वविद्यालय  से

 इस  कालेज  को  नियन्त्रण  में  लेने  का  अ्रनुरोध  किया  कौर

 यदि  तो  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  न  करने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 समाज  कल्याण  att  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  रेणुका  देवी

 :  जी  हां  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  कालेज  के  प्रिसीपल  ने

 विश्वविद्यालय  को  यह  सूचित  किया  है  कि  कालेज  दाखिले  कर  रहा  है  ।

 जी
 at

 न े  । मामले  पर  संबंधित  प्राधिकारी  विचार  कर  रहे

 ग्राम  दौर  नई  दिल्‍ली  में  कस्टोडियन  सम्पत्ति  का  अन्तरण

 12,  थी  मोहन  लाल  पिपिल  क्या  निर्माण  ate  भ्राता  तथा  पूति  ale  पुनर्वास  मन्त्री

 प्राम
 शेख  नई  दिल्‍ली  में  कस्टोडियन  सम्पत्ति  के  अ्रन्त रण  के  बारे  में  14  1979  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  10524  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  क  एंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रश्न  गत  कस्टोडियन  सम्पत्ति  के  दखलदारों  को  1971

 में  बेदखली  के  नोटिस  जारी  किए  गए  att  यदि  तो  क्या  बेदखली  के  वे  नोटिस  क्षेत्रीय

 बन्दोबस्त  नई  दिल्ली  में  सक्षम
 प्राधिकारी

 का  समाघान  हो  जाने  पर  वापस  ले
 लिए

 गए

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  क्षेत्रीय  बन्दोबस्त  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  द्वारा

 ्य ७
 उक्त  सम्पत्ति  का  मुल्यांकन  सम्बन्धित  दिलदारों  को  वह  सम्पत्ति  बेचे  जाने  के  ट  aaa  किय

 गया  यदि  तो  उसका  कुल  मूल्य  क्या  ग्रोवर

 सम्बन्धित  दखलदारों  से  सम्पत्ति  के  मुल्य  की  वसूली  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए

 गए  भ्रमणा  किए  जाने  वाले  उपाय  क्या  हैं  ?

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  पूर्ति  प्र  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  (*)  प्रश्नगत

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  अर्थात  खसरा  संख्या  548/135  पर  श्रनघिक्ृत  कब्जे  के  बारे  में  1971

 में  बेदखली  के  लिए  जारी  किए  गए  नोटिस  वापस  नहीं  लिए  गए  है  ।

 (a)  ate  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  प्रश्नगत  सम्पत्ति  बेची  न  जाए  ।  सरकार

 ने  दिल्ली  दिल्ली  की  शहरी  सीमाग्रों  के  ग्रांतगंत  पुनर्वास  बस्तियों  में  या  उनके  शभ्रासपास  प्रयोग

 में  न  लाई  गई  सभी  भूमियों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  हस्तान्तरण  करने  का  एक  नीति

 निर्णय  लिया  है  |

 फरक्का  ate  समूह  के  निर्माण
 क

 कारण  जलमग्न  भूमि
 13.

 श्री  दाद्यांक  शेखर  सान्याल  :  क्या
 कुकी  ste  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
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 wae  के  Hi  क  परिणामस्वरूप  फसल क्या  सरकार  को  पता  है  कि  फरक्का  बांघ

 पदा  करने  वाली  हजारों  हैक्टेयर  जमीन  पानी  में  डूब  गई

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  जमीन  को  कृषि
 योग्य

 स्थिति  पर  लाने  के  उक्त

 पानी  की  निकासी  के  लिए  सरकार  वचनबद्ध  atk

 उक्त  वचनबद्धता  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कुकी  etc  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  बरनाला )
 :  परिचय  बंगाल

 के  मुर्शिदाबाद

 जिले  में  भागीरथी  नदी  में  मिलने  वाली  सितारों  के  बेसिनों  में  कुल  लगभग  50  वर्ग  मीटर  के

 निम्न  स्तरीय  क्षेत्रों  के  जो  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  जलमग्न  हो  जाया  करते  फरक्का  फीडर

 नहर  में  कराए  उच्च  वहा वों  के  जलमग्न  होते  रहे  ।

 पगला  ate  बंसलोई  के  इन  क्षेत्रों
 से

 कौर  दामों  बोल  बेसिनों  से  पानी  निकालने

 are  उन्हें  रबी  की  फसल  बोने  योग्य  बनाने  के  लिए  स्कीमें  विचाराधीन  हैं  ।

 एक  तथा  विशेषज्ञ  स्मिति  की  सिफारिशों  पर  आघारित  4.12  करोड़  रुपये  की

 लागत  की  एक  स्कीम  स्वीकृत  की  जा  चुकी  हे  शरीर  उसे  फरक्का  दराज  परियोजना  द्वारा  क्रियान्वित

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  समय  निर्माण-पटुवे  के  कार्यों  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  नियामकों  के

 प्रायोजन  कौर  प्र भि कल्प  का  काय  पूरा  हो  चुका  है  ate  इस  काय  ate  ग्न्य  कार्यों  के  लिए  टेण्डर

 मंगाए  गए  हैं  ।  अपेक्षित  भूमि  को  म्रधिग्रहण  करने  के  लिए  पहले  ही  कारवाई  की  जा  चुकी  है  ae

 ईस  कार्य  के  आगामी  किये  मौसम  में  प्रारम्भ  किए  जाने  की  काश  हूं  शरीर  इसको  दो  वर्षों  में  पुरा

 कर  दिए  जाने  का  कार्यक्रम हैं  ।

 भारतीय  कृषि  श्रतुसन्घान  नई  दिल्‍ली  में  वैज्ञानिकों  को  सेवा

 स्थिति  सम्बन्धों  समिति

 14.  थ्री  बया  राम  द्ञाक्य  क्या  कमी  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  (gar)  नई  दिल्‍ली  के  वैज्ञानिकों  की

 सामान्य  रूप  से  सेवा  स्थिति  alt  उनकी  शिकायतों  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  पहिले  से

 नियुक्त  समिति  का  पुनर्गठन  करने  की  मांग  की  गई

 क्या  विमान  समिति  के  खराब  wa  पर  पिछले  gas  वर्षों  से  वैज्ञानिकों  में

 प्रसन् तोष  कौर

 यदि  तों  इस  समिति  के  पुनर्गठन  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है

 तथा  इस  समिति  का  पुनर्गठन  कब  तक  किया  जाएगा ?

 कुकी  att  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  भारतीय  कृषि

 संतान  संस्थान  के  जीव  रसायन  प्रभाग  की  काय  प्रणाली  की  जांच  तथा  इसके  काम  में  विज्ञा  नियों  द्वारा

 दिये  गये  सहयोग  तथा  इस  प्रभाव  की  कायें  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  सिफारिशें  करने  ag
 भारतीय  कृषि  घ्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  नियुक्त  समिति  के  पुनगंठन  के  लिए  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।
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 क्योंकि  समिति  की  स्थापना  केवल  मैच  1979  में  हुई  थी  ।  इसलिए  पिछले
 ate

 वर्षों  से  विज्ञानियों  के  बीच  अ्रसन्तोष  का  sea  ही  नहीं  उठता  ।

 समिति  में  दो  विशेष  विज्ञानियों  जिनके  नाम  का  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  है  भ्र ौर

 जिन्हें  वर्तमान  अध्यक्ष  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  के  बदले  सुनाया  गया  है  उन्हें  शामिल  करने

 का  सुभाव  या  दो  विज्ञानियों  को  समिति  में  भ्रतिरिकत  सदस्य  के  रूप  में  सम्मिलित  करने  का

 सुभाव  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  ।  फिर  भी  यह  gare  है  कि  समिति  को  श्रमिक

 विस्तृत  झाघार  प्रदान  करने  के  लिए  देश  के  कृषि  विश्वविद्यालयों  से  एक  विज्ञानी  को  शामिल  किया

 जाये  ।  इस  संबंध  में  शीघ्र  ही  रादेश  जारी  किये  जाने  की  rar  है  ।

 ईटों  कौर  ब्लाकों  का  उत्पादन

 15.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास
 मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिणी  राज्यों  में  पाई  जाने  वाली  लटराईट  मिट्टी  से  ईटें  ae  ब्लाक  बनाने

 के  लिए  कोई  तकनीकी  श्रमिक  व्यवहायंता  अ्रध्ययन  किया  गया  था  तथा  क्या  यह  परियोजना

 1979  में  समाप्त  हो  जानी  थी ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  कितनी  प्रगति  हुई  atk

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  (*)  तथा

 केन्द्रीय  भवन  बरतुस  घान  र्ड्स  ने  भारतीय  लेटराइट  मिट्टी  तथा  लेटराईट  से  ई  टों  तथा

 ब्लाकों  के  उत्पादन  के  विषय  में  कुछ  वैज्ञानिक  अन्वेषण  किए  हैं  ।  feats  30  1979  को

 राष्ट्रीय  भवन  संगठन  को  पेश  की  गयी  थी  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 रुग्ण-चानो  मिल

 16,  थी  wat  सिह  ato  राठवा  :  कया  की  शोर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 3।  1979  को  देश  में  राज्यवार  कितने  रुग्ण  चीनी  मिल

 इसके  ब्या
 कारण

 कौर

 चीनी  के  इन  रुग्ण  मिलो  को  राहत  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 afer  शोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  भान  प्रताप  :  राज्य

 सरकारों  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भोर  अलाभकारी  पेराई  कम  पेराई  की  कम  पुरानी
 दोषपूर्ण  प्रबंध  शादी  जैसे  विभिन्‍न  कारणों  की  वजह  से  लगातार  हानि  होने  के  कारण

 ञ्



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 मिलें  रुग्ण  होती  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  व्यक्तिगत  फैक्ट्रियों  के  बारे  में  स्थिति
 का  मुल्यांकन  करना

 घौर  ऐसी  कार्रवाई  के  लिए  विचार  करना  होगा  जिसकी  चीनी  मिलों  को  फिर  स्वस्थ  करने  के  लिए

 आवश्यकता  हो  ।  उपयुक्त  में  उद्योग  तथा  1951  के

 भ्र घिन  कार्रवाई  करने  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  ।  अच्छी  सम्भाव्यता  वाली  मिलों  के  मामले

 राजनीतिकरण
 के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ऋण  उपलब्ध  किए  जाते  हैं  ।

 उडीसा  में  उर्वरकों को  कमो

 17.  श्री गण  नाथ  प्रधान  :  गया  कि  abe  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उड़ीसा  में  किसानों  की  आवश्यकता  के  समय
 उं  रनों

 की  भारी  कमी

 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  झोर

 इस  राज्य  में  किसानों  को  उर्वरकों  की  पर्याप्त  सप्लाई  बहाल  करने  लिए

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 ata  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  बरनाला )  से  खरीफ  1979

 के  चाल  मौसम  के  दौरान  राज्य  सरकार  से  उड़ीसा  में  उवंरक  की  कमी  की  कोई  fears  नहीं  मिली

 है  ।  उसने  भ्रायातित  उर्वरकों  मे  से  6000  मीटर  टन  यूरिया  फिर  4760  मीटरी  टन  धरमो

 सल्फेट  के  लिए  मांग  की  है  ate  उसे  राज्य  सरकार  को  आवंटित  किया  गया  है  राज्य  में

 बरसों  का  वितरण  करना  राज्य  सरकार  का  कार्य  है  ।

 नारायण  विहार  निवासी  कल्याण  दिल्लो  द्वारा  श्रम्यावेदन

 18.  sit  महती  लाल  :
 कया  निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  घोर  पुनर्वास  मन्त्री  नारायण

 विहार  निवासी  कल्याण  संघ  द्वारा  दिये  गये  अभ्यावेदन  के  बारे  में  14  1979  के  अ्रतारांकित

 प्रत  संख्या  10547  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नारायण  विहार  निवासी  कल्याण  संघ  फेडरेशन  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की

 पंजीकृत  एजेन्सियों  तथा  नारायण  विहार  के  अणु  तथा  ब्लाकों  की  शोर  से  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  के  भूमि  ग्रा युक्त  को  दिये  गये  भ्रभ्यावेदनों  में
 उठाये

 गये  मुद्दों  का  विवरण  क्या

 शौर

 उनमें  से  प्रत्येक  पर  ga  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्री
 सिकन्दर

 :  संलग्न

 में  दिए  गए  विवरण  के  अनुसार  |

 संलग्न  अ्तुलग्तक-। |  में  दिए  गए  ग्रन्थ  विवरण  के  अनुसार  |

 के  सभा  के  दिनांक  9  1979  के  war रि  प्रशन PNET  छिपा  दन  संख्या  18
 के

 भाग  के

 उत्तर  में  उल्लिखित  विवरण

 भूमि  श्रावित  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  नारायण  बिहार  रेजीडेन्ट्स  बैलफेयर  संघ
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 धी

 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पंजीकृत  अ्रभिकरणों  कौर  ए  तथा  शाई ०

 नारायण  बिहार  की  we  से  दिए  गए  श्रम्पावेदन  में  उठाए  गए  , ०५  :

 ह  |
 एਂ  alates  दो  मंजिले  फ्लैटों  भाई  tite )  के  विद्युत  सेवा  कनेक्शन

 के  बिलों  का  छुपाया  जाना  |

 त्रुटियों  को  सुधारने  सम्बन्धी  छः  महीने  पहले  पास  किए  गए  आदेशों  का  कार्यान्वयन  न

 करना  |

 3.  1969  के  दूसरे  लाट  में  ग्र.बंटिद  किए  गए  दो  मंजिले  फ्लैटों  (THe  ग्राम  के

 ब्लाक  के  ग्रा बं टियों  के  लिए  स्कूटर  set  का  निर्माण  ।

 4,  सामूहिक  नारायण  नई  दिल्‍ली  तथा  ब्लाक  की  भीतरी

 सड़कों  के  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्ली  नगर  निगम  को  भक

 प्रभारों  के  व्यय  का  भुगतान  ।

 1969  के  दूसरे  लाट  में  प्रतिबंधित  किए  गए  भाई  दो  मंजिले  फ्लैटों  के

 प्रथम  तल  के  श्राबंटियों  के  लिए  एक  छज्जे  की  व्यवस्था  |

 6.  नारायणा  में  औद्योगिक  प्लाटों  के  order  में  बुहत  योजना  के  घोर  अतिक्रमण  की  qt
 जांच  ।

 7,  मूलभूत  सुविधाएं  देने  के  लिए  नारायण  विहार  के  ब्लाक  मों  स्थानीय  विपणन  केन्द्र

 का  निर्माण  ।

 ४,  परिष्कृत  भारी  मोटे  और  लम्बी  छड़ें  जैसे  लोहे  का  सामान  रख  कर  पैदल  चलने

 वालों  के  लिए  सड़क  का  ग्रतिक्रमण  |

 9,  पायल  थियेटर  के  समीप  46  दुकानों  के  सम्बन्ध  में  ।

 10,  मोतिया  खान  के  व्यापारियों  को  लोहा  नारायणा  में  भ्र व्यवस्थित  रूप  से

 बसाना  |

 11.  ग्रा बं टियों  से  पंजीकृत  अभिकरणों  के  अनुरक्षण  प्रभारों  क  ेead 1  qq a  ली

 अनुलग्न
 |

 लोक  सभा  के  दिनांक  9  1979  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  18  के  भाग  के

 उत्तर  मों  उल्लिखित  विवरण  :

 भूमि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  नारायण  विहार  रेजिडेंट्स  वेलफेयर  संघ

 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पंजीकृत  अभिकरणों  ate  तथा  1-8  नारायण

 विहार  की  art  से  दिए  गए  भ्र भ्या वेदन  में  उठाए  गए  मुद्दों  पर  की  गई  कार्रवाई  :

 1.  यह  मुद्दा  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  से  सम्बन्धित है  न  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 इस  मामले  में  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  से  आवश्यक  कार्रवाई  करने  का

 अनुरोध  किया  जा  रहा  है  ।
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 फ्लैट  नं०  To-48/11  के  छज्जे  को  a  fea  को  सुधारने  के  लिये  ग्रावश्यक  व्यवस्था

 पहले  ही  कर  दी  गई  है  फ्लैट  Fo  के  छज्जे  में  और  कोई  कार्य  करना

 भ्रपेक्षित  नहीं  सभा  गया  है  ।  फ्लैट  नभ  के  छज्जे  के  मामले  में

 इयक  निरीक्षण  किया  जा  रहा  हैं  ।

 विकास  प्राधिकरण  में  इसकी  जांच  कौ  जा  रही  है  ।

 4  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  नारायणा  के  तथा  ब्लाक  की  सड़कों  के
 त्र  टि-प्रभारों

 के  लिए  2,92,500,00  रुपये  की  मांग  की  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बेक  लेन

 के  विकास  के  लिए  14,527  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  कर  ली  है  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम

 को  mar  कर  दी  है  ।  18-7-78  को  म्यूनिसिपल  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  कमसे

 में  हुई  एक  gon  में  सड़कों  में  कमियों  के  बारे  में  मार्गनि्देशनों  को  अ्रन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  बताया  है  कि  नारायण  बिहार  के  एच  तथा  धारा

 ब्लाक  की  त्रुटियों  की  लागत  के  प्राक्कलनों  की  वे  जांच  कर  रहे  हैं  ।  दिल्‍ली  नगरे

 निगम  से  विस्तृत  प्राक्कलन  प्राप्त  हो  जाने  के  पश्चात  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण

 इस  मामले  में  any  कार्रवाई  कर  सकता  है  ।

 निचली  मंजिल  के  झांकियों  की  यह  प्रार्थना  कि  सामने  के  आंगन  में  खम्बे  लगाकर

 छज्जे  का  निर्माण  किया  उचित  नहीं  समभी  गई  ।  मत  इसे  स्वीकार  कर  दिया

 गया  था  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  इस  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 जिस  स्थल  पर  स्थानीय  विपणन  केन्द्र  का  निर्माण  किया  जाना  है  ag  किसी  श्रनधघिकृत

 व्यक्ति  के  दखल  में  है  ate  उसे  हटाने  की  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  पुलिस  द्वारा  अतिक्रमण  करने  वालों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  जा

 सकती  है  जिन्होंने  पैदल  चलने  वालों  के  लिए  सड़क  पर  अतिक्रमण  किया  हम्ना  है  ।

 9  तथा  10.  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  कहा  है  कि  यह  मांग  स्पष्ट  नहीं  है  ।  उन्हें

 डी०  To)  मामले  की  जांच  करने  तथा  भ्रावश्यक  कार्रवाई  करने  को  कहा  गया  है  ।

 11,  rata  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  श्राबंटियों  को  पंजीकृत  अभिकरणों  के

 बकाया  का  भुगतान  करने  के  लिए  नोटिस  जारी  कर  देने  को  कहा  गया  है  |

 ग्रामीण  भंडार  केन्द्रों  के  लिये  कार्यदल  को  सिफ़ारिशों

 19,  श्री  पी०  एस०  सईद

 थी  निहार  भास्कर  :

 करेंगे  कि  :

 थ्री  ए०  mize  बद्री  नारायण  :  कया  कुकी  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  ग्रामीण  भंडार  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  कार्य-दल  की
 सिफ़ारिशों  के  ग्राघार  पर  सरकार  ने  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  कर  ली

 60



 18  1901  (a4 )  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें
 क्या

 क्या  इसकी  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  र

 यदि  उनमें  से  कितनी  रह  को  गई

 कुकी  झोर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (it  भानु  प्रताप
 :

 जी  हां  ।

 योजना  भ्र भी  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कार्यकारी  दल  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।

 गोदामों  की  क्षमता  शरर  सहायता  के  निर्माण  श्र  प्रचालन  एजेंसी

 से  सम्बंधित  सिफारिशों  में  कुछ  dated  कर  दिया  गया  है  ।

 सरकारी  ध्रावास  में  रह  रहे  भूत पूवे  भूत  पूर्व  मन्त्री

 20.  थी  मृत्यु जय
 प्रसाद  :  क्या  निर्माण  site  ध्रावास  तथा  ata  घौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  उन  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  wags
 मंत्रियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  1  1977  से  31

 1979  तक  सरकारी  मकानों  कौर  फ्लेटों  में  रहे  ale  वह  श्रवण  तथा  तारीख  भी

 बताई  जाए  जिस  अवधि  तथा  तारीख  तक  वे  उस  श्रीवास  में  रहे  भ्रमणा
 झ्र भी  रह  रहे  हैं  जिसमें  वे

 संसद  से  उनको  सदस्यता  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  रहने  के  हकदार  नहीं  थे  ate  यदि  वे  तब  तक

 भी  सदस्य  भ्रमणा  मन्त्री  रहे  तो  उस  श्रीवास  के  लिए  उनके  द्वारा  gar  किये  जाने  वाला  किराया

 कितना  था  ait  उसके  बाद  उनसे  वसूल  कौ  गई  किराए  की  राशि  कितनी  थी  ate  प्रत्येक  मामले

 में  उस  arara  के  लिए  बाजार  दर  पर  निर्घारित  किराया  क्या

 दिल्‍ली  में  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  को  रिहायशी  orate  के  आवंटन  तथा  अन्य

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  और
 लागू

 होने  वाले  नियम  क्या

 कौर

 भूतपूर्व  संसद
 सदस्यों  के

 कब्जे  के  मकान  में  काम  करने  वाले  मालिकों  तथा

 अन्य  कर्मचारियों  के  वेतन  शादी  पर  होने  वाला  व्यय  कौन  वहन  करता  है  ।

 निर्माण  श्र  श्रावास  तथा  पाति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ?

 भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  wags  मंत्रियों  को  वास  आबंटित  करने  के  सम्बन्ध  में

 नियम  नहीं  हैं  ।

 फिर  भी  सदस्य  न  रहने  की  स्थिति  में  सरकारी  वास  को  रखने  की
 mata  अवघि  एक

 मास  हैँ  तथा  किसी  सदस्य  की  मृत्यु  होने  के  मामले  में  अनुमेय  अवधि  दो  मास  है  जिसकी  शर्तें  वर्दी
 होती  हैं  जो  उपयुक्त  घटना त्रों  में

 से
 किसी  भी  घटना  के  होने  के  तुरन्त  पहले  लाग  थीं  ।

 मन्त्रियों
 के

 सम्बन्ध  में  किराया  मुक्त  भ्राता  पर  वास  को  रखने  की  भ्रनुमेय  अवधि  एक
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 a  so

 मास  है
 जो  उस  तारीख  से  गिनी  जाती  है  जिस  तारीख  को  ag  मन्त्री  पद  से  हट  जाता  हैं  अथवा

 उसकी  मृत्यु  हो  जाती है
 ।

 प्रारम्भ  में  ब्यय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  ale  THe  कार  के

 mata  सामान्य  किराए  की  अपेक्षा  भ्रमण  दर  पर  किराया  देने  वाले  दखलकारों  से  वसूल  किया

 जाता है  ।

 निर्माण-सामगप्री  को  कमी

 21,  sit  छत्र  बहादुर  क्षेत्री  :
 क्या  निर्माण  site  श्रीवास  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मन्त्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सिक्कम  राज्य  में  छोटे  पैमाने  के  एककों  के  निर्माण  के  लिए  निर्माण-सामग्री  की

 भारी कमी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  atk

 राज्य  में  निर्माण  सामग्री  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  (sit  सिकन्दर  :  (*),

 तथा  चूकि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  सिक्कम  राज्य  छोटे  पैमाने  के  एककों  के

 निर्माण  से  संबंध  नहीं  मत  निर्माण  श्र  श्रावास  मन्त्रालय  के  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  सिक्किम

 सरकार  का  अपना  लोक  निर्माण  विभाग  है  ।

 गांवों  को  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  को  व्यवस्था

 22,  श्री  के ०  ठी ०  कोसल राम  :

 डा०  विजय  मंडल

 थ्री  दुर्गा  चन्द
 :

 क्या  निर्माण  att  श्रीवास  तथा
 पूर्ति  कौर  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  उन  सभी  कठिन  स्थिति  वाले  1,53  लाख  )  गांवों  को  पेय  जल

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  बनाई  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  डेढ़  किलो  मीटर  की  दूरी  के

 भीतर  पीने  योग्य  पानी  का  कोई  निजात  नहीं

 उक्त  योजना  कितने  राज्यों  में  चल  रही  है  se  इस  पर  कितनी  राशि  ad  हो  रही

 उक्त  योजना  देखा-भर  में  कब  तक  लागू  कर  दी  जाएगी  ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ale  पुनर्वास  सन्नी  सिकन्दर  :  1977-

 78  से  प्रारम्भ  किये  गये  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जल-पूर्ति  कार्यक्रम  का  चिन् उद्दे बय  कुल

 1.53  लाख  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  से  ie  13  लाख  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  शीघ्रता  से  पेय  जल  कौ

 व्यवस्था  करना  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  को  भ्रनुदान  सहायता  दी  जाती
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 है  ताकि  राज्यों
 राज्य  क्षेत्रों

 के
 योजना  संसाधनों  को  पूरा  करके  न्यूनतम  भ्रावइ्यकता  कार्यक्रम

 तहत  प्रगति  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 वित्त  सहायता  वाली  योजनाएं  हैण्ड  पम्प  कनेक्शनों  वाले  खुदे  हुए  Hal  कौर

 कुछ  मामलों  में  बड़े  ग्रामों  तथा  ग्रामों  के  समूह  में  नल  द्वारा  जल  पूति  की  योजनाओं  की  वित्त

 व्यवस्था  की  जाती  है  ।  निवेश  के  प्रति  एकक  को  व्यापक  रूप  से  शामिल  करने  पर  जोर  दिया  जाता

 तथा  इसी  कारण  कम  लागत  वाली  योजना  का  समर्थन  किया  जाता  है  ।

 तथा  समस्त
 जमा

 में  फले  हुए  लाख
 समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  लेकर  यह

 योजना  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  है  ।

 1977-78  से  दी  गयी  अनुदान  सहायता  श्रमिक  दाब्दों  में  निम्न  प्रकार  है  :

 1977-78  38.20  करोड़  रुपये

 1978-79  60  करोड  रुपये

 1979.80  १0  करोड़  रुपये  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  चाल

 ag  की  भ्र वधि  के  दौरान  मुक्त  की
 जायेगी

 मंजरी  के  लिए  विचाराधीन  पड़ी  राजस्थान  को  सिचाई  योजनायें

 23,  थी  दौलत  राम  सारण  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 राजस्थान  की  उन  सिंचाई  योजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार  के

 विचाराधीन  पडी  हैं  ate  वे  किन  तारीखों  से  विचाराधीन  पड़ी  हैं

 इन  योजनाकारों  के  बारे  में  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  योजनाकारों  के  प्राक्कलन  निक्षेप  में  विलम्ब  के  कारण  बढ़ते

 रहे  हैं  ate  यदि  तो  प्रत्येक  योजना  की  अनुमानित  लागत  में  कितनी  वृद्धि  दी  गई  कौर

 (7)  प्रत्येक  योजना  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी  जाएगी  कौर  उन  पर  काम  कब  चुरू  हो

 जायेगा  ?

 कृषि  cite  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  राजस्थान  की  उन  सिंचाई

 योजनायें  की  सूची  जिनकी  इस  समय  केन्द्रीय  जल  झ्रायोग  में  जांच  की  जा  रही  अयश  में

 प्राप्त  होने  की  तारीख  सहित  में  दी  गई  है  ।

 मध्यम  सिचाई  परियोजनाएं  प्रोफार्मा  रिपो  के  रूप  में  प्राप्त  होती  श्र  जल

 प्रायोजन  कौर  उनकी  अ्रन्तर्रिज्यीय  पतलूनों  की  दृष्टि  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  wk  झा धिक

 व्यवहार्यता  के  सम्बन्ध  में  सिचाई  विभाग  की  faa  शाखा  में  जांच  की  जाती
 age  सिचाई

 परियोजना ग्र ों  को  विस्तार  में  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  होती  है  कौर  फिर  इन  बृहद
 नारों  को  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  विभिन्‍न  विशेषज्ञता  प्राप्त  कृषि  faa  Te
 विभाग  की  वित्त  शाखा  ate  विज्ञान  एवं  प्रोद्योगिकी  विभाग  में  जांच  की  जाती है  ।  उनकी

 टिप्पणियां  संबंधित  राज्यों  को  अनुपालन  उत्तरों  के  लिए  मेजी  जाती  हैं  ।  उत्तरों  को  कौर  झाग
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 as  की  जाती  हज़ारों  जहां  भी  श्रावश्यक  हो  राज्यों  से  स्पष्टीकरण  मांगे  जाते  हैं  ।  स्वाभाविक

 है  कि  इस  प्रक्रिया  में  कुछ  समय  लग  जाता  हैं  ।

 नहीं  ।  बल्कि  देश  में  सिचाई  कौर  बहु-प्रयोजनीय  परियोजना ग्र ों  के  व्यय  में  वृद्ध

 होने  के  मुख्य  कारण  हैं  :  परियोजनाओं  को  तेयार  करते  समय  ऑ्रपर्याप्त  ग्रस्वेषण  कौर  घन  का

 अपर्याप्त  प्रावधान  ।  परियोजनाओं  के  अनुमोदन  के  समय  विस्तृत  संवीक्षा  से  इस  कमी  को  दूर

 करने  में  मदद  मिलेगी ।

 परियोजनाओं  की  शीघ्र  मंजरी  इस  बात  पर  नि भेंर  करेगी  कि  परियोजनाम्रों  को

 कितनी  सावधानीपूर्वक  तेयार  किया  जाता  है  ate  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  जल  अयोग  की  टिप्पणियों

 के  उत्तर  कितनी  शीघ्रता  से  भेजती  है  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  जांच  क  gata  राजस्थान  को  सिंचाई  परियोजनाएं

 क्रम  परियोजना  का  नाम  केन्द्रीय  जल  जाच  की  स्थिति

 स०  gait  में

 की  तारीख

 प्राप्त  होने

 a

 (1)  (2)  (3)  (4)

 मई  परियोजनाएं

 बहुत

 1.  oe“ TIE  सिचाई  परियोजना  4-8-75  राज्य  के  इंजीनियरों  से  अन्तिम  उत्तर

 1979  में  प्राप्त  हुए  थे  ।  योजना  आयोग  की

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  की  1979

 में  हुई  बैठक  में  इस  स्कीम  पर  विचार  किया

 गया  था  भ्र ौर  स्कीम  को  स्वीकार्य  पाया  |

 सम्मुख  सिचाई  परियोजना  10-1-79

 चरण-एक  26-2-79%  जांच  की  जा  रही  है  ।

 लिफ्ट  सिचाई  स्कीम  चम्बल  3-2-79

 परियोजना  चरण.-एक  20-6-79*  वही

 बूंदी  शाखा  विस्तार  स्कीम  26-2-79

 परियोजना  चरण-एक  20-6-70*

 5  चप्पी  सिचाई  स्कीम  20-4-79  जांच  की  जा  रही  राज्य  से  परियोजना

 at  fen  की  अतिरिक्त  प्रतियां  ait

 पानी  हैं  ।

 साबी  सिचाई  स्कीम  20-4-79

 नोहर  गंगा  सिंचाई
 योजना  .20-6-79  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 डरो  एककों के  लिए  राष्ट्रीय  डेरा  विकास  are  से  ware

 24.  डा०  पी०  ato  परिया सामो  क्या  कथा  ate  सिचाई  मन्त्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  ate  का  विचार  जिला  मुख्यालयों  तथा  पंचायत  संघों  के

 मुख्यालयों  में  डेरी  एककों  की  स्थापना  करने  की  इच्छुक  सहकारी  संस्थानों
 को

 तकनीकी  तथा

 वित्तीय  सहायता  देने  का  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है
 ?

 कमी  कौर  सिचाई  मन्त्री  (sit  सुरजीत  fag  तथा  राष्ट्रीय  डरी

 विकास  बोर्ड  तथा  भारतीय  डेरी  निगम  का  अपन  राज्यों  संघों  के  जरिए  दुग्ध  सहकारी

 समितियों  को  तकनीकी  तथा  वित्तीय  सहायता  बने  का  विचार  जो  ऐसी  डेरी  सहकारी  संस्थाओं

 की  स्थापना  की  तकनीकी  वारिक  क्षमता  तथा  इन  सहकारी  संस्थानों  के  लिए  भ्रपेक्षित  परि संस्करण

 एवं  विपणन  की  सुविधाघरों  प्र  कृत्रिम  पशु-चिकित्सा  संतुलित  पद्  mare  की

 इरादी  तकनीकी  खादानों  के  पर  दी  जायेगी  ।  इन  कार्यक्रमों  की  वित्तीय  सहायता

 भ्रापरेदान  के  श्रन्तगंत  की  जायेगी  |

 ग्रामीण  सहकारी  संगठन  को  सहायता  के  लिए  डेरी  सहकारी  संस्थापकों  को  दी  जाने  वाली

 सहायता  दात-प्रतिशत  भ्रनुदान  के  arse  पर  जिसमें  समितियों  के  लिए  कृषकों

 को  शामिल  करने  का  ई  प्रबंधकीय  शादी  शामिल  हैं  ।

 डरी  पशु-प्राथमिक  शादी  की  स्थापना  के  लिए  भ्रपेक्षित  पूंजी  सहायता  70

 प्रतिशत  ऋण  तथा  30  प्रतिशत  ग्रनुदान  के  आधार  पर  प्रदान  की  जायेगी  ।

 कर्मिकों  के  संयंत्र  की  इरादी  के  लिए  भी  सहायता  दी  जायेगी  ।

 सुखा  तथा  ग्रोष्म  लहर  से  प्रभावित  परिचय  बिहार  तथा  उड़ीसा  के  लिए

 राहत  के  रूप  में  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 2%  oft  सरत  कार  :  क्या  कभी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 —= क्या  निरन्तर  सूखे  कौर  ग्रीष्म  लहर  के  कारण  विशेषकर  पश्चिम  बंग  बिहार

 तथा  उड़ीसा  में  जूट  शरर  गन्ने  की  फसल  बहुत  कम  होने  की  सम्भावना

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उड़ीसा  राज्य  के  कुछ  इलाकों  में  पीने क ेके  पानी  की

 भ्रत्यघिक  कमी  है  कौर  हजारों  खेतिहर  मजदूर  बेरोजगार हैं

 क्या  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  तथा  अरन्य  ग्राम  विकास  योजना  उन्हें  इस

 प्रभु तपु  सूखे  के  प्रभाव  से  बचा  सकती  हैं  लेकिन  गेहूं  के  अभाव  के  कारण  काम  के  बदले  अनाज

 कार्यक्रम  तो  स्थगित  कर  दिया  गया  ate

 foo यदि  तो  इस  संबंघ  में  वत  रा  ज्यों  की  सहायता  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  किये

 गए  उपायों  का  ब्यौरा दें
 ?
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 af  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag
 ह  यद्यपि  1979-80  के

 दौरान  wa  पटसन  और  गीता  के  अंतर्गत  क्षेत्रों  के  श्रीमान  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं

 तथापि  उपलब्ध  सूचना  से  पता  चलता है
 कि  पर्याप्त  मानसून-पूर्व  वर्षा  के  कारण  विशेषकर

 पश्चिम  बंगाल  भ्र  कुछ  सीमा  तक  बिहार  शरीर  उड़ीसा  में  भी  खरीफ  की  श्रीमती  फसलों  जसे  कि

 we
 घान  कौर  जूट

 की
 बुवाई  ate  वृद्धि

 पर
 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  |

 तथा  उड़ीसा  सरकार  ने  बताया है
 कि  मई  शरीर  जून  में  उड़ीसा  के  दस

 जिलों  से  पीने  के  जल  के  अभाव
 की

 सुचना  मिली  है  ।

 काम  के  बदले  में  gare  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  उड़ीसा  को  कब  तक  75,000  मीटरी

 टन  खाद्यान्न  निम क्त
 किया  जा  चुका  है  ।  कार्य  के  बदले  gate  कार्यक्रम  एक

 विकास  कार्यक्रम  हैं  at  प्राकृतिक  आपदा  से  उत्पन्न  संकट  से  राहत  पहुंचाने  के  लिए  सार्वजनिक

 राहत  कार्यों  के  कार्यक्षेत्र  ate  विषय  वस्तु  से  भिन्न  है  ।  लघु  कृषक  विकास  सूखाग्रस्त

 क्षेत्र  कार्यक्रम  या  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जैसी  ग्रामीण  विकास  की  अन्य  सिंचाई

 क्षमता  का  भूमि  संरक्षण  के  उपायों  को  शुष्क  भूमि  की  खेती  के  तरीकों  शादी  के

 जरिए  सुखे  की  स्थिति  सामना  करने  में  लघु  at  सीमांत  किसानों  को  सहायता  प्रदान

 करती हैं  ।

 राज्य  सरकारों  के  भ्रनुरोध  एक  केन्द्रीय  दल  ने  परिचय  मणिपुर  ak

 असम  का  दौरा  किया  है  ate  इसकी  रिपोर्ट  अर  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 feat  के  भ्राता  पर  पश्चिम  बंगाल  को  1025  लाख  क़सम  को  461,50  लाख  रुपए  शहरों

 मणिपुर  को  261.9)  लाख  रुपये  भ्रमरी  योजना  सहायता  के  रूप  में  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  इसके

 पश्चिम  बंगाल  बीर  ग्राम  को  5  करोड़  रुपए भ्र ौर  1  करोड़  रुपए  लघु

 gata  ऋण  भी  स्वीकृत  किया  गया  है  |

 बिहार  श्र  उड़ीसा  राज्य  सरकारों  ने  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  मांगी  है  ।  उन्होंने  राहत

 व्यय  की  माजिद  घनसाली  सहित  aaa  ही  स्रोतों  से  स्थिति  का  सामना  कर  लिया  है  ।

 ढो०  डी०  ए०  द्वारा  जमीन  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  प्रस्ताव

 26,  को  द्वारिका  नाथ  तिवारी  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पूति  ate  बुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  -

 कया  प्रतिकृति  ote  प्राधिकृत  कालोनियों  के  लिए  भविष्य  में  ग्राबंटित  किये  जाने

 बाले  प्लाटों  के  लिए  डी०  डी०  ए०  द्वारा  जमीन  की  कीमतों  में  बुद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  नव  निमित  फ्लैटों  की  कीमतों  में  भी  वृद्धि  की  जा  रही  ate

 यदि  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार  है  श्र  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  site
 श्रावास  तथा  पूर्ति  शर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 (@)  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सनत  फ्लैटों  की  बिक्री  लागत  को
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 गणना  निर्माण  की  वास्तविक  लागत  ग्रोवर  प्रत्याशित  देयता मों  तथा  विभागीय  ब्याज

 प्रभारों  ग्रोवर  भूमि  की  लागत  जेसे  ऊपरी  प्रभारों  के  व्यय  के  आघार  पर  की  जाती  है  ।

 बिक्री  लागत  भवन  निर्माण  मजदूरी  ave  अन्य  देयताओं  की  लागत  में  उतार-चढ़ाव

 के प्राघार  पर  बिक्री  लागत  घटती-बढ़ती  रहती  है  ।

 बिहार  में  सुखे  क  कारण  पटसन  तथा  मू  ग  को  क्षति

 27,  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :  क्या  कुकी  ale  सिचाई  मन्त्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  ag  सच  है  कि  उत्तर  बिहार  के  उतरी  उत्तरी  मुगेर  तथा  पुर्णिया

 जिले  में  श्रभूतपू्व॑  सूखे  के  परिणामस्वरूप  पटसन  तथा  मूंग  की  फसलें  पूरी  तरह  नष्ट  हो

 गई

 कया  बिहार  सरकार  ने  इस  स्थिति  की  ate  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  दिलाया

 art

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  की  स्थिति  का  भ्रष्टतम  करने  के  लिए

 वहां  कोई  अध्ययन  दल  भेजने  श्र  बिहार  सरकार  की  राहत  किये  के  लिए  विशेष  अनुदान  देने

 का  विचार  है
 ?

 ate  site  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  बरनाला  )  :  तथा  न  तो  इस  प्रकार

 की  कोई  जानकारी  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  है  ग्रोवर  न  ही  ऐसी  सूचना  fagre  सरकार

 द्वारा  भारत  सरकार  को  बताई  गई  F  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  कौर  कलकत्ता  में  व्यस्तता  के  घंटों  में  टेलीफोन  कालों  को  प्रतिशतता

 28,  श्री  रूडॉल्फ  रोड़ी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  सरकार  को  पता  हूँ  कि  व्यस्ततम  घंटों  के  दौरान  कलकत्ता  rn ba  मिलाये  जाने

 बाले  टेलीफोन  नम्बरों  में  से  10  प्रतिशत  से  कम  नम्बर  मिलते

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  हूं  कि  इस  संबंध  में  दिल्‍ली  टेलीफोन  विभाग  में  भी

 हाल  ही  के  महीनों  में  कलकत्ता  प्रवृत्ति  दृष्टिगत  हो  रही

 कौर

 क्या  इस  प्रवृति  को  ठीक  करने  के  लिए  तत्काल  कोई  कार्यवाही  की  जा  सकती

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  तुरन्त  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  (*)  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं

 पौर  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
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 ग्रामीण  डायल  योजना

 29.  श्री  पो०  राजगोपाल  नायडू  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों
 को  सहायता  करने  के  लिए  ग्रामीण  डायल  योजना

 प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  लिया  ग्रोवर

 क्या  उक्त  योजना  चित्तूर  जिले  में  आरम्भ  को  गई  थी  ?

 सचार  राज्य  मन्त्री  (sit  नरहरि  प्रसाद
 :

 जी  नहीं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  क  लिए  श्रीवास  निधियों  का  नियतन

 30,  भानु  कुमार  शास्त्री  :

 eft  क्क्०  लक प्पा  :  कया  निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पूरि  ate  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  गृह-निर्माण  अग्रिम  देने  के  लिये  घनराशियों

 के  नियतन  में  चालू  वर्ष  में  कटौती  कर  दी  गई  है  जिनके  कारण  दिल्ली  में  काम  कर  रहे  उन

 कमेंचारियों  को  पर्याप्त  कठिनाई  हो  रही  है  जिनको  अनेक  वर्ष  प्रतीक्षा  करने  के  पश्चात  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निमित्त  मध्य  ara  समूह  के  फ्लैट  ग्राबंटित  किये  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  कौर

 इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  जानी  है  ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  राम

 :  तथा  वर्ष  1979-80  के  बजट  ग्र तु मान  में  16  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था  की  गई  थी  ।  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की
 गृह  निर्माण  ग्रीम  देने

 की
 भारी

 मांग  को  देखते  हुए  नियतन  31  करोड़  रुपये  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 (7)  sat  नहीं  उठता  ॥

 दिल्‍ली  में  नई  समूह  गृह  निर्माण  समितियों  का  पंजीकरण

 31.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :

 थी  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  नई  समूह  गृह  निर्माण  समितियों  के  पंजीकरण  पर  लगी  रोक

 हटाने  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रही  कौर

 4)  यदि  तो  इस  बारे  में  कब  निर्णय  किया  जाएगा  ?

 निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पुत  site  पुनर्वास  मन्त्री  (eit  सिकन्दर  :  तथा

 सहकारी  दिल्‍ली  प्रयास  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  सामुद्रिक  आवास

 सहकारी  समितियों  के  पंजीकरण  पर  से  प्रतिबन्ध  उठा  लिये  जाने  का  निर्णय  पहले  ही  लिया  जा

 चुका है  |
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 \  ष्

 age  में  पेयजल  को  कमो

 32,  थ्रो  ato  जो  gre
 :  कया

 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  aia  मन्त्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  को  राज्य  के  उन  गाँवों

 जिनमें  पेयजल  की  कमी  अनुभव  की  जा  रही  पेयजल  योजनायें  में  सहायता  करने  का  भ्राइवासन

 दिया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के
 जिला  नासिक  में  पेयजल  की  भारी  दिक्कत

 कौर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  मे  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  ale  श्रावास तथा पूर्ति तथा  भर्ती  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :

 हां  ।  केन्द्र  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  ग्रत्तगेंत  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  को  agit  सहायता  न्यूनतम  भावुकता  कार्यक्रमों  के  ata

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  योजना  संसाधनों  को  पूरा  करने  के  लिए  दी  जाती  हे  ताकि  वे

 समस्या  ग्रस्त  ग्रामों  में  स्वच्छ  पेयजल  की  व्यवस्था  तीव्रता  से  कर  सके  |

 नासिक  जिले  में  भी  समस्याग्रस्त  ग्राम  हैं  तथा  केन्द्रीय  कार्यक्रम  के  प्रतिशत  अभी

 तक  जिले  के  51  ग्रामों  को  शामिल  करने  के  लिए  72.28  लाख  रुपये  की  लागत  को  योजनाएं

 स्वीकृत  की  जा  चूकी  हैं  |

 1977-78 में  312,80  लाख  रुपये  1978-79  में  403.93  लाख  रुपये  की

 निधियां  महाराष्ट्र  को  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  दी  गई

 थीं  ।  वर्ष  के  लिए  राज्यों  को  नियतन  करने  का  निर्णय  प्रभी  जाना

 ag  निर्णय  किया  गया  है  कि  अन्तिम  नियतन  किए  जाने  तक  महाराष्ट्र  को  प्रारम्भ  में  155  लाख

 रुपये  की  राशि  तथा  ग्राघार  पर  मुक्त  कर  दी  जाए  |

 सूखाग्रस्त  मणिपुर  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 १3.  श्री  एन०  teat  fag  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 हाल  ही  के  भीषण  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  के  लिए  राहत  के  रूप  े 4  मणिपुर  राज्य

 को  कितनी  कौर  किस  तरह  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई

 कया  राज्य  सरकार  ने  सहायता  के  लिये  केन्द्र  से  भ्रनुरोध  किया  यदि  तो

 उसने  किस  तरह  की  य्रौर  कितनी  सहायता  मांगी

 क्या  सरकार  उक्त  राज्य  में  भीषण  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये
 कालीन  उपायों  पर  निचार

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क  ay तै Qs  at

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 कुकी  झोर  सिचाई  मन्त्रों  सुरजीत  fag  att  (@)  राज्य

 सरकार  ने  538,31  लाख  रुपए  की  कुल  मांग  की  है  जिसमें  से  उन्होंने  338.68  लाख  रुपए  काम

 के  लिये  cara  कार्यक्रमਂ  के  प्रशांत  ae  199.63  लाख  रुपए  का  ग्रीम  योजना  सहायता  के  रूप

 में  प्रस्ताव  किया है

 राज्य  सरकार  के  ग्रनुरोध  पर  एक  केन्द्रीय  दल  ने  सुखे  की  स्थिति  का  मौक  पर  जायजा

 लेने  के  लिये  मणिपुर  का  दौरा  किया  ate  इसकी  रिपोर्ट  ake  राहत  से  सम्बन्धित  उच्च  स्तरीय

 समिति की  सिफारिश  के  अ्रावार  पर  राज्य  को  कुल  261.99  लाख  रुपये  की  अग्रिम  योजना

 सहायता  आबंटित  को  गई  है  ।

 पौर  केन्द्रीय  राज्य  की  सिचाई  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 सहायता  प्रदान  कर  रही  है  ।  1978-79  के  दौरान  लघु  सिचाई  परियोजना  शुरू  करने  के  लिये

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  45  लाख  रुपए  का  एक  विशेष  आबंटन  किया  है  ।  राज्य  में

 एकटक  में  कमान  क्षेत्र  विकास  परियोजना  का  भी  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।

 दण्डकारण्य से  भाग  हुए  लोगों  का  पुनर्वास

 34,  थ्री  सौगत  राय  :  कया  निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पानी  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  दण्डकारण्य  से  भागे  हुए  देख  लोगों  को  पश्चिम  बंगाल

 है  निकाल  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  र

 दण्डकारण्य  में  उनके  पुनर्वास  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 निर्माण  ate  झ्राावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  atk

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  जानकारी  के  अपने  स्थान  छोड़कर

 arg  सभी  विस्थापित  व्यक्तियों  को  ached  आरक्षित  वन  भूमि  को  छोड़ने  के  लिए  समझाया

 गया  है

 मरीच भक पी  छोड़ने  पर  इन  लगभग  10,000  व्यक्तियों  को  भ्रावाजाही  शिविरों  में  ले  जाया

 गया  जहाँ  इन्हें  चिकित्सा  सफाई  प्रबन्ध  और  नकद  श्र  सुखा  खाना  दिया  जाता

 है  ।  लगभग  400  व्यक्तियों  को  छोड़कर  शेष  सभी  व्यक्तियों  को  विशेष  गाड़ियों  श्राव।जाही

 शिविरों  से  पुनर्वास  क्षेत्रों  में  भेज  दिया  गया  है  ।

 वापस  खाने  पर  राहत  पाने  वाले  परिवारों  को  कमी  शिविरों  में  प्रवेश  दिया  जाता

 है  att  बसाए  गए  परिवारों  को  उनके  श्रपने-श्रपने  पुनर्वास  स्थलों  पर  ले  जाया  जाता  है  कौर  उन्हें
 वापस  खाने  वाले  परिवारों  के  लिए  लागू  मंजूरियों  के  भ्रनुसार  पुनर्वास  सहायता  प्रदान  की

 जाती  है  |

 दिल्‍ली  में  बहुमंजिली  इमारतें  बनाने  वालों  के  प्रति  सरकारी  एजंसियों  द्वारा

 पक्षपात  किया  जाना

 35.  श्री  श्रान्त  दवे  :  क्या  निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  ake  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ee

 क्या  ag  aa है
 कि

 जवानी में  बहुमंजिली  इमारतों  का  निर्माण  करने  वाले  कुछ

 लोगों  ने  जनता  से  करोड़ों  रुपये  लेकर  जमा  कर  लिये

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  निर्माण

 at  आवास  मन्त्रालय  के  भूमि  तथा  विकास  स्कंध  द्वारा  ऐसे  लोगों  के  प्रति  पक्षपातपूर्ण  रया

 देखा  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ott  इन  तीन  सरकारी  एजेन्सियों  के

 कारियों  द्वारा  की  गई  गलतियों  को  निष्प्रभावी  बनाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 निर्माण  att  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :
 सरकार

 |  दिल्‍ली  में  बहुमंजिले  भवनों  के  कछ  प्रतीकों के  ध्यान  में  ऐसे  कोई  मामले  नहीं  wy

 द्वारा  कर  अपवंचन  के  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  my  हैं  तथा  a  कर  विभाग  द्वारा  इन

 मामलों  पर  कायंवाही  की  जा  रही

 नहीं  ।

 (J)  sat  ही  नहीं  उठता  ।

 संग्रहालयों  को  समेकित  करने  की  योजनाएं

 36,  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :
 व्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  स्कूल  तथा  कालेज  दोनों  ही  स्तरों  पर  समूची  दिक्षा  प्रणाली  में

 संग्रहालयों  को  समेकित  करने  की  योजनायें  बनाई  हैं

 यदि  तो  उक्त  विचार  को  व्यवहार  में  लाने  के  कायें  में  कितनी  प्रगति हु

 देय  में  कितने  बाल-संग्रहालय  भ्र ौर

 क्या  सरकार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  ag  के  दौरान  बच्चों  के  लिये  नये  संग्रहालय  स्थापित

 करते  की  योजना  रही  हैदर  यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है
 ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  देबी

 बर कट को  )  शौर  (a)  संग्रहालयों  की  स्थापना  का  किये  संविधान  के  श्र'तगंत  मुख्य  रूप  से

 राज्यों  का  है  ।  वर्तमान  संग्रहालयों  का  उपयोग  alas  कार्यों  के  वास्ते  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए

 जा  रहे  हैं  ।

 उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार  देश  में  सात  बाल  संग्रहालय  हैं  ।

 (a)  नहीं  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  दिल्‍ली  को  प्रवेश  परीक्षा

 37,  श्री  बृज  भूषण  तिवारी

 थो  सतेन्द्र  क्या  Gerure
 16, है  हैं  समाज  कल्याण  भोर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 1.0
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 ह

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  की  प्रवेश  परीक्षा  की

 उत्तर  पुस्तिकाओं  में  श्र क  बढ़ाए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  की  गई

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  भोर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  ite  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवी  बर

 कटकी :
 से  जी  हां  ।  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  में  1979  की  प्रवेश

 परीक्षा  में  एक  उम्मीदवार  के  सम्बन्ध  में
 श्र  कों

 की  आरोपित  वृद्धि  से  सम्बन्धित  एक  शिकायत

 प्राप्त  हुई  थी  इह  शिकायत  के  प्राप्त  होने  से  पहले  भी  are  प्रो ०  सं०  द्वारा  स्वयं  इस  मामले

 का  पता  लगा  लिया  गया  था  कौर  उस  पर  तुरन्त  कार्यवाही  की  गई  थी  ।  विवरण  इस  प्रकार
 है

 :

 लिखे  उत्तरों  की  जांच  के  एक  उम्मीदवार  के  गणित  ate  भौतिकी  के  लिखे  उत्तरों

 में  ट्रकों  की  गयी  गड़बड़ी  ध्यान  में  ag  थी  ।  उम्मीदवार  का  परिणाम  रोक
 लिया  गया  था

 are  प्रारम्भिक  जांच  के  आघार  पर  एक  संकाय  सदस्य  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  |

 एक  पांच  सदस्यीय  जांच  जिसमें  बाहर  के  लोग  भी  शामिल  सारे  मामले  कौ

 जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  थी  ।  इस  समिति  की  सिफारिशों  के  श्राघार  एक  शरीर

 संकाय  सदस्य  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  fate  2  निलम्बित  संकाय  सदस्यों  तथा  3  अन्यों  को

 आरोप  पत्र  दे  दिए  गए  हैं  ।  भ्रारोप  पत्रों  के  उत्तर  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  आगे  की  कार्यवाही  की

 जायेगी  ।

 यह  एक  इक्का-दुक्का  मामला  फिर  भी  कमियों  यदि  कोई  दूर  करने

 के  ख्याल  से  समवत  संयुक्त  प्रवेश  परीक्षा  ई०  पद्धति  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए

 कार्यवाही  शुरू  की  जा  रही  है  ।

 दूसरे  बांघ  के  सर्वेक्षण  के  कारण  बाण  सागर  बांध  के  निर्माण  कार्य  का  रुक  जाना

 38.  थी  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  कया  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  सोन  नदी  पर  बाण  सागर  ate  के  विंमान  स्थल  के  अतिरिक्त

 राज्य  सरकार  ने  उसके  ऊपरी  भाग  की  कौर  एक  दूसरा  बाँघ  बनाने  के  लिए  सर्वेक्षण  के  area

 दिये  हैं  अथवा  इस  बारे  में  दिल्‍ली  में  बाण  सागर  बोड़ें  को  ग्रीवा  इस  बांध  के  लिए  बनाई  गई

 कारी  समिति  को  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  शर

 यदि  तो  क्या  agar  स्थल  पर  निर्माण  काय॑  तब  तक  बद  पड़ा  रहेगा  जब  तक

 कि  दूसरे  बांध  के  लिए  सर्वेक्षण  पुरा  नहीं  हो  जाता  कौर  यदि  at,  तो  क्या  जैसाकि  प्रधान  मन्त्री  ने

 बताया  6  वर्षों  में  ata  कार्य  पूरा  करना  सम्भव  हो  सकेगा  ?

 कुकी  vite  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  राज्य  सरकार
 ने  सोन  की

 ऊपरी  पहुंचों  में  दूसरे  बांध  के  सर्वेक्षण  के  gra  दिए  है ं|  इसके  बारे  में  बाण  सागर  नियंत्रण

 बोंडे  अथवा  इसकी  कार्यकारी  समिति  को  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gare  |
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 बाण  सांगर  बाघ  के  वर्तमान  स्थल  पर |  र  stor  कार्य  जारी  रहेगा  कौर  इस  कारण

 ug  are  नहीं  होगा  ।  इस  कायें  को  6  वर्ष  के  भीतर  पूरा  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा

 रहे  हैं
 ।

 बोरियों  कभी के  कारण  ध्नाज को कम वसूलो को  कम  वसूलो

 39,  गंगा  भक्त  सिह
 :

 श्री  दनादन  पुजारी  :  क्या  कृषि  प्रौढ़  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  पर  किसानों  से  अनाज  की

 बसूली  निर्घारित  दरों  पर  नहीं  की  जा  रही  है  कि  सरकार  के  पास  बोरियों  की  कमी  है  शर

 किसानों  को  अनेक  दिन  खरीद  केन्द्रों  पर  प्रतीक्षा  करने  के  बाद  भी  उचित  मूल्य  नहीं  मिलता  है

 दौर  उन्हें  अपने  उत्पादों  को  दलालों  को  बेचने  पर  मजबूर  होना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  भ्र ौर  बोरियों  कीं  पर्याप्त

 मात्रा  में  सप्लाई  करने  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  कौर

 क्या  सरकार  इसके  लिए  जिम्मेवार  at  दलालों  से  सांठ-गांठ  करने  वाले  व्यक्तियों

 के  विरूद्ध  कार्यवाही  करेगी  ?

 ate  site  सिचाइ  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप
 :  are

 सरकार  को  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि  बोरियों  की  geal  कमी  के  कारण  वसूली  करने  में
 कुछ

 विलम्ब  gar  था  ।

 पश्चिमी  बंगाल  की  पटसन  मिलों  में  हड़ताल  होने  के  परिणामस्वरूप  कौर  उस  राज्य  में

 बिजली  की  भारी  कमी  के  कारण  वसूली  एजेंसियों  को  पूर्ति  तथा  निपटान  wer  निदेशालय  के

 माध्यम  से  बोरियों  की  सप्लाई  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  था  ।  इन  wfs-

 नाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  की  सरकारों

 are  उनकी  वसूली  एजेंसियों  को  खुले  बाजार  से  बोरियों  की  37,950  गांठें  खरीदने  की  अनुमति

 दी  गई  थी  ।  इसके  साथ-साथ  बंगला  देवा  से  बोरियों  की  45,000  गांठें  आयात  की  गई  थीं  जिनमें

 से  35,000  Tio  इन  राज्यों  को  भ्राबंटित  की  गई  थीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 दालों  के  विश्वव्यापी  उत्पादन  में  वृद्धि

 40,  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या
 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  आफ  इंडिया  दिनांक  13  1979  में  छपे  इस  समाचार

 की  भ्रांत  दिलाया  गया  हैं  कि  वर्ष  1977  की  तुलना  में  वर्ष  1978  में  दांतों  के  विश्वव्यापी  उत्पादन

 में  7  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  :  और

 यदि  तो  भारत  में  दालों  के  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 a  Sere  सरसता
 कुकी  धौर  सिचाई  मन्त्री  (sit  सुर

 को wat  त  राहु  बरनाला  )  :  खाद्य  तथा  कृषि

 73.



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 संगठन  ने  है  कि  उनके  प्रारम्भिक  ग्र नुम नों  के  म्रनुसार  1978  में  हुसना  लगभग  510  लाख

 मीटरी  टन  दालों  का  उत्पादन  गत  वर्ष  के  उत्पादन  से  7  प्रतिशत  aaa  है  ।

 जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  1977-78  में  दालों  का  उत्पादन  गत  वर्ष  की  तुलना

 में  3.8  प्रतिश्त  श्रमिक  eat  था  ।  at  1978-79  के  लिए  भ्रान्ति  अनुमान  भ्र भी  उपलब्ध  नहीं  हुए

 किन्तु  प्रारम्भिक  भ्र नुमा नों  के  अनुसार  गत  वर्ष  की  तुलना  में  उत्पादन  1.8  प्रतिशत  श्रमिक  हो

 सकता है  ।

 गेहूं  क  भण्डार
 क

 लिए  गोदामों  को  कमी

 41.  चौधरी  बलबीर  सिंह  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  कमी  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कीः

 क्या  देना  में  गेहूं  के
 भण्डार  के  लिए  गोदामों  की  कमी  महसूस  की  जा  रही  att

 यदि  तो  सरकार  भ्रमित  गोदामों  के  निर्माण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर

 रही  है
 ?

 कहीं  atk  सिचाई  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag)  :  (*)
 भारतीय

 खाद्य  निगम  के  पास  अपनी  ate  किराये  की  भण्डारण  कुल  निगम  के  पास

 जिस  मात्रा  में  स्टाक  रखा  उसके  लिए  पर्याप्त  हैं  ।  तथापि  कुछेक  क्षेत्रों  में  संचलन  शर

 भण्डारण  से  सम्बन्धित  कुछेक  कमियों  का  पता  चला  इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 :
 (i)  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  विश्व  बेक  की  सहायता  से  35.75  लाख  मीटरी  टन

 की  अतिरिक्त  क्षमता  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  से  सम्बन्धित

 कार्य  शुरू  किया  है  ।

 (ii)  sian  है  कि  fara  बैंक  की  एक  अन्य  परियोजना  के  ata  पंजाब  a  उत्तर-प्रदेश

 के  राज्यों  में  वतंमान  वर्ष  के  दौरान  एक  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  को  पुरा  कर  लिया  जाएगा  ॥

 (iii)  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  गेर-सरकारी  पार्टियों  को  प्रोत्साहित  करने  विषयक  ए

 प्यार  डी०  सी०  की  सहायता  प्राप्त  योजना  के  अधीन  गर-सरकार  पार्टियों  से  भी  42.90  लाख

 मीटरी  टन  की  क्षमता  प्राप्त  की  है  ।  उक्त  योजना  के  प्रतिशत  गैर-सरकारी  पार्टियां  झ्र पनी  भूमि

 पर  भारतीय  खाद्य  निगम  की  विनिर्दिष्ट यों  के  अनुरूप  शर  भारतीय  खाद्य  निगम  को  गारंटीबद्ध

 श्रभिभोग  के  grat  पर  3-5  वर्षों  के  लिए  किराये  पर  देने  के  लिए  गोदामों  का  निर्माण  करती

 हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  प्रचीन  उन  राज्यों  जहां  पर  स्थान  की  कमी  महसूस  की  जा  रही  वहां

 प्रति  रिक्त  निर्माण
 हाय  चल  रहा  है  ।

 (iv)  स्टेटों  की  ऊंचाई  को  बढ़ाकर  ata  भण्डारण  क्षमता  का  शभ्रधिकतम  इस्तेमाल

 करने  के  लिये  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे
 हैं  ।

 (४)  वसूली  के  चरम  काल  के  दौरान  भण्डारण  की  कवर  भोर  प्लीज  किस्म  का  इस्तेमाल

 करना |
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 at’
 सूखाग्रस्त  राज्यों  को  केन्द्रीय

 42,  wt  दलपत  fag  परस्ते  :  क्या  कृषि  ake  सचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  उनके  राज्यों  से  व्याप्त  सूखे  की  स्थिति

 के  बारे  में  रिपोर्ट  मिली  az

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है  जो  सूख  से  प्रभावित  हैं  ak  उन  राज्यों

 को  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  सहायता  दी  है
 ?

 afa  श्र  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  (*)  (@)  भारत  सरकार

 को  पश्चिम  ग्राम  मेघालय  राज्य  सरकारों  ate  मिजोरम  संघ

 राज्य  क्षेत्र  से  वहां  विद्यमान  ga  की  परिस्थितियों  के  बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।  एक  केन्द्रीय

 दल  पश्चिम  wan  ate  मणिपुर  का  पहले  ही  दौरा  कर  चुका  है  ate  उसकी  सिफारिशों

 तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  के  नीतियों  के  श्राघार  पर  पश्चिम  अ्रसम  कौर

 मणिपुर  राज्य  सरकारों  को  1025  लाख  461.50  लाख  रुपए  261,99  लाख

 रुपए  की  श्रीराम  योजना  सहायता  आबंटित  की  गई  है  ।  इसके  पश्चिम  ama  gk

 घ्रसम  को  5  करोड़  रुपए  ग्रोवर  1  करोड़  रुपए  के  भ्रल्पकालीन  ऋण  भी  नियुक्त  किए

 गए  हैं  ।

 श्राप  श्राप  टो०  दिल्‍ली  पर  व्यय

 43.  थी  कवर  लाल  गुप्त  :
 क्या  समाज  ale  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की  कूफ़ा

 करेंगे  कि

 (*)  केन्द्रीय  सरकार  ने  भाई  भाई  टी ०  दिल्‍ली  पर  कितना  व्यय  किया है  शर  उसमें

 से  विदेशी  सहायता  से  कितना  व्यय  किया  गया है

 वहां  कुल  कितने  छात्रों  को  शिक्षा  मिली  भ्र ौर  वहां  कितने  भ्र ध्या पक  नियुक्त

 क्या  कराई  कराई  टी
 ०

 दिल्‍ली  में  बहुत  सी  astra  है  जो  गत  दो-तीन  वर्षों  से

 भ्र प्रय क्त  पड़ी  है  ।  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ग्रोवर  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कद
 उठाए

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  झाई ०  कराई  टी  ०  द्वारा  सप्लाई  किया  जाने  वाला

 भोजन  बहुत  घटिया  स्तर  का
 है  जिसके  परिणामस्वरूप  छात्रों

 को  पोषक-श्रीमान  नहीं  मिलता

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  और

 कया  यह  सच  हैं  कि  छात्रावास  में  कमरे  बहुत  छोटे  हैं  कौर  उनमें  फर्नीचर  ग्राही

 नहीं  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रेणुका  देवी

 :
 से

 सूचना  एकत्रित  की
 जा  रही  है

 ae  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।.

 4.0



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 मिर  शरण  स्थल  में  पुरानों  की  संख्या

 44,  श्री  कौतूभाई  नामित
 :

 कया  कुकी  ate  सिचाई  ae  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  एशियाई  सिंहों क ेके  एक  मात्र  स्थल  में  सीटों की
 संख्या के  बारे  में

 कोई  गणना  की

 यदि
 तो  इस  समय  जंगली  cant के

 बारे
 में

 ब्यौरा  धौर

 क्या  वहां  कुछ  ake  cyl  को  रखने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 कुकी  six  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिंह
 :

 जी  हां
 ।

 शेरों
 तथा  wa

 प्राणियों  की  गणना  1979  के  दौरान  की  गई  थी  ।

 1979  की  गणना  के  gear  जंगली  पशतूनों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 झर  205

 तेंदुए  148

 लकड़बग्घा

 चीतल  8431

 8431

 सांभर  664

 ब्ल्यू  बुल  1968

 2000 जंगली

 चौसिंगा  1042

 चिकारा  319

 बन्दर  6895

 जी  नहीं  ।  गिर  arya  में  कौर  शूद्रों  को  रखने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रौढ़  दिक्षा  के  लिए  विश्वविद्यालयों  को  मागं दर्शी  निर्देश  दिया  जाना

 45.  श्री  झमर  राय  प्रधान  :  कया  समाज  कल्याण  ate  सांस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 ह
 क्या  सरकार  ने  सभी  विश्वविद्यालयों  को  प्रौढ़  दिक्षा  के  लिए  कोई  मागंदर्शी  निर्देशक

 जारी  किए  शरीर

 यदि  तो  तत्संबंधी  exter  कया  है  रोक  विश्वविद्यालयों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 रामाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रेणुका  देवो

 बर कट की  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सभी  विश्वविद्यालयों  को  प्रौढ़  दिक्षा  atc

 विस्तार  कार्यक्रम  के  संबंध  में  मार्गदर्शी  रूप  रेखाएँ  जारी  की  हैं

 मागंदर्शी  रूप  रेखाओं  के  ब्यौरे  ग्रनुबन्ध  में  देखे  जा  सकते  हैं  ।  विश्वविद्यालयों  की

 बहुत  उत्साहजनक  रहीं  हे  ।  तैतालीस  विश्वविद्यालयों  ate  131  कालेजों  को  प्रारंभिक

 राशि  दे  दी  गई  है  ताकि  वे  राष्ट्रीय  प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  में  भाग  लेने  के  लिए  अपने  प्रस्ताव  तैयार
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 ड ए  एएए

 कर  सकें  ।  26  विश्वविद्यालयों  में  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  एककों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।

 देश  भर  के  456  कालेजों  से  लगभग  5600  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  प्रायोजित  करने  के  लिए  प्राप्त  प्रस्ताव

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  स्वीकार  कर  लिए  गए  हैं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  मंख्य  4523/79)

 इन्डिया  गट  थ्रो  विजय  चौक  के  बीच  पड़ी  भूमि  की  fat

 46,  थी  पी०  के
 ०

 कोरिया
 :

 कया  निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  पूति  धौर  पनर्वाहा क
 मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडिया  गेट  और  विजय  चौक  के  बीच  पड़ी  अघिकांश  500  एकड़  हरित  भूमि

 को  औद्योगिक  ate  वाणिज्यिक  व्यक्तियों  को  बेचने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  तरे* '  ु  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  अर  कारण  कया  है  ?

 निर्माण  site  प्रवास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  (sil  सिकन्दर

 नही ं।

 ही  नहीं  उठता  ॥

 एशियाई  खेलों  पर  व्यय

 47.  डा०  रामजी  सिंह  :  कया  सामाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एशियाई  खेलों  का  आयोजन  करने  पर  भारत  सरकार  को  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च

 करनी  होगी  ।

 सामाज  कल्याण  सनौर  ties fa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धन्ना  सिह  गुलदान )
 :

 वर्तमान  काल  केअनुसार  भारत  सरकार  द्वारा  भारत  में  1982  में  एशियाई  खेलों  के  आयोजन

 पर  21.00  करोड़  रुपये  व्यय  करने  की  सम्भावना  है  ।

 नगरीय  कला  आयोग  के  अध्यक्ष  द्वारा  त्याग-पत्र

 48.  श्रीमती  पार्वती  गणन  :  कया  निर्माण  शर  ध्ावाटा  तथा  पूर्ति  शौर  पूनर्वारा श्व  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  |

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नगरीय  कला  शझ्रायोग  के  भ्रध्यक्ष  श्री  भगवान  सहाय  ने

 aq  पद  से  त्याग  पत्र  दे  दिया

 यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि  उन्होंने  अरपना  त्याग  पत्र  मल्ली  के  साथ  भ्र पने  कुछ

 भेदों  के  कारण  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ate  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 निर्माण  शौर  ध्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  ait

 नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।
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 ग्रामीण  जल  प्रदाय  योजनाएं

 49,  डा०  विजय  मण्डल
 :

 निर्माण  धौर  श्रीवास  तथा  afa  धौर  पुनर्वास
 मत्ती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिचित  बंगाल  के  बापुरा  तथा  पुरुलिया  जिलों  के  गांवों  में  पेय  जल  को  अत्यन्त

 कभी  को  दूर  करने  के  लिये  उस  क्षेत्र  को  कोई  प्राथमिकता  दी  atk

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  पति ५  धौर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  तथा

 पेय-जल  पूर्ति  की  व्यवस्था  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य
 सरकारों

 राज्य  क्षेत्रों  का  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों

 को  राज्य  के  संसाधनों  को  पूरा  करने  तथा  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  को

 प्रगति  तीव्र  करने  के  लिए  अ्रनुदान  सहायता  दी  जाती  है  ।  राज्य  भ्र पनी  प्राथमिकियों  के  भ्रनुसार

 योजनाएं  बनाते  हैं  तथा  उन्हें  कार्यान्वित  करते  हैं  |

 मध्य  sea  में  wear  उत्पादकों  को  बकाया  राशि

 x  50,  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  कया  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करें  क

 वर्ष  1978-79  में  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  चीनी-कारखानों  की  दौर
 उत्पादकों

 की  जो  बकाया  राशि  उसका  कारखाने वार  ब्यौरा  क्या  कौर

 गाना-उत्पादकों  को  भुगतान  शीघ्र  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  धौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  fag)  :  सनौर

 वर्तमान  मौसम  1978-79  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्घारित  किए  गये  गन्ने  के  न्यूनतम  yeat

 को  मध्य  प्रदेश  की  चीनी  मिलों  ने  उच्च  न्यायालय  में  चुनौती  दी  न्यायालय  द्वारा  भ्रान्ति

 निर्णय  लेने  वे  गन्ना  उत्पादकों  को  gat  झा घार  पर  मुल्यों  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  ।  फैक्ट्रियों

 के  प्रति  गन्ने  के  बकायों  की  निम्नलिखित  राशि  बताई  जाती  है  :

 फैक्ट्री  15-6-1979  को  1978-79  के  लिए  गन्ने  के  बकाया

 रुपये  में )

 le  hel बचे डबरा  fate  VSS

 दलौदा  ५9  ७6 (॥  oo

 मही  कपूर  14.49

 सेहोर  2.30  (7-6-1979  को
 जावरा  36,25

 मौरेना  66.12  (15-4-1979

 क्योंकि  1977-78  के  दौरान  खरीदे  गये  गन्ने  के  मूल्य  के  संदर्भ  में  जावरा

 att  गौरेला  की  फैक्ट्रियों  के
 गन्ने  की  बकाया  राशि  10  प्रतिदिन  की  निर्धारित  सोंमा  से  बढ़  गयी
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 इसलिए  उन्हें  चीनी  उपक्रम  1978  के  ada  नोटिस  जारी  कर

 दिए गए  हैं  ।

 पेय  जल  के  लिये  fara  बेक  से  ऋण

 51.  भागीरथ  भंवर :  क्या  निर्माण  ate  तथा  पूति  धौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  विषव  बेक  पेय  जल  सुविधाघरों  के  लिये  कितना  ऋण  दिया  गया  कौर

 उक्त  ऋण  का  राज्यों  में  वितरण  किस  प्रकार  से  किया  गया  है  ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूति  शोर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  तथा

 fara  बैंक  ग्रुप  द्वारा  सहायता  प्रप्त  जल  पूर्ति  परियोजनाएं  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  उत्तर  प्रदेश  जन  पूति  तथा  मल-जल  परियोजना  (585-478.  इसमें  400  लाख

 डालर  का  ऋण  है  ।

 (2)  बम्बई  जल  पूति  मल-जल  परियोजना
 G,)  इसमें

 550  लाख  डालर  का  ऋण  है  ।

 (3)  बम्बई  जल  पूर्ति  मल-जल  परियोजना  इसमें

 1960  लाख  डालर  का  ऋण  है  ।

 (4)  पंजाब  जल  पति  तथा  मल-जल  परियोजना  इसमें  380  लाख

 डालर  का  ऋण  है  ।

 (5)  महाराष्ट्र  जल  पूर्ति  तथा  मल-जल  इसमें  480  लाख  डालर  का  ऋण

 हाल  ही  में  इस  पर  समझौता  हुमा  है  पौर  हस्ताक्षर  कर  दिये  गये  हैं  ।

 परियोजना  अभी  प्रारम्भ  की  जानी  ।

 प्रत्येक  परियोजना  के  सामने  उल्लिखित  जो  ऋण  राशि  वह  प्रत्येक  के  लिए  कुल  ऋण

 है  ।  जसे-जसे  परियोजनाओं  में  प्रगति  होती  जायेगी  ate  उन  पर  ad  होता  राज्य

 झा वधिक  रूप  से  अदायगी  प्राप्त  करते  जायेंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  अधिकारियों  के  लिये  एयर  कडी डा नरों  की  व्यवस्था  करना

 52.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या
 निर्माण

 site  श्रीवास  तथा  पूति  घौर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  न्रिभागवार  कौर  एयर  कंडीशनर ों  के

 लिये  पात्र

 a)
 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कितने  ए  गर  करी डा तर न  DMSlIeats  ्  ह

 ऐसे  कितने  उप  सचिव  तथा  att  अन्य  अघिकारी  हैं  जिनके  नाम  रिका  में  नहीं  हैं
 लेकिन  उन्हें  एयर  कंडीशनर  प्रदान  किए  गये
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 (7)  क्या  ऐसी  भ्र नियमितता ओं  a  रोकने  की  give  से  मरकर  द्वारा  आरक्षित  एयर

 कंडीशनर ों  की  संख्या  में  कमी  की  गौर

 यदि  तो  कितनी  a  कब  तक  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  पति  धौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  से  (F)

 भ्रपेक्षित  सुचना  ait  मंत्रालयों भागों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 कटरा  करोम  नई  दिल्‍ली  के  निवासियों  को  अतिरिक्त  मकानों  का  आबंटन

 53,  थ्री  पौरुष  तिरकी  :  क्या  निर्माण  site  आवास  तथा  पूति  कौर  पुनर्वास
 दिलती

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कटरा  करीम  पहाड़गंज  के  निवासियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  21

 ।  977  के  भ्र तारांकित  wer  संख्या  1094  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि

 ऐसे  व्यक्तियों  की  उनके  फ्लेटों  की  क्रम  संख्या  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों

 की  बेईमान  संख्या  कितनी-कितनी  है  जिन्होंने  1977  में  बड़े  परिवार  होने  के  भ्राता  पर  अ्रतिरिकत

 मकानों  की  माँग  की  ate  क्या  उन्हें  अतिरिक्त  मकान  ऑ्राबंटित  कर  दिये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 भ्र ौर  उन्हें  कब  तक  उक्त  मकान

 अ्राबंटित  कर  दिये

 कितने  व्यक्तियों  ने  गन्दी  बस्ती  आयुक्त  को  सूचित  किया  है  कि  राशन  कार्ड  के

 अनुसार  उनके  परिवार  के  सदस्यों  की  संख्या  15  से  alae  है  we  उन्हें  केवल  दो  फ्लैट  ही  आबंटित

 किये  गये  कौर

 क्या  ऐसे  ब्यक्ति  अतिरिक्त  मकानों  का  भ्राबंटन  पाने  के  पात्र  हैं  ?

 निर्माण  alc  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  (a)

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हें  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  सरकारी  निवासों  का  रखरखाव

 थी  हुकम  देव  नारायण  यादव  :  कया  निर्माण  शौर  आवास  तथा  पूर्ति  atk  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1975  से  1978  तक  बाजार  मन्त्रिप रिषद्‌  के  सदस्यों  के  सरकारी  निवासों  के

 रखाव  श्र  साज-सज्जा  पर  कुल  कितना  व्यय  रोक

 इस  व्यय  में  मितव्ययिता  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  पूरि  झोर  पुनर्वास  मन्त्री
 सिकन्दर

 :  सुचना

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 रखरखाव  तथा  साज-सज्जा  के  निर्धारित  मानदण्डों  के  भ्र तु सार  बचें  किया  गया  है  ।

 ब्यय  म  किफायत  की  म्रावश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  प्रस्ताव  कौ  जांच  की  जाती  है

 ait  कंबल  उन्हीं  प्रस्तावों  को  मंजूर  किया  जाता  है  जो  पर्याप्त  रूप  से  न्यायसंगत  होते हैं  ।
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 के  लिखित  उत्तर  q  1979

 ora  में  कृषि  ate  भूमिगत  जल  की  संभावना  का  भ्रनमान  लगाने  के  लिये  fara

 बक  के  दल  को  यात्रा

 55,  श्री  वेदान्त  कया  कमी  शरीर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  विश्व  बैक  के  एक  दल  ने  1975-76  में  राज्य  को  सिंचाई  ak  अन्य  कृषि

 संभावना  का  अनुमान  लगाने  के  लिये  ग्रासिम  की  यात्रा  की

 क्या  इस  दल  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 क्या  इस  प्रतिवेदन  में
 ब्रह्मपुत्र  घाटी  के  व्यापक  भूमि  जल  संसाधनों  ar  बिल्कुल  भी

 उपयोग  न  किये  जाने  पर  श्राइचय  प्रकट  किया  गया

 क्या  राज्य  में  प्रयुक्त  भूमि  जल  का  विकास  करने  के  लिये  सहायता  देने  हेतु  विश्व

 बेक  से  ogg  किया  गया  कौर

 क्या  भूमि  जल  का  प्रयोग  करने  के  उपरोक्त  प्रयोजनार्थ  विश्व  बैंक  ने  स्वयं  ही  क

 योजनाओं  का  सुभाव  दिया  है  ?

 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  ae
 जी
 हां

 ।

 जी  नहीं  ।

 (9)  पौर  (=)  राज्य  सरकार  ने  अनुसंधान  श्र  विस्तार  संबंधी  ऋण  कौर  प्रा दानों

 तथा  कमान  क्षेत्र  विकास  ग्रोवर  भूमिगत  जल  विकास  arena  सहित  सिंचाई  के  संबंध  में  विश्व

 बेक  से  सहायता  के  लिये  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  इस  भूमिगत  जल  विकास  यौजना  में  चुनिंदा  क्षेत्रों

 में  15,000  उथले  नलकूप  लगाने  की  व्यवस्था  है  ।  जसा  कि  राज्य  सरकार  ने  हाल  में  सुचित  किया

 है  कि  fara  बेक  से  सहायता  प्राप्त  असम  कृषि  विकास  परियोजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  1977-78

 से  शुरू  होने  वाले  कार्य  के  मौसम  के  दौरान  12,500  नल-कूप  लगाने  के

 लिये  भूमिगत  जल  विकास  योजना  पहले  ही  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 प्रौढ़  दिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  क  लिए  समिति

 56,  थी  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  कया  समाज  कल्याण  श्र  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रौढ़  दिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विश्वविद्यालयों  से  प्राप्त

 प्रस्तावों  को  मंजूरी  देने  के  कायें  में  तेजी  लाने  के  लिए  कोई  समिति  गठित  की  गई  ग्रोवर

 यदि  तो  समिति  के  निर्देश  पद  क्या हैं  ate  प्रतिवेदन  कब  तक  उपलब्ध  हो

 जाएगा  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  रेणुका  देवो

 :  (*)  हां  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  grata  ने  प्रौढ़  शिक्षा  के  प्रोत्साहन  के  लिए

 विश्वविद्यालयों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  एक  छोटी  सी  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 प्रस्तावों  पर इस  समिति  के  लिए  कोई  औपचारिक  चयन  निश्चित  नहीं  की  गई  हैं
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 विचार  करने  के  समिति  विश्वविद्यालयों  भ्र ौर  संस्थानों  के  प्रधानों  के  साथ

 विमश  करती  है  तथा  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  सामान्यतया  उनकी  सहायता  करती  है  |

 किससे  खाड़ी  क  देशों  को  बछड़ों  ak  बेलो ंक  निर्यात पर  रोक

 57,  श्री  सोमानी  :
 कता  कि  कौर  सिखाएं  मन्त्री

 यह
 बताने

 को
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  पड़ौसी  राज्यों  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  ate  कर्नाटक

 से  बध  हेतु  खाड़ी  देशों  को  भेजे  जाने  के  लिये  केरल  को  हजारों  युवा  बछड़े  प्र  वृद्ध  बेल  भेजे

 जाते  हैं :

 क्या  व्यापार  के  लिये  केरल  एक  ऐसा  केन्द्र  है  जो  भारतीय  कृषि  कौर  कृषक  ay  के

 हितों  को  नुकसान  पहुंचा  कर  पनप  रहा  भ्र ौर

 (77)  क्या  सरकार  का  विचार  पुत्रों  के  इस  निर्यात  को  रोकने  का  है  ?

 afa  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  से  संबंधित

 ग
 राज्य  सरकारों  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हे  कौर  प्राप्त  gla  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 केन्द्रीय  मत्स्य  निगम  के  कर्मचारियों  कों  खपाने  के  बार  में

 58.  थी  राजन

 समेत  गह  :  क्या  कृषि  ake  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  केन्द्रीय  मत्स्य  निगम  लिमिटेड  क्मंचारी  संघ  से  केन्द्रीय  मत्स्य

 निगम  लिमिटेड  के  फालतू  कर्मचारी  खान  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  प्राप्त  gat है
 शरीर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ae  इस  बारे  में  सरकार  का  निर्णय

 कि  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :
 जी  हां  ।

 केन्द्रीय  मत्स्य  निगम  कर्मचारी  संघ  ने  केन्द्रीय  मत्स्य  निगम  के  कर्मचारियों  को

 may  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  लगाने  के  लिए  कई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  केन्द्रीय  मत्स्य  निगम  के

 कर्मचारियों  को  यथासम्भव  सीमा  तक  इस  मन्त्रालय  के  सावे  जनक  उपक्रमों  में  खपाने  के  लिए

 भरसक  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  रोजगार  महा-निदेशक  से  भी  अन्य  मंत्रालयों  के  तहत  सावंजनिक

 उपक्रमों  में  स्टाफ  को  खपाने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  हे  ।  अनप  स्थानों  में  होने  वाले  पदों  के

 faq  कर्मचारियों  के  आवेदन  पत्रों  को  उचित  सिफारिशों  के  साथ  उदार  रूप  से  श्रग्रेषित  किया

 जाता  है  ।  तथापि  सार्वजनिक  उपक्रम  स्वायत्तशासी  निकाय  होते
 हैं  कौर  भरती  के  लिए  उनकी

 प्रपनी  नीति  कौर  नियम  होते  हैं  जिनमें  विशेष  अछूता  अनुभव  शादी  को  व्यवस्था  होती  है  ।  wa

 तक  84  कर्मचारियों  को  दूसरी  नौकरियां  मिल  चुकी  हैं  ।  तथापि  काष  के  अभाव  में  अ्रनिष्चित

 काल  तक  कर्मचारियों  को  रखना  संभव  नहीं  है  परन्तु  छंटनी  के  मामलों  में  नियमों  के  तहत  स्वीकृत

 उचित  सेवारत  लाभ  दिये  जायेंगे  ।
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 बा  —

 दय  में
 प्रगति

 9,  श्री  रागावलू  मोहनर  गाम
 :  क्या  कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 र

 )  बाढ  नियंत्रण  के  उपायों  के  मामले  में  क्या  निश्चित  प्रगति  हुई  है  ae  बाढ़  की

 fi fa  जिससे  देश  को  भारी  नुक़सान  हो  रहा  का  सामना  करने  के  लिए  क

 गई  st  =~

 गत  छ  महीनों  के  दौरान  क्या  नए  उपाय  गए  हैं  जिनसे  बाढ़  के
 खतरे

 का

 _  सामना
 करने  के  प्रयासों  में  पर्याप्त  प्रगति  का  परिचय  मिलता  है  ?

 नो कथा  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  नियोजित
 कायें

 rata  1954  से  देश  भर  में  बाढ़  नियंत्रण  उपाय  प्रारम्भ  किए  गए  थे  ।  तब  से  10834

 घरों  को rez  तटबंधों  ate  19168  किलोमीटर  निकास  चैनलों  का  निर्माण  हो  चूका  है  ।  261  दा

 सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  कौर  4696  गांवों  को  बाढ़  स्तर  से  ऊंचा  उठाया  गया  है  ।  इन  उपाय  से

 लगभग  10  मिलियन  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  पर्याप्त  रूप  से  सुरक्षा  हो  गई  "

 बाढ़ों  को  पूर्व  सुचना  देने  aly  बाढ़ों  से  होने  वाली  क्षति  का  मुकाबला  करने  की
 दृष्टि

 fi विभिन्‍न  बाढ़  प्रभावित  राज्यों  में  बाढ़  सुचना  सेवा  गठित  की  गई  है  ।  यह  सेवा  लोगों  अ्रौर  at

 सम्पत्ति  को  सुरक्षित  स्थानों  पर  ले  जाने  शरर  बाढ़  सुरक्षा  उपायों  को  पर्याप्त  रूप  से  निगरानी
 क

 ः  का  प्रबंध  करने  के  लिए  समय  पर  कार्रवाई  करने  को  सुनिश्चित  करेंगी  (

 _
 पिछले  ag  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  arg  अभूतपूर्व  बाढ़ों  के  समय  से  बाढ़  पूर्व सु  चना

 सुविधा  को  सुदृढ़  किया  गया  है  att  इस  सुविधा  को  उन  क्षेत्रों  तक  बढ़ाने  के  लिए  प्रबंध  किए

 चुके  हैं  जो  पहले  इसक  श्रन्तगंत  नहीं  कराते  थे  ।  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  के  क्रियान्वयन  की  गति  मे

 विशेषकर  भारत-गंगा  att  ब्रह्मपुत्र  बेसिनों  तेजी  लाई  गई  है  ।  बाढ़  नियंत्रण  सेक्टर  के  fa

 प्रस्तावित  परियों  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  गई  है  ।  1977-78  के  दौरान  रखे  गए  100  करोड़  रुपये

 भोर  1978-79  के  लिए  रखे  गए  126  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  तुलना  में  1979-80  का  परिव्यय

 146  करोड़  रुपये  है  ।

 केवल  इंजीनियरी  उपायों  को  ही  नहीं  बल्कि  वनरोपण  कार्यो  को  करने  के

 तथा  वॉटरशेड  प्रबंध  करने  क  लिए  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  की  दिशा  में  एक  बहु-विषयक  कश यं क्रम

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  कार्यक्रम  इस  उद्देश्य  के  लिए  गठित  एक  बहु-विषयक

 कारी  दल  की  .  सिफ़ारिशों  पर  आघारित  है  ।  आगामी  बाढ़  मौसम  के  लिए  पक्के  उपायों  को  तैयार

 करने  के  प्रीत  पर  विचार  करने  के  लिए  दस  बृहद  बाढ़  प्रवण  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बठक

 की  गई  थी  ।  इस  संबंध  में  राज्य  शर  जिला  स्तर  के  रेलों  द्वारा  किए  जाने  बाले  कार्यक्रमों

 को  सुची  राज्य  सरकारों  को  परिचित  कर  दों  गई  है  ।

 मौसम  विज्ञान  संबंधी  at  जल-वैज्ञानिक  पहलु प्र ों  के  बारे  में  स्नोप्टिक
 आंकड़े

 के  लि
 रिमोट  सेंसिंग  ate  उपग्रह  प्रौद्योगिकी

 टेक्नोलाजी
 )

 को  भी  उपयोग  में  लाने

 का  निप  पा  गया  है  ।  थ
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 सरीफ  के  भ्र ना जों क  लिये  ऊंचे  बसूली  मूल्यों  को  मांग

 60,  et  कुष्णा  :  क्या  कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  राज्यों  ने  सरकार
 से  अनुरोध  किया  है  कि  श्रोगामी

 मौसम  के  लिये  खरीफ  के  gare  के  वसूली  मुल्य  कृषि  मुल्य  भ्रायोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये

 मूल्यों  से  ऊचे  स्तर  पर  रखे  भोर

 यदि  तो  कृषि  मुख्य  sata  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  तथा  विभिन्‍न  राज्यों

 द्वारा  मांगे  गये  वसूली  मूल्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ate  site  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :
 जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1979-80  खरीफ  मौसम  के  लिए  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  श्रमिस्तावित  मृत्य

 प्रति  क्विंटल  )

 fata  घान बच  सोच

 साधारण  90/-  85/-

 राज्य  सरकारों  द्वारा  मांगा  गया  मलय  :

 प्रति

 राज्य  का  नाम  घान  को  मोरे  अनाज

 पंजाब  94)-

 हरियाणा  189/-  110/-  मक्का  के  लिए

 कार  बेगमी  96/-  121 /-  बाजरा  के  लिए

 परमल  105/-  140/
 -  मकका  के  लिए

 121/-

 उत्तर  प्रदेश  बासमती  घान  90/-  90/-

 मो  टे स्व  प्रदेश  120/-

 तमिलनाडू  वही  130]-

 उड़ीसा  वही  100/-  85/-

 मध्य  प्रदेश  वही  125/-  125/-

 गुजरात  वदी  100/-  901.  बाजरा  के  लिए

 राजस्थान  वही  90/-  90/-

 महाराष्ट  वही  142.46  132.90  ज्वार

 173.19  बाजरा

 गत  पांच  वर्षों  से  क्रियान्वित  को  जा  रहो  सिचाई  योजनायें

 61,  श्री  के ०  रामर्मृति  कपा
 कुकी  धौर  सीमा  इं  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  भर  में  उन  मध्यम  तथा  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जो

 गत  पांच  वर्षों  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  at

 उनके  निर्माण-कार्य  को  निर्धारित  समय  के  भीतर  पुरा  करने  में  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 ate  site  सिचाई
 मन्त्री  सुरजीत  सिंह  :

 पांचवीं  योजना
 के  पहले

 की  54  बृहद  अर  45  मध्यम  सिचाई  स्कीमें  पिछले  पांच  वर्षों  से  क्रियान्वयाधीन  हैं  ।  स्कीमों  के

 पन्त  तक  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 लघु  सिचाई  स्कीमों  में  लघु  भूतल  जल  संचय  a  लिफ्ट  सिचाई  स्कीमें  तथा  भूगत  जल

 स्कीमें  जैसे  पम्पसेट  अदि  शामिल  हैं  ।  1973-74  के  gear  तक  द्रोह  1978-79  के

 भूगत  जल  के  आंकड़ों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 भूगत  जल  स्कीमों  की  संख्या
 गए  me  ee

 1973-74  के  अन्त  3  1978-79  के  ara  में

 a  ee  ee

 डिटेल  संख्या  “6700  7635

 fast  नलकूप  ‘O00’  संख्या  1140  1900,

 सरकारी  नलकूप  22000  32400

 2426  3600 विद्युत  पम्पसेट  (  "000  संख्या )

 स्कीमों  के  निर्माण  में  देरी  होने  के  मुख्य  कारण  ये  आवश्यक  धनराशि  की

 भूमि-श्रधिग्रहण  में  देरी  ate  महत्वपूर्ण  सामग्री  जेसे  कोयला  AK

 विस्फोटकों  की  कमी  ।

 पांचवी  योजना  से  पहले  की  स्कीमें  जो  पिछले  पांच  वर्षों  से  निर्माणाधी न  हैं

 श्रीनगर  :

 मध्यम

 नागार्जुन  सागर  1  कानपुर  चेनल

 पोचमपाद  2  पुलिवेंदुला  नहर

 गोदावरी  दराज

 वमसघारा  चरण-एक

 तुम  भद्रा
 परियोजना  परियोजना

 चरण-दो

 इसस

 बृहद

 कालिया बोर

 लोगां
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 बिहार

 बृहद  मध्यम

 गायक  उदर स्थान

 कोसी  मुसकखण्ड

 बागमती  पेपर  बराज

 पश्चिमी  कोसी  बेलहारना

 10  10  जोब राजपुर  नहर

 11  सोन  उच्च  स्तरीय  नहर  11  अजान

 गुजरात :

 बाद  मध्यम

 12  कराना  19 4  oo  बाद

 साबरमती  13 13  सिन्दोरा

 14  दमन गंगा  14.  चप्पाइवाडी

 15  पा नाम

 हरियाणा  :

 बृहद

 16  गुड़गांव  नहर  15  रिवाड़ी  लिफ्ट

 17  लोहारू  लिफ्ट

 18  सेवानीਂ  लिफ्ट

 जम्मू  घोर  कश्मीर

 बृहद  साहस

 शुन्य  16  मारवात  लिफट

 17  लोधीपारा  fade

 18  युसमागं

 19
 नियु  करेवा

 कर्नाटक

 बृहद
 मध्यम

 19  भद्रा  20  जम्बादाहाल्ला

 20,  माल प्रभा  21  तरीका

 21  ऊपर  कृष्णा  चरण-एक  22.  हरियाणा

 23  सागरड़ोडा कैसे

 24  मंचेनवेले

 25  वोटेहाले
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 केरल  :

 बृहद

 22  पेरियार  घाटी

 23  पम्बा

 24,  काल लाडा

 25  कियानी

 MG कि  चित्तुरपुभा

 y as श्श्
 इन्ही  “3

 28.  पास

 मध्य  प्रदेश  :

 ट  मध्यम
 al
 ्  9  चम्बल  चरण एक  26  चन्द्र  केदार

 30.  चम्बल  चरण दो  27  सिंघ  व्यपवतंन

 महानदी  जलाशय  28  पेरी
 ह  प
 32

 कि महा
 जह  मध्यम

 33  e  29,  लम्बा  घाटी

 34  अ्रपर  तापी  चरण-एक  30  हरण बारी

 35  खडकवासला  31  कालाजार

 बारना 36,  32  अ्रनेर

 37  कुष्णा  33,  quits

 38  जयकवाडी  चरण-एक  34  श्रम लना ला

 39  कुकी  चरण-एक

 40  भीमा

 41,  मुला

 मणिपुर  :

 ट
 a

 eq

 42,  लौकिक  लिफ्ट  सिचाई

 उड़ीसा  :

 बृहद  मध्यम

 43  महानदी  डेल्टा  35  लोग

 44  आनन्दपुर  बैराज  36  सुन्दर

 37  साई पाला

 38  काली

 39  दादरा  घाटी
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 —  अ a 1901
 )

 पंजाब  :

 अह्द

 45  शाह नेहर  नहर  के  वीयर  का  व्यपवतंन

 राजस्थान

 बृहद ्
 मध्यम

 46  माही  बजाज  सागर  40,  भेजा  फोडर

 41. 47  राजस्थान  नहर  चरण-एक  हरिशचन्द्र  सागर

 42.  भीम  सागर

 तमिलनाडू

 वृहद

 48  परम् बो  कलम  एलियार

 उत्तर  प्रदेश  :

 बृहद  मध्यम

 49  रामगंगा  43.  प्रदान  ary

 44, 50  शारदा  सहायक  देहरोधाट  सहायक

 51  टिहरी  55.  सरजु

 पश्चिम  बंगाल  :

 बृहद

 52  मयूराक्षी

 53  दामोदर  घाटी  निगम  सिचाई

 54  कंस बती

 पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  में  मानव  उपभोग  के  लिये  अ्नपयकत पक्के ि  गेहू

 62.  थ्री  सुरेन्द्र  बिक्रम  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गेहूं  की  एक  विद्वेष  किस्म  के  रोग  से  प्रभावित  होने  के  कारण

 पंजाब  शर  उत्तर  प्रदेश  में  लाखों  क्विंटल  गेहूं  मानव  उपयोग  के  अनुपयुक्त  हो  गया  है

 श्र  यह  गेहूं  चारे  कौर  दाने  के  रूप  में  भी  उपयोग  में  लाया  जा

 यदि  तो  गेहूं  को
 किस  कीमत  पर  खरीदा  गया

 क्या  यह  सच  हैे  कि  सरकार  ऐसी  गेहूं  की  पंजाब  ale  उत्तर  प्रदेश  में  बड़ी  मात्रा  में

 खरीद  कर  रही  है  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  में  नहीं  कौर  सरदी  तो  इसके  कया  कारण  कौर

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  शाहजहांपुर  जिले  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किसान  भूख  हड़ताल

 पर  हैं  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भानु  प्रताप  :  (# ) )
 जी  नहीं  ।

 हरियाणा  a  उत्तर  प्रदेश  में  गेहूं  करनल  gee  से  प्रभावित  हुमा  था  ।  इस  aw
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 ए  ए  एएए  एएए

 से  प्रभावित  गेहूं  मानव  उपभोग  के  उपयुक्त  है  बशर्तें  कि  संदूषण  सुरक्षित  सीमा  से  क्विक  नहीं

 होता  है  ।

 भ्र ौर  वर्तमान  रबी  वसूली  मौसम  के  दौरान  की  वसूली  के  लिए  संगत

 निर्दिष्टियों  के  श्रन्तगंत  करनल  ae  से  प्रभावित  गेहूं  की  प्रतिशतता  एक  प्रतिशत  से  अ्रधघिक  नहीं

 होनी  चाहिए  ।  गेहूं  को  115/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  पर  खरीदना  होगा  कौर  गेहूं  का

 मूल्य  113/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  भी  निर्दिष्टियों  के  प्राकार  पर  गेहूं

 की  खरीदारी  की  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  शाहजहांपुर  जिले  में  किसानों  ने  भुख

 हड़ताल  शुरू  की  थी  ।  जब  उन्हें  गेहूं  की  निर्दिष्टियों  के  बारे  में  जानकारी  दी  तब

 उन्होंने  भूख  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  ।

 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  की  सुविधाए

 63,  श्री  हरविन्द  बाला  पजनौर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  देने  के  मामले  में  क्या  निश्चित  प्रगति  हुई  है

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कम  सम्पन्न  लोगों  की  ऑ्रावश्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  ऐसी  सेवायों

 को  कम  खर्चीली  बनाने  की  वांछनीयता  सरकार  के  ध्यान  में  श्र

 इस  दिदा  में  किसी  व्यापक  योजना  का  ब्यौरा  क्या  aic  इसकी  क्रियान्विति  के

 लिए  क्या  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  (sit  नरहरि  प्रसाद  :  (*)  म्रपेक्षित  सुचना  ग्रचुनस्थ  में  दी

 गई  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  सेवायें  शहरी  क्षेत्रों  की  भ्र पे क्षा  पहल  ही  सस्ती  हैं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता

 विवरण

 झ्रनुबन्ध

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  की  af faq

 1,  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  एक्सचेंजों  के  सम्बन्ध  में  अग्रिम  जमा  की  संयोजित  दरें

 एक्सचेंज  की  किस्म  शरीर  जमा  को  रानी  अ्रप्रिम  जमा  को

 संशोधित  दर

 सामान्य  दर  के  एक्सचेंज

 100  लाइनों  से  कम  800  रुपये  100  रुपये

 10  लाइनों  से
 प्रिक

 का  हस्त चलित

 एक्सचेंज  ज  तिबंघित  घंटों  में  सेवा

 प्रदान  करत
 ता  600  रुपये  100  रुपये
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 20  लाइनों  ar  उससे  कम  का

 चल  एक्सचेंज  जो  प्रतिबंघित  घंटों  में

 सेवा  प्रदान  करता  है  ॥  400  रुपये  100  रुपये

 2.  टेलीफोन  की  मंजूरी  के  समय  जमा  जमानत  की  राशि  पहले  एक  वर्ष  के  किराये  के

 बराबर  निर्घारित  थी  ।  यह  राशि  600/-  रुपये  से  800/-  रुपये  में  परिवर्तित  हो  गई  कौर  श्री  100

 लाइनों  से  कम  की  क्षमता  वाले  ग्रामीण  क्षेत्र  के  एक्सचेंजों  के  मामले  में  इसे  घटा  कर  100/-  रुपये

 कर  दिया  गया  है  ।

 3.  उपरोक्त  100/-  रुपये  के  अ्रलावा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  को  वास्तविक  टेलीफोन

 मिलने  के  समय  125/-  रुपये  ate  अदा  करने  होंगे  ।

 टीकमगढ़  तथा  छतरपुर  में  ष्  डाकघर
 भवन

 64.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1
 क्या  यह  सच  है  कि  टीकमगढ़  जिले  में  टीकमगढ़  शहर  के  मुख्य  डाकघर  का  भवन

 तथा  जाटवा  तथा  निवासी  के  उप-डाकघरों  के  भवन  उचित  ढंग  से  कायें  करने  के  लिये  उपयुक्त  नहीं

 हूं  श्योर  क्या  सरकार  शीघ्र  ही  नये  भवनों  के  निर्माण  के  लिये  कार्यवाही  करेगी  :

 नये  भवनों  का  निर्माण  कब  तक  कर  दिया

 छतरपुर  जिले  में  छतरपुर  नगर  में  मुख्य  डाकघर  तथा  खजुराहों  में  उप-डाकघर  के

 भवनों  के  निर्माण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ate  इनके  निर्माण  हेतु  अनुमति  प्राप्त  हो

 जाने  के  बाद  भी  इनका  निर्माण  न  करने  के  क्या  कारण  कौर

 (7)  इन  भवनों  का  निर्माण  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  इस  समय  टीकमगढ़  का  मुख्य

 घर  ale  निवासी  का  उप-डाकघर  किराये  की  इमारतों  में  स्थित  हूं  ।  जिस  इमरान  में  टीकमगढ़

 मुख्य  डाकघर  स्थित  है  उसमें  परिवर्तन  कौर  कुछ  बड़ी  मरम्मत  करने  की  विजय  कता

 है  ।  टीकमगढ़  मुख्य  डाकघर  ate  निवासी  उप-डाकघर  के  लिए  विभागोय  इमारतों  को  बनाने  के

 लिए  उपयुक्त  जमीनों  के  प्लाट  खरीदे  जा  रहे  हैं  !

 जाटवा  नामक  कोई  उप-डाकघर  नहीं  है  ।  जावरा  नामक  उप-डाकघर  है  ।
 यह ह

 उप-डाकघर  लोक  निर्माण  विभाग  की  इमारत  में  स्थित  है  ।  इस  इमारत  की  मरम्मत  की

 यकता  है  |

 टीकमगढ़  मुख्य  डाकघर  कौर  निवासी  उप-डाकघर  के  लिए  विभागीय  इमारतों  के

 निर्माण  के  संबंध  में  किए  जाने  वाले  काय॑  को  वीं  1980-81  के  दौरान  आरम्भ  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ।  जाटरा  उप-डाकघर  जिस  इमारत  में  स्थित  है  उसे  डाक-तार  विभाग  ने  खरीद  लिया

 इस  इमारत  की  मरम्मत  झरी  तार  के  सम्बन्ध  में  होने  वाला  कायें  तभी  क्रियान्वित  होगा
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 seal  के  लिखित  उत्तर  9  जुलाई  1979

 जबकि  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  रा  डाक-तार  विभाग  को  भक  का  स्वामित्व  प्रदान  कर

 दिया  जाए  |

 चूंकि  छतरपुर  मुख्य  डाकघर  शर  खजुराहो  उप-डाकघर  के  लिए  विभागीय  निर्माण

 हेतु  प्रशासनिक  अनुमोदन  att  खच  की  मंजूरी  जारी  कर  दी  गई  हैं  ।  कायें  सौंपने  के  लिए  निविदाएं

 आमंत्रित  की  गई  हैं  att  शीघ्र  ही  यह  कायें  अन्तिम  रूप  से  पूरे  होंगे  ।

 (7)  कार्य  सौंपने  के  बाद  ४  महीनों  के  अन्दर  छतरपुर  मुख्य  डाकघर  के  लिए  भवन  के

 निर्माण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  काय  सौंपने  के  बाद  12  महीनों  के  अन्दर  खजुराहों

 डाकघर  के  लिए  भवन  के  निर्माण  हो  जान  की  सम्भावना  है  ।

 गेहूं  का  छिंदर  कंडूरा  रोग

 65,  श्री  के०  सालाना  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  झ्रनुसंघान  परिषद  ने  चेतावनी  दी  है  कि  गेहूं  का  छिदवा  कंडुवा

 जो  धूमिल  फूल दी  जीवाणुश्नों  के  कारण  बालों  के  होने  से  होता  विगत  कुछ  वर्षों

 से  फिर  फल  रहा

 क्या  हाल  ही  में  रिलीज  कौ  गई  फूल
 द-रोधी  बहुत  सी  किस्मों  के  इस  रोग  से  ग्रस्त

 होने  की  सम्भावना  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  रोग  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिये  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  शोर  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( ett  भानु  प्रताप  :  जी  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  ।  हाल  ही  में  गेहूं  की  कुछ  रतुवारोधी  अधिक  उपज  देने  वाली  रिलीज

 की  गई  किस्में  जेसे  AYA,  711,  357,  377,

 157,  147  इरादी  छिदरा  कंडुवा  से  ग्रस्त  होने  बाली  किस्में  हैं  ।

 जी  श्रीमान  ।  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंघान  परिषद  के  अखिल  भारतीय  समन्वित

 गेहूं  सुघार  प्रायोजना  में  कार्यरत  इन  विज्ञानियों  ने  अ्रनुसंघान  कार्य  अपने  हाथ  में  लिया  है  ।

 (1)  गेहूं  की  छिंदर  कंडुवा  रोधी  प्रजातियां  उत्पन्न  करना  :

 (2)  रोग  की  रोकथाम  के  लिए  रासायनिक  दवाएं  तथा  वैकल्पिक  प्रणाली  की  उपयुक्त

 खोज  |

 गत  वर्षों  के  परिणामों  से  यह  पता  चला  कि  यदि  तीन  रसायन  यानी  बैलेट

 तथा  वेविस्टोन  नामक  दवाबों  से  एक  किलो  गेहूं  के  बीजों  को  2,5  ग्राम  की  दर  ्य से
 उपस्थिति

 किया  जाये  तो  रोग  पर  पूर्ण  नियंत्रण  हो  सकता  है  ।  प्रकार  सौर  ऊर्जा  ताप  गईं  पाजी

 से  उपचार  भी  इस  रोग  के  नियंत्रण  के  लिए  विकसित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सदर  डेयरी  दिल्‍ली के  दूघ  के  मूल्य  में  वृद्धि

 66.  थ्री  के ०  लक प्पा  :  कया  कुकी  कौर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कया  सरकार  सदर  दिल्‍ली  द्वारा  सप्लाई  किये  जा  रहे  दूघ  के  मूल्य  में  वृद्ध

 करने  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ः

 कुकी  ate  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :  सरकार  ने  मदर  डेरी  द्वारा

 सप्लाई  किए  जा  रहे  दूघ  के  मृत्य  में
 वृद्धि  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  होता  ।

 ध्रन्तररष्टी। ी  बाल  वर्ष  में  बच्चों  को  स्थिति  में  सुघार

 67.  श्री  दिलीप  चक्रवर्ती  :  कया  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  ऐसे  बच्चों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  सिर  पर  छत  तक  नहीं

 मद्रास  जसे  महानगरों  में  कुपोषण  से  ग्रस्त  बच्चों  की  संख्या

 कितनी  att

 कितने  बच्चों  को  दिक्षा  प्राप्त  नहीं  हो  रही  है  ?

 कल्याण  तथा  संस्कृति  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  बर कट को )
 :

 यद्यपि  हम  ठीक-ठीक  नहीं  कह  सकते  कि  ऐसे  बच्चों  की  कितनी  संख्या  जिनके  सिर  पर  छत

 नहीं  तो  भी  1971  की  जनगणना  के  म्रनुसार  इस  देश  में  के  लोगों  की  संख्या

 19.86  लाख  थी  ।  जनगणना  में  वर्गीकृत  लोगों  में  वे  लोग  शामिल  जिनका  कोई

 निश्चित  निवास  स्थान  नहीं  है  तौर  जो  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  घूमते  रहते  रात  में  कहीं  पर

 भी  सो  जाते  हैं  agar  पटरियों  पार्कों  में  या  खुली  जगहों  में  बिना  कोई  खोपड़ी  या  वैसी  ही

 कोई  चीज  बनाए  रहते  हैं  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  14  वर्ष  से  कम  वायु  के  बच्चे  कुल

 ऑ्राबादी  का  4%  यह  sear  लगाया  जा
 हैं  कि

 लगभग  ४.  0  लाख  बच्चे  बेघर  हैं  ।

 मद्रास  इत्यादि  महानगरों  में  कुपोषण  से  पीड़ित  बच्चों  के  बारे  में

 एक  पूर्ण  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  हैं  ।  तो  6  वर्ष  से  क्रम  वायु  के  बच्चों  की  स्वास्थय  शरीर

 कुपोषण  संबंधी  स्थिति  को  ates  के  लिए  शहरी  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  के

 साथ  सम्बद्ध  मेडिकल  कालेजों  द्वारा  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  शुरू  करते  समय  1976  में

 कलकत्ता  रोक  दिल्‍ली  महानगरों  में  एक  नमूने  का  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  कुपोषण

 सबंधी  सर्वेक्षण  के  दौरान  एकत्रित  की  गई  आघार  सामग्री  पर  दी  गई  इन  नगरों

 में  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  में  किए  गए  बाद  के  सर्वेक्षणों  से  पता  चलता  है  कि

 बीतता  को  छोड़  कर  इन  नगरों  में  बच्चों  की  पोषाहार  स्थिति  में  सुघार  gar  है  ।

 वर्ष  1977-78  के  संबंध  में  उपलब्ध  झ्रांकड़ों  के  भ्रनुसार  (-14  ad  के  my  वर्ग  में

 436  लाख  बच्चों में  से  4-11  वर्ष  के  प्राय  वर्ग
 में  145.2  लाख  11-14  वर्ष  के  ag  वर्ग  में

 290,8  लाख  बच्चे  प्रशिक्षित  थे  ।  प्राथमिक  स्कूलों  में  स्कूल  जाने  वाले  विशेषकर  लड़कियों
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 की  अधिकतम  भर्ती  करने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  स्कूल  छोड़ने  वाले  बच्चों  की

 संख्या  को  कम  किया  जोर  यत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 i

 कलकत्ता  दिलो  मद्रास बम्बई

 मलाबार  सवाल  नके

 )
 ग्रघ्ययन  की  अवधि  10/76  10/76  11/76  8/76

 से  कम  अ्राय के च्

 कुपोषित  बच्चों  का  प्रतिशत  62.2  18.4  45,2  58.9

 36.4  31.6  33.8 (1)  सामान्य  कु पोषाहार  14,

 (2)  गम्भीर  कुपोषाहार  25.8  3.6  13.6  25,1

 प्रथम  पुनरावृति
 श्रष्ययन

 :

 अध्ययन  को  अवधि  6/77  8/77  10/77  8/77

 वर्ष  से
 कम  न्याय  के

 59,0  46,3  31.6  44,0 कुपोषित  बच्चों  का  प्रतिशत

 42-4  29.3  22:1 (1)  सामान्य  कु पोषाहार  34,0

 (2)  गम्भीर  कु पोषाहार  16.6  17,0  9.5  10,0

 3,  द्वितीय  पुनरावृति  अध्ययन
 :

 अध्ययन  की  safe  5/78  4/78  6/78
 ag

 से
 कम

 जरायु  के

 कुपोषित  बच्चों  का  प्रतिशत  24,1  उपलब्ध  नहीं  हैं  19.0  35.5

 19,0 (1)  सामान्य  कु पोषाहार  14.4  26,6

 (2)  गम्भीर  कुपोषाहार  5, 1  लि  4.5  8.9

 ण

 विवरणात्मक  टिप्पणी  :  सामान्य  कुपोषित  :  3%,  या  अधिक  परन्तु  4%,  से  कम  भारत  में  हारवर्ड

 स्केल  के  परसेंटाइल  की  अपेक्षा  कमी  |

 गम्भीर  कुपोषित  :  हारवुड  स्केल  के  SOF  परसेंटाइल  की  dar  भार  में  4%  या  प्रतीक  कम  ।

 ee  ada  के  समय  काफी  जनसंख्या  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  गर्त  8/77  में  किए  गए  पुकारते  सर्वेक्षण

 से  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  |

 स्कूलों  में  बच्चों  का  दाखिला

 शी  प्रसन्न  ats  मेहता  :  क्या  समाज  कल्याण  धौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  प्रद  a
 में  के  उत्तर 18  1901  (AF)

 क्या  यह  सच है  कि  जून  1979  तक  ग्राम  राज्यों  में  74  प्रतिशत  बच्चों  का  प्रारम्भिक

 शिक्षा  के  लिए  दाखिला  नहीं  किया  गया

 यदि  a,  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  att  इसके  मुख्य  कारण  गया हैं

 क्या  यह  कमी  कौर  कम  करने  के  लिये  कार्यवाही  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्यों

 से  अ्रनुरोध  किया  गया  है

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  छात्रों  को  श्रमिक  दिक्षा  देन  ae  उसमें  सुधार  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  पूरी  सहायता-राशि  भोर  मदद  देने  का  श्रीनिवासन  दिया  है

 alk

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  ate  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  भी  इन

 राज्यों  को  किसी  प्रकार  की  सहायता-राशि  भर  मदद  दी  जा  रही  है  ।

 सामाज  कल्याण  alt  tesla  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रेणुका  देवी

 बर कट की )
 शौर  (@)  प्रारंभिक  शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  से  संबंधित  काय॑  दल  के  निष्कर्षों

 के  प्रचार  देश  में  दाखिल  न  हुए  कुल  बच्चों  में  से  74  प्रतिशत  बच्चे  8  भ्रर्थात  ग्रोवर

 प्रदेशਂ  मध्य  जम्मू  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में

 हैं  ।  इसके  कारण  निम्नलिखित हैं

 (1)  स्कूल  सुविचारों  त्रिदोष  रूप  से  दूर-दराज  तथा  कम  श्रावादी  वाले  क्षेत्रों  में

 सकली  सुविधाश्रों  की
 कमी  ।

 (2)  सामाजिक  तथा  श्रमिक  पिछड़ापन  जिसके  कारण  बच्चों  को  ate  कार्यों  ्र

 frat  की  ara  बढ़ाने  में  मदद  करनी  होती  है  ale  लड़कियों  को  सह-दिक्षा  वाले

 स्कूलों  में  भेजने  के  लिए  aes  |

 भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसजित  जन-जातियों  के  लोगों  में  प्राथमिक  तथा  सामाजिक (3)

 पिछड़ेपन  की  विशेष  परिस्थितियों  का  होना  जिसके  परिणामस्वरूप  काफी  में

 बच्चे  शक्ल  नहीं  जा  पाते  |

 अभिभावकों  में  प्रिये  बच्चों  के  लिए  दिक्षा  के  महत्व  से  संबंधित  जानकारी  ara (4)

 होना  ।

 (7)  दिक्षा  की  अ्रधंतोषजनक  विशेष  रूप  से  सकल  का  सकली

 चर्या  की  भ्र संगतता  तथा  पुस्तकीय  स्वरूप  ate  शिक्षकों  में  रूखी  की  कमी  ।

 at

 ate  एक  निश्चित  समयावधि  जो  oad  से  अधिक  न
 प्रारंभिक

 शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  के  उद  रय  की  प्राप्ति  के  लिए  नीति  के  एक  भाग  के  रूप  में  कार्यदल  ने  ऐसे

 राज्यों  के  योजना  के  राज्य  क्षेत्र  के  अंतगंत  व्यवस्थापकों  के  केन्द्रीय  सहायता  की

 एक  विशेष  योजना  के  कार्यान्वयन  की  सिफारिश  की  थी  ।  दिक्षा  को  व्यापक
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 बनाने  के  लिए  9.14  म्यू-वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  श्रनौपच।रिक  दिक्षा  की  प्रयोगात्मक  परियोजनाएं

 की  योजना  हो  इस  वर्ष  (1979-80)  से  कार्यान्वयन  लिए  शुरू  किया  गया  है  जिसमें  उठी

 योजना  के  लिए  50  करोड़  रुपये  तथा  1979-80  के  लिए  7  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था है  ।  सं

 राज्य  सरकारों  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  भ्र पने  बजट  में  से  कम  से  कम  केन्द्रीय

 प्रदान  के  बराबर  राशि  जुटानी  होगी  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  गिइनडिद्यालय  में  नियुक्ति  पदोन्नति  क  बारे  में  कथित  श्रनियमितताय

 69.  प्रोਂ  पी०  जी०  मावलंकर  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संपत्ति  मन्त्री  पद्

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1975  1976,  1977  शरीर  1978  के  दौरान  जवाहरलाल  नेहरू

 श्रवनीय Alas  मिलता के विद्यालय  में  संकाय  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  श्र  पदोन्नति के  मामले  में

 एक  अथवा  afm  उदाहरण  सरकार  की  जानकारी  में  लाये  गये  हैं

 यदि  तो  सरकार  की  जानकारी  में  उक्त  उदाहरण  लाने  वालों  का  ब्यौरा  क्या  है

 और  सरकार  को  पटना  जानकारी  कसे  कौर  कब  दी  गयी

 उक्त  उदाहरणों  कं  पूर्ण  तथ्य  कया

 क्या  सरकार  ने  श्रौर/श्रथवा  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  प्राधिकरण  ने  उपयु  क्त

 safe  में  उसे  दूर  करने  क  लिये  कोई  कायवाही  की

 (=)  यदि  तो  केसे  शर  इसके  क्या  परिणाम  atk

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  wat  रेणुका  देवी

 से  29-11-1977  को  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  जारी  किए

 गए  नोटिस  के  जबाब  में  ग्रा पात काल  के  शिक्षकों  at  नियुक्ति  कर्मचारियों  की

 सेवा  समाप्ति  ate  छात्रों  की  गिरफ्तारी  के  सम्बन्ध  में  विइ  वविद्यालय  द्वारा  की  गई  भ्रनियमितताश्रों

 के  बारे  में  सहित  प्रधान  मंत्री  को  सम्बोधित  55  शिकायतें  प्राप्त  हई  थीं  ।  इनके  ब्यौरे  निम्न

 प्रकार  है

 शिकायत  का  ata  शिकायतों
 :

 बिन्ह  नर्स  नार  ह  को
 ee  ——

 (1  छात्र  शिक्षक  कर्मचारी  संघ  att

 समाने  हितों  वाले  दल  ।  $

 | है  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  किये

 कर  रहे  शिक्षक  ।  17

 विश्वविद्यालय  का  प्रशासनिक  स्टाफ (iii)  14

 (iV)  पीड़ित  छात्र  तथा  बाहरी  व्यक्ति  10

 (४)  ससद  सदस्य

 प्रज्ञात  स्रोत
 धन

 (Vi)
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 (a)  ate  प्रधान  मन्त्री  ने  उच्च  शिकायतों  की  प्रारम्भिक
 -  जांच

 की  ak  अपनी

 रिपोर्टें  उपयुक्त  कार्रवाई  के  लिए  शिक्षा  मंत्री  को  भेज  दी  ।  प्रधान  मंत्री  को  रिपोर्ट  के  सम्बन्धित

 उद्धरण  उन  पर  बिचार  करने  तथा  जहां  कहीं  सम्भव  हो  उपचारात्मक  कारवाई  के  लिए

 विद्यालय  के  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  ला  दिए  गए  हैं  ।  इस  मामले  पर  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारी

 विचार  कर  रहे  हैं  ।

 (a)  प्रदत्त  नहीं  उठता  ।

 नयी  दिल्‍ली  के  श्रंडरग्राउण्ड  पालिका  बाजार  में  दुकानों  का  ध्रानंटन

 70.  ait  दिव  नारायण  सर सुतिया  :  कया  निर्माण  ate  ध्रावास  तथा  पूति  ak  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्लो  नगर  पालिका  द्वारा  निर्मित  ग्रन्दरग्राउन्ड  बाजारਂ  दुकानों

 की  संख्या  है  प्रौढ़  उन  पर  क्या  ae  कराया

 अनुसूचित  जातियों  के  लिये  प्रसारित  दुकानों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  लिए

 कितना  किराया  नियत  किया  गया

 ग्रा रक्षित  दुकानों  के  आबंटन  के  लिए  अपनाया  गया  मानदण्ड  क्या  कौर

 क्या  ये  gard  भ्र घि कारियों  की  साठगांठ  के  कारण  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के

 बजाय  wey  व्यवसायों  को  आबंटित  की  गई  हैं  ?

 निर्माण  site  श्रीवास  तथा  पति  ate  पनर्गासि  मन्त्री  सिकन्दर  :  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  बाजारਂ  में  314  दुकानें  बनाई  हैं  शरर  कभी  तक  177  लाख  रुपये

 खच  हुये  हैं
 |

 ग्रुपों  में  28  दुकानें  निम्नलिखित  मासिक  लाइसेन्स  फीस  की  दर  पर  अनुसूचित

 जाति  |  प्रनुसूचित
 जनजाति

 के
 लिए

 आरक्षित
 की  गई

 स्प  न०  ||  बाग  फट >  प्रति  माह  दर

 1  11,30  तथा  12.70  रुपये

 11  16,70  रुपये

 14,40  तथा  16.30  रुपये iii

 IV  12,40  रुपये

 16-00  रुपये

 vi  19.20  रुपये

 गई  acy  समिति  की  सिफारिशों  के नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  नियुक्त  की

 आघार  पर  नगर  पालिका  ने  स्वयं  भ्राबंटन  किए  थे  ;

 नहीं
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 यम

 पशिचम  बंगाल  में  oe ‘Ta  के  लिए  भोजनਂ  ara  यं  ग्राम  पुनर्वास  कार्यक्र  म

 71.  श्रीमती  अहित्या  रांगनेकर  :  कया  ऋषि  शर  रिहाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  की  2  लाख  40  हजार  मीटरी

 टन  गेंहूं  की  आवश्यकता  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पुरी  न  किये  जाने  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 के  ग्कायं  के  लिए  ग्राम  कार्यਂ  तथा  पुनर्वास  जेसे  सभी  कार्यक्रमों  में  बाधा  पड़

 रही

 क्या  इस  तथ्य  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  जब  से  पश्चिमी

 बंगाल  सरकार  ने  ये  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किए  हैं  काय  के  लिए  लोग  दायरों  प्र  नगरों  को  नहीं  भाग

 रहे  हैं  यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  में  प्रतिवर्ष  बाढ़  से  भारी  क्षति  हुई  ak  हाल  ही  q  वहां  सुखा  की

 स्थिति  व्याप्त  श्र

 यदि  तो  इन  कार्यक्रमों  की  पुरी  सफलता  के  लिये  राज्य  सरकार  को  सहायता

 देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कुकी  ate  रिहाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  भानु  प्रताप  :  (#)  चालू  वह  के

 लिए  काम  के  बदले  अ्रनाज  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  पश्चिम  बगाल  सरकार  का  आबंटन  1,40  लाख

 मीटर  टन  है  भ्र ौर  इसमें  से  ag  के  पहले  महीनों  के  लिए  70,000  मीटरी  टन  की  मात्रा  पहले

 ही  वंचित  की  जा  चुकी  है  ।  राज्य  सरकार  के  पास  पहले  ही  पिछले  ag  के  वाहनों  में  से  25,000

 मीटरी
 टन  की  उपयोग  में  न  लाई  गई  मात्रा  है  ।

 ,
 सामान्य  के  बदले  अनाज  कार्य  क्रम

 में  बाधा  पड़ने  का  कोई  कारण  नहीं  होना  चाहिए  ।  तथापि  ग्राम  पुनर्वास  कार्यों  के  श्रन्तगंत  व्यक्गित

 लाभ  भोगी  योजना  काम  के  बदले  ग्र नाज़  कार्यक्रम  का  श्री  नहीं  है  ।

 काम  के  बदले  अ्रचनाज  कार्यक्रम  के  मुख्य  उद्देश्यों  में
 से  एक  उद्देश्य  यह  है  कि  ग्रामीण

 बेरोजगारों  तथा  ग्रुप  रोजगारों  को  उनके  प्रवास  के  स्थानों  के  पास  ही  कायें  सुलभ  कराए  जाएं  ।

 यह  रद्द
 दय  पश्चिम  बंगाल के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  काफी  सीमा  तक  प्राप्त  कर  लिय  प्रतीत

 होता  है  ।

 किसी  भी  प्रकार  के  तत्काल  कदम  उड़ाने  की  श्रावदयकता  का  प्रदान  नहीं  उठता  है  ।

 राष्ट्रीय  कलकत्ता  की  मुद्रित  पुस्तक-सुची

 72.  श्री  दिनेश  भट्टा चा यें  :  कया  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्हें  पता है
 कि  कलकत्ता  स्थित  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  की  मुद्रित  पुस्तक-सूचियां

 बहुत  पुरानी  क्योंकि  लाखों  की  संख्या  में  नई  पुस्तकें  att  पत्र-पत्रिकायें  प्रतिदिन  पुस्तकालय  में

 श्र  रही  श्र

 पुस्तकों  और  पच-पत्रिकायें  को  पुस्तक-सुची  को  बनाने  के  क्या  कारण  हूँ  ?
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 सामाज  कल्याण श्र  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रणका  देवी

 वर कट की  हां  ।

 सूचीपत्र  मुद्रित  कराने  में  कुछ  कठिनाईयां  हुई  हैं  ।  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  तब

 अपने  निजी  रेप्रोग्रफी  प्रभाग  में  सूचियां  मुद्रित  कराने  की  ब्यवस्था  कर  रहा  है  शरीर  arn  है  कि

 मुद्रण  का  काम  बकाया  यथोचित  समय  में  पुरा  हो  जाएगा  ।

 हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटर  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  तथा  यूनियन  के  बीच  सरामभकोता

 13.0  श्री  सागर  मुखर्जी  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हिन्दुस्तान  टेली प्रिन्ट सं  मद्रास  के  प्रबन्धकों

 श्र  एच०  Ao  एम्प्लाईज  यूनियन  मद्रास  के  बीच  30  197)  को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 किये  गये  थे

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  उक्त  प्रबन्धक  नब  समझौते  के  qs  4  पर

 एक  वाक्य  जोड़ना  चाहते  हैं  जिसके  कारण  अधिकांग  श्रमिक  मंहगाई  भत्ते  की  ऊंची  दर  पर

 किस्त  पाने  के  aaa  अ्रघिकार से  वंचित  हो  जायेंगे  इसके  कारण  श्रमिकों  में  बहुत  प्रशांति

 शौर

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  प्रसाद  :
 से

 re ov (7)
 मजदूरी

 की  दरों म में  संशोधन  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिटस  कर्मचारी  संघ  के  बीच  मजदूरी  संशोधन  के

 बारे  में  करार  जेसा  कुछ  नहीं  हुजरा  है  ।  कवल  30  मई  1979  को  एक  व्यापक  समझौता  ga

 था  ।  इस  समझौते  क  भ्राता  पर  बनाए  एक  करार  का  मसौदा  कमंचारी  संघ  को  उनकी  सहमति

 के  लिए  दिया  गया  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  site  शिक्षा  ez

 74,  प्रोਂ  समर  गुह :
 कया  समाज  कल्याण  Ale  रोक ति  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 कया  प्रौढ़  शिक्षा  योजना  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  है

 यदि  तो  (1)  विभिन्‍न  राज्यों  को  आबंटित

 (ii)  पहले  से  क्रियान्वित  सनौर

 ल्
 4 (iii)  उनके  समक्ष  अनिर्णीत  आवेदन  पत्रों  के  बारे  ्  सी  योजनायें  की  संख्या

 सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  राज्य  में  प्रौढ़  शिक्षा  क़द्रो
 की  स्थापना  करने

 के  मामले

 में  पर्याप्त रुचि  नहीं  ले  रही

 संग  il (=)  aul  हरनेक  संगठनों  ने  जिनमें  से  कछ ह कुछ
 को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृति

 प्राप्त  पश्चिमी  बंगाल  में  ऐसे  केन्द्रों
 की

 स्थापना  करने  के  लिये  ग्रा वेदन  किया  है
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 ee

 (=)  कया  इन  आवेदन  पत्रों  पर  राज्य  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ;  कौर

 पश्चिमी  बंगाल  में  स्थापित  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी  है  कौर  उन  संगठनों

 के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  उन्हें  प्रायोजित  किया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संसक्ति  मंत्रालय  में  राज्य  म  त्री  (  श्रीमती  रेणुका  देवी  बर कट की

 ate  हां  ।  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  जो  2  अक्तूबर  1978  को  प्रारम्भ

 किया  गया  राज्यों  ate  संच  शासित  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  मुख्य  केन्द्रीय

 ara  निम्नलिखित  है  :

 (I)  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजना

 (IL)  प्रौढ़  दिक्षा  के  लिए  प्रशासनिक  पद्धतियों  को  सुदृढ़  करना  ।

 (11)  प्रौढ़
 दिक्षा  केन्द्र  में  कार्य  कर  रही  स्वेच्छिक  संस्थानों  की  सहायता

 (Iv)  कालेजों
 के  जरिए  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  विभिन्‍न  योजनाओं  के  ब्यौरे

 शरीर  उनकी  वित्तीय  पद्धतियों  के  बारे  में  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  सुचित  कर  feat  गया  है

 ae  प्रस्तावों  पर  प्रत्येक  वष॑  विचार  किया  जाता  है  ।  प्रप्त  प्रस्तावों  कौर  हुई  प्रगति  के  श्राघार

 पर  स्वीकृति यां  जारी  की  जाती  हैं  ।  ws49-498 fafa  क्षेत्र  केन्द्रीय  योजना  का  विभिन्‍न  मंत्रियों

 में  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 से  सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  हैं  प्रौढ़  यथा  समय  सभा  पटल

 पर  रख  दौ  जाएंगी

 ग्रामीण  निशानों  को  मकान

 75.0  श्री  एम०  ato  चद्रदोखर  मूर्ति  :

 श्री  पी०  एस०  सईद :

 श्री  ए  श्रार०  बद्री  नारायण
 :

 क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1979-80  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  निर्धनों  को  मकान  उपलब्ध  कराने
 स

 के  लिये  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ;

 केन्द्रीय  सरकार  उक्त  भ्र वधि  में  इस  उदय  से  राज्य  सरकार  को  कुल  कितनी

 सहायता

 क्या  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  योजनायें  से  अब  तक  नगरों  में  रहने  वाले
 लोग  ही  लाभान्वित  हुए

 यदि  तो  aa  तक  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  कितने  मकान
 बनाये

 गये  प्र

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  देना  में  नति |  cr:  लोद घन  लोगों  के  लिये  मकान  बनाने  का  लक्ष्य  प्राप्त
 करने  हेतु  राज्य  ae  केन्द्र  के  बीच  संयुक्त  प्रयासों  को  करने  के  लिये  कहा  है  ?
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 निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  प्रति  शौर  पनर्गाँस  मंत्री  सिकन्दर  बख्त  )  :  ग्रा वास

 राज्य  का  विषय  है  ।  ग्रामीण  श्रीवास  योजनाश्रों  का  कार्यान्वयन  राज्यों  की  सहायता  से  स्व-सहायता

 के  प्रचार  पर  किया  जाना  होता  ।  सरकार  ने  इस  मामले  में  निम्नलिखित  कदम

 उठाएं  |  र

 (1)  ग्रामीण  श्वास  परियोजना  स्कीम  ate  ग्रमीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को

 श्रीवास-स्थल  की  योजना  का  निष्पादन  करना

 (ii)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  भूमि  गरजन  करने  तथा  मकान  बनाने  के

 लिए  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  में  पाक  रूप  से  500  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 (iii)  ग्रामीण  क्ष त्रों  में  मकान  बनाने  के  लिए  राज़्यों  की  मनोनीत  एजेन्सियों  को  हुडको

 के  जरिए  वित्तीय  सहायता  देना ;

 (iv)  स्थानीय  भवन  निर्माण  सामग्रियों  का  भ्रमित  उपयोग  करते  हुए  कम  लागत  पर

 श्रमिक  टिकाऊ  ar  वृत्ति मूलक  मकान  बनाने  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  ग्रोवर

 उसके  9  क्षेत्रीय  ग्रा वास  प्रभागों  के  माध्यम  से  तकनीकी  माग  निदेशन  देना

 ;  लिए (४)  श्रपनेनमकानों  की  स्थिति  में  सुघार  करने  में  ग्रामीण  लोगों  को  प्र रित  करने के

 देवा  के  भ्रमण-ग्रेग  भागों  में  चुनींदा  गांवों  में  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  के

 ग्रामीण  प्रभागों  के  माध्यम  से  पर्यावरणीय  सुधारों  के  साथ-साथ  प्रदर्शन  मकान  समूह

 बनाना

 राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  उनके  सभी  राज्य  क्षेत्र  योजनाकारों

 लिए  ऋणोंਂ  ae  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  उनके  किसी  विशेष

 योजना  waar  विकास  ale  से  सम्बद्ध  नहीं  होती  है  ।  राज्य  सरकारें  अपनी  ग्लानि  श्रावस्यकताग्रों

 ae  प्राथमिकताओं  के  ग्रामीण  न्नावास  विभिन्‍न  राज्य  क्षेत्र  कार्यक्रमों
 के  लिए

 समेकित  सहायता  का  उपयोग  करने  में  स्वतन्त्र है  ।  ay  197-80  के
 लिए

 mara  के

 अ्रत्तर्गंत  134.52  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  श्रनुमीदन  कर  दिया  गया  हे  जिसमें  सूदो गीत  न्यूनतम

 कार्यक्रम  के  लिए  31.72  करोड़  रुपये  शामिल  है  ।

 चौथी  योजना  के  नत  grata  योजनाओं  के  भ्रधिकांद  लाभभोगी  नगरीय  क्षेत्रों

 में  रहने  वाले  लोग  थे  ।  केवल  पांचवीं  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गरीब  लोगों  को  मकान

 देने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किए  गए  थे  ।

 31-3-1  79  तक  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रगति  रिपोर्टों  के  भ्राता
 विभिन्‍न

 सामांजिक  mata  योजनाओं  के  श्रन्तगंत  7,98,10।  मकान  पूर्ण  हो  चके  हैं  जिनमें  से
 67,083

 मकान  ग्रामीण  श्रीवास  परियोजना  स्कीम  के  भ्रन्तगंत  हैं  जो
 पृथक  रूप  से  गांवों  के  गरीब  लोगों  के

 लाभ  के  लिए
 ज

 ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 भूमिहीन  मजदूरों  के

 76,54.400  परिवारों  को  भों

 स्थल  दे  दिए गए  हैं  |  grave  तथा  नगर  विकास  निगम  की  वित्तीय  सहायता  योजनाकारों  के  sata
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 लगभग  4,  3  650  रिहायशी  vert  की  मंजूरी  a  गई  2  जिनमें  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण

 दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  लगभग  1,17,7४0  रिहायशी  मकान  हैं  ।

 usa  का  विषय  किन्तु  समस्या  की  जटिलता  ग्र  व्यापकता  के  कारण

 केन्द्रीय  gle  राज्य  सरकारों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  इस  समस्या  का  समाघान  किया  जा  रहा  है  ।

 छठी  योजना  में  तमिलनाडु  में  मकानों  का  निर्माण

 16.  श्री  arco  ato  स्वामीनाथन  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूति  शर  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडु  को  छठी  योजना वध घि  में  मकान  निर्माण  के  लिये  भ्राबंटित

 1538  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  धनराशि  की  व्यवस्था  की  है

 यदि  हां  तो  तमिलनाडु  सरकार  को  कितनी  राशि  दी  जायेगी

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रारम्भ  की  जाने  वाली

 प्रस्तावित  श्रीवास  योजना  का  ब्यौरा  देने  का  अनुरोध  किया  है

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  उक्त  ब्यौरा  दे  दिया

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  ग्रामीण  क्षत्रों  में  श्रमिक  मकानों  का  निर्माण  किए

 जाने  पर  बल  देने  का  अनुरोध  किया  प्रो

 छठी  योजना  के  प्रथम  दो  वषों  में  राज्य  सरकार  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की

 जायेगी

 निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पूरी  att  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  तथा

 तमिलनाडु  के  विषय  में  पंच  वर्षीय  योजना  1978-83  के  लिए  श्रीवास  के  aa  परिव्यय

 को  प्रभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया है  ।  पंच  वर्षीय  योजना  1978-83  के  पहिले  दो

 ast  ग्रथित  1  78-79  कौर  1979-80  के  लिए  तमिलनाडु  हेतु  श्रीवास  पर  परिव्यय  नौ

 करोड़  रुपये  न्यूनतम  झ्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  1  करोड़  रुपयों  को  शामिल

 तथा  10.50  करोड़  रु  एन०  THo  पी०  के  ग्रस्तगंत  1,70  करोड़  रुपयों  को

 शामिल  है

 तथा  ये  विवरण  राज्य  की  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  तथा  वार्षिक

 जना  प्रदेशों  में  उल्लिखित  हैं  जिनक  शिखाधार  पर  योजना  झ्रायोग  परिव्यय  को  भ्रान्ति  रूप  देने

 के  लिए  विचार-विमल  करता  है  |

 तथा  चालू  योजना  में  ग्रामीण  क्षेलों  में  समाज  के  गरीब  वर्गों  क  लिये  मकानों

 के  निर्माण  पर  बल  दिया  गया  है  ।  तदनुसार  पंच  वर्षीय  योजना  1978-23  के  न्यूनतम  श्रावक

 कार्यक्रम  के  अधीन  ग्रामीण  आवास  के  लिए  500  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  विशेषरूप  से

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  वह  1978-79  तथा  1979-20  के  दौरान  तमिलनाड़ु  में  श्रीवास  कार्यक्रम  के

 कार्यान्वयन  क  लिए  9  करोड़  रुपए  एन०  एम०  पी०  के  लिए  1  करोड़  )  रुपए  सहित

 तथा  10,50  करोड़  रुपए  एन०  एम०  पी०  के  लिए  ।  करोड़  रुपये  तथा  10,50

 करोड़  रुपये  एन०  एम०  पी०  के  लिए  1.70  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।
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 1901.0
 )

 बड़ौदा  में  लगाई  गई  टैक्स  मदीन

 77,  श्री  एफ०  पो०  गायकवाड  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  चार  वर्षों  में  बड़ौदा  में  कितनी  टैक्स  मशीनें  लगाई  गई

 उपरोक्त  में  से  कितनों  ने  टैक्स  की  सुविधा  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  हे  ate  टैक्स

 att मशीनों  को  विभाग  को  वापस  लौटा  दिया  है

 इस  सुविधा  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 लाचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद
 88.0

 14  टैक्स  मशीनों  को  aaa  लौटा  दिया  गया  है  |

 पार्टियों  को  यह  सुविधा  नहीं  चाहिए  ।

 बंगलौर  में  दक्षिण  राज्यों  के  mara  बो  के  अध्यक्षों  का  सम्मेलन

 78.  et  के०  एस०  वोरभद्रप्पा  :  कया  grata  तथा  पति  sie  पुनर्वास  मंत्रो  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  सरकार  का  ध्यान  31  '79  के  दक्कन  ates  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की

 ग्रोवर  दिलाया  गया  है  कि  बंगलौर  में  हुये  दक्षिण  राज्यों  के  ग्रा वास  बोर्ड  के  भ्रध्यक्षों  के  पहले

 लन  में  केन्द्रीय  सरकार  भ्रौर  योजना  भ्रायोग  से  यह  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  grata  को  योजना

 के  प्राथमिक  क्षेत्र  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ate  aaa  बोर्डों  को

 बिजली  के  तारों  की  सप्लाई  के  मामले  में  महत्व  दिया  जाना  कौर

 यदि  तो  भ्रमण  सिफारिशें  कया  हैं  और  उन  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 निर्माण  ate  आवारा  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :
 (#)  तथा

 91.0  1979  के  दक्कन  हैरल्ड  की  समाचार  रिपोर्ट  में  इस  सिफारिश  का  उल्लेख  नहीं

 इस  सम्मेलन  द्वारा  की  गई  कोई  सिफारिश  इस  मंत्रालय  में  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  सिफारिशों  के

 प्राप्त  होने  पर  उनकी  जांच  की  जाएगी  |

 निर्माण  att  प्रवास  मन्त्रालय  में  प्रयास-एजेंसी

 79.  थी  asta  fag  भदौरिया  :  कया  निर्माण  कौर  area  तथा  पूति  कौर  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  ola  सभी  सरकारी  स्वायत्तशासी  निगमों  ate  ger

 स्वायत्तशासी  एककों  कौर  डी०  डी०
 '

 ०  ब्यौरा  कया  है  ate  वर्ष  4977  ate  1978  के  लिए
 उनका  प्रचार  बजट  कितना

 किस  विज्ञापन  एजेन्सी  द्वारा  प्रचार  अर  विज्ञापन  के  कार्य  की  देखभाल  की  जाती

 है  कौर  इस  ssa  का  ब्यौरा  क्या  ale

 (7)  इस  प्रकार  कार्य  विज्ञापन  a  दृश्य
 प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  न  किये

 जाने  के  क्या  कारण

 निर्माण  site  ग्रा वास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकदर  :  से  (71)

 एक  विवरण  संलग्न  है
 |
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 नेगी

 भवन  निर्माण  सामग्री  के  मूल्यों  aa  fe

 80,  श्री  ज्योतिमंय  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  पूति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों
 से

 भवन  निर्माण  समग्री  के  मुल्यों  में  भारी  वृद्धि हुई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 यदि  इनके  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  तो  ag  क्या

 है  ताकि  निम्न  ara  समूह  के  लोग  अपने  मकान  बना  सकें  ।

 निर्माण  तौर  श्वास  तथा  पूर्ति  शोर  पुनर्वास  मंत्री  :  तथा  राष्ट्रीय  भवन

 )  संगठन  के  पास  उपलब्ध  सूचना  से  ज्ञात  होता  है  कि  विगत  दो  वर्षों  में  agar  सभी  भवन

 निर्माण  सामग्रियों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  वर्ष  1976-77,  1977-78  तथा  1978-79

 79  से  लेकर  जून  979  तक  भवन  निर्माण  सामग्रियों  के  थोक  मूल्यों  के  सूचकांकों  का  एक  विवरण

 संलग्न हैं  ।

 निर्माण  ate  आवास  मंत्रालय  भवन  निर्माण  सामग्रियों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखने

 maar  उनके  वितरण  का  काय  नहीं  करता  है  ।  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  श्रीवास

 के  लिए  इमारती  लकड़ी  की  गौण  Fae,  विकृत  बका  पो जो लाना  मिट्टी  att  एस फाल्ट

 नालीदार  छत  की  चादरों  जेसी  एवजी  सस्ती  भवन  निर्माण  सामग्रियों  के  प्रयोग  के  बारे  में  प्रचार

 करता  रहा  है  ।

 वितरण

 भवन  निर्माण  सामग्रियों  के  थोक  मूल्यों  के  सूचकांक

 1970-71  =  100)
 ना  ह

 क्रम  सामग्री  1976-77  1977-78  197  8-79  (<r)  1979  1979  |  9  79*

 स०

 ईटें  344.4  299.6  314.2  343,9  328, 5  343.7

 2  सीमेंट  173,6  176,  212.6  213.4  226,7

 3  लागूज  श्र

 इमारती  लकड़ी  155,3  .220.3  303.7  366-7  362,0  365.2

 छड़ें  we  सलाखें

 कौर

 इस्पात  )  208.1  208, 3  241.6  315.)  315-1  315.1

 दिल  गली  212,0  234,0  339.5  359,2  359.2  35,2

 सेनिटरी  वेयर  199.]  203.2  231.9  244.2  244,  2  244.2

 रंग  शर

 बार निदा  204,  9  204.8  204,  214.6  216, 1]  220,6
 *  >  |

 कन
 1979  के  चौथे  सप्ताह  के  संबंघ

 ए

 अ्रनन्तिम

 स्रोत  प्राथमिक  सलाहकार  का  उद्योग  मंत्रालय  |
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 18  1901  (TF)  लिखित  प्रश्नों  के  उत्तर

 विदेशी  खरीद  प्रशिक्षकों  को  सितारों  का  उपयोग  करना

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रभान  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मन्त्री  सोवियत

 संघ  तथा  जर्मन  जनवादी  गणराज्य  में  चोटी  के  खिलाडियों  के  प्रशिक्षण  के  बारे  में  19  179

 के  भ्रतार्रोकिन  प्रदान  संख्या  3726  के  उत्तर  के  संबंध  में  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भारतीय  खिलाड़ियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  गत  पांच  वर्षों  में  सांस्कृतिक

 अ्रादान-प्रदान  कार्यक्रमों  के  भ्रन्तगंत  विदेशी  खेलकद  शिक्षकों  की  सेवायों  का  किस  सीमा  तक  उपयोग

 ॥ कि र

 ये  खेलकूद  प्रशिक्षक  क्रीन-किन  देशों  से  प्राप्त  किये  गये  ate  किन-किन  राज्यों /  राष्ट्रीय

 संस्थानों  ने  उनकी  सेवाशर्तों  का  सहयोग  फिया  राज्यवार  तथ  पेवस  ब्यौरा  कया  m

 इस  दिया  में  भावी  योजनायें  क्या  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेण का  देवो  बर कट की

 कौर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 दिल्लो  में  बच्चों  को  वर्दियों  तथा  किताबों  की  निदेशक  सालों

 82,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  श्रमिक  दृष्टि  से  कमजोर  परिवारों  के  बच्चों  को  वर्दियों

 तथा  किताबों  की  निःशुल्क  सप्लाई  करने  का  निर्णय
 किया  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  बर कट की

 at  दिल्‍ली  प्रशासन
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 चलाए  जा  रहे  स्कूलों
 में  ग्रध्ययन

 करने
 वाले  कमजोर  वर्गों  के  छात्रों  को  कुछ  शर्तों  के  अ्रन्तगंत

 वर्दियां  नि:शुल्क  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  इस  समय  निःशुल्क  पुस्तकें  सप्लाई  करने  की  कोई  योजना

 नहीं  पात्र  छात्रों  को  केवल  उसी  सत्र  के  लिए  पुस्तक  बेक  से  पाठ्य-पुस्तकें  निःशुल्क

 प्रदान  की  जाती  हैं  !

 निशुल्क  वर्दी  प्रदान  करने  की  योजना  का  उच्च  समाज  के  कम  अय  वाले  at  की  सहायता

 करना  है  ga  समय  वर्दियां  उन  छात्रों  को  दी  जाती  जिनके  माता-पिता  की  wa  500/-  Ro

 प्रति  माह  से  भ्रमित  नहीं  होती  हैं  ।  1978-79  के  tea  इस  योजना  के  अ्रन्तगत  लगभग  14,000

 छात्रों  लाभ  पहुंचा  था  ।

 राजस्थान  नहर  के  निर्माण  का  लक्ष्य  तथा  उस  पर  खर्च

 श्री  ata  प्रकाशन  त्यागी  :
 क्या

 fe  शौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि :

 राजस्थान  नहर  के  निर्माण  को  पूरा  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  लक्ष्य  रखे  हैं

 कौर  इसके  क्च  तक  पुरा  al  जान ort  or  की  ara  कौर
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 ee

 इस  नहर  के  निर्माण
 के  लिए  gan  खर्च  के  क्या  भ्रनुमान  लगावे  गये थे

 कौर  अब

 वे  कितने  बढ़  चुके  हैं  ?

 afa  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  (*)  राजस्थान  सरकार  ने  पहले

 राजस्थान  नहर  परियोजना  के  इंजीनियरी  कार्यों  के  1983-84  तक  करने  की  परिकल्पना  की

 थी  ।  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया है  कि  परियोजना  के  अब  1985-86  तक  पुरा  होने  की

 तराशा  है  ।

 1957  में  किए  गए  मुल्यांकन  के  अ्रनुसार  परियोजना  की  लागत  640  करोड़  रुपये

 थी  |  चालू  दरों  पर  अद्यतन  मुल्यांकन  लागत  400  करोड़  रुपये  है  जिसमें  आयोजित  सिंचित  क्षेत्र

 में  बृद्धि  के  लिए  अतिरिक्त  मुख्य  नहर  का  सहायक  ae  छोटी  नदियां  शामिल  हूँ  ।

 लकड़ी  घ्राण  पत्तो  जलाकर  सौर-ऊर्जा  का  उत्पादन

 84,  थमी  साधन  राव  सीरिया  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)
 कपा  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  id

 +  fe  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  इस

 समय  लकड़ी  शरर  पत्त  जलाकर  सौर-ऊर्जा  उत्पादन  करने  के  लिये  श्रनसंधान  करने  में  लगा  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 कृषि  alt  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भान  प्रताप  faz)  (*)  तथा

 जी  श्रीमान  ।  सरकार  को  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  के  सौर-ऊर्जा  के  वैकल्पिक  स्रोत  के

 अ्रनसंघान  प्रयत्नों  के  बारे  में  जानकारी  हैं  ।  गुजरात  सरकार  ने  एनर्जी  प्लान्टेशन  प्री  प्रायोजना  के

 लिए  विचार  किंया  है  तथा  इस  प्रायोजना  को  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  के  द्वारा  1000  एक

 कमी  पर  इंधन  वक्षों  को  लगाकर  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  विंमान  वर्ष  के  दौरान  प्रस्तावित

 क्षेत्र  के  200  एकड़  क्षेत्र  को  उर्जा  प्लान्टेशन  के  ग्रन्तगंत  लाया  जायेगा

 इस  ऊर्जा  वृक्षों  की  बढ़वार  तथा  तापीय  क्षमता  के  मूल्यांकन  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय

 का  5  विभिन्‍न  किस्मों  के  पेड़  लगाने  का  सुभाव  है  ।  इस  प्रायोजना  के द्वारा  प्राप्त  किये  गये  आंकड़ों

 के  विवेचनात्मक  मूल्य  निर्धारण  के  विश्वविद्यालय  राज्य  में  कुछ  विकेन्द्रित  4-5  मेगावाट  पावर

 केन्द्रों  का  निर्माण  चालू  करेगा  ।  जहां  कोयले  के  स्थान  पर  ऊर्जा  स्रोत के  रूप  में

 इंधन  की  लकड़ी  का  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ।

 एनर्जी  प्लांटेशन  पर  प्रायोजना  केवल  एक  सप्ताह  qd  शुरू  की  गई  हैं  ।

 भंडार  घौर  परिवहन  को  पर्याप्त  सुविचारों  के  कारण  गेहू  की  कम  मूल्य  पर  बिक्री

 85,  थी  माधव  राव  सीरिया
 क

 क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  भंडार

 ate  परिवहन  की  पर्याप्त  सुविधाएं  न  होने  के  कारण  गत  फसल  के  कटाई  के  मौसम  में  समस्त  देश

 108



 meal  के  लिखित  उत्तर 18  1901

 में  किसानों  को  गेहूं  की  बहुत  कम  मूल्य  पर  fa  को  करने  पर
 मजबूर  दीनों  पहा  1  हस  के

 स्वरूप  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इस  ay  गत  वर्ष  की  तुलना  में  गेहूं  की
 कम  वसूली  हुई  ac

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 afa  शर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ह. |  भानु  प्रताप  :  (*)  झोर  (a)

 सरकार  को  ऐसी  कोई  रिपोर्टे  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  राज्य  की

 एजेंसियों  के  पास  भण्डारण  की  सुविधाघरों  की  किसी  कमी  के  कारण  अथवा  परिवहन  की  व्यवस्था

 न  होने  से  चालू  रबी  विपणन  मौसम  1978.79  में  किसानों  को  गेहूं  को  बहुत  कम  मुल्यों  पर  aaa

 के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  था  |  वास्तव  में  इस मौसम
 में  देश  में  गेहूं  की  कुल  वसूली  एक  नये  ऊ  चे

 स्तर  पर  पहुंच  गई  है  ।  5  जुलाई  गेहूं  की  कुल  वसूली  लगभग  77,538  लाख  मीटरी  टन  हुई  है

 जबकि  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  में  53,95  लाख  मीटरी  टन  की  वसूली  हुई  थी  ।

 रावी-व्यास  पंचाट  को  कार्यान्वित  करना

 86.  श्री  माधव  राव  सिंधिया :
 कया  कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  हे  कि  हरियाणा  कौर  पंजाब  में  रावी-व्यास  जल  निपटारे  के  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार  का  1976  का  पंचाट  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रए  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 हरियाणा
 सरकार  का  विचार  मामले  को  उच्चतम  न्यायालय  तक  ले  जाने  का  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या

 कुली  atc  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  प्रौढ़  हरियाणा  सरकार

 ने  पंजाब  पुनर्गठन  अधिनियम  की  व्यवस्थापकों  के  प्रधान  भारत  सरकार  द्वारा  उसको  wafer  हिस्से

 के  जल  का  समुपयोजन  करने  के  लिए  सतलुज-य  मुना-लिंक  परियोजना  को  तैयार  किया  है  ।  इस

 परियोजना  में  पंजाब  की  सीमा  से  होकर  जाने  वाली  एक  लिक  नहर  भी  शामिल  है  पंजाब  ने

 इस  आबंटन  का  विरोध  किया  है  जबकि  दूसरी  हरियाणा  ने  अनुरोध  किया  है  कि  मामले  को

 फिर  से  न  उठाया  जाए  कौर  अनुरोध  किया  है  कि  पंजाब  की  सीमा  में  स्कीम  को  शीघ्र  क्रियान्वित

 किया  जाए  ।  भारत  सरकार  ने  समझौता  करवाने  के  प्रयत्न  किए  थे  ।  हाल  हरियाणा  सरकार

 ने  इस  मामले  पर  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  किया  है  |

 भारत-मेक्सिकन  सांस्कृतिक  समझौता

 87,  बी०  डी०  sata  :  क्या  समाज  कल्याण  धौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1979  को  भारत-मेक्सिको  सांस्कृतिक  समझौता  सम्पन्न

 gat  ग्रोवर

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बात  कया  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्तुति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रेण  का देवी

 और  (a)  1975  में  भारत  we  मेक्सिको  के  बीच  हुए  सांस्कृतिक  सहयोग
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 संबंधी  करार  के  श्राघार  पर  दूसरे  भारत-मेक्सिकन  ates
 a

 fafa  मय  क  श्याम  पर  1979

 में  हस्ताक्षर  किए  गए  थे

 इस  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  शिक्षाविदों  के  नादान-प्रदान  लेटिन  अमेरिकी  ate  भारतीय  स्पेनिश

 ि  प aye  भारतीय  भाषियों  के  विशेषज्ञों  का  पारस्परिक  रुचि  ना  |  विषयों

 पर  संयुक्त  सेगिनारों  का  क्षेत्र  अध्ययन  कार्यक्रमों  का  विकास  करने  में

 सहयोग  करना  कौर  एक  दूसरे  देश  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां  प्रदान  करके

 विद्यालयों  तथा  उच्च  शिक्षा  संस्थापकों  के  बीच  सहयोग  |

 (2)  प्रौढ़  शिक्षा  कौर  पुत्र-स्कूल  बच्चों  के  लिए  शैक्षिक  तथा  पोषक  कार्यक्रमों  के  क्षेत्रों

 में  सहयोग  ।

 (3)  नृत्य  तथा  संगीत  मंडलियों  are  साथ  ही  साथ

 मानव-विज्ञान  झादि  के  सम्बन्ध  में  सूचना  कौर  प्रकाशनों  का  श्रमदान-प्रदान  ।

 (3)  रेडियो  ate  दूरदर्शन  के  क्षेत्रों  में  जिसमें  रेडियो  कार्यक्रमों  का

 एक  दूसरे  देश  के  राष्ट्रीय  दिवसों  पर  विशेष  रेडियो  कार्यक्रमों  का
 न

 वृत्त-चित्रों  का  ग्रानाई-प्रदान  ate  एक  दूसरे  के  ea  में  आयोजित

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  भाग  लेना  शामिल  है  ।

 दोनों  के  नये  कारखाने  लगाने  के  लिये  लाइसेंस  दिया  जाना

 88,  श्री  बाबा  साहिब  fae  पाटिल  :  क्या  कमी  शौर  सिचाई  मंत्री  चीनी  के  नये  कारखाने

 लगाने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  संबंधी  नीति  के  बारे  में  7  1979  के  अतारांकित  we

 संख्या  9929  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  के  नये  कारखाने  लगाने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  के  प्रदान

 पर  इस  बीच  fara  कर  निया  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कृषि  site  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  '  भोर

 चीनी  उद्योग  कार्यकारी  ग्रुप  की  ग्रीम  रिपो  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  सरकार  1978-83  की

 श्रीधर  के  लिए  योजना  को  अ्रन्तिम  रूप  देने  के  कार्य  के  एक  अंग  के  रूप  में  उद्योग  म  नई  क्षमता

 हेतु  भावी  लाइसेंस  देने  के  बारे  में  नीति  संबंधी  निर्णय  लेगी  ।

 इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  में  सेवा  faa  होने  वाले  अधिकारियों

 के  स्थान  पर  ait  को  नियति  करना

 89,  श्री  रीत लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  रां चार  मन्त्री  इण्डियन  टेली  फोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड

 मैं  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  अघिकारियों  के  स्थान  पर  weal  की  नियुक्ति  के  बारे  में  14  1979

 के  श्रतारांकित  seq  संख्या  10569  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  एककों  में  उन  विभिन्‍न  अ्रघिकारियों  के  नाम  एवं  पद
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 श

 qi  नियुक्ति  दी  गई  प्रत्येक
 क्या  हैं  जिनके  सेवा

 काल  में  art  वृद्धि  की  गई  है  प्रिया  जिनको

 मामले में  सेवा  काल  में  वृद्धि  अथवा  ga:  नियुक्ति  कितने  समय  के  लिये  है  तथा  उसके  कारण

 क्या

 इन  भ्र धि कारियों  को  क्या  विशेष  ara  सौंपे  गये  हैं  घौर  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उनकी

 किस  विशेषता  के  कारण  इण्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  द्वारा  श्रघिवषंता  के  पहचान  उनको  सेवा  में

 रखा  गया

 इंडियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  उनकी  सेवा  निदृत्ति  के  बारे  में  जानते  हुए  भी  उनके

 स्थान  पर  अन्यों  को  अज़ीम  रूप  से  प्रशिक्षित  करने  में  किस  कारण  से  असफल  रहा  कौर

 उनका  इस  प्रकार  के  कदाचारों  को  रोकने  तथा  वित्त  मंत्रालय-सावेजनिक  उपक्रम

 ब्यूरो  द्वारा  इस  बारे  में  जारी  किये  गये  स्थायी  भ्रादेशों  के  उल्लंघन  को  रोकने  के  लिए  क्या

 वाही  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  कौर  इण्डियन

 टेलीफोन  इण्डस्ट्री  के  उन  अधिकारियों  का  विवरण  जिनहें  14  1979  के  बाद  सेवा  wafer  को

 वृद्धि  दीगई

 श्री  एच०  करार  राव  प्रभागीय  वित्त  नियंत्रक  का  सेवाकाल  30  1980  तक  बढ़ाया

 गया  है  ।  बंगलौर  कम्पलैक्स  के  केन्द्रीय  प्रभागी  लेखा  से  सम्बन्धित  अपने  सामान्य  काम  के  अलावा

 श्री  राव  नियमित  कार्यालय  का  काम  भी  देखते  हैं  ।  पुन्गंठित  व्यवस्था  में  इस  पद  के  लिए  कोई

 उपयुक्त  अघिकारी  उपलब्ध  नहीं  था  ।  इसीलिए  श्री  राव  के  सेवाकाल  को  बढ़ाना  ग्रावइयक
 हुआ

 श्री  बेबी  जान  सहायक  इ  सीनियर  का  सेवाकाल  3]  1980  तक  बढ़ाया  गया  ॥

 श्री  जान  प्रतिस्थापना  कायें  के  विशेषज्ञ  हैं  ।  इस  समय  श्री  जान  अ्रम्मान  कौर  जोड़ने  में  ake  टी  ०

 argo  को  मिले  ठ  का  काम  पूरा  कर  रहे  हैं  ।  इस  पद  के  लिए  भी  कोई  उपयुक्त  कार्यकर्त्ता

 नहीं  था |

 श्र  झ्ाइ० हथ  टी०  ग्राम  ने  सेवा  निवृत्त  होने  बाले  अधिकारियों  के  साथ

 प्रशिक्षकों  को  तनाव  करने  की  व्यवस्था  की  है  जिससे  प्रदीप  कार्य विशेष  को  महारत  मिल  जाए

 भ्र ौर  वे  सेवा  निवृत्त  होने  वाले  अघिकारियों  का  काम  सम्भाल  सकें  ।  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा

 दूद तय  निर्देशों  के  अनुसार  सेवाकाल  की  वृद्धि  तभी  की  जाती  हे  जब  इससे  बचना  संभव  न  हो  सके  |

 राणा  जूनागढ़  में  टेली  फोन  एक् सच ज

 CO,  थ्री  धमंसिह  भाई  पटेल  :  क्या  संचार  eat  28  1977  के  शभ्रतारांकित  प्रदान

 संख्या  5204  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1979  में  राणा  खीरसरा  गांवों  के

 लोगों  ने  डी०  ई०  टी०  जूनागढ़  को  एक  आवेदन  पत्र  देकर  कुतिया णा
 दि
 ज  लाइन  लेकर  राणा

 कंडोरणा  में  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना  के  लिये  माँग  कौ  Q1  wiz
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 वही  तो  इस  पर  श्री  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है

 कौर  कब  श्र  कसे  ?

 संचार  राज्यमन्त्री  थी  प्रसाद  :
 जी

 राणा  कंडोरणा  में  एक  छोटा  स्व चल  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  की  सक्रिय

 रूप  से  जांच  की  जा  रही  है  ।  इसके  लाभकारी  पाए  जाने  पर  इसे  स्वीकृति  दी  जाएगी  ।  छोटे

 स्व चल  एक्सचेंज  खोलने  की  योजनाकारों  को  स्वीकृति  तथा  स्थापना  में  12  से  18  महीनों

 तक  का  समय  लग  जाता  है  ।

 1] |  डाक  का  विभाजन

 91,  श्री  कार  Ho  महा लगी  :
 क्या  सवार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  थाणे  डाक  मंडल  का  था  (  ae  थाने
 महाराष्ट्र

 डाक  मंडल  में  बंटवारा  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया है

 यदि  at,  तो  कब  कौर  नये  मंडलों  को  कौन-कौन  से  क्षत्र  आबंटित  किये  गये  है

 तथा  दो  नये  मंडल  कब  से  स्थापित  होंगे

 यदि  तो  विलंब  के  कया  कारण  हैं  ate  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना

 है
 ?

 रां चार  राज्य  सत्री  नरहरि  प्रसाद  at
 :

 जी  हां  ।  थाणे  डाक

 मंडल  का  बटवारा  कर  नया  डाक  मंडल  थाणे  पश्चिम  डाक  मंडल  के  नाम  से  बनाने  के  लिए  तारीख

 2/7/1979  को  श्रावक  शभ्रादेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  नव  निर्मित  थाणे  पश्चिम  डाक  मंडल  के

 भ्रन्तगंत  पश्चिम  रेलवे  माग  के  सभी  डाकघर  जो  पहले  था  डाक  मंडल  के  साथ-साथ  संयुक्त

 भिवांडी  att  दांदेकरवाली  डाकघर  के  हिस्से  झ्राए गे  ।  शेष  सभी  डाकघर  जो  पहले  थाने  डाक

 मंडल  के  हिस्सा  थे  aa  दोष  थाण  डाक  मंडल  क  साथ  जोड़  दिए  जाएंगे  जिसका  थाने  केन्द्रीय  डाक

 मंडल  के  नाम  से  पुनर्जीवित  किया  गया  हैं  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  sea  ही  नहीं  उठता  ।

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  सस्ते  मकान

 92.  श्री  दयाराम  वाक्य  क्या  निर्माण  शौर  area  तथा  पूर्ति  att  पनर्गासि  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  वांटरप्र फ  मिट्टी  की

 दीवार  कौर  फायर प्र  फ  छप्पर  वाले  एक  सादे  जिसकी  लागत  1500  रुपये  से  कम  जायेगी

 के  नये  का  ब्लाकों  में  ग्राम  पंचायतों  तथा  ग्राम  सेवकों  के  द्वारा  प्रचार  किया  alt

 ऐसे  मकानों  की  राज्यवार  संख्या  कया  है  ?

 निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  प  शौर  पुनर्वास  मन्त्र
 गी  (ait  सिकन्दर  :  (*)  राष्ट्रीय

 भवन  संगठन  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  कम  लागत  के  कुछ  मकानों  का  प्रचार  किया
 है
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 प्रदान  के  लिखित  उत्तर 8  190।

 जिनकी  लागत  प्रयोग  की  गई  भवन  निर्माण  सामग्री  की  किस्म  कौर  wea  घटकों  के  यार  पर

 1500.00  रुपये  से  लेकर  3000.00  रुपए  तक  अलग  अलग  है  ।  यह  प्रचार  कार्य  राज्य  सरकारों  के

 आवास  ज़िलाधीशों  /  उपायुक्तों  अदि  के  माध्यम  से  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  भ्राता  प्रभागों  द्वारा  विभिन्‍न

 राज्यों में  निमित  तथा  निर्माणाधीन  फ्रजान  मकानों  की  संख्या  का
 विवरण  संतान  है

 ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  भवन  संगठन  के  क्ष  घीस  ग्रामीण  श्रीवास  प्रभागों  द्वारा  विभिन्‍न

 राज्यों  में  निमित  तथा  निर्माणाधीन  प्रदर्शन  मकानों  की  संख्या  का  विवरण

 क्रम सं  ०  राज्य  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  निमित  मकानों  निर्माणाधीन

 को  संख्या  की  संख्या

 20 पश्चिम
 बंगाल

 2,  गुजरात  58  60

 कनेटिक  10

 जम्मू  व  40

 मध्यप्रदेश  16

 6.  तमिलनाडु  20

 असम  20

 राजस्थान  20  60

 9,  उत्तर  प्रदेश  10

 10  हरियाणा  20

 li  उड़ीसा  20

 12  त्रिपुरा  20

 13  दिल्ली  10

 i4  पंजाब  21  18

 15,  पांडिचेरी  10

 16  गोरा  10

 काम  क  लिये  अनाज  कार्यक्रम  के  झन्तरगंत  कर्नाटक  द्वारा  मांगा  गया  खाद्यान्न

 93,  श्री  दनादन  पुजारी  :  क्या
 कृषि  att  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  के  लिए  sare  कार्यक्रम  के  sada  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  1978-79
 1979-80  वर्षों

 के
 लिए  केन्द्र  सरकार  से  कितना  खाद्यान्न  मांगा  गया  ate

 1978-79  तथा  1979-80  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  दिया  गया  ?

 कुकी  झोर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भान  प्रताप  कर्नाटक
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 प्रश्नों  के  लिखित  उसर  9  1979

 कार  ने  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  वह  1978-79  के  लिये  अपनी  खाद्यानों  की  मांग

 50,000  मीटरी  टन  तथा  वर्ष  1979-80  के  लिए  70,000  मीटरी  टन  सूचित  की  थी  ।

 वर्ष  1978-73  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  15,000  मीटरी  टन  खाद्यान्न  (7,000

 मीटरी  टन  गेहूं  तथा  8,000  मीटरी  टन  बंटित  किए  गए  थे  att  चालू  वर्ष  प्रयास  1979-80

 के  दौरान  aa  तक  23,000  मीटरी  टन  खाद्यान्न  (13,000  मीटरी  टन  चावल  10,000

 मीटरी  टन  मोटा  वंचित  किए  गए  हैं  ।

 मनीपुर  में  पेयजल  की  कमी

 94,  श्री  किरित  ferme  देश  बर्मन  :  :  कया  निर्माण  धौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  तथा  पूर्वोत्तर  के  sea  आदिवासी  क्षेत्रों  में

 पेयजल  की  इतनी  अ्रधिक  कमी  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  पानी  की  एक  बाल्टी  एक  रुपये  में  बिक  रही

 शर

 यदि  तो  छठी  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पेयजल  के

 स्रोत  बढ़ाने  कें  लिए  क्या  योजनायें  तेयार  की  गई  हैं/कन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई  हैं  भ्र ौर  उन

 पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 निर्माण  att  श्रावास  तथा  पति  अर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  बख्त )
 :  (*)  तथा

 (@)

 पेयजल  पूरी  की  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  का  उत्तरदायित्व

 होने  के  कारण  यह  राज्य
 सरकारों

 राज्य  क्षत्रों  का  काम  है  कि  जहां  समस्या  श्रमिक  जटिल

 हो  उन  क्षत्रों  में  प्राथमिकता  के  आघार  पर  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  योजनाएँ  बनाएं

 तथा  उन्हें  कार्यान्वित  करें  ।  क्रिया  सरकार  अपनी  कौर  से  राज़्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 संसाधनों  को  पूरा  करने  तथा  समस्याग्रस्त  ग्रामों  में  जलपूर्ति  की  व्यवस्था  करने  की  प्रगति  को  बढ़ाने

 के  लिए  सहायता  agar  देती  है  ।  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  को  फिलहाल  सूखा  परिस्थितियों  का  सामना

 करना  पड़  रहा है  जिससे  कुछ  क्ष  त्रों  में  जल  की  कमी  अधिक  जटिल  बन  गई  है  ।  कृषि  ate  सिचाई

 मंत्रालय  के  अधीन  एक  केन्द्रीय  दल  स्थिति  का  जायजा  लेने  कौर  उसके  उपचारात्मक  उपाय

 निकालने  के  लिए  इंग  राज्यों  का  दौरा  कर  रहा  है  कौर  जहां  तक  पेयजल  पूर्ति  का  संबंध  है  निर्माण

 ait  श्रीवास  मंत्रालय  के  एक  सदस्य  को  इस  दल  में  शामिल  किया  गया  है  |

 भ्रादिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  सिचाई  योजना  के  बारे  में  राज्यों  का  सार्गदर्दी  सिद्धान्त

 95.  श्री  गिरधर  गो मांगो  :  कया  कुकी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्यों  के  आदिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  सिचाई  योजना  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय

 ने  राज्यों  को  कया  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये

 श्रादिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  राज्यवार  ga  तक  कितने  सर्वेक्षण  कराये  गये  शरीर

 कितनी-कितनी  परियोजनाएं  आरम्भ  की  गई  ha  arts
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
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 हि  राज्यों 7)  ad  1979-80  के  लिए  शभ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  सिचाई  परियोजनाओं  के  लि

 कौर  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  (sit  सुरजीत  fag  :  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सिचाई

 योजना  के  बारे  में  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किये  गये  मागं दर्शी  सिद्धान्त  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  विकास  के  लिए  मास्टर  योजनाकारों  को  तयार  करने

 के  लिए  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों
 को

 तत्काल  ध्यान  देना  भ्रपेक्षित  है  ।  उद  इक  यह  होना  चाहिए  कि

 aaa  5  वर्षो  में  ay  सिचाई  कार्यों  से  उत्पन्न  क्षमता  को  कौर  अगले  10  से  15  वर्षों  में
 बृहद  सनौर

 मध्यम  परियोजनाओं  से  प्राप्त  पूर्ण  क्षमता  को  काम  में  लाया  जा  सके  |

 (2)  कार्यक्रम  के  प्रायोजन  तथा  कार्यान्वयन  के  लिए  भविष्य  में  मागं ददन  के  रूप  में  लघु

 सिचाई  के  बारे  में  विशिष्ट  सदस्यों  के  संदर्भ  में  डिजाइन  मैन्युअल  gare  किये  जाएं  ।

 (3)  सिचाई  कार्यक्रमों  को  वाह्य-क्षेत्रों  में
 भू-सं  चरागाहों  भ्रांति  के  विकास

 कार्यक्रमों  के  साथ  एकीकृत  किया  जाना  चाहिए  ।

 (4)  अघिकतर  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विद्यमान  टैंकों  पर  काफी  भ्रमित  ध्यान  देने  की

 दरकता  है  ।  पुराने  टैंकों  की  मरम्मत  ate  पुराने  निर्माण  कार्यों  जसे  हिमाचल  प्रदेश  में

 six  मध्यप्रदेश  शादी  में  जमींदारी  टैंकों  के  पुनरूपण  पर  तत्काल  विचार  किया  जाना  चाहिए  |

 (5)  जबकि  भ्रादिवासी  योजना
 क्षेत्र-ग्राघारित  लाभों  का  केन्द्र  बिन्दु  प्रा दिवा सी

 लाभ  भोगियों  पर  होना  चाहिए  केवल  एक  ऐसे  सिंचाई  कार्यों  जिनका  झ्रादिवासी  भूमि  में

 कमान  क्षेत्र  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  भांग  प्रा दिवा सी  उप-योजना  में  शामिल  करने  के  योग्य

 समझा  जाना  चाहिए

 (6)  विस्थापित  आदिवासियों  के  पुनर्वास  की  समस्या  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 चाहिए  ।  परियोजनाओं  के  कमान  क्षेत्रों  में  प्रा दिवा सी  भूमिहीन  श्रमिकों  को  बसाने  के  लिए

 योजनाएं  तयार  करते  समय  विद्वेष  कार्यक्रम  भी  बनाने  होंगे  ।  आदिवासियों  के  इस्तेमाल  के  लिए

 ऊपरी  पहुंचों  में  भूमि  के  भ्रारक्षण  के  विशेष  मानदण्ड  भी  निर्धारित  करने  होंगे  ,

 (7)  बु हद तथा  मध्यम  सिचाई  परियोजनाओं  की  कमान  में  विस्थापित  आदिवासियों  तथा

 गर-ग्रामवासी  परिवारों  को  श्रावश्यकत।थ्रों  को  पूरा  करने  के  भूमिहीन  आदिवासी  परिवारों

 को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 भ्रन्वेषणाधीन  परियोजनाश्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  ate  उन  परियोजनाओं  का  जिन्हें

 ग्रादिवासी  उप-पोसना  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  किया  गया  safer  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 1979-80  के  लिए  उपयोजना  क्षेत्रों  में  सिचाई  के  लिए  घन  के  आबंटन  को  योजना

 आयोग  द्वारा  ant  भ्रन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |
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 विवरण

 भ्रादिवासी  उप-योजना  क्षेत्रों  में  हाथ  में  ली  गई  तथा  भ्न्वेषणाधीन  परिंयोजनाश्रों

 की  संख्या  दिखाने  वाला  विवरण

 क्रम  स०  राज्य  का  नाम  शझ्रन्वेषणाघधीन  परियोजनाओं  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  भ्रभ्युवित

 के  संख्या  की  संख्या

 बृहद  मध्यम  मध्यम
 बृहद $$

 2  3  5

 ग्रान्ट्स  प्रदेश
 कुछ

 नहीं  10
 कुछ  नहीं

 10

 असम  कुछ  नहीं  3

 बिहार  13

 4,  गुजरात

 मध्य  प्रदेश  21

 महाराष्ट्र  13

 मणिपुर

 8.  उड़ीसा

 राजस्थान

 ह 10.  त्रिपुरा

 11.  केरल  —

 —————

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डिग्री  कालेजों  के  पाठ्यक्रमों  का  प,नगंठन  किया  जाना

 96.  थी  शम्भूनाथ  चतुवे दी
 :  क्या  समाज  कल्याण  धौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  डिग्री  कालेजों  के  पाठ्यक्रमों  को  वातावरण  के  अ्रनुरूप  बनाने  की  दुष्टि  से  ग्रामीण

 क्षेत्र  में  पुनर्गठन  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  किन  किन  नए  विषयों  को  प्रारम्भ  किया  जाएगा  कौर  इस  प्रयोजन

 के  लिए  कया  क्या  सुविधाए  दी  जायेंगी  ;
 शौर

 नये  पाठ्यक्रमों  को  अपनाने  के  इच्छुक  कालेजों  का  चयन  करने  के  लिए  क्यो  पद्धति

 अ्रपनाई  जायेगी  ?

 कल्याण  ale  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवो

 :  att  विश्वविद्यालय  ager  आयोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डिग्री  कालेजों  के

 पाठ्यक्रमों
 को  फिर  से  तेयार  करने

 की
 एक  योजना  चला  रहा

 है
 जिसके  निम्नलिखित  दो

 पूर्ण  पहलू  हैं
 :

 1)  प्रथम  डिग्री  पाठ्यक्रम  को  ग्रामीण  वातावरण  तथा  समुदाय  की  विकासात्मक  जरूरतों

 के  और  अ्रधिक  संगत  ब
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 (2)
 दिक्षा  को  कायें  प्रभुत्व  तथा  उत्पादनात्मकता  के  साथ  जोड़ना  ।

 पाठ्यक्रमों  के  पुनर्गठन  की  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  प्रथम  स्तर  पर  विद्यमान

 परम्परागत  तीन  विषय  पाठयक्रमों  को  फिर  से  तयार  किया  जाता  है  जिसमें  तीसरा

 क्षेत्रीय  कार्य  उन्मुख  हो  agar  जिसका  क्षेत्रीय/स्थानीय

 तागों  ate  मांगों  के  साथ  सुविधा  संबंध  हो  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  aa  ने

 अनेक  पाठयक्रमों  का  सुभाव  दिया  अर्थात  मत्स्य  प्रयुक्त  पोषण

 और  संवैधानिक  मदा  डेरी  पादग  कृषि

 काम  सामुदायिक  ग्रामीण  बेकिंग  ग्रामीण  औद्योगीकरण

 ग्राही  जसे  विषयों  को  प्रथम  डिग्री  स्तर  पर  अन्य  परम्परागत  विषयों  के  साथ  छात्रों

 को  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  |

 प्रारम्भ  में  समाजवचिज्ञानों  तथा  अन्य  विज्ञानों  में  एक-एक  पाठयक्रम  शरू  कर  सकते

 विश्वविद्यालय  ग्रनुदान  पत्रकारों  रोक  पुस्तकों  की  खरीद  तथा  अपेक्षित  स्टाफ  की

 नियुक्ति
 के  लिए  ग्रामपति  अनावर्ती  खच  के  वास्ते  अधिकतम  एक  लाख  रुपये  का

 अनुदान
 देगा ।

 विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  चुने  गए  अधिकांश

 क्लासेज  वे  कालेज  हैं  जो  कृषि  विश्वविद्यालयों  अथवा  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  निकटवर्ती

 क्षेत्रों  में  स्थित  हैं  जिससे  कि  इन  विश्व  विद्यालयों
 की  श्रघिकतम  चुने  हुए  कालेजों

 rate  उन्मुख  नए  विषयों  के  लिए  पाठ्यचर्या  तयार  करने  के  लिए  उपलब्ध  हो  सके  |

 कालेजों  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  विश्वविद्यालय  ग्रीन  आयोग  द्वारा  निर्धारित  विस्तृत

 रूप  रेखा  के  भ्रनसार  किया  जाता  है  |

 सरकारो  धभ्रावासों  का  निर्माण

 थ्री  राजिन्द्र  कुमार  कया  निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पति  कौर  fa  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कग
 }  बिमान  श्रीवास  समस्या  को  देखते  हुए  छठी  योजना  के  दौरान  तथा  श्रेंणी

 iva  लिए  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  कितने  मकानों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 भ्रांत

 उपरोक्त  योजना  के  ara  तक  कितने  कमंचारियों  को  ग्रा वास  सुविधाएं  प्राप्त  हो

 जाने  की  राध्या है है
 ?

 निर्माण  कौर  आवास  तथा  aft  ste  पुनर्वास  मंत्रो  सिकन्दर  (*)

 सामान्य  पूल  में  मकानों  का  निर्माण  आबंटन  हेतु  वर्गीकृत  मकानों  के  टाइपों  के  अनुसार  किया  जता

 है  ।  कर्मचारियों  के  वेतन  के  ग्रीस  आबंटन  किया  जाता  है  ।  श्रेणी  11  अ्रोर  IV  के  कर्मचारी

 टाइप  “0  तथा  and  के  लिये  पात्र  होते  हैं  जिनका  मापदण्ड  निम्नलिखित  हैं

 पाइप  वेतन  पाने  ढाले  कम  चारी

 q  259.00  रुपये  तक  |
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 बी  260,00  रुपये  से  499,00  रुपये  तक  ।

 सी  500,00  रुपये  से  999,00  रुपये  तक  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  सामान्य  पुल  के  इन  पाइपों  के  मकानों  के  निर्माण  की  संभावित

 संख्या  लगभग  31,400  है  ।

 छठी  योजना  के  wet  तक  सामान्य  पूल  में  सभी  टाइप  के  मकानों  की  कुल  संख्या

 लगभग  84,000  होगी  ।  इसक  रक्षा  तथा
 अन्यों

 जैसे  कुछ  केन्द्रीय

 सरकारी  विभागों  ने  भ्रपने  भ्र पने  पूलों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण  किया  है  ।

 संचार  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  को  बोनस

 99.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 श्री  वीरेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वह  रेलवे
 कमेंचा  रियों

 को  बोनस  की  मांग  संबंधी  श्रद्धा  स्थिति  पर  जिस  पर

 अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना  निगाह  रखे  हुए  भ्रौर

 यदि  तो  अपने  विभाग  के  कर्मचारियों  को  बोनस  दिलवाने  के  लिए  ag  क्या

 कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ?

 संचार
 राज्य

 मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  (*)  जी  att

 यह  पूरा  मामला  कभी  तक  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 महानगरों  में  टेलीफोन  सेवा

 100.  sit  सी०  एन ०  विश्वनाथन  :

 थ्री  के०  माया  तेवर  :

 श्री  बाला  पजनोर  :

 श्री  पी०  एस०  रामलिंगम  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विशेषकर  महानगरों  में  टेली  ह (औ
 ria  rar

 द  द  >  की  बुरी  तरह  बिगड़ती

 हुई  स्थिति  की  जानकारी

 यदि  तो  भारत  की  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  एक  उन्नत  देश  होने  के
 बावजूद  इस

 शोचनीय  स्थिति  के  क्या  कारण  श्र

 कुछ  न्यूनतम  कायंक्षमता  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  श्र  देश  में  टेलीफोन  सेवाओं

 की  स्थिति  बिगड़ी  हुई  नहीं  तथापि  मुख्य  दायरों  में  जनोपयोगी  कार्यकलापों  के  विकास  में  हुई

 बढ़ोतरी  के  कारण  भूमिगत  काबुल  जाल  के  कायें  में  होने  वाले  नुकसान  में  बढ़ोतरी  हो  रही  है  ।

 मानसून  के  दौरान  भारी  वर्षा  के  कारण  केबिलों  की  टूट-फूट  बढ़  जाती  है  |

 इन  समस्याओं  के  निराकरण  हेतु  तौर  दूर  संचार  सेवायों  में  सुघार  लाने  के  लिए
 विभाग  निम्न  कारवाई  कर  रहा
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 (1)  टेलीफोन  जिलों  श्र  दूरसंचार  सालों  की  बड़ी  प्रणालियों  में  जंकशन  sk  प्रारम्भिक

 कबीलों  का  दावीकरण  |

 (2)  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा  सड़क  wierd  के  कारण  जहां  कबीलों  में  टूट-फूट  होती

 रहती  है  वहां  नलियों  के  इन्दर  बिछाना  ।

 (3)  वितरण  जाल  कार्य  में  जेली  भरे  केबुलों  का  प्रयोग  ।

 (4)  उपभोक्तावाद  की  लाइनों  के  लिए  भ्रव्रोघित  उध्वंस्थ  तांबें  की  तारों  का  प्रयोग  ।

 (5)  ऐसे  नये  टेलीफोन  यन्त्र  विकसित  करना  जिसमें  दोषों  की  गुंजाइश  कम  हो  ।

 (6)  एक् सच जों  के  बीच  जंकशन  कालों  के  लिए  सूक्ष्म  तरंग  रेजिखे  प्रणालियों  का  प्रयोग  ।

 धान  ale  मोटे  अनाजों  को  रिक  वसूलो  मलय  निर्घारित  करने  को  मांग

 101.  श्री  सुधीर  घोषाल  :
 क्या  कृषि  श्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  घान  कौर  मोटे  भ्र नाज  के  लिए  बिक्री  मौसम  1979-50  के  लिए

 कृषि  मूल्य  प्रयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  मूल्यों  से  प्रतीक  वसूली  मूल्य  के  लिये  भ्रधिकांश  राज्य

 सरकारों  ने  मांग  की  है

 यदि  तो  घान  कौर  मोटे  अनाजों  के  लिए  कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  कितना  मुल्य

 निर्घारित  किया  गया  है  शरीर  राज्यों  ने  क्या  मांग  की  है  कौर  उनके  नाम  क्या

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप
 जी  a

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 विवरण

 1979-80  खरीफ  मौसम  के  लिए  कुकी  मूल्य  आयोग  द्वारा  श्रघिस्तावित  मूल्य

 प्रति  क्विंटल

 ena
 किस्म

 ण
 प्लग  मोटे  अनाज

 ey,
 साधारण  85/-

 सरकारों  हारा  मांगा  गया  मूल्य

 (wie  प्रति
 क्विंटल

 राज्य  का  नाम  घान की  किस्म  धान  मौटे  अनाज
 a  एट

 पजाब  थाई  94/

 अर  -106  109/-  110/-  मकका  के  लिए

 भाई  कार  -8  बेगमी  99/  121/-  मकका  के  लिए

 परमल  105/-  140/-  मक्का  के  लिए
 बासमती  121/-
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 घान  की  किस्म  घान  मोटे  अनाज राज्य  का  नाम

 उत्तर  प्रदेश  घान  ५0/-  90/-

 ग्रांट  प्रदेश  साधारण  ।  120/-

 मोटे तमिलनाडु  1301-

 उड़ीसा  ह  100)-  85/-

 मध्य  प्रदेश  | ह  125/-  125/-

 ह  द  100/-  90/-

 राजस्थान  11  90/-  90/-  मकका  के  लिए

 अ्रापरेदान  के  अधीन  बटर  वनस्पति  तेल  तथा  खाद्य  पदार्थ

 102.  होम  त्यागी  :

 डा०  रामजी  fag  :

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रभान  क्या  कृषि  अभ्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 आपरेशन  के  grata  भारत  को  विदेशों  से  कितने  मूल्य  का  बटर

 वनस्पति  तेल  तथा  अन्य  खाद्य  पदार्थ  प्राप्त  होने  की  आशा

 Far  इन  पदार्थों  के  अ्रघिकाघिक  उपयोग  के  लिये  भ्रथवा  श्रमिक  डेरियां  स्थापित  करने

 के  लिये  कोई  योजना  तयार  की  गई  कौर

 उक्त  योजना  से  राज्य-वार  कितने  ग्रामीण  लोगों  को  लाभ  पहुंचने  की  ara  है  ?

 कृषि  शौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  यूरोपीय  भ्रामक  समुदाय

 रूपरेखा  के  लिये  उपहार  स्वरूप  केवल  1,86,000  मीटरी  टन  स्कीम  ger  चूर्ण  तथा

 76,200  मीटरी  टन  बटर  ट्रायल  दान  देने  के  लिये  agua  garg  i  विदेशों  से  आपरेशन

 के  तहत  wea  कोई  खाद्य  सामग्री  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  नहीं  कार्यक्रम  के  gear  इन

 जिन्हों  के  पुनर्निमाण  द्वारा  206  करोड़  रुपये  की  धनराशि  सृजित  होने  की  साशा  है  ।

 जी  हां  ।  राष्ट्रीय  डेरी  परियोजना  का  आपरेशन  तेयार  किया  गया  है  कौर

 इस  परियोजना  को  उपयुक्त  जीनों  से  ga:  dare  किए  गए  दूध  की  बिक्री  से  आंशिक  रूप  से

 अधिक  सहायता  दी  जाएगी  |

 कृषक  परिवारों  की  संख्या  के  बारे  में  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 झा परेशन  के  तहत  लाभ  प्राप्त  करने  वाली  राज्यवार  ग्रामीण  जनता  के  बारे  में

 विवरण  |

 राज्य  की  नाम
 कृषक  परिवारों  की  रोया

 1,  जम्मू  तथा  कश्मीर  ,50,000

 2.  पंजाब  8,50,000
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 कृषक  परिवारों की
 संख्या

 राज्य
 का  नाम

 हिमाचल  प्रदेश  1,35.000

 हरियाणा

 राजस्थान  14.30,000

 उत्तर  प्रदेश  14,45,000

 4,45,000 महाराष्ट्र

 गुजरात  11,80,000

 मध्य  प्रदेश  2,90,000

 10  कर्नाटक  8,25,000

 11  तमिलनाडु  2,65,000

 12  ग्रान्ट्स  प्रदेश  9,30,000

 बिहार *  8,20,0 LV,  00

 14  परि पदक  चम  बंगाल  7)  ह  ना  र 5,0  00

 प्रथम  तथा  मेघालय  2,  25,000

 सॉराष्ट्र  के
 कोली  टेलीफोन

 एक्सचेंज
 में  श्रनिर्गोत  ठलीफोन  कनेक्शन

 103.  श्री  घ्मंसिंह  भाई  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  राजकोट  जिले  के  उपलेटा  ताल्लुक  में  नागवदर  गाँव

 के  दो  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  कोस  की  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  मांग  कोलकी  टेलीफोन  एक्सचेंज

 में  अनिर्णीत  पड़ा

 यदि  तो  ये  कब  से  अनिर्णीत  हैं  ate  इसके  लिये  कहां  ake  कितनी  धनराशि

 जमा  की  गई

 नागवदर  के  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  कब  तक  मिल  जायेंगे  जिनक  आवेदन  पत्र

 भ्र निर्णीत  पड़े  ग्रोवर

 (4)  उन्हें  टेलीफोन  कनेक् दान  देने  में  किन  कारणों  से  विलम्ब  किया  जा  रह
 ॥
 |

 लाचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  हां  ।

 दो
 कनेक्शन  तारीख  21-3-78  भ्र  18-12-78  से  भ्र निर्णीत  पड़े

 हैं  ।  उपरोक्त

 तारीखों  को  दोनों  व्यक्तियों  ने  800/-  रु०  उपलेटा  डाकघर  में  जमा  कराए  थे  |

 (7)  ate  (=)  ये  लम्बी  दूरी  के  कनेक्शन  हैं  जिसके  लिए  भारी  मात्रा  में  लाइन  स्टोर

 की  झ्रावश्यकता  हे  जो  उपमण्डी  दोरजी  में  झावइ्यक  लाइन  स्टोर  उपलब्ध  होने  पर  ही  लम्बी

 दूरी  के  कनेक्शनों  के  लिए  अनिर्णीत  पड़ी  हुई  प्रतीक्षा  सूची  में  उसकी  बारी  खाने  पर  ही  उपलब्ध

 हो  सकेगा  ।

 बड़े  शहरों  में  विद  व  विद्यालयों  शोर  स्कूलों  में  दाखिले

 104,  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  बड़े  दायरों  में  विदवविद्यार तनों  शौर  carat  पे  र ह  ि  ह  st  4  दाखिले  की  समस्या  गम्भीर  रूप

 धारण  करती  जा  रही  कौर

 यदि  तो  स्थिति  में  सुघार  करने  क  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 समाज  कल्याण  alt  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  बर कट को )

 att  बड़  शहरों  के  विश्वविद्यालयों  ak  स्कूलों  में  दाखिला  की  समस्या  केवल

 cal  कौ  ही  नहीं  बल्कि  विशिष्ट  संस्थाओं  ate  पाठ्यक्रमों  के  लिए  पसन्द  की  अ्रघिक  हैं  जबकि

 छात्र  आवश़्यक  तौर  पर  अपेक्षित  afer  उपलब्धियां  भी  नहीं  रखते  हैं  ।

 विश्वविद्यालयों  के  शिक्षण  विभागों  ak  कालेजों  के  विभिन्‍न
 पादुपकर्मों

 में  दाखिले  के  लिए

 विश्वविद्यालय  न्यूनतम  शर्ते  निर्धारित  करता है  ate  प्रत्येक  संस्था  के  विभिन्‍न  पाठ्यक्रमों  में

 स्थानाभाव  की  दात  पर  न्यूनतम  शत  पुरी  करने  वाले  सामान्यत  दाखिल  कर  लिए  जाते  हैं  ।

 इसके  अतिरिकत  काफी  विश्व  विद्यालयों  में  पत्राचार  पाठयक्रमों  की  व्यवस्था  है  कौर  छात्रों  को

 परिवारों  में  प्राइवेट  तौर  पर  बनने  की  भी  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 अपने  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  स्कूल  तथा  कालेज  शिक्षा  की  सुविधाएं  जुटाने  की  जिम्मेदारी

 मुख्य  रूप  राज्य
 सरकारों

 शासित  क्षेत्रों  की  है  alt  इससे  सम्बन्धित  किसी  भी  समस्या  का

 समाघान  उनक  ही  द्वारा  किया  जाता  है  ।  दिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  वृद्धि
 उपलब्ध

 संसाधनों  को  देख  कर  की  जाती  है  ।  इसलिए  दात  प्रतिशत  आधार  पर  दाखिला  सुनिश्चित  करना

 सम्भव  नहीं है  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षण  होती  के  प्रारुप  पर  विचार  गोष्ठी

 105,  at  एस०  रामगोपाल  रेडडी

 भी  दनादन  पुजारी

 थी  सुरेन्द्र  सिह

 भी  सरन  fag  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  का  ध्यान  उस  विचार  गोष्ठी  के  निष्कर्षों
 की  ae  दिलाया  गया  है  जो

 राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  प्रारूप  पर  विचार  विमान  के  लिए  इंडिया  इन्टर  नेशनल  सेन्टर  में  आयोजित

 की  गई  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा
 संस्कृति

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मती  रेणुका  देवी  बर कट की  ):
 जी  art

 सेमिनार  की  सिफारिशों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 डाक  व  तार  विभाग  में  श्रचुद्ासन  में  कमो

 106.  थी  एम०  रामगोपाल  रड डी :  क्या  संचार  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  यह  सच  है  कि  डाक  व  तार  विभाग  के  डाक  कौर  संचार  उप विभागों  में

 शासन  में  कमी  arg  अरर

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  साय  :  जी  नहीं  ।  लेकिन  डाक-तार  विभाग

 में  अनुशासन  के  कुछ  बिरले  मामले  हैं  |

 स्थिति  की  मांग  के  भ्रनुसार  हर  मौके  पर  निपटने  के  लिए  सरकार  के  वेतनमान

 निदेशों  के  भ्रनुसार  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 राजस्थान  को  सड़े-गले  अनाज  को  सप्लाई

 107.  धरी  जगदीश  प्रसाद  माथुर  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगे  कि  !

 (*)  कया  राजस्थान  के  कुछ  भागों  से  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  वहां  के  बदले

 कार्यक्रम  के  मई  तथा  जून  के  महीनों  म  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  से

 सड़-गला  अनाज  सप्लाई  किया  गया

 (a)  क्या  यह  संच  है  कि  बेहतर  किस्म  का  गेहूं  सरकारी  मूल्यों  से  भी  कम  मुल्य  पर  बाजार

 में  उपलब्ध

 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकारी  गेहूं  मनुष्यों  के  खाने  लायक  नहीं  कौर

 क्या  सरकार  इस  गेहूं  को  वापस  लेगी  ale  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  इस  योजना  की

 लोकप्रियता  समाप्त  न  होने  पाए  ?

 ata  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  जी  हां  ।

 यह  सम्भव  है  कि  बाजार  में  ast  किस्म  का  गेहूं  उपलब्ध  था  ।  यह  कहना

 ठीक  नहीं  है  कि  यह  कम  से  कम  |  979  के  ग्रस्त  तक  सस्ते  मूल्य  पर  उपलब्ध  था  |

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 गुजरात  कौर  राजस्थान  में  बसाये  गये  पाकिस्तान  से  are  हार णा थों

 108,  श्री  जगदोश  प्रलाद  माथुर  :  कया  निर्माण  ate  भ्राता  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971  के  युद्ध  के  seats  पाकिस्तान  से  भारत  जाये  लोगों  में  से  कितनों  को

 भारतीय  नागरिकता  प्रदान  कर  दी  गई

 राजस्थान  तथा  गुजरात  में  स्थायी  रूप  से  बसा  दिये  गये  ऐसे  लोगों  की  संख्या

 कितनी  है  तथा  उनकी  संख्या  कितनी  है  जो  at  तक  दीवारों  में  रहते

 इन  सभी  लोगों  को  कब  तक  स्थायी  रूप  से  बसा  दिया  कौर

 aa  तक  कितना  ब्यय  किया  गया  है  ate  आगे  कितना  व्यय  होने  का  भ्रनुमान  हैं
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 ह  एएल

 निर्माण  ate  तथा  aia  ate  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  गुजरात

 ait  राजस्थान  में  48,994  व्यक्तियों  को  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।

 गुजरात  ate  राजस्थान  के  राहत  शिविरों  से  लगभग  15,000  विस्थापित  व्यक्तियों

 को  पुनर्वास  स्थलों  पर  भेज  दिया  गया  है  कौर  दोष  लगभग  38,700  व्यतीत  दीवारों  में  पुनर्वास

 की  प्रतीक्षा  में  हैं  ।

 इन्हें  यथाशीघ्र  बसा  दिया  जाएगा  |

 इन  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  केਂ  लिए  सरकार  द्वारा  13  करोड़  रुपए

 की  लागत  की  योजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  ate  इसमें  से  श्रब  तक  1,9  करोड़  रुपए  दिए

 गए  हैं  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालयों  के  लिए  मानदंड

 109.  जगदीश  प्रसाद  माथुर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोलने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 मानदंड  अपनाया  कौर

 सरकार  के  पास  कितने  आवेदन  पत्र  भ्र निर्णीत  पढ़ें  हैं  तथा  उन  स्थानों  कौर  राज्यों

 के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  सावंजनिक  टेलीफोन  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  (*)  विस्तृत  सूचना  अनुबंध  में  दी  गई

 है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 थिनिस

 हानि  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन-घर  खोलने
 हेतु

 नीति

 स्थानों  की  श्रेणियां  :

 (1)  जिला

 उप  मंडलीय (2)

 (3)  तहसील

 (4)  उप  तहसील

 (5)  ब्लाक

 (6)  ऐसे  स्थान  जिनकी  जनसंख्या  साधारण  क्षेत्रों  में  5000  या  अधिक  तथा  छिपे  va
 पवंतीय  क्षेत्रों  में  2500  या  अ्रघिक  हो  ।

 सार्वजनिक  टेली  फोन-घर  खोलने  हेतु  :

 घाटे  का  ध्यान  न  देकर  के  भी  न्यूनतम  राजस्व  की  शर्त  के  बगैर  उत्तरोत्तर  व्यवस्था  को
 जाएगी  |

 (7)  वे  स्थान  जहां  पर  ऐसे  पुलिस  स्टेशन  स्थित  हों  जिनका  इंचाजें  उप  निरीक्षक  या
 इससे  ऊपर  के  पद  का  पुलिस  अघिकारी  हो  ।
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 साधारण  इलाकों  में  वाधिक  प्रवर्तित  व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25  प्रतिशत  पिछडे  क्षेत्र

 में  15  प्रतिश्त  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  10  प्रतिश्त  होना  चाहिए  ।

 (8)  श्राम  रास्ते  से  दूर  के  स्थान  :

 मौजूदा  एक्सचेंज  से  40  कि
 ०

 मी
 ०

 से  अ्रघिक  दूरी  )  होनी  चाहिए  ।

 साधारण  इलाकों  में  वारिक  ग्रामपति  व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25  प्रतिशत  पिछड़े

 इलाकों  में
 15.  प्रतिशत

 तथा  पवेत्तीय  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।

 (9)  पर्यबनाथं  केस्द्र/कृषि  सिचाई/परियों  जना|/स्थल

 साधारण  इलाकों  में  वार्षिक  झ्रावर्ती  व्यय  का  राजस्व  25  प्रतिशत  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  15  प्रतिदात  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।

 (10)  सभी  wea  स्थान  :

 वित्तीय  व्यवहार्यता
 के  आघार  पर  था  हानि  की  दिशा  में  गारंटी  के  श्राघार  पर

 जनसंख्या  संबंधी  ऑ्रांकड़ों  पर  विचार  करते  समय  केवल  अकेले
 नगर  या  ग्राम

 की  जनसंख्या  पर  ही  विचार  करना  चाहिए  न  कि  नगरों  या  ग्रामों  के  समूह  की  जनसंख्या  पर

 केवल  आदिवासी  क्षेत्रों  में  किसी  केन्द्रीय  गांव  से  10  fee  मी०  ो झद्ध  व्यास  के  वृत्त  में पराए  हुए

 सभी  गांव  समूहों  पेर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 पुरातन  fear  के  ae  घामिक  स्थानों  का  सार्वजनिक  प्रयोग

 110.  थी  राम  सागर

 श्री  राम  नरेश  कुशवाहा  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पुरातत्व  विभाग  के  अधीन  धार्मिक  स्थानों  के

 प्रयोग  के  लिए  भ्र नुम ति  दे  दी  atx

 Iz ? यदि  gi,  तो  उसके  कया  कारण  कौर  गाध  ५  ह

 समाज  कल्याण  कौर  सं-कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी

 :  नहीं  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 भ्र शोक  मेहता  रामसती  की  सिफारिश  को  अस्वीकार  करना

 111.  था  सो ०  ares  महिला  :

 शी  भागीरथ  भंगर  :  कया  कुंजी  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंचायत  राज  संस्थानों  संबंधी  बैठक  में
 मुख्य  मंत्रियों  द्वारा

 mate  मेहता  समिति  की  मुख्य  सिफारिशों  को  settee  कर  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  alt  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  क्या  विचार  व्यक्त  किए
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 कुकी  झीर  सिचाई  मंत्रालय में  राज्य
 मन्त्री

 ( sit  भानु  प्रताप  व

 ama  मेहता  समिति  की  सिफारिशों  पर  जनमत  gare  करने  के  लिए  1979  में  माननीय

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  बुलाई  गई  मुख्य  मन्त्रियों  की  बठक  में  इसकी  मुख्य  सिफारिशों  पर  विचार-विमश

 किया  गया  था  जब  कि  इन  पर  सामान्य  सहमति  पंचायतों  को  होने  की  आवश्यकता

 जिन्हें  अधिक्रांत  नहीं  किया  जाना  (2)  पंचायतों  के  कर्तव्यों  तथा

 वित्त  का  प्रत्यायोजन  कौर  (3)  कमजोर
 वर्गों  के  हितों  की  सुरक्षा  हेतु  उपबन्ध  ।  कुछ  ग्न्य  मुख्य

 सिफारिशों  के  बारे  में  जनमत  उनको  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  नहीं  थ  ।  बाद  वाली  सिफारिशों

 तथा  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  तयार  gar  जनमत  नीचे  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  :

 सिफ़ारिशों  जनमत

 1,  पंचायती  राज  संस्थानों  का  ढांचा  :

 द्वि-स्तरीय  पंचायती  राज  ढांचा  होना  चाहिए  मण्डल  पंचायतों  की  संरचना  को  समय थेन  प्राप्त

 gala  जिलास्तरीय  जिला  परिषद  कौर  15,000  नहीं  gars  सहमति  यह  हुई  कि

 से  20,000  की  जनसंख्या  वाली  मण्डल  पंचायत  |  हालांकि  बड़े  राज्यों  में  त्रिस्तरीय  पंचायती

 विद्यमान  पंचायत  समितियों  ate  ग्राम  पंचायतों  राज  प्रणाली  safe  पंचायत  समिति

 को  जिला  परिषदों  श्र  मण्डल  पंचायतों  mit  जिला  परिषद  हो  सकती  परन्तु  छोटे

 की  गर-सांविधिक  कार्यकारी  समितियों  में  qfz-  राज्यों  में  द्वि-स्तरीय  पद्धति  अर्थात  ग्राम  पंचायत

 अतीत  किया  जाना  चाहिए  ।  श्र  पंचायत  समिति  होनी  चाहिए  1

 2.  चुनाव  ale  राजनीतिक  दलों  का  भाग  लेना

 (1)  विभिनन  निकायों  की  अवघि  4  वर्ष  होनी  प्रत्यक्ष  चुनाव  ग्राम  पंचायत  स्तर  पर  हो  सकते

 चाहिए  ।  हैं  तथा  उसके  बाद  के  स्तरों  को  अप्रत्यक्ष  चुनावों

 से  पूरा  किया  जा  सकता  है  जैसी  कि  कुछ

 (2)  सभी  निकायों  के  प्रत्यक्ष  चुनाव  साथ-साथ  राज्यों  में  प्रथा  सरपंचों  ate  ग्राम  पंचायतों

 होने  चाहिए  |  के  सर्वसम्मत  चुनावों  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए

 जाने  चाहिए  ।  समिति  कौर  जिला  परिषद

 (3)  पंचायती  राज  चुनावों  में  राजनीतिक  स्तरों  पर  राज्य  विधान  सभाय्रों  के  सदस्य  अगौर

 दलों  को  भाग  लेना  चाहिए  |  संसद  सदस्यों  को  प  चाय ती राज  संस्थापकों  के

 साथ  सम्बद्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  तथापि

 राजनीतिक  दलों  को  ग्राम  प  चाय तों  के  चुनाव

 में  भाग  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 पंचायती  राज  संस्थानों  का  कार्यकाल  पांच

 वर्ष  होना  चाहिए  ।

 3,  सांविधिक  संशोधन  :

 पंचायती  राज  संस्था  समिति  ने  कुछ  सत्रों  में  राज्यों  को  संविधान  के  भ्रन्तगंत  विशेष

 दिए  गए  सुभाव  पर  विचार-वीमेन  किया
 है

 कि  रूप  से  सौंपे  कार्यों  में  केन्द्र  का  हस्तक्षेप  करना

 126



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 18  1901  (TF)

 श्रावस्ती  नहीं  है  ।  तत  पंचायती  राज्य
 पंचायती  राज  dears  को  अपेक्षित  स्तर  एवं

 निरन्तर  कार्य  करने  का  श्राइवासन  भी  सुलभ  संस्थानों  के  बारे  में  आवश्यक  प्रावधान  राज्य

 करने  के  उद्दीन  से  संविधान  में
 उपयुक्त  प्रवधान  के  कानूनों  में  उपलब्ध  किये  जाने  चाहिए  ।

 केन्द्र  मदद  कानून  बनाने  में  सहायता  कर  सकता
 होना  चाहिए  ।  समिति  कुछ  इस  प्रकार  के

 धान  की  श्रावव्यकता  पर  सहमत  हो  गई  हैं  तथा  है  जिसे  राज्य  सरकारें  स्थानीय  परिस्थितियों

 के  भ्रनुरूप अपना  सकती  हैं  | उसने  इच्छा  व्यक्त  की  है  कि  भारत  सरकार  को

 इस  पहलू  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  चाहिए  ।

 4,  न्याय  पंचायतें  :

 न्याय  प  चाय तों  को  विकासात्मक  प  चायतों  न्याय  पंचायतों  से  छोटे  साधारण

 से  पाक
 रखा  जाना  चाहिए  ।  योग्यता  प्राप्त  चोटों  के  छोटे  छोटे  विवादों  शादी  पर

 न्यायाघीश  को  उनकी  अध्यक्षता  करनी  चाहिए  विचार  करने  की  अपेक्षा  को  जाती  है  ।  ऐसे

 तथा  निर्वाचित  पंचों  को  न्याय  पंचायतों  की  मामलों  पर  स्वयं  ग्राम  प  चाहत  अ्रथवा  ग्राम

 न्यायपीठ  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करना  चाहिए  पंचायत  द्वारा  उस  प्रयोजन  के  लिए  गठित

 समिति  निर्णय  दे  सकती है  ।  न्याय  प  चाहत  का
 किन्तु  उन  क्षेत्रों  के  मामले  में  जिनसे  वे  निर्वाचित

 हुए  हैं  ऐसा  नहीं  होगा  ।  उद्दीन  समझौते  करवाना  भ्र ौर  मध्यस्थता  से

 मामलों  को  सुलझाना  होना  चाहिए  ।

 ध्रनचिकृत  कालोनियों  के  लिये  आउट  प्लान

 112,  श्री  ईश्वर  चौधरी  :  क्या  निर्माण  ate  arena  तथा  पूर्ति  ake  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  की  कुछ  अनधिकृत  कालोनियों  के  ले  आउट  carat  को  हाल  में  दिल्‍ली

 नगर  निगम  द्वारा  मंजूरी  दी  गई  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  कितनी

 seq  ग्रनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  कौर  भ्राता  तथा  पूति  ale  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  :  जी  हीं  ।

 (a)  दिल्‍ली  बगर  निगम  द्वारा  भ्रनुमोदित  48  कालोनियों  के  नाम  में  दिए  गए

 इसके  के  अनुसार  17  कालोनियों  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  स्थानान्तरित

 कर  दिया  गया  है  जिनके  नियमितीकरण  के  नक्शे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  aquifer  कर

 दिए  हैं  ।  दिल्ली  नगर  निगम  ने  47  शभ्रनघिकृत  कालोनियों  के  नियमितीकरण  नकद  पहले  हो  तेयार

 कर  दिए  हैं  और  अपने  क्षेत्र  के  दिल्ली  के  शहरी  क्षेत्रों  की  शोष  93  कालोनियों  के  विषय  में  चालू

 वर्ष  में  योजना  तैयार  करने  की  आशा  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  चालू  वर्ष  में  50  कौर

 कृत  कालोनियों  को  नियमित  करने  की  ara  करता  है  ।
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 J,  सरस्वती  गाडन  एक्सटेंशन  भाग  ।  तथा  ।।  25,  शम्भु  पुरा

 रामेश्वर  नगर  एक्सटेंशन  26,  शांति  नगर

 27  शाम  नगर 3,  मोहन  पाक  के-ब्लाक

 28- 4,  सूरज  नगर  शाम  नगर  एक्सटेंशन

 सराय  रोहिल्ला  के  निकट  शास्त्री  नगर  29,  विष्णु  गार्डन

 शास्त्री  नगर  इसी  ब्लाक  30,  विष्णु  गाडन  एक्सटेंशन

 शास्त्री  नगर  ब्लाक  31.  विष्णु  पाक

 शास्त्री  नगर  डी  ब्लाक  32,  चांद नगर

 9,  शास्त्री  नगर  ब्लाक  33,  रवि  नगर

 10  शास्त्री  नगर  ब्लाक  34.  नवयुग  ब्लॉक

 टावर  समीपवर्ती  35. LL  हरिनगर  क्लाक  एच ०
 ब्लाक  विष्णु  गाडन

 कालोनी  36,  एफ०  ब्लाक  विष्णु  गाडन

 a,
 4

 कन्हैया  नगर  37,  शाम  नगर  के-ब्लाक

 13,  नारंग  कालोनी  श्रीनगर  के  पास  38,  शाम  नगर  एन-ब्लाक

 14.  रामपुरा  एक्सटेंशन  कालोनी  39,  विष्णु  गाडन  जे  तथा  एम  ब्लाक

 15  श्रीनगर  के  निकट  दाांतिनगर  40,  रवि  नगर  छोड़ा  गया  भाग

 16  हरि  नगर  एम  एस  ब्लाक  41.  पंजाबी  गाडन

 17  हरि  नगर  ए  बी  तथा  सी  ब्लाक  42,  भगवान  दास  नगर  एक्सटेंशन

 18,  मानक  पुरा  43.  शारदा  पुरी

 19  जनक  WH  एण्ड  एक्सटेंशन  44,  एफ  ए  ब्लाक  मानसरोवर  गाडन

 20  त्रित गर  के  समीप  शांति  नगर  45.  प्रति  ATT

 21.0  झ्र ों कार  नगर  ए  एण्ड  बी  46,  अनन्द  विहार

 22  गणेशपुरा  ए  एण्ड  बी  47  मानक  विहार

 सेवा  राम  Ws 23,  48  उग्रसेन  मार्कीट  तथा  बिन्द्रा  मार्कीट

 24,  लखू  नगर

 लाजवन्ती  गाडन  10.  श्रीनगर

 लाजवन्ती  गाडन  एक्सटेंशन  11,  हरि  नगर  जी-ब्लाक

 9.  बीरेन्द्र  नगर  \  12.  शिव  नगर

 4,  वीरेन्द्र  नगर  एक्सटेंशन  13  शिव  नगर  एक्सटेंदान

 ऋषि  नगर  14,  गोविन्द  पुरी

 6.  रानी  बाग  15.  गोबिन्द  पुरी

 महेन्द्र  e qe  16,  गोबिन्द  पुरी  छोड़ा  भाग

 राजा  पाक  17,  फतेह  नगर

 रूप  नगर
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 at  के  मूल्यों  में  वृद्ध

 113,  श्री  ईदवर  चौधरी
 :

 ait  to  डी०  देसाई :

 गोमती  पाव तो  कृष्णन  :

 श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  कथित  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  भ्रायोग  चीनी  जिसका  गत  वर्ष  पूर्णतया  विनियंत्रण  कर  दिया  गया

 मूल्यों
 में  श्राइचयंजनक  वृद्धि  से  चिन्तित

 क्या  सरकार  यह  ग्रनुभव  करती  कि  उद्योग  द्वारा  इस  प्रकार  नियंत्रित  बिक्री  के

 लिये  दी  गई  चीनी  का  मूल्य  3,50  रुपये  waar  3.90  रुपए  प्रति  किलो  होने  से  एक  अथवा  दूसरे

 क्षेत्र  में  इसकी  बनावटी  कमी  हो  गई  कौर

 क्या  योजना  आयोग  ने  स्थिति  का  अध्ययन  किया  है  भ्र  ag  विचार  किया  है  कि

 बिक्री  के  लिये  चीनी  उद्योग  द्वारा  न  देकर  केन्द्र  द्वारा  दी  जानी  चाहिए  ?

 कुकी  site  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :  (*)  शर

 (7)
 16  1978  से  चीनी  के  विनियंत्रण  की  नीति  लागू  करने  चीनी  के  मूल्यों  में

 गिरावट  are  we  मूल्यों
 में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  1979  तक  चलती  रही  ।  चीनी  उद्योग  के

 सार्वजनिक  ait  निजी  क्षेत्रों  ने  पहली  1979  से  मासिक  fra  fear  की  प्रणाली  को

 शुरू
 किया  शरर  उसके  बाद  चीनी  के  मूल्यों  में  स्थिरता  की  प्रवृत्ति  दिखाई  देनी

 शुरू  हो

 खुदरा  मुल्य  किसी  भी  प्रमुख  मंडी  में  3.30  रुपये  अथवा  3.60  रुपये  प्रति  किलों  के  स्तर  पर

 कभी  नहीं  पहुंचे  ।  इस  समय  प्रमुख  मंडियों  में  चीनी  के  खुदरा  मूल्य  2-60  रुपये  से  3,00  रुपये  प्रति

 किलो  के  रेंज  में  चल  रहे  हैं  भ्र ौर  22  1979  को  समाप्त  सप्ताह  को  देश  में  चीनी  के

 खुदरा  मूल्य  2,80  रुपये  प्रति  किलो  के  रास-पास  चल  रहे  थे  ।

 2.  1978  से  1979  तक  के  वर्तमान  चीनी  मौसम  के  प्रथम  8  महीनों  में

 श्रास्तरिक  खपत  के  लिए  लगभग  39,87  लाख  मीटरी  टन  चीनी  की  निकासी  की  गई  जबकि  गत

 वर्ष  इसी  भ्र वधि  के  दौरान  29.23  लाख  मोटरी  टन  की  निकासी  की  गई  भ्रर्धात  इस  ag  खपत

 में  36.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  की  प्रवृत्ति  को  देखते  सरकार

 ने  1979 से
 मासिक  fag  शक्तियों  के  माध्यम  से  फैक्ट्री  स्तर  पर  चीनी  की  सुपुदंगियों  को

 विनियमित  करने  से  संबंधित  कार्य  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।  सरकार  ने  यह  निर्णय  योजना  झ्रायोग

 सहित  विभिन्‍न  विभागों  की  राय  को  ध्यान  में  रखकर  किया  है  ।

 भारत-ब  गला  देश  संयुक्त  नदी  आयोग

 114,  श्री  चित्त  बसु  :  कृषि  और  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 द्
 चालू  वर्ष  के  दोरान  भारत-बंगलादेश  संयुक्त  नदी  ग्रा योग  की  कितनी  बैठकें

 हुई
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 प्रश्नों  के

 लिखित
 उत्तर  9  1979

 निनित

 (=)  ग्या
 नदी  जल  विवाद  के  बारे  में  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  सहमति  हुई

 क्या  उन  बातों  का  पता  लगाया  जा  सका  है  जिन  पर  सहमति  कौर  सहमति

 श्र

 मतभेद  दूर  करने  के  लिए  भारत  की  ae  से  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कुकी  धौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  से  चालू  वर्ष  के  दौरान

 आयोग  की  अरब  तक  एक  बे  ठक  हुई  है  ।

 sat  के  सामने  विभिन्‍न  मामले  जेसे  गंगा  प्रवाह  में
 वृद्धि

 की  दीर्घावधि  स्कीम  aye

 तोता  जल  तथा  खोवाई  जल  से  संबंधित  मामले  ale  सीमा  तथा  सामान्य  नदियों  पर

 नियंत्रण/भू-कटाव  की  समस्यायें  |  कई  बाढ़  नियंत्रण/भू-कटाव  सदस्यों  पर  पहले  ही  समझौता

 हो  चुका  है  जिसमें  कुशीनारा  नदी  पर  करीमगंज/जाकीगंज  पहुंच  भी  शामिल है  ।  wee  मामलों  के

 कुछ  पतलूनों  पर  सहमति  हो  चुकी  हे  ate  शेष  पतलूनों  पर  मतभेदों  को  कम  करने  गौर  वापसी

 सहमति  वाले  प्रस्तावों  को  तेयार  करने  के  प्रयत्न  लगातार  किए  जा  रहे
 हैं  |

 कंठहार  नहर  योजना  के  यारे  में  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  व्यक्त  विचार

 115,  श्री  चित्त  aq:

 थ्री  बसंत  साठ  :  क्या  कुकी  कौर  सिचाई  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  विचारों  के  बारे  में

 2  1979  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  5661  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (*)  योजना  अ्रायोग  द्वारा  स्थापित  चार  विशेषज्ञ  समितियों  संबंधी  gor  तथ्य  क्या

 क्या  विशेषज्ञ  समितियों
 ने

 अब  तक  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  यया  atk

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कि  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  योजना  आयोग  द्वारा  गठित

 चार  विशेषज्ञ  समितियों  के  संबन्ध  में  पूरी  जानकारी  उपबन्ध  एक  से  चार  में  दी  गई  है  ।

 इन  समितियों  की  रिपोर्टों  की  प्रभी  प्रीतक्षा  की  जा  रही

 भ्र ौर  (#1)  यह  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०
 ao

 ०  4584/79)

 ate  विकासਂ  के  बारे  में  सम्मेलन

 116.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  समाज  कल्याण  ale  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महिलायें  शरीर  विकासਂ  विषय  के  बारे  में  गत  मई  में  नई  दिल्ली  में  एक

 राष्ट्रीय  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  कौर
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 इस  बारे  में  सरकर  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  सकती  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवो  :

 ¥ )
 जी  हा

 जी  हां  |

 विवरण  संलग्न  है  ।

 सम्मेलन  की  सिफारिशों  पर  विभिन्‍न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  भागों  तथा  अन्य  संबन्धित

 एजेन्सियों  द्वारा  क्रियान्वयन  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्यों  में  प्रांतीय  केन्द्रीय  वित्त  प्रदान  करके  महिला  विकास  निगम  स्थापित  करने  तथा

 पूर्ण  केन्द्रीय  वित्त  प्रदान  करके  संशोधित  न्यूनतम  झ्रावश्यकता  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  साधारण

 प्रकार  के  बाल  देखभाल  प्रबंधों  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  सिफारिशों  पर  क्रियान्वयन  के  लिए

 योजना  अयोग  के  साथ  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०
 4585/79 )

 6-14  वह  के  वायु  समूह  में  बच्चों  का  कक्षाओं  में  प्रवेश

 117,  श्री  चित्त बसु  :  कया  समाज  कल्याण  अर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 (®)
 क्या  वर्ष  1982-83  तक  पहली  कक्षा  से  भ्राठवों  कक्षा  तक  6-14  वर्षों  तक  के  वायु

 समूह  में  नब्बे  प्रतिशत  बच्चों  का  marist
 से

 दाख़िला  करने  का  सरकार  का  लक्ष्य  श्र

 यदि  तो  लक्ष्य  को  प्राप्ति
 के  लिए  इस  बीच  क्या  निश्चित  क।्यंवाही  की  गई  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 रेणुका  देदो

 :  हां  i  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  से  सम्बन्धित  कार्यदल  की

 अन्तरिम  रिपोर्टे  के  अनुमानों  के  1982-81  तक  6-14  श्रिया-वर्ग  में  90  प्रतिशत  दाखिले

 के  लक्ष्य  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 (@)
 विशिष्ट  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  सम्पूर्ण  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  संशोधित  न्यूनतम  श्रावइयकता  कार्यक्रम  के

 अ्रन्तगंत  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 (2)  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  योजना  के  श्रन्तगंत  प्रारम्भिक  दिक्षा  को  व्यापक  बनाने  को

 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  गई  है  ।

 (3)  शिक्षा  के  लिए  छठी  योजना  में  कुल  बजट  का  46  प्रतिदिन  ग्रीवा  900  करोड़

 रुपये  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  शराब
 टीम  किये  गये  जिसमें  850  करोड़

 राज्य  सेक्टर  में  तथा  50  करोड़  रु०  केन्द्रीय  सेक्टर  में  हामिल  हैं  ।

 (4)  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  व्यापक  बनाने  से  सम्बन्धित  कार्यदल  की  अन्तरिम

 रिपोर्ट  में  उल्लिखित  सिफारिशों  तथा  शिक्षा  मंत्रालय  तथा  योजना  आयोग
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 9  1979 प्रश्नों  के

 तिरी

 उत्तर

 द्वारा  जारी  की  गई  मागंदर्शी  रूप  रेखायें  के  rare  तथा

 1977  कौर  1978  में  हुए  राज्य  दिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  द्वारा

 अपनाए  गए  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वव्यापी करण  से  सम्बन्धित  संकल्पों  में

 दर्शाई  गई  नीति-प्रारूप  के  राज्यों  ने  प्रारम्भिक  दिक्षा  को  व्यापक

 बनाने  के  लिए  अपनी  मास्टर  योजना  तथा  छठी  योजना  के  लिए  अपने

 प्रस्ताव  तेयार  किए  हैं  ।

 (5)  प्रारम्भिक  शिक्षा  की  वास्तविक  योजनाएं  तथा  कार्यक्रम  तयार  करने  के  लिए

 अ्रपेक्षित  झम्मन  प्रकार  एकत्र  करनें  के  लिए  30  सितम्बर  1978  को  एक

 सन्दर्भ  तारीख  मानकर  चौथा  अखिल  भारतीय  alan  aaa  आरम्भ

 किया  गया  हैं  ।

 (6)  fare  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  1979-80  से  कार्यान्वयन  के

 दिक्षा  के  सवंव्यापीकरण  के  लिए  9-14  झ्रायु-वर्ग  के  बच्चों  के  लिए

 बारीक  दिक्षा  के  लिए  प्रयोगात्मक  परियोजनाओं  की  एक  विशेष  योजना

 grey  की  गई  जिसके  लिए  छठी  योजना  के  केन्द्रीय  बजट  में  50  करोड़

 रु०  की  ब्पबस्था  की  गई  है  ।

 (7)  प्रारम्भिक  शिक्षा  पाठ्यचर्या  का  विकेन्द्रीयकरण  करने  ait  इसे  देश  के

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  बच्चों  की  विविध  ग्रावेदयकताश्ों  तथा  जीवन  परिस्थितियों

 से  सम्बद्ध  करने  के  लिए  यूनिसेफ  की  सहायता  से  तीन  नई

 प्राथमिक  दिक्षा  पाठ्यचर्या  समाज  दिक्षा  में  विकासशील

 कार्यकलाप  तथा  प्राथमिक  में  भाग  लेना  तथा  विस्तृत  पहुंच  शुरू  की  गई  है  ।

 (8)  सवंब्यापीकरण  कार्यक्रम  के  एक  भ्रनिवायं  उपाय  के  रूप  1978  से

 प्राथमिक  तथा  मिडिल  स्कूलों  में  उपस्थिति  के  न्रेमासिक  अनुश्रवण  की  एक

 पद्धति  आरम्भ  की  गई  है  ।

 सिचाई  क  ध्न्तगंत  कुकी  योग्य  भूमि

 118:  थी  सुरेन्द्र  का  सुमन  :  :  क्या  कमाउ  श्र  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इस  समय  देश  में  कितने  एकड़  कृषि  योग्य  भूमि  उपलब्ध

 इसमें  से  कितने  एकड़  भूमि  में  सिचाई  होती  है  ate  सिचाई  के  कौन-कौन  से  साधन

 उपलब्ध  हैं ;

 दोष  श्रीजीत  भूमि  में  किस  प्रकार  सिचाई
 व्यवस्था

 करने  का  विचार  है  कौर  इस

 दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  कौर

 देश  में  परती  Fre  पि
 मैच

 '
 कितने  एकड़  हैं  ate  इसे  उपजाऊ  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 जा  रहे  हैं  ?
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 afa  alc  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  1975-76  की  भूमि  उपयोग

 सांख्यिकी  के  अनुसार  देश  में  उपलब्ध  कृषि  योग्य  क्षेत्र
 का

 लगभग  185  मिलियन  हैक्टेयर  होने  का

 अनुमान  लगाया  है  ।

 1979  के  मस्त  तक  देश  में  मध्यम  तथा  लघु  सिचाई  स्कीमों  से  लगभग

 55  मिलियन  हैक्टेयर  की  सिचाई  क्षमता  का  सजन  किया  गया  हैं  ।

 सरकार  की  नीति  सिचाई  विकास  को  उच्चतम  प्राथमिकता  देनी  रही  देश  में

 इस  समय  अन्तत  सिचाई  क्षमता  113.30  मिलियन  हैक्टेयर  मूल्यांकित  की  गई  आयोजित

 विकास  के  प्रारम्भ  होने  पर  22.6  मिलियन  हैक्टेयर  क्षेत्र  सिचाई  के  श्रन्तगंत  था  ।  पांचवीं  योजना

 (1977-78)
 के  grad  तक  यह  बढ़  कर  लगभग  52,2  मिलियन  हैक्टेयर  हो  गया  ।  पंचवर्षीय  योजना

 mays  (1978-83)
 में  17  मिलियन  हैक्टेयर  को  श्रुति रिक्त  सिचाई  क्षमता  का  सुजन  परिकल्पित

 है  ।  हमारा  प्रयास  भ्र गले  15  से  20  वर्षों  में  पूर्ण  क्षमता  का  विकास  करना  होगा  |

 (*)  देवा  में  कुल  परती  भूमि  के  लगभग  22  मिलियन  हैक्टेयर  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 हैं  जिसमें  चालू  भूमि  के  भ्र ति रिक्त  7.48  मिलियन  हैक्टेयर  परती  भूमि  ae  12.52  मिलियन

 हैक्टेयर  चालू  परती  भूमि  शामिल  है  ।  बेकार  भूमि  के  साथ-साथ  चालू  परती  भूमि  के  भ्र लावा

 परती  भूमि  को  उत्पादक  उपयोगों  के  लिये  सभा  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  प्राथमिकता  शिक्षा  बोर्ड  द्वारा  परीक्षा  परिणामों  को  घोषण  में  विलम्ब

 119,  श्री  क्  ठी ०  कोसल राम  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  विशेष  रूप  से  केन्द्रीय  माध्यमिक  दिक्षा  बो

 द्वारा  आयोजित  किये  गये  10--2  के  भ्रन्तगंत  बारहवीं  कक्षा  की  परीक्षा  के  परिणामों  की  घोषणा

 में
 विलम्ब  से  बहुत  से  क्षात्र  कालेजों  में  प्रवेश  लेने  से  वंचित  हो  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 शर  इन  राज्यों  में  कालेजों  में  प्रवेश  की  तारीख

 से  काफी  समय  पहले  राज्यों  की  राजधानियों  में  इन  परिणामों  को  घोषित  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रा साज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रेणुका  देवो

 :  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बीड  नई  दिल्‍ली  ने ग्र खिल  भारतीय  सीनियर  सकल

 सर्टिफ़िकेट  परीक्षा  का  परिणाम  सामान्य  5  जून  1979  को  घोषित  कर  दिया  था  ।  न

 तो  बोर्ड  को  ही  झर  न  ही  सरकार  को  ऐसे  किसी  मामले  का  पता  है  कि  उस  तिथि  को  परिणाम

 घोषित  करने  से  बिद्यारधियों  को  कालेजों  में  प्रवेश  से  वंचित  रहना  पड़ा  हो  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 श्रीलंका  से  वापिस  लौटने  वाले  व्यक्ति

 120.  श्री  हलो /१६  डी०  क थम्ब  कह  गे साल राम
 :

 क्या  निर्माण  ate  प्रवास  तथा  पति  कौर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 श्रीमाश्ो-शास्त्री  समझौते  के  ग्रन्तगंत  श्रीलंका  से  बड़ी  संख्या  में  वापिस  लौटने

 वाले  व्यक्तियों  को  बसाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 क्या  एक  पृथक  श्रीलंका  देश  प्रत्यावतंन  वित्तीय  निगम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है

 जिससे  इन  दुर्भाग् यह् दीन  व्यक्तियों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  बिना  विलम्ब  पुरा  किया  जा

 क्या  श्रीलंका  से  वापिस  लौटने  वाले  इन  भारतीय  मूलक  लोगों  के  लिए  स्थान  कौर

 सेवाओं  हेतु  योजना  तेयार  की  जायेंगी  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  श्रीलंका

 से  वापस  ara  वाले  व्यक्तियों  को  कृषि  तथा  सार्वजनिक  निजी  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  के

 औद्योगिक  उपक्रमों  तथा  साथ  ही  ऋण  देकर  लग  व्यवसाय  में  बसाया  जाता  है  ।  समस्या  al

 व्यापकता  को  ध्यान  में  रखते  नए  बागान  चालू  करने  तथा  कुटीर  रेशम

 सिचाई  परियोजना ग्र ों  इरादी  में  wea  उप-व्यवसायों  का  पता  लगाने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (@)  प्रत्या वासियों  के  पुनर्वास  से  सम्बन्धित  योजनायें  के  लिए  धनराशि  प्रदान  करने  हेतु

 मद्रास  में  पहले  ही  प्रत्यावासी  सहकारी  वित्त  तथा  विरासत  बेक  लिमिटेड  कार्य  कर  रहा  है  |

 नहीं  ।

 डी०  डी०  ए०  द्वारा  प्लाटों  का  जब्त  किया  जाना

 121.  थी  के०  टी  ०  कोसल राम  क्या  निर्माण  श्र  श्रीवास  तथा  पूरी  शौर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  300  से  भ्रमित  प्लाट  इस  झ्राघार

 पर  जब्त  कर  लिए  हैं  कि  वे  भ्र भी  तक  प्लाट्घारियों  के  नाम  में  पंजीकृत  नहीं  किए  गए  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  ने  प्लाटघारियों  को  स्वामित्व  बहाल  करने  के  लिए

 प्लाट  के  लागत  मुल्य  के  50  प्रतिशत  से  भ्रमित  राशि  की  मांग  की

 क्या  इसी  प्रकार  की  प्रक्रिया  फ्लैटों  पर  कब्जा  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  मामलों  में

 भी  अपनाई  जा  रही  शहरों

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 निर्माण  कौर  श्रावास  तथा  पुत  att  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  a
 (a)

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 डाक  लेखन-सामग्री  के  सरलीकृत  फार्म

 122,  श्री  कार  के
 ०  महा लगी  :  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  विंमान  डाक  लेखन  सामग्री  पुरानी  पड़  चुकी  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  डाक  लेखन  सामग्री  के  बेहतर  कौर
 सरलीकृत

 wa  लागू  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  राज्य  स  नर्क  (ot = Al  ह  नाव  सा  रहती  प्रसाद  :  एवं  डाक  लेखन  सामग्री  तथा
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 भ्रन्तदेशीय  उभरे  भ्रमरों  वाले  लिफाफों  तथा  पोस्ट-कार्डों  की  समसपमामप  पर  पुनर्वास

 की  जाती  है  तथा  इनका  डिजाइन  बदल  दिया  जाता  है  ।  डाक  लेखन  सामग्री  का  वर्तमान  रूप

 पुराना  नहीं  पड़ा  है  ।

 तार  के  सांकेतिक  शब्दों  वाले  बेमानी  फार्मों  में  परिवहन

 123.  श्री  gree  के  महाजनों  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या

 बेंज़ीन  समय  की  अ्रावइ्यकता्रों  के  ग्रनुरूप  तार  के  सांकेतिक  शब्दों  के  विंमान  gra  में  विविधता

 लाने  तथा  उनमें  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  तार  परियात  ate  इंजीनियरिंग  का  जहां

 तक  सर्विस  तारों  में  इस्तेमाल  किये  जाने  की  बाबत  संकेतिक  बाब् दों  के
 मौजूदा

 फार्मों  में  विविधता

 लाने  ait  परिवहन  करने  का  प्रश्न  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ay  1°78  में  प्रकाशित  स्मारक  डाक-टिकटों  कौर  बोल्डरों  में  कथित  a  feat

 124.  श्री  करार  के»  महा लगी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  वर्ष  197g  में  प्रकाशित  निम्नलिखित  स्मारक  डाक

 टिकटों  शर  बोल्डरों  में  त्रुटियों  के  बारे  में  विभिन्‍न  समाचार  पत्रों  में  शिकायतें  प्रकाशित  हुई

 (1)  मोहम्मद  weft  जोहर  (10-2-78),  (2)  प्रथम  शक्ति  चालित  उड़ान  का  पचहत्तरवां

 (3)  रचना  कटक  (24-12-78)  कौर  (4)  फ्रान्ज  पीटर  शूट  (25-12-78);  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अ्रथवा  करने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 संसार  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  हां  ।

 डाक  टिकटों  में  कोई  गलतियां  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  बोल्डरों  का  संबंध है  वे  प्रचार

 सामग्री  है  ।  बोल्डरों  में  कोई  त्रुटि  न  रहे  इसे  देखने  का  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जाता है  ।

 तमिलनाडु  में  डाक  लेखन-सामग्री  का  उपलब्ध  न  होना

 125,  डा०  परिया सामी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 1979  में  सामान्य  बजट  पेश  किये  जाने  के  तुरंत  बाद  सम्पूर्ण  तमिलनाडु  में

 प्र स्त देशीय  पोस्ट-कार  तथा  लिफाफे  उपलब्ध  न  होने  के  क्या  कारण

 तमिलनाडु  में  विभिन्‍न  डाकघरों  में  इनके  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गये

 क्या  सम्पूर्ण  तमिलनाडु  में  aa  मनीश्नाडर  रजिस्ट्रेशन  फोन  शादी  सभी  प्रकार

 की  डाक  लेखन  सामग्री  उपलब्ध  करा  दी  गई  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  साय
 :  पिछले  दिनों  तमिलनाडु  में  डाक

 लेखन  सामग्री  तथा  श्रन्देशी य  पोस्ट-कारें  और AN  1.0 fad गिलाफों  की  कमी  अनुभव  की  गई  थी  |
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 ण  —  i

 _  इन  मदों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  से  बातचीत  की  गई  है  ।  ढपा ई

 की  एक  नई  मशीन  लगा  कर  अन्तर्देशीय  पत्रों  का  उत्पादन  बढ़ाया  गया  है  ।  डाक  सकल  t

 अध्यक्षों  को  अनुमति  दी  गई  है  कि  वे  स्थानीय  तौर  पर  बिना  टिकट  लगे  पत्र  लिफाफा  dav

 ्  2
 कराएं  तथा  उन  पर  डाक  टिकट  चिपका  कर  जनता  को  बेचने  की  व्यवस्था  करें  ।  ऐसे  रेल  वैगन

 के  साथ  जिनमें  कि  डाक-टिकट  तथा  लेखन  सामग्री  रहती  नासिक  रोड  से  गंतव्य  स्थान  तक

 डाक  कर्मचारियों  को  भेजने  की  व्यवस्था  करके  इन  वैगनों  का  संचलन  तीव्रतर  बनाया  गया

 डाक-टिकटों  तथा  लेखन  सामग्री  के  संभरण  तथा  वितरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  डाक-तार  विभाग

 ने  प्रत्येक  डाक  सकल  में  डाक-टिकट  डिपो  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया  है  ।
 तमिलनाडु

 लिए  एक  डिपो  स्वीकृत  किया  गया  है  तथा  शीघ्र  ही  इसके  खुलने  की  gra  है  ।

 तमिलनाडु  के  सभी  डाकघरों  में  तीन  भाषियों  भ्रर्धथात  अंग्रेजी  तथा  तमिल  में

 हमें  मनीआर्डर  रजिस्ट्री  पावती  फोन  शादी  सभी  डाकघरों  में  उपलब्ध  कराना  ह

 <
 सम्भव  नहीं  हो  सका  हैं  परन्तु  ये  फार्म  राज्य  के  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  उपलब्ध  करा

 |  ये

 mei

 1979  में  पोस्ट  मास्टर  मद्रास  को  जनता  दवा  रा  ग

 ह किए  जाने  बाले  फार्मों  को  तीन  भाषाओं  में  छापने  के  निश्चय  से  अवगत  करा  दिया  गया
 या

 कौर

 प्रकार
 राज्य  के  सभी  डाकघरों  में  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इतने  थोड़े  समय  में  थे  पर्याप्त

 मात्रा  में  छापने  प्रभाव  नहीं  थे  ।  तमिलनाडु  के  पोस्ट  मास्टर  जनरल  राज्य  के  सभो  ड

 फोन  यथासम्भव  शीघ्र  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  |

 द  भारतोय  खाद्य  निगम  क  कार्यकरण  के  बारे  में  समिति  ह

 126,  sf  सरत  क्या  कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 f

 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  की  सभी  दृष्टि

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  हाल  में  एक  समिति  का  गठन  किया  कौर  ag

 ध्यान

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नामों  are  उनके  कृत्यों  ब्यौरा
 क्या  कौर द्

 निवेदन  के  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ्
 प्र

 कृषि att  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 भानु  प्रताप  :  (*)  फिर

 द
 सरकार  ने  श्री  शरार  प्रारंभ  संसद  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  करने

 _
 का  निर्णय  किया  है  ।  यह  समिति  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  का  सभी  पहलु झ्र ों  से  eqs

 करेगी  ate  ऐसी  सिफारिशें  करेगी  जिससे  देश  में  खाद्यान्नों  की  भण्डारण  तथा  वितरण

 संबंधी  कार्य  में  अत्यघिक  कार्य-कुदवाता  तथा  मितव्ययिता  लाई  जा  सके  ।  समिति  के  गठन  को  शीघ्र

 ही  भ्र घि सूचित  किया  जाएगा  |  जितने  समय  में  समिति  से  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  की  ara  की

 _ जा  सकती  है  उसके  बारे  में  कुछेक  का यं विधि  संबंधी  श्रौपचारिकताश्रों  को  ध्रन्तिम  रूप  तक

 ति  द्वारा  अपना  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  बाद  ही  निर्णय  किया  जाएगा  |

 =

 or

 हरियाणा  कौर  पंजाब  में  ag  की  वसूलो

 127,  थो  द्वारिका  नाथ  तिवारी  :  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :  थ  के

 क्या  कुकी  site  सिचाई

 क
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 कपा  हरियाणा  शहरों  पंजाब  में  किसानों  द्वारा  बिक्र  के  लाये  खरीद

 करने  oe लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  बिक्री  के  लिए  लाये  गए  गेहूं  की  किस्म  को  ा  टिया  बता

 रीदने  से  इन्कार  करने  की  सरकार  को  शिकायत  प्राप्त  हुई

 द्  ara  से  1979  तक  की  श्रद्घा  के  दौरान  गेहूं  की  कितनी  वसूली  की

 _  क्या  अब  तक  खरीदा  गया  गेहूं  सुरक्षित  रूप  से  भंडागारों  में  रख  दिया

 मसा

 कौर

 ह

 ्
 यदि  तो  कितना  गेहूं  स्वीकृत  गोदाम  के  बाहर  रहता  हे  ?

 afer  att  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ara  प्रताप  :  ऐसी  कोई  भी

 शि  प्राप्त  नहीं  हुई

 54.93  लाख  मीटरी  टन  की  पंजाब  शर  हरियाणा  में  वसूली  की  गई  थी

 कौर  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पंजाब  तथा  हरियाणा  की  राज्य
 पर का  रें

 site  उनके  सार्वजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  ने  भी  गेहूं  की  वसूली  का  कार्य  किया  है  ।  afta

 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  लगभग  पांच  मीटरों  टन  गेहूं  खुल  में  पड़ा  gare
 पं  '

 में

 अधिक  हूं  कम्प  स्टोरेज  में  रखा  जा  रहा  है  ।  सभी  स्टाक  की  उचित  ढंग  क्षा की

 जाती

 बिदेशी  छात्रों  का
 पाठ्यक्रम

 में

 ् कि

 क
 बल

 भी  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव  :

 a
 .  चौधरी  बलबीर  fag :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाडेय  कपा
 oe

 ण
 ण  ate  संस्कृति

 मन्त्री  यह

 बताने  कपा  करेंगे  कि :

 सेड उन  विदेशी  छात्रों  की  संख्या  तथा  नाम  क्या  तन्हा ने  ai  पन्त  य  के  माफी

 एम  पाठ्यक्रम  के  प्रवेश  के  लिए  इस  वर्ष  ग्रा वेदन  किया  ale  उन  केन्द्रों  a  नाम  जिनके

 र लि  आवेदन  भेजे

 ः  वे  केन्द्र  कहां-कहां  हैं  जहां  उन्होंने  प्रवेश  माँगा  ज़ोर
 वे
 5  केन्द्र

 कौन  से  हैं  जहां  उन्हें  वास्तव  में  प्रवेश  दिया  ate

 ्
 उन्हें  उनकी  पसन्द  के  स्थान  पर  प्रवेश  न  देने  के  कया  कारण  हैं

 ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणु  देवी

 प्रकट को  )  ),  दौर  11  देवों  से  अरपना  खच  स्वयं  उठाने  वाले
 पालन  विदेशी

 छात्रों  ने  विदेश  मंत्रालय  विदेशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  की  माफंत  कौर  नई  दिल्‍ली
 स्थित  विदेशी

 मिशनों  से  पाठयक्रम  में  प्रवेश  के  लिए  शझ्रावेदन-पत्र  भेजे  ।

 केवल  उन  छात्रों  के  नामों  के  बारे  म  जिनहें  प्रवेश  दिया  गया  था  तथा  fa

 थ  द
 उन्हें  भेजा

 aaa  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 यह  स्पष्ट  है दै
 कि

 बहुत  से  मामलों में में छात्रों ने  उन ने  उन  केन्द्रों  में  aa  पाना  चाहा  तो  मन्त्रालय
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 त्र के  ग्रनुरोध  पर  स्थान  देने  में  भ्र सम थे  रहे  ।  गर्त  विदेशी  छा  पाठ्यक्रम  में  अपनी

 पसन्द  के  स्थानों  में  प्रवेश  पाना  सदा  सम्भव  नहीं  होता  |

 विदेशी  छात्रों  के  नामों  तथा  संख्या  उन
 विश्वविद्यालयों

 के  नाम  जिनमें  उन्हें

 एम०  वी०  ए०  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  दिया  गया  sata  वाला  विवरण  ।

 _  देश  का  छात्रों  के  नाम  जिनहें  अ्राबंटित  संस्थान  /  अ्रपेक्षित
 =

 कैफियत

 नाम  पाठय  विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालय

 क्रम  में  प्रवेश  दिया  गया

 नय

 2  3  5
 कड

 नेपाल  1,  नारायण  रोड  कुरुक्षेत्र  दिल्ली  कोई  भ्रमरहित

 2  .  विश्वविजयी  पाराजुली  प्रहमदाबाद  |

 3  नीरन  जोशी  दिल्‍ली  |  स्थान

 4.  रम्भा  प्रसाद  श्रेय  दिल्‍ली  |  को  प्रस्ताव

 5  जाकर  मान  सिह  मद्रास  बम्बई/ग्रहमदाबाद  |  नहों

 6,  सुरेश  कुमार  अग्रवाल  मद्रास  भ्रहमदाबाद  |  किया

 7.  तापस  कुमार  गुप्त  लखनऊ  गया  |

 8.  पूर्ण  बहादुर  खड़क  दिल्ली

 लखनऊ

 कोई  प्रभारी  पि 9,  घ्र्ब च्
 श्रेष्ठ  कुरुक्षेत्र

 *  ee

 नहीं  दी  गई
 e

 10,  विजय  भक्त  श्रेष्ठ  मद्रास  पुना  बम्बई  / बंगलौर

 11,  ललित  कुमार  चेन वाला  बंगलौर

 मलेशिया  12.  दन  सिह  मुजफ्फरपुर  अहमदाबाद  f  कोई

 |  आरक्षित

 13.  रविन्द्रन  पुना  अ्रहमदाबाद  q,

 स्थान
 का  |

 14,  के
 ०  कन्हेया  मुजफ्फरपुर  मद्रास  प्रस्ताव  नहीं

 (  किया  गया  ।

 ईराक  15  रईद  ए०  मालिक  इन्दौर  कोई  प्राथमिकता  /  दिल्‍ली  में

 ए  भल्ला
 नहीं  दी  गई  [| |  आरक्षित

 16,  वेसिय  भ्रब्दुल  के०

 अल सफ कार  |

 17  नासेह  मोदी  श्री  बन्दा
 (  स्थान  का

 दिल्ल
 |  प्रस्ताव  नहीं

 ः  किया  गया ।
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 मद्रास ईरान  18,  बूस्ताकी  खयात  उल्लाह  कोयम्बटूर  (  कोई  भ्रमरहित

 बहाई  ।

 सवेती  दि धा बदी  सैयद  |
 19  झांघ्र/हिमाचल  ।  प्रस्ताव

 20  हुसन  पुस्तक  गोनावदी  कोयम्बटूर  बम्ब  ई/जमशेदपुर  नहीं  किया

 ।

 ध्ोलंका  21.  ग्रब्दुल  उल्लाह  अशरफ़  मुजफ्फरपुर  मद्रास  या

 पाठयक्रम  प्रदान

 करने  वाला  कोई

 भी  कालेज

 थ
 az

 2  कुमारी  पी०  रेनी  बंगलौर  बंगलौर
 मालूम  नहीं

 स्विटजरलैंड  23.  महीनो  कोयम्बट्र  क्योंकि  आवेदन

 फिलिस्तीन  24.  इदरास  युसफ  इन्दौर  के  साथ  ही  सेट

 ग्र जामिया  |  किय  हुमा  था

 ५  उसे  संस्था

 |
 विश्वविद्यालय

 को  भेज  दिया

 था  ।

 हरियाणा  में  गेहूं  के  बोरों को  कमी

 चौधरी  बलवीर  सिंह  :

 nm
 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या

 कि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 हरियाणा  में  मंडियों  atc  संतों क्या  यह  सच  है  कि  गेहूं  के  बोरों  की  कमी  के  छू  a4  रवि

 में  लाखों  रुपयों  का  गेहूं  पड़ा

 यदि  तो  हरियाणा  में  बोरों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 वाही  की  जा  रही  है  जिससे  भविष्य  में  इनकी  कमी  को  रोका  जा  सके  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  है. |  भानु  प्रताप  fag)  :

 परिश्रमी  बंग:ल  की  पटसन  मिलों  में  हड़ताल  होने  के  फलस्वरूप  ale  उक्त  राज्य  में  बिजली  की

 भारी  कमी  होने  के  कारण  इस  वर्ष  aye  के  दौरान  तथा  कुछ  ge  तक  मई  में  बोरियों  की  सप्लाई

 पर  कुप्रभाव  पड़ा  था  ।  इससे  स्वभावतया  इन  महीनी  के  दौरान  गेहूं  की  वसूली  में  कुछेक

 नाइयां  पैदा  हुई  ।  पूर्ति  ्र  निपटान  महा  निदेशालय  के  माध्यम  से  बोरियों  की  सप्लाई  में  बाघा

 पड़ने  से  पैदा शुदा  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  राज्य  सरकार  को  प्राधिकृत  गया  था

 कि  प्रारम्भ  में  वे  खुले  बाजार  से  बोरियों  की  3000  गांठों  तक  खरीदारी  कर  सकते  हैं  ।  क्योंकि
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 मण्डी  मं  गेहूं  की  बरामद  भ्र भुत पु  थी  ale  बोरियों  की  कमी  बराबर  बनी  हुई  इसलिए  राज्य

 सरकार  खुले  बाजार  से  बोरियों  की  बराबर  खरीदारी  करती  रही  थी  ate  वास्तव  में  18,950

 गांठें  खरीदी  थीं  ।  वसूली  एजेन्सियों  द्वारा  पुरानी  बोरियों  का  भी  इस्तेमाल  किया  गया  था  ।  बोला

 देश  से  प्रख्यात  की  गई  चोरियों  में  8,000  गाँठें  हरियाणा  को  झारी  की  गई  थीं  ।

 ऊपर  उल्लिखित  उठाए  गए  विभिन्‍न  पगों  के  हरियाणा  में  गेहूं  की  वसूली

 में  कोई  वाघा  उत्पन्न  नहीं  हुई  थी  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  29  जून  तक  विभिनन

 मंडियों  में  गेहूं  की  कुल  14,2  +  लाख  मीटरी  टन  की  श्रामद  में  13,81  लाख  मीटरी  टन  की

 वसूली  की  गई  जो  कि  कुल  श्रीमद  का  97  प्रतिशत  बैठती  जबकि  गत  विपणन  मौसम  की

 उसी  श्रीराम  के  दौरान  9.29  लाख  मीटरी  टन  की  वसूली  की  गई  थी  |

 श्रीनगर  प्रदेश  में  प्रौढ़  दिक्षा  केन्द्र

 130,  श्री  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ५

 क्या  wrest  प्रदेश  में  प्रौढ़  शिक्षा  seq  प्रारम्भ  हो  गए

 उनमें  से  कितने  fag  जिला  में  प्रारम्भ  किए  गए  और

 इन  प्रारम्भ  किये  गए  केन्द्रों  में  कितने  केन्द्रों  ने  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी  बर कट की )
 :

 कौर  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जारही  हैं  शरीर  यथा  समय  सभा  पटल

 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 निकेतन  नई  दिल्‍ली  में  भ्रम  के  प्लाट  का  दुरुपयोग

 131,  श्री  जनादेश  पुजारी  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूर्ति  धौर  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  सहकारी  भवन  निर्माण  समिति  लिमिटेड

 की  शांति  निकेतन  कालोनी  में  स्कूल  के  भवन  के  लिये  आरक्षित  पहाड़ी वाला  एक  प्लाट  को  गत

 लगभग  10  वर्षों  से  सभी  के  लिए  जनसुविधाओ्रों  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण

 कालोनी  att  उसके  gage  के  निवासियों  के  लिए  न  केवल  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक
 वरण  बन  गला  है  अ्रपितु  यह  सामाजिक  तत्वों  के  मिलने  का  स्थान  भी  बन  गया

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  प्लाट  को  किसी  सोसायटी  विशेषतया  होली
 चाइल्ड  aiaftfaaa  ate  कारमेल  कान्वेंट  को  आबंटित  करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  जिसने  इसके

 लिए  mites  किया  शरीर  इसके  बजाए  कारमेल  कान्वेंट  को  इसके  निकट  ही  are  निकेतन
 में

 प्लाट  आबंटित  किया

 दिल्‍ली  नगर

 और

 निगम  ने  भी  स्कूल  भवन  के  लिए  इस  प्लाट  को  नहीं  लिया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  की  दुरुपयोग  रोकने  की  दुष्ट  से  इस  cae

 को  पाके  में  बदलने  का  है  ?

 निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ote  पुनर्वास  मन्त्री  (  श्री  सिकन्दर  :  क्योंकि

 प्लाट  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  था  इसलिये  कांटेदार  तार  की  बाड़  लगा  दी  गई  है  ।  प्लाट

 की  समय  समय  पर  सफाई  की  जाती  है  |

 a

 दिल्ली  नगर  निगम  के  शिक्षा  विभाग  को  प्लाट  का  कब्जा  14-9.1976  को  दिया

 गया  था  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सुचित  किया  है  कि  प्लाट  ना  सन  श  के  अनुसार  उचित  प्रयोग

 में  लाए  जाने  तक  आगामी  वर्षाकाल  के  दौरान  उसमें  कुछ  पौधे  तथा  गाड़ियां  लगाने  का  उनका

 प्रस्ताव  है  ताकि  निवासियों  द्वारा  इसे  पाक  के  रूप  में  प्रयोग  किया  जा  सके  |

 राजस्थान  में  कथित  परियोजनाएं

 132.  श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  :  कया  aha  और  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  राज्य  में  कृषि  at  सिचाई  से

 सम्बन्धित  कोई  परियोजनाएं  आरम्भ  की

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  atk

 यदि  तो  क्या  फसल  की  किस्म  ate  किसानों  की  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  हेतु

 निकट  भविष्य  में  कोई  ऐसी  योजना  क्रियान्वित  की  जाएगी  ?

 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्रों  fag  :  से  अपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 1977  के  पश्चात  स्थापित  की  गईਂ  टेलीफोन  परियोजनाएं

 133,  श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  :  क्या  सवार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1977  के  पश्चात  उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  अथवा  अधिष्ठापित

 फोन  उद्योग/परियोजनाए'  कौन-कौन  सी  हैं प्र ौर  उनका  पुरा  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  1977  से  किसी  भी

 टेलीफोन  उद्योग/परियोजना  की  स्थापना  अथवा  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  दोहरीकरण  नीति  का  बनाया  जाना

 134:  श्री  दामाणी  :  कया  निर्माण  site  झ्ावासय  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मन्त्रों

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  राष्ट्रीय  शहरीकरण  नीति  बनाई  गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  कौर
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 क्या  सरकार  मुख्य  नगरों  की  जनसंख्या  में  वृद्धि  पर  कोई  रोक  लगाने  के  बारे  में

 विचार  कर  रही है
 ?

 निर्माण  और  श्रीवास  तथा  ate  पुनर्वास  मन्त्री  (eit  सिकन्दर  (*)  नही ं।

 wet  ही  नहीं  उठता  |

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में  लग  किसान  विकास  एजंसियां

 135.  श्री  पांडे  :  क्या  कुकी  site  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  में  प्रवतित  लघु  किसान  विकास  एजेंसियों  का  भविष्य  सरकार

 के  विचाराधीन

 क्या  राज्य  सरकार  ने  यह  भी  सुचित  किया है  कि  इन  परियोजनाओं  को
 ag

 1979-80  के  दौरान  चलाया  जा  रहा  कौर

 यदि  तो  इंस  परियोजना  के  लिए  कितना  घन  दिया  गया  है  ?

 कुकी  ate  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  व

 भारत  सरकार  ने  लघु  किसान  विकास  एजेंसी  कार्यक्रम  को  वर्ष  1979-80  के  दौरान  देश  में  सभी

 परियोजना  जिनमें  महाराष्ट्र  राज्य  भी  शामिल  में  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया  है  तथा

 इस  बारे  में  राज्य
 सरका  रों/एजेंसियों  को  सुचना  दे  दी  गई  है  |

 लघु  किसान  विकास  एजेंसियों  को  सामान्य  कार्यक्रमों  के  लिए  प्रति  खंड  2,50  लाख

 रुपये  की  धनराशि  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिसे  केन्द्र  तथा  राज्य  द्वारा  बराबर-बराबर  ग्रा घार  पर

 सुलभ
 किया  जायेगा  ।

 फसलों  की  उत्पादन  लागत  सम्बन्धी  समिति  द्वारा  को  गई  प्रगति

 136,  शी  कया  कुकी  झ्र ौर  सिंचाई इं  मन्त्री  फसलों  की  उत्पादन  लागत

 सम्बन्धी  समिति  के  बारे  में  12  1979  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  301  के  उत्तर  क  सम्बन्ध  में

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उक्त  समिति  ने  aa  तक  क्या  प्रगति  की  है  ?

 ate  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  समिति  ने  उत्पादन  की  लागत

 के  अध्ययन  से  सम्बन्धित  वृहत  योजना  के  प्रभारी  अधिकारियों  के  जिनमें  से  अधिकांश  व्यक्ति  कृषि

 विश्वविद्यालयों  के  प्रोफेसर  विचार  प्राप्त  कर  लिए  हैं  ।  उनके  तथा  अन्य  विशेषज्ञों  के  साथ

 विचारो  विषयों  के  विभिन्‍न  पहलु पों  पर  भी  विचार-वीर  किया  गया  है  ।

 समिति  का  कायें  जारी  है  |

 सफीपुर  में
 कृषि  कालेज

 137,  oft  टोम्बा  सिह  कया  कुकी  ae  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 gant  a  लिखित  sax

 (*)
 कया  सरकार  को  मणिपुर  में  एक  कृषि  कालेज  की  स्थापना  के  लिए  मणिपुर  की

 राज्य  सरकार  कौर  स्वयंसेवी  संगठनों  से  मांगें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  लोकप्रिय  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  age  में  एक

 कृषि  कालेज  की  स्थापना  पर  विचार  कौर

 यदि  तो  कब  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  जी

 श्रीमान  !

 भारतीय  कृषि  ग्रतुसन्घान  परिषद  को  सन  1978  में  एक  प्राईवेट  महाविद्यालय  से

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  एक  ग्रनुरोध  प्राप्त  gar  था  ।  बाद  में  मणिपुर  सरकार  ने  भारतीय  कृषि

 भ्रनुसन्धान  परिषद  को  सुचित  किया  कि  वे  सरकारी  कृषि  बागवानी  महाविद्यालय  स्थापित  करना

 चाहेंगे  ।  इस  प्रस्ताव  पर  मई  1979  में  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  महानिदेशक  ने

 मनीपुर  सरकार  से  विचार  विमश  किया  था  ।  भारत  सरकार  के  विचार  हेतु  मनीपुर  सरकार  से

 एक  विस्तृत  प्रस्ताव  की  wa  भी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 तथा  प्रत  नहीं  उठता  |

 इम्फाल  में  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र

 118.  श्री  टोम्बा  सिह  कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  समुचे  इम्फाल  शहर  के  लिए  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  प्रारम्भ  करने  के  मामले  में

 कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  इस  मामले  में  श्रसाघारण  विलम्ब  gat

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  शीघ्रता  करने  ae  योजना  पूरी  करने  के

 लिये  एक  निश्चित  तारीख  निर्धारित  करने  का

 यदि  तो  इसके  किस  तारीख  तक  पूरा  होने  की  सम्भावन  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 सवार  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  इम्फाल  में  स्वचालित  एक्सचेंज  की

 संस्थापना  प्रारम्भ  करने  का  ग्रनुमोदन  मिल  गया  है  ।  एक  इमारत  के  निर्माण  के  लिए

 भ्र ग्रिम  रूप  से  कार्रवाई  की  जा  रही  हैं  ।

 ौर  (=)  स्वचालित  एक्सचेंज  उपस्कर  को  देशी  उत्पादन  कम  है  ।

 हां  तक  कि  मौजूदा  स्वचालित  एक्सचेंजों  के  प्रसार  श्रावश्यकताओ्ं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  भी

 पर्याप्त  ननदों  हैं  ।  तकनीकी  आधिक  कारणों  से  इम्फाल  जसे  स्थानों  के  लिये  उपस्कर  आयत  करना

 संभव  नहीं  है  ।  देश  के  भ्रमर  ही  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 वना  है  कि  1983-84  में  संस्थापना  काय  सम्भव  हो  सकेगा  |
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  0  1979

 इम्फाल  में  जवाहरलाल  नेह  र  विश्वविद्यालय  केन्द्र  को  धनिदिचित

 काल  के  लिए  बन्द  किया  जाना

 139,  श्री  टोम्बा  सिह  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  den ति  मन्त्री  यह्  बताने

 की  करेंगे  कि  :

 क्या  इंफाल  में  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  केन्द्र  को  हाल  ही  में  किन

 स्थितियों  में  ग्रनिद्चित  काल  के  लिये  बन्द  कर  देना  पड़ा  झ्र ौर  इस  संकट  को  हल  करने  के  लिये  कपा

 उपाय  किये  जा  रहे

 क्या  सरकार  सारे  मामले  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कोई  निकाय  नियुक्त
 करने  का

 विचार  रखती

 यदि  तो  कब  a  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 (7)
 यदि  तो  उसका  विकल्प  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवो

 :  से  (7)  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के

 छात्र  संघ  के  अध्यक्ष  के  नेतृत्व  में  छात्रों
 के  एक  वर्ग  ने  केन्द्र  के  निदेशक  को  कोई  gd  सूचना  दिये

 बिना  12  1979  को  अचानक  हड़ताल  कर  दी  ।  16  1979  को  छात्रों  ने  30  मांगों

 का  एक  वक्तव्य  परिचालित  किया  तथा  यह  घोषणा  की  कि  वे  अ्रपनी  मांगों  के  पुरा  न  होने  तक

 कक्षाओं  का  बहिष्कार  करेंगे  ।  उनकी  एक  मांग  यह  थी  कि  केन्द्र  के  निदेशक  को  तुरन्त  बर्खास्त

 किया  जाय  ।  क्योंकि  छात्रों  ने  हड़ताल  जारी  रखी  कौर  संकाय  सदस्यों  ate  स्टाफ  द्वारा  बातचीत  के

 प्रयासों  के  बावजूद  छात्रों  ने  स्टाफ  तथा  पुस्तकालय  को  कायें  नहीं  करने  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्र

 की  प्रशासनिक  समिति  ने  17  1979  को  हुई  अपनी  बैठक  में  केन्द्र  को  बन्द  करने  का  निर्णय

 किया  |

 के  कुलपति  ने  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  रेक्टर  जे

 महाले  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियुक्त  की  जिसका  काय  केन्द्र  की  स्थापना  से  लेकर  उसके

 कार्यकरण  का  पुनरीक्षण  करना  था  ।  उक्त  समिति  ने  इम्फाल  का  दौरा  किया  ate

 केन्द्र  के  संकाय  सदस्यों  शौर  प्रशासनिक  स्टाफ  के  साथ  विचार-विमर्श  किये  ।  उन्होंने

 मणिपुर  के  मुख्य  मन्त्री  ate  दिक्षा  मणिपुर  तथा  स्थानीय  कालेजों  के  कुछ  प्रिंसिपलों  के

 साथ  भी  विचार-वामदलों  किये  |

 समिति  के  साथ  अपनी  चर्चा  के  दौरान  छात्रों  ने  इस  बात  घर  बल  दिया  कि  केन्द्र  के

 निर्देशक  को  फौरन  बर्खास्त  किया  जाए  ।  तथापि  पुनरीक्षण  समिति  ने  तुरत  इस  मांग  को  स्वीकार

 नहीं  किया  ।  इसलिए  कुछ  हिसा  भड़क  उठी  ।  छात्रों  ने  4  1979  के  बाद  जबकि  केन्द्र

 खुलना  आन्दोलन  को  जारी  रखने  की  धमकी  दी  |

 विश्वविद्यालय  के  कुलपति  ने  शिक्षा
 मणिपुर  को  लिखा  है  कि  पूर्ण  ate  निष्पक्ष

 जांच  के  बाद  जब  तक  निदेशक  के  खिलाफ  आरोप  सिद्ध  न  a  |  एं  तब  तक  धिदवविद्यालय  के
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर 18  1901  )

 लिए  उनको  उनके  पद  से  हटाना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  उन्होंने  शिक्षा  आयुक्त  से  यथाशीघ्र  सामान्य

 स्थिति  स्थापित  कराने  के  लिए  भी  अपने  पद  का  उपयोग  करने  की  अपील  की  है

 क्योंकि  इस  मामले  में  निर्णय  लेना  विश्वविद्यालय  प्राधिकारियों  के  ही  अधिकार  क्षेत्र  में

 भ्राता  है  ।  सरकार  द्वारा  कोई  समिति  अन्नजात  करने  का  gar  नहीं  उठता  |

 मनीपुर  के  विकास
 के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 140,  ef  एन०  टोम्बा  सिह  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  झोर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  राजधानी  इम्फाल  तथा  wea  जिला  एवं  सब  डिविजनल

 मुख्यालयों  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  से  तकनीकी  एवं  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  fea  प्रकार  की  तथा  कितनी  सहायता  मांगी है  ate  क्या  भारत  सरकार

 ने  इस  संबंध  में  अपनी  कोई  प्रतिक्रिया  प्रकट  की  wie

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विस्र  मनीपुर  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  ऐसे  ही

 छोटे  राज्यों  को  विशेष  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करने  का  है  ?

 निर्माण  att  आवास  तथा  पूर्ति  ale  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  एकीकृत

 नगर  विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  ग्रेटर  इम्फाल  के  विकास  के  लिए  एक

 प्रस्ताव  प्राप्त  था  |

 तथा  इम्फाल  को  योजना  के  लिए  120  लाख  रुपये  के  एक

 qa  परिव्यय  की  मांग  की  गई  थी  ।  की  योजना  wa  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।

 इसके  बदले  छोटे  ate  मध्यम  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  एक  ea  योजना  तैयार  की  जा  रही

 नई  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पश्चात्  उसके  art  निदेशक  सभी  राज्य  सरकारों

 को  परिचालित  किए  जाएंगे  ।  नई  योजना  के  मागं  निर्देशकों  के  अनुसार  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र
 के  मणिपुर

 तथा  छोटे  राज्यों  को  झा धिक  तथा  तकनीकी  सहायता  देने  पर  विचार  किया  जाएगा  |

 राज्यों  क्षेत्रों  में  सीमित  कृषि  भूमि  की  प्रति दा तता

 [41.  श्री  asset  फंलीरो  :  क्या  कृषि  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 \
 }  ह ्  क  न  राज्यों  तथा  संघ  क्षेत्रों  में  सीमित  कृषि  भूमि  की  प्रतिशतता  राष्ट्रीय  औसत  से

 कम

 राष्ट्रीय  stag  की  तुलना  में  इसमें  कितना  seat  ate

 उन  राज्यों  तथा
 संघ

 क्षेत्रों  में  सिचाई  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 fa  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  att  1975-76  की

 भूमि  प्रयोग  सांख्यिकी  के  भ्रनुसार  निम्नलिखित  राज्यों  js
 laa  राज्य  क्षेत्रों

 की
 सीमित  कृषि  भूमि  की

 प्रतिशतता  राष्ट्रीय  stra  से  कम  है  :
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 हिमाचल  मध्य

 पश्चिम  भ्रण्डमान  कौर  अरुणाचल  दादरा  तगर

 दमन  कौर  लक्षद्वीप  ate  मिजोरम  ।  ब्यौरा  उपबंध  में  दिया  गया  है  ।

 सरकार  की  नीति  सिचाई  बिकास  को  उच्चतम  प्राथमिकता  देना  रही  है  ।  प्रायोजित

 विकास  के  आरम्भ  में  22,6  मिलियन  हैक्टेयर  ga  सिंचाई  के  भ्न्तगंत  था  ।  1978-79  के  धूर्त

 तक  देश  की  कुल  सिंचाई  शक्यता  बढ़  कर  55  मिलियन  हैक्टेयर  हो  गई  ।  1978-83  की  पंच  वर्षीय

 योजना  के  मसौदे  में  17  मिलियन  हैक्टेयर  की  अतिरिक्त  सिचाई  शक्यता  के  लक्ष्य  के  सृजन  की

 परिकल्पना  की  गई  हैं  ।  हमारा  उद्देश्य  अगले  15  से  20  वर्षों  में  पूर्ण  शक्यता  का  विकास  करना

 होगा  ।

 विवरण

 कुल  फसली  सकल  फसली  क्षेत्र  श्र  उनकी  प्रतिदातता  का  राज्यवार  ब्यौरा

 (1975-76  सांख्यिकी )

 हजार
 हैक्टेयर

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कुल  फसली  सकल  सिंचित  कुल  फसली  क्षत्र  alaT  में

 सं०  क्षेत्र  क्षेत्र  की  तुलना  में  अन्तर

 सकल  सिंचित  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  aaa

 क्षेत्र  की  श्री सत  से  कम

 प्रतिशतता
 bli  क

 गए  ण
 2  3  4  5  6  7

 $$$

 अ्रान्घ्र  प्रदेश  12948  34528  “39,7
 2490  9,3

 2,  क़सम  3177  572  18,0  7.1

 बिहार  11287  3363  29.8  4.7

 10198  1535  15,0 गुजरात  10.1

 हरियाणा  5451  27472
 अन  ह  बन  503  25,2

 924  153 हिमाचल  प्रदेश  16,6  8.5

 जम्मू  कइमी र  923.0  371  40.2  15,1

 कर्नाटक  11159  1707  15'3  9.8

 9.  केरल  2981  274  9,2  15,9

 10.  मध्य  प्रदेश  21356  1896  8.8  11.3

 11,  महाराष्ट्र  19664  2171  11,0  14-1

 12  मणिपुर  75 210  35,7  10,6
 13  मेघालय  203  46  22°7  2.4

 नागालैंड 14,  114  38  33,3  8.2

 15  उड़ीसा  7733  1482  19.2  3.9

 146



 18  1901  (TF)
 रनों  के  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6  7

 16  पजाब  6255  4619  73,8  48,70

 17  राजस्थान  17164  2934  17.1  8.0

 18,  सिक्किम  ि  नवदीं

 19  7235  3376  46.7  21.6 थक  तमिलनाडु

 20  त्रिपुरा  374  30  8.0  17.1

 21  उत्तर  प्रदेश  23272  9351  40,2  15,1

 22  पश्चिम  बंगाल  7958  1541  19.4  5.1

 कुल  राज्य  170596  42804  25,1  25.1  भ्रांत

 संघ  राज्य  क्षेत्र  :

 1,  अण्डमान  निकोबार  33  नगण्य

 भ्ररुणाचल  प्रदेश  130  24  18.5  6.6

 3.  दादर  कौर  नगर  हवेली  19  5.3  19,

 चण्डी गढ़
 उपलब्ध  नहीं  ES A ES A

 f  MNNUE  120  49.2  24-1

 दमन  शौर  दीव  139  5:8  19,3

 लक्ष्य-द्वीप

 मिजोरम  68  11,8  नए  न  13.3

 पांडिचेरी  54  40  74,1  49.0

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  उपयोग  566  140  24,7  0.4

 अखिल  भारतीय  योग  171162  42944  25,1

 दिल्‍ली  मास्टर  प्लान  के  उल्लंघन  में  सड़क  के  बीच  चार  दोबारा  का  निर्माण

 142.  थी  mara  दबे  :  क्या  निर्माण  श्र  आवारा  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मालवीय

 नगर  नई  दिल्‍ली  पर  चार  दीवारी  के  निर्माण  के  बारे  में  7  1979  के  अतारांकित  प्र  दन

 संख्या  9897  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  सिस्टर  प्लाम  ६4  कालोनी  के  विकास  के  लिए  तिवारी  नियमों

 तथा  विनियमों  के  उल्लंघन  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  भ्रन्तगंत  नई  दिल्ली  क्षेत्र  में  किसी  अन्य

 कालोनी  में  भी  सड़क  के  मध्य  इस  तरह  की  चार  दीवारी  विद्यमान

 यदि  तो  उन  कालोनियों  के  नाम  कया  शौर

 यदि  नहीं  तो  केन्द्रीय  भविष्यनिधि  आयुक्त  के  दबाव  के  कारण  इस  श्रम घि कृत

 दीवारी  को  गिराने  में  विलम्ब  क्यों  किया  जा  रहा
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  ्  1979

 निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  पाती  कौर  पनवारा थि  मंत्री

 (ait a I

 सिकन्दर  बख्त  (*)  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  मामला  नहीं  प्राया है

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 ह
 4

 ait  fafa विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ

 संबंधी  उचित  प्रक्रिया  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  महाराष्ट्र  में  गह  निर्माण  योजनाएं

 143,  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :
 कया  निर्माण  शौर  आवारा  तथा  पति  घौर  पुवा  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  अपने  कर्मचारियों  को  गह  निर्माण  ऋण  देती  है

 यदि  तो  उसकी  क्या  शत  हैं

 कया  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  गृह  निर्माण  समन्वय  समिति  ने  उन

 कठिनाइयों  की  कौर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  जो  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनी  योजनाकारों

 को  मंजूर  कराने  में  सामने  कराती  श्रौर

 (7)  क्या  केन्द्रीय  सरक।र  का  विचार  भूमि  का  अ्राबंटन  प्राप्त  करने  कौर  गृह  निर्माण

 ऋण  का  उपयोग  करने  में  राज्य  सरकार  के  साथ  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  की  योजनायें  का

 समन्वय  करने  का

 निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  पूति  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम

 हां

 गृह  निर्माण  भ्र ग्रिम  उन  केन्द्रीय  सरकारी  क्मेंचारियों  को  दिया  जाता  है  जो  स्थायी

 हैं  अथवा  जिनकी  नौकरी  दस  वर्ष  हो  गई  है  ।  ग्रीम  की  प्रीतम  अनुमेय  राशि  70,000  रुपये

 है  अथवा  भ्रावेदन  का  75  महीनों  का  वेतन  अथवा  निर्माण  की  लागत  अथवा  राशि  की  वापस

 ग्र दाय गी  की  इनमें  से  जो  भी  सबसे  कम  हो  ।  बनाए/खरीदे  जाने  वाले  मकान|फ्लेट  की

 भ्रघिकतम  लागत  निम्न  राय  वर्ग  के  लिए  50,000  रुपये  है  sate  जिनका  75  महीने  का  वेतन

 50,000  रुपये  से  ग्रीक  नहीं  है  भ्रमणा  भ्रमरों
 के  लिए  75  महीनों  का  वेतन  जो  अधिक  से  अधिक

 1-25  लाख  रुपये  है  ।

 नहीं
 ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।  भू-भ्रांत  या  उसकी

 बिक्री  राज्य  का  विषय  है  ।  इस  बारे  में  कोई  facia  लेना  राज्य  सरकार  का  कार्य

 हिन्दी  पत्रकारों
 के  सम्पादकीय  सलाहकार  बोडो

 144,  श्री  राम
 नरेश  कुशवाहा  कया  कुकी  धौर  सिचाई  मन्त्री  ag  बताते  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 मन्त्र लय  द्वारा  निकाली  गई  gre  हिन्दी  पत्रकारों  के

 सम्पादकीय  rs
 के

 सदस्यों  के  नाम  ate  agate  क्या
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 18  1901  (U)  प्रश्नों  के

 लिखित

 उत्तर

 इस  बोर्ड  की  गत  किन-किन  तारीखों  कौ  बठक

 क्या  सम्पादकीय  बो  की  बैठक  गत  वर्ष  हुई  बैठक  कै  बाद  नहीं  हुई  फिर

 क्या  हिन्दी  प्रेस  से  किसी  व्यक्ति  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  कौर

 यदि  तो  मंत्रालय  की  सब  हिन्दी  पिकासों  के  सम्पादकीय  सलाहकार  बोर्डों  की

 जिसमें  *भागीरथਂ  भी  शामिल  बैठक  शीघ्र  बुलाने  a  उसमें  हिन्दी  पत्रकारों  को  प्रतिनिधित्व

 देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 कुकी  कौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :
 से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राजभाषा  में  काम  करने  के  लिए  स्वीकृति  पद

 145,  श्री  राम  नरेश  कुशवाहा  :  कया  कमी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 मंत्रालय  तथा  इससे  सम्बद्ध  ae  भ्रधीनस्थ  कार्यालयों  में  राजभाषा  हिंदी  में  काम

 करने  के  लिए  श्रेणीवार  कितने  पद  स्वीकृत  किए  गए  कौर  पिछले  तीन  वर्षों  से  ऐसे  पदों  पर

 कितनी  त्तदथे  नियुक्तियां  चल  रही

 ऐसी  तदर्थ  नियुक्तियां  किस  प्रकार  की  गई  थी  ate  साक्षात्कार  समिति  के  चेयरमेन
 “

 सदस्यों  तथा  विशेषज्ञों  के  नाम  att  उनकी  ग्रहंत.एਂ  क्या

 क्या  हिंदी  पदों  पर  ग्रघिकांदा  ऐसी  नियुक्तियां  नियमित  नहीं  थी  कौर  यह  अनेक

 वर्षों  से  तदर्थ  ग्राघार  पर  शभ्रनियंत्रित  रूप  से  की  जा  रही  ate

 यदि  तो  इन  पदों  पर  नियमित  रूप  से  ate  तदर्थ  आधार  पर  की  गईं

 नियुक्तियों
 के  स्थान  पर  रहता  प्राप्त  व्यक्तियों  की  नियमित  रूप  से  नियुक्तियां  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  att  यह  काम  कब  तक  कर  लिया  जायेगा  ?

 कुकी  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीतसिंह
 :  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा  पुस्तकों  का  प्रकाशन

 146.  श्री  राम  नरेश  कुशवाहा :  कया  समाज  कल्याण  शौर  मंत्रो  यह

 ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा  ग़त  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रकाशित  की  गई  मूल  पुस्तकों

 तथा  क्षेत्रीय  areal  में  अनूदित  पुस्तकों  के  नाम  या  हैं  तथा  इन  पुस्तकों  के  लेखकों  तथा

 वादकों  के  नाम  क्या

 इसी  भ्रवर्धि  के  दौरान  प्रकाशित  ae  गजी  पुस्तकों  के  ste  उनके  लेखकों  एवम

 श्रतुवादकों
 के  नाम  क्या  क्या

 क्या
 इस

 न्यास  ने  बड़ी  संख्या  में  gash  में  पुस्तकें  प्रकाशित  की  ्  तथा
 हिन्दी
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 geal  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 द्रोह  झ  7  स्टीव  लागतों  की  उपेक्षा  त
 saya  ती
 गट  Gl  a  कुछ  विशिष्ट  लेखकों  तथा  अनुवादकों

 को  ही  तरजीह  दी  कौर

 इस  भेदभाव  को  समाप्त  करने  तथा  हिन्दी  एवम्‌  अन्य  भारतीय  भाषाओं  के  लेखकों

 तथा  अनुवादकों  की  नई  तालिका  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 समाज  कल्याण  ale  सरस्वती  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी

 बर कट की )
 :  भ्रनुबन्घ  |  के  रूप  में  विवरण  संलग्न है  जिसमें  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा

 1976-77  से  1978-79  तक  की  भ्र वधि  के  दौरान  क्षेत्रीय  areal  में  प्रकाशित  मूल  तथा  अनूदित

 पुस्तकों  के  नाम  तथा  उनके  लेखकों  कौर  ग्रनुवादकों  के  नाम  भी  दिए  गए

 दूसरा  विवरण  अनुबन्ध  |  के  रूप  में  संलग्न  है  ।  जिसमें  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  द्वारा

 1976-77  से  1978-79  तक  की  प्रविधि  के  दौरान  ग्रेटर  जी  में  प्रकाशित  उनके  लेखकों  a

 श्रचुवादकों  के  नाम  दिए  गए

 नहीं  ।  न्यास  ने  1979  तक  कुल  1883  पुस्तक  प्रकाशित  की  हैं  जिनमें  से

 केवल  300  पुस्तकें  ग्वारनि  में  है  सनौर  बाकी  1583  हिन्दी  तथा  अन्य  क्षेत्रीय  rata  में  है  ।

 अ्रनुबन्ध  y  तथा  11  से  यह  स्पष्ट  हैं  कि  किसी  भी  लेखक  att  ग्रनुवादक  को  साक्षरता  नहीं  दी

 गई  है  ।

 (  प्रदान  नहीं  उठता  1

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  4586/79)

 राष्ट्रीय  दो
 ठीक  अनुसन्धान  एवं  प्रद्यिोप्षण  परिषद  की  पाठ्यपुस्तकों  के  बारे  में

 भ्रध्ययन  रिपोर्ट

 149.  शी  बृज  भूषण  तिवारी  :  कया  समाज  कल्याण  घौर  teat  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को
 पता  है  कि  प्रो

 ०.  एम०  एन०  कालिया  ने  राष्ट्रीय  दीक्षित  भ्रनुसंघान

 एवं  प्रशिक्षण  परिषद  की  पाठय  पुस्तकों  के  बारे  में  एक  अ्रध्ययन  किया  है  और  एक  रिपोर्ट  पेश

 की

 उक्त  अध्ययन  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्या  कौर

 उनके  द्वारा  दिये  गये  मुहताजों  को  कार्यान्वित  करने  >  ¢
 |  हि  हि  | लर ग  नि

 कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देगी
 :  (*)  मंत्रालय  को  ऐसी  किसी  feats  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बाण  सागर  बांध  का  निर्माण-क  यं

 150,  यमुना  प्रसाद  शास्त्री
 :

 कया  af  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 साजिद

 1901  )
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कया  मध्य  प्रदेश  में  सोन  नदी  पर  बाण  सागर  बांध  के  निर्माण  के  लिए  राष्ट्रीय  परियोजना

 निर्माण  निगम  के  एक  टेंडर  को  बाण  सागर  ata  की  कार्यकारी  समिति  में  1979  में  मंजूरी

 दी  ate  यदि  तो  मुख्य  बाघ  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रारम्भ  हो  जाने  की  ara

 15  1979  तक  इस  aia  के  निर्माण  काय  में  कितनी  प्रगति  हुई  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  नियंत्रण  बोर्ड  तथा  कार्यकारी  समिति  ने  जिन  संकेतों  तथा

 पांच  डिवीजनों  की  बाण  सागर  बांध  के  लिये  नहरों  के  निर्माण  हेतु  मंजूरी  दी  थी  उन्हें  ग्राम  तक

 स्थापित  नहीं  किया  गया  कौर  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  wit  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  कौर  बाण  सागर

 नियंत्रण  बोर्ड  की  कार्यकारी  समिति  ने  दक्षिण  नान-श्रोवरफलो  चिनाई  पारगमन  aia  के  लिए

 राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम  की  निविदा  पर  विचार  किया  हे  श्र  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 इसकी  स्वीकृति  के  लिए  सिफारिश  की  है  ।  इस  कार्य  क  शीघ्र  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है  ।

 दक्षिण  नान-शध्रोवरफलो  ate  att  दक्षिण  व्यपवतंन  को  नीवों  की  खुदाई  का  काय

 area  हो  गया  पहुंच  रोशनी  तथा  निर्माण  विद्युत  हाल  सड़कों  तथा  बस्तियों  के  संबंध

 में  कार्य चल  रहा  है  ।

 बाण  सागर  परियोजना  की  मितव्ययिता  तथा  शीघ्रता  से  कार्यान्वित  करने

 को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  बाण  सागर  बोर्ड  तथा  कार्यकारी  समिति  का  गठन  किया

 गया  है  जिसमें  मध्य  प्रदेश  के  सभी  सम्बद्ध  काय॑  शामिल  है  ।  परन्तु  इसमें  नहर  प्रणाली  शामिल

 नहीं  है  जिसका  संबंधित  राज्यों
 नामशः

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  दौरे  बिहार  द्वारा  कार्यान्वयन

 किया  जाएगा  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  व्यक्ति  ale  erg  एकड़  से  कम  जोत  का  ब्यौरा

 151,  श्री  मना  प्रसाद  शास्त्री  :  कया  कृषि  ale  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 (#)  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  व्यक्तियों  की  संख्या  at  1964-65  से  प्रति  ad  15

 लिखें  की  दर  से  बढ़  रही  है  ग्रोवर  वर्ष  19..4-65  में  3.10
 करोड़

 की  तुलना  में  इस  समय  लगभग

 5,30  करोड़  भूमिहीन  ब्यक्ति  यदि  तो  इस  वृद्धि  के
 क्या  कारण

 क्या  वर्ष  1964-05  के  बाद  ढाई  एकड़  यां  |  एकड़  वाले  किसानों  को

 ग्रस्त ता  के  कारण  अपनी  जमीन  बेचनी  यदि  तो  सरकार  यह  देखने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 कर  रही  है  कि  सीमान्त  किसान  ग्लानि  जमीन  बेचने  के  लिये  मजबूर  न  कौर

 सरकार  भूमि  सुधारों  को  प्रभावी  रूप  से  लागू  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर

 रही  है  ताकि  फालतू  जमीन  ग्रामीण  भूमिहीन  व्यक्तियों  में  बांटी  जा  सके  ?

 afa  ate  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  द्वितीय  ग्रामीण  श्रमिक

 जांच  के  agate  1974-75  में  बिना  भूमि  के  105.3  लाख  कृषि  श्रमिक  परिवार  जबकि  1964-65

 में  इनकी  संख्या  86  लाख  थी  ।  इस  प्रकार  बिना  भूमि  के  कृषि  श्रमिक  परिवारों  की  संख्या  में  प्रति
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 जनसख्या वर्ष  am  ग  2  लाख  की  ata  हुई  है  ।  NETS  में  वृद्धि  होना  भूमिहीन  परिवारों  की  संख्या  में

 वृद्धि
 का  मुख्य  कारण  है  ।

 जी  नहीं  ।  जैसा  कि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  म्रांकड़ों
 से

 चलता  1970-71

 में  एक  एकड़  से  कम  शरीर  2-5  एकड़  से  कम  की  जोतों  के  स्वामित्व  वाले  परिवारों  की  संख्या  350

 लाख  तथा  504  लाख  जबकि  1960-61  में  यह  संख्या  224  लाख  331  लाख  थी  ।

 इसके  कृषि  1976-77  के  भ्र नन् तिम  आंकड़ों  के  भ्रनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  सीमांत

 तथा  छोटे  समूहों  में  संक्रिया गत  जोतों  की  संख्या  1970-71  की  तुलना  में  12,6  तथा  3.4

 प्रतिशत  ag  गई  ।  इसी  प्रकार  कर्नाटक  में  इस  भ्रमणी  के  दौरान  सीमांत  जोतों  की  सख्या  में  17,9

 प्रतिशत  तथा  छोटी  जोतों  की  संख्या  में  5,8  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।

 भारत  सरकार  राज्यों  में  भूमि  सुधार  के  प्रगति  की  निरन्तर  रूप  से  समीक्षा  कर  रही

 है  कौर  राज्य  सरकारों  से  क्रियान्वयन  की  गति  तेज  करने  का  अ्रनुरोघ  कर  रही  विशेष  रूप
 से  भूमिहीन

 व्यक्तियों  को  ग्र धिक तम  सीमा  से  फालतू  हुई  भूमि  वितरित  करने  सम्बंधी  कार्य-निष्पादन  मैं  सुघार

 लाने  की  प्रा वश्य कता  की  झ्रोर  ध्यान  दिलाया  गया  है  ।  44,7  लाख  एकड़  भूमि  पहले  ही  फालतू

 घोषित  की  गई  है  जिसमें  लगभग  15,76  लाख  हेक्टयर  भूमि  भूमिहीन  व्यक्तियों  में  वितरित  कर

 दी  गई  है  |

 उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  तार  सुविधाएं

 152,  eft  गंगा  भक्त  सिंह
 :

 कया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  देश  के  अधिकांश  विशेष  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  सरकार  द्वारा  घोषित  उद्योग  नीति  के  बावजूद  डाक॑  तार  सुविधाओं  की  वहां  व्यवस्था  नहीं

 की  जा  रही  है  क्योंकि  निचले  स्तर  के  अधिकारी  ऐसे  क्षेत्रों
 को  सही  स्थिति  की  जानकारी  सरकार

 को  नहीं  कौर

 कया  ad  1979-80  में  उत्तर  प्रदेश
 के  ग्रमीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  संख्या  में  ढाक घर

 तार घरों  की  सुविधाएं  उपलब्ध  लेटर  बक्स  लगाने  शर  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के

 लिए  सरकार  ने  कोई  कार्यक्रम  बनाया  है  ate  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  ?

 संचार  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद
 :  कौर  उत्तर  प्रदेश  सकील

 सहित  देश  के  देहाती  इलाकों  में  डाक  ate  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  पूरा  ध्यान

 दिया  जा  रहा  है  ।  देहाती  इलाकों  से  संबंघित  सूचना  जनगणना  तथा  रिकार्डों  के  आधार  पर  प्राप्त

 की  जाती हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  1979-80  के  दौरान  दी  जाने  बाली  शर  वर्ष  1978-79

 में  दी  गई  डाक  ध्रौर  दूरसंचार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  दर्शाने  वाला  कार्यक्रम  विवरण  ।,  ॥  कौर  ul ड

 में  दिया  गया  है  ।
 भ्रघीरनस्थ  घटकों  से  पर्याप्त  पुनर्भरण  भी  मिलता  है  जो  कि  डाक  तार  विभाग

 में  विकास  कार्य  को  योजना  को  आघार  बनाता  है  |
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 1978-79  में  डाक  विकास

 समूचा  देश  उत्तर  प्रदेश
 ee  ee

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य  उपलब्धि

 (ar
 MUTE खता  | हि  |

 के  भ्रनुसार

 (1)  देहाती  इलाकों  में  खोले  गए  5,000  5,753  750  773

 डाकघर

 (2)  देहाती  इलाकों  में  लगाए  गए  50000  64,038  6,500  8,484

 लेटर  बक्स

 उन  गांवों  की  संख्या  जहां  चल  10000  14,538  800  1,901 (3)

 डाकघरों  के  जरिए  डाक  काउंटर

 सुविधा  प्रदान  की  गई

 (4)  नित्य  वितरण  कौर  लेटर  बक्सों  10,000  10,814  1200  1,248

 से  डाक  निकासी  के  लिए  विक्रय

 कार्य  हेतु  बिशेष  तौर  पर  नियुक्त

 विभागेतर  एजेंटों  की  संख्या

 देहाती  इलाकों  में  1979-80  में  डाक  विस्तार  का  लक्ष्य

 पूरे  ददा  के  लिए  लक्ष्य  उत्तर  प्रदेश  के  लिए

 लक्ष्य

 5  000  750 (1)  नए  खोले  जाने  वाले  डाकघरों

 की  संख्या

 (2)  लगाए  जाने  वाले  अतिरिक्त  50,000  6,500

 लेटर  बाँसों  की  संख्या

 (3)  उन  गांवों  की  संख्या  जहां  चल  10,000  1,100

 डाकघरों  के  काउंटर

 सुविधा  उपलब्ध  करायी  जाएगी

 (  4) f  वितरण  सेवा  सुदृढ़  करने  तथा  10,000  1,100

 पत्रों  की  लेटर  बाँसों  से  निकासी

 हेतु  नियुक्त  किए  गएं  विभोगेतर

 एजेंटों  की  संख्या
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 उत्तर  प्रदेश  के
 देहाती  इलकों  में  तार  सुविधा

 की
 प्रगति

 धि

 aq  लक्ष्य  खोले  गए  संयुक्त  डाकतार  धरों  की  संख्या

 1977-78  300  400  में
 प्रचीनतम  )

 1978-79  320  714  (  देश  में  द्वितीय  श्रघिकतम

 1979-80  में  तार  सुविधाघरों  के  विस्तार  का  लक्ष्य

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  देश  में  कुल  2,500  तारघर
 ॥  खोलने  का  लक्ष्य  है  जिसमें

 से  उत्तर  प्रदेश  में  400  का  लक्ष्य  रखा  गया  हैं  ।

 हरदोई  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  कार्यकरण

 153.  eft  गंगा  भक्त  fag  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  हरदोई  जिले  के  टेलीफोन  उपभो क्ताय्रों  की  भ्रांत

 से  हरदोई  टेलीफोन  एक्सचेंज  के
 क्रार्यकरण  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कायंव्राही  की  गई  कौर

 उक्त  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  दोषों  को  दूर  करने  के  लिये  तुरंत  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 संचार  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी

 att  हरदोई  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  एक  विशेष  टीम  भेजकर  पुरी  की  पुरी

 मरम्मत  कराई  गई  हे  ।  इस  कारवाई  से  दोष-दर  में  कमी  ars  सेबा  में  सुघार  की  ara  हैं  ।

 दिल्ली  में  यमुनापार  को  बस्तियों  का  विनियमित  किया  जाना

 1<4,  श्री  गंगा  भक्त  fag  :  कया  श्रीवास  तथा  aff  श्र  पुनर्वास  मंत्रो  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  की  यमुनापार  वाली  उन  सभी  बस्तियों  को  विपरीत  करने

 का  विचार  रखती
 है  जो

 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  कर  सदा  कर  रही  हैं  सनौर  यदि  तो  किस
 समय

 क्या  उपयु क्त
 बस्तियों  में  मल  प्रवाह  तथा  अन्य  नागरिक  सुविधाओं  के

 प्रबंध  किए  जा  चुके  रोक

 यदि  तो  ये  प्रबंध  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना

 निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  पूति  site  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  (
 30-6-1977  तक  बनी  रिहायशी  संरचनाओ्रों  में  झ्रनघिकृत  बस्तियों  को  नियमित  करने  के  सर  कारी
 meat

 के
 यमुनापार  की  184  बस्तियों  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नियमित

 किया  जाएगा  ।  ag  are  प्रगति  पर
 है  किन्तु  यह  बताना  संभव  न  हीं  कि  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो जाएगा  ।
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 तथा  दिल्‍ली
 नगर  निगम

 ने  बताया  है  कि  वे  इन  बस्तियों  में  कुछ  मूल  भुत

 सुविधाघरों  की  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  लेकिन  जलपूर्ति  ग्रीवा  मल  जल  की  व्यवस्था  का  कार्य

 नियो ंके  नियमित  होने  के  बाद  आरम्भ  किया  जाएगा  बात  कि  निधियां  उपलब्ध  हो  जाएं  और

 लाभ  भोगियों  द्वारा  विकास  प्रभारों  क  भुगतान  कर  दिया  जाए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  स  मय

 सीमा  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 डाक  रट  वानरी  की  कमी

 155.  श्री  डी०  डी०  देस ई  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  के  बहुत  से  भागों  में  ga  भी  डाक  स्टेशनरी  की  कमी  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ?

 रां चार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  पिछले  कुछ  समय  से  देश  के  विभिन्‍न

 भागों
 में  डाक  स्टेशनरी  श्रीमती  भ्रन्तदंशीय  कार्डों  शौर  लिफाफों  की  कमी  हुई  है  ।

 इन  मदों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  प्रश्न  पर  वित्त  मन्त्रालय  के  साथ  बातचीत  हुई  है

 है  जो  भारत  प्रतिभूति  नासिक  का  नियंत्रण  प्राधिकरण  है  ।  नए  मुद्रण  यन्त्रों  के  संस्थापन

 के  कारण  easels  पत्रों  का  उत्पादन  बन्द  हो  गया  है  ।  डाक  वकीलों  के  अध्यक्षों  को  यह  अ्रनुमति

 प्रदान  कर  दी  गई  है  कि  वे  स्थानीय  प्रेसों  से  तेयार  करिए  गए  बर्गर  टिकट  छपे  सादा  श्रन्तदेशीय  पत्र

 कौर  लिफाफे  ग्रसने  यहां  रखें  झ्र ौर  उन  पर  डाक  टिकट  लगाकर  डाकघरों  के  माध्यम  से  बेचें  ।  डाक

 लेखन  सामग्री  ले  जाने  वाले  रेल  के  माल  डिब्बों  की  गति  तीव्रतर  कर  दी  गई  है  कौर  नासिक  रोड

 से  गन्तव्य  स्थानों  तक  ऐसेਂ  माल  डिब्बों  के  सुरक्षा  के  लिए  डाक  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  कर  दी

 गई  है  ||

 एशियाई  खेलों  के  बार  में  हुई  प्रगति

 156.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 Sto  पी०  जी०  मावलंकर  नासाज र्  च्चा क्या  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  होने  वाले  एशियाई  खेलों  के  बारे  में  ga  तक  क्या  प्रगति  हुई

 इस  बारे  में  ma  तक  कितनी  घनसाली  ag  की  गई

 or
 मुख्य  परियोजनाएं  कया  हैं  att  भारत  में  एशियाई  खेल  प्रायोजित  करने  के  लिये

 प्रत्येक  परियोजना  पर  कितनी  राशि  aa  की  जायेगी ;

 सरकार  द्वारा  झावइ्यक  प्रबन्ध  करने  के  लिये  स्थापित  की  गई  विभिन्‍न  समितियों  के

 नाम  क्या  ate

 दिल्‍ली  से  कितने  संसद  सदस्य  इससे  सम्बद्ध  हैं  ?

 सामाज  कल्याण  ale  ties ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  घटना  सिंह

 से  :  1982  में  होने  वाले  एशियाई  खेलों  की  भारतीय  श्रोलम्पिक  संघ  द्वारा
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 स्थापित  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  की  जाएगी  ।  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उसकी  सहायता  करेगी

 संचार  इत्यादि  संबंधी  संरचनात्मक  श्रावश्यकताश्ों  को  पुरा  करने  में  सरकार

 विशेष  रूप  से  उनकी  मदद  करेगी  ।  इस  प्रयोजन  से  सरकार  ने  गृह  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक

 संचालन  समिति  गठित  की  है  ।  संचालन  समिति  ने  aaa  समितियां  स्थापित  की  हैं  जिनके  नाम

 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  wae  खेलों  के  लिए  स्थानों  के  संबंघ  में  निर्णय  इस  माह  के  ara  तक  ले

 लिये  जाने  की  अरा  है  ।  इस  निणंय  के  श्राघार  पर  ही  प्रत्येक  परियोजना  की  लागत  का  भ्रनुमान

 लगाया  जा  सकेगा  |  सरकार  ने  इसके  लिए  21.00  करोड़  रुपये  निर्धारित  किए  हैं  ।  द्रव  तक  कोई

 राशि  खचं  नहीं  की  गई  है  ।

 यह  रिपोर्टे  की  गई  है  कि  दिल्‍ली  के  संसद  सदस्य  प्रबन्ध  समिति  से  सम्बद्ध  हैं  ।

 संचालन  समिति  दिल्‍ली  के  एक  संसद  सदस्य  इसमें  सम्मिलित  हैं  ।

 विवरण

 1.  वित्तीय  तथा  समन्वय  समिति  ।

 2.  स्टाफ  समिति  |

 3.  निर्माण  समिति  ।

 4,  सुचना  तथा  प्रसारण  समिति  ।

 5.  स्वास्थ्य  समिति  ।

 6,  कानून  कौर  व्यवस्था  समिति  |

 7,  परिवहन  समिति  ।

 g.  संचार  समिति  |

 दिल्ली  में  श्रनधघिकत ८  हस्तियां

 157,  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :

 थ्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  कया  निर्माण  atk  श्रावास  तथा  पति  शौर  पुनर्वास

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  अरब  तक  कितनी  प्राधिकृत  बस्तियों  को  नियमित  किया  गया  है  at  ऐसी

 बस्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 दोष  अनधिकृत  बस्तियों  के  संबंध  में  कया  प्रगति

 नियमित  की  गई  बस्तियों  में  क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  gear  इस  वर्ष  इन

 नियमित  की  गई  बस्तियों  में  क्या  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 दिल्‍ली  सदर  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  उन  अनधिकृत  बस्तियों  के  नाम  क्या हैं  जिनहें
 प्रभी  तक  नियमित  नहीं  किया  गया  है  ote  इसके  क्या  कारण  ate

 उन  बस्तियों  में  कितनी  घनराशि  खच  की  गई  है  जिन्हें  नियमित  किया  गया

 निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ale  पुनर्वास  स्त्री  सिक  ओवर  बख्त  )  :
 ऐसे  611

 संघटीकरणों  में  से  दिल्‍ली  की  og  अनधिकृत  कालोनियों  को  नियमित  नज
 मि  दिया  गया  हैं  जिनमें

 कालोनियों  ae  गाँवों  के  एक्सटेंशन  भी  शामिल हैं  ।
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 18  1901  फ्र इन ों  के  लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  att  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  बताया  हे  कि  97  कालोनियों

 के  विन्यास  नकदी  तैयार  करने  ate  उन्हें  ग्रीम  रूप  देने  संबंधी  काय  चल  रहे  हैं  झ्रोर  ग्न्य  कई

 कालोनियों  में  सर्वेक्षण  कार्य  तथा  रकम  एकत्र  करने  का  काय  प्रगति  पर  है  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  नियमित  क  लोनियों  में  विकास  प्रभारों  का  भुगतान  करने  पर

 खड़े  खुले  सतह  की  पक्की  मलजल  नालियां  att  पानी  एवं  बिजली  की

 व्यवस्था  करता  रहा  है  |  मलजल  व्यवस्था  निधियां  उपलब्ध  होने  के  बाद  ही  की  जा  सकती  हैं  ।

 सिरीनगर 1.

 संजय  पाक

 सरदार  नगर

 नामधारी  कालोनी

 मानसरोवर  गाडन  ब्लाक  )

 नियमित  की  जाने  वाली  श्रत्तघिकृत  कालोनियों  की  संख्या  प्रतीक  है  कौर  नियमन  का  कार्य

 क्रमिक  रूप  से  हो  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  बताया  है  कि  ऐसा  कोई  समेकित  रिका  नहीं  रखा  गया  2

 alt  इस  सूचना  को  संकलित  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  पट्टेदार  समाप्त  करना

 158,  श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 ९  श्री  दुर्गा चन्द  :  कया  निर्माण  और  श्रीवास  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास
 मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  पट्टेदार  समाप्त  करने  में  दौर  विलम्ब  किया

 दिल्ली  में  पट्टेदार  समाप्त  करने  के  लिए  सरकर  के  सामने  क्या  क  पि ad on  इयां

 इससे  कितने  लोग  प्रभावित  होंगे  ate  इसका  वित्तीय  wax  क्या  कौर

 इस  संबंध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई  है  ae  सरकार  के  सामने  कौन-कौन  से

 प्रस्ताव
 हैं

 ?

 निर्माण  और  भ्रावबास  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  (*)  हां  ।

 )
 दिल्‍ली

 में  पट्टेदार  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  प्रइन  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 इसमें  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  तथा
 -  दूरगामी  sna  शामिल  जिनकी  गम्भीरता  जांच  की  जा

 रही है  ।

 इस  समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  कितने  व्यक्ति  प्रभावित  होंगे  तथा  वित्तीय

 प्रभाव  कया  होगा  क्योंकि  ये  भी  कुछ  ऐसे  मामले  हैं  जिन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उ
 q  क्त  भ्रभ्यास  प्रभी

 भी
 जारी  है  तथा  इसके  पूर्ण  हो  जाने  के  बाद  ही  कोई  निर्णय

 लिया  जाएगा  |
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 <<

 com  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  राज्यों  को  खाद्यान्न  के  आबंटन  में  वद्ध

 159,  श्री  छोतुभाई  गामित  :  कया  कृषि  झर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कपा  राज्यों  से  दबाव  के  कारण  केन्द्र  स्थित  खाद्य  विभाग  ने  चालू  वित्तीय  ag  के

 दौरान  के  बदले  ग्र नाज़  कार्यक्रम  के  लिए  खाद्यान्न  का  आबंटन  बढ़ाने  हेतु  वित्त  मन्त्रालय  से

 ग्रनुमोदन  मांगा  ate

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  इसके  rd  से  सन्तुष्ट  है  ?

 कृषि  शर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  fag)  :  जी  नहीं  ।

 जी  हां  ।  कुल  मिलाकर  काम  के  बदले  राज  कार्यक्रम  एक  सफल  कार्यक्रम  है  शरीर

 यह  ग्रामीण  लोगों  में  काफी  लोकप्रिय  बन  गया  है  ।

 धान  के  उत्पादन  के  झ्रांकड़े

 160,  थी  पो०  क०  कौडियाल  क्या  कृषि  cite  सिंचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 गत  क्या विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रति  क्विंटल  घान  के  उत्पादन  की  ला

 भ्राता  की  लागत  4,  मानवीय  श्रम  तथा  aq  ay  का  ब्यौरा

 क्या

 क्या  मानवीय  श्रम  की  लागत  का  हिसाब  लगाते  समय  संबंधित  राज्य  में  क़षि

 श्रमिकों  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी  शौर  प्रचलित  मजदूरी  जिसके  आघार  पर  श्रम  की

 लागत  का  हिसाब  लगाया  गया  के  बीच  क्या  अन्तर  है  ?

 afa  घौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  fag  :  जसा  कि  प्रमुख  फसलों  की

 खेती  की  लागत  की
 बहत  योजना  से  प्राप्त  ्र  योजना  के  श्रन्तगंत  लिए  गए  विभिन्‍न

 राज्यों  में  नवीनतम  वर्ष  के  प्रति  क्विंटल  घान  के  उत्पादन  की  लागत  के  aaa  संलग्न

 विवरण  में  दिये  गये  हैं  |

 चार  शीर्षों  श्रीमती  (1)  खादानों  की  लागत  (2)  बैल  (3)  मानव  श्रम  कौर

 (4)  नकद  तथा  वस्तु  दोनों  के  रूप  में  प्रत्य  के  ग्रन्तगंत  प्रति  हेक्टयर  खेती  की  लागत  का

 ब्यौरा  भी  इसी  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 बुहत  योजना  के  श्रन्तगंत  लागत  के  अध्ययनों  में  वास्तविक  व्यय  तथा  वि भिन्न

 ara  att  कृषि  संबंधी  कार्यों  पर  लगाई  गई  लागत  के  संबंध  में  कृषकों  जो  यादृच्छिक  नमूना
 तकनीकों  के  अनुसार  चुने  जाते  gins  एकत्रित  किए  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  मानव  श्रम  के  बारे

 में  लागत  संबंधी  आंकड़ों  का  संबंध  भाड़े  पर  लिए  मए  श्रमिकों  के  बारे  में  वास्तविक  रूप  से  सदा

 की  गई  लागत  att  उसी  दर  पर  पारिवारिक  श्रम  के  लिए  लगाई  गई  लागत  से  है  ।

 लागत  संबंधी  अध्ययन  कटाई  शादी  विभिन्‍न  कार्यों  के
 लिए

 विभिन्‍न  दरें  बताती  हैं  ।  सामान्य  रूप  से  कटाई  तथा  गहाई  की  दरें  ऊंची  जबकि  जुताई  तथा
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 निराई को |  दरें  कम  हैं  ।  र राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी  भी  काय  की

 भूमि  की  काय  के  स्वरूप  इरादी  के  अनुसार  भिन्न-भिन्न हैं  ।  बुहत  योजना  के  श्रन्तगंत

 ली  गई  जोतों  के  बारे में  मजदूरी  की  वास्तविक  दरों  को  तुलना  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित

 की  गई  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरों  का  कोई  तुलनात्मक  अ्रध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 विवरण

 )  प्रति  क्विंटल  घान  के  उत्पादन  को

 विभिन्‍न  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  बेल  मानव  श्रम  की  लागत  का

 ब्यौरा  तथा  नकद  एवं  वस्तु  के  रूप  में  अन्य  व्यय  के  प्रतिमानों  को  प्रदर्शित  करने

 वाला  विवरण  |

 राज्य  ay  अनुमानित  लागत

 प्रति  हेक्टयर

 बल  श्रम  मानव  श्रम  अन्य  व्यय

 प्रति  क्विंटल  भौतिक  श्रमदान  तथा

 उत्पादन  की  लागत  वस्तु  के  रूप

 2  3  4  5  6

 श्रीधर  प्रदेश  916-77  85,97  TILA 714,53  201.68  645-21  1651.88

 aaa  1976-77  पी  44.60  67.29  165,37  376,29  494.29

 बिहार  1974-7:  69.17  162  0  268,55  311,35  782-67

 कर्नाटक  1975-76  69.36  659,48  318.57  598,39  1683.86

 मध्य  प्रदेश  1976-77  पी  68,83  227.0]  139.19  286.59  67  17

 उडीसा  1976-77  पी  67,58  73-00  200,11  421.13  752,28

 तमिलनाडु  1976-77  पी  90.7)  636,70  317-29  614.81  1399.47

 उत्तर  प्रदेश  1976-77  पी  88-41  282.50  279.28  623,37  966,17

 पश्चिम  बंगाल  1976-77  85.31  280.62  406,77  556,23  1074,73

 पी--भ्रांति

 वापसी  :  भौतिक  खादानों  की  लागत  में  उर्वरक  तथा  कीटनाशी  श्रौषघियों  की

 लागत  तथा  शिफ़ाई  का  शल्क  शामिल  है  ।

 इण्डिया  गट  नई  दिल्‍ली  में  गांधी  जी  की  प्रतिमा

 161,  श्री  पी०  के०  कोरिया :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  नेशनल  नई  दिल्‍ली  के  सामने  खुले  मदान  में  महात्मा  गांधी

 की  प्रतिम  स्थापित  करने  के  बारे  में  जब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 निर्माण  झर  घ्रावासा  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  सिकदर  इस  काम  के  लिए

 चने  गए  मूर्तिकार  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  की  जांच  की  ar  रही  है  ।  ज्योंही  शर्तें  तय  हो  जाएगी
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 औपचारिक  करार  तैयार  कर  दिया  जाएगा  ।  इसी  बीच  समस्त  क्षत्र  का  भू-दृश्य  संबंधी  प्रस्ताव

 तैयार  किया  जा  रहा  है  जहां  यह  प्रतिमा  स्थापित  की  जानी  है  ।

 इन्डिया  नई  दिल्‍ली  क  निकट  पांच  स्टार  वाले  होटलों  का  निर्माण

 162.  श्री  पीਂ  कਂ  कोरिया  :
 क्या  निर्माण  ate  श्रावास  तथा  पूति  ate  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  इण्डिया  गेट  क्षेत्र  के
 निकट  कुछ  पांच  स्टार  वाले  होटल  कौर  बनाने  के  लिए

 सरकार  से  ग्र नुम ति  मांगी  गई  कौर

 र  स़ Nt  रकार  का  कपा  निणंय  है नदी  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  att  उस

 निर्माण  ate  arara  तथा  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर

 नही ं।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 प्राकृतिक  प्रकोपों  क  लिए  रही
 स्टूल  राहत  कोष

 16  श्री  डी०  भ्रमित

 थ्री  सुभाष  चन्द्र  बोत  श्रत्लूरी  :
 कया  कुकी  ale  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  देन  में  बाढ़  तथा  सत्य  प्राकृतिक  प्रकोपों  के  समय  तथा  सहायता  देने  की

 बजाय  नियमित  रूप  से  सहायता  देने  के  लिये  राष्ट्रीय  राहत  कोष  बनाने  क  T  प्त हकीम  वि  किया  गया  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कमी  ate  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  और  एक  राष्ट्रीय

 राहत  निधि  का  सुजन  करते  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  att  लोक  सभा  में  इस  बारे  में  सक  गर

 सरकारी  विधेयक  पेश  किया  गया  है  ।  इस  बिल  प्राकृतिक  पदाथों  की  वजह  से  होने  वाले

 व्यय  को  परा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  अर दा दान  द्वारा  एक  सांविधिक  निधि  का  सजन

 रने  की  व्यवस्था  है  ।

 T)  प्रश्न  हो  नहीं  होता  ।

 क्रिकेट  मचों  के  लिए  सहायता

 164,  डा०  रामजी  fag :
 कया  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  कया  क्रिकेट टैस्ट  मैचों  के  लिए  सरकार  देती है  ate  यदि  तो  aa
 तीन  वर्षों  के  दौरान  क्रिकेट  मैचों  पर  सरकार  द्वारा  कितना  श्रावस्ती  ate  अनावर्ती  व्यय  Pad
 गया  ?

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  धन ना सिंह  गुलदान  )
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 सरकार  गत  तीन  वर्षों  के  en pane  टेस्ट  मैचों  पर  भ्रांति  अथवा  अनावर्ती  कोई

 aa  नहीं  किया  है  ।

 बिहार  में  बाढ  नियंत्रण  के  लिए  मंजूर  को  गई  धनराशि

 165,  थ्री  वीरेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  ate  ate  सिचाई  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  में  बाढ़  नियंत्रण  हेतु  राज्य  के  लिये  वर्ष  1979-80  के  लिये  कितनी

 घनसाली  मंजूर  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  नालन्दा  जिले  के  gate  खंड  हर  ay  बाढ  से  बुरी

 तरह  प्रभावित  होते  हैं  ate  बाढ़  नियंत्रण  डिवीजन  स्थापित  किया  गया  at

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बिहार  राज्य  में  नालन्दा  जिले  में  are  नियंत्रण  के  लिये

 ग्रठारह  करोड़  रुपये  की  एक  योजना  बनाई  TE  है  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्रों  सुरजीत  fag  :  विधिक  योजना

 विचार-विमर्शों  के  भ्रनुसार  ।  बिहार  के  बाढ़  नियंत्रण  सेक्टर  के  लिए  प्रस्तावित  परिव्यय

 18  करोड़  रुपये  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  वास्तविक  आबंटन  का  पता  नहीं  है  ।

 नालंदा  जिला  विहार  में  कम  बुरी  तरह  प्रभावित  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  में  से  एक  हैं  ।

 जिले  में  बाढ़  नियंत्रण  प्रभागों  के  गठन  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1978  में  ज्यादार  सरकार  द्वारा  तेयार  की  गई  बाढ़  नियंत्रण  तथा

 निकास  कार्यों  की  किये-योजना  में  जिसके  5  से  7  वर्षों  की  भ्र वधि  में  प्रभावी  सिद्ध  होने  की  संभावना

 लगभग  24.5  करोड़  रुपये  की  कुल  ग्र नुमा नित  लागत  पर  95,000  हेक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र  के

 लाभ  के  लिए  तटबंधों  के  जल-निकास  चेनलों  को
 खुदाई  ate  ग्राम  सुरक्षा  कार्यों  की  स्की में

 नालंदा  जिले  के  लिए  शामिल  की  गई  हैं  ।

 दिल्‍ली  कौर  ara  नगरों  को  बाढ़ों  से  बचाने  को  रक्षात्मक  कार्यवाही

 166,  श्री  भागीरथ  भंवर  :  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :  दिल्‍ली  शरीर  श्रव्य  नगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  बाढ़ों  से
 बचाने  के  लिए  aa  तक  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 afa  site  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  दिल्‍ली  नगर  को  यमुना  नदी  की

 बाढ़ों  से  बचाने  के  sat  दिशा  में  दिल्‍ली - हरियाणा  सीमा  से  वजीराबाद  दराज  तक  के

 यमुना  नदी  के  दक्षिण  तट  के  पाइं  तटबंधों  का  पुनर्निर्माण  किया  गया  है  तथा  पिछले  at  की  बाढ़ों

 के  दौरान  जहां  कहीं  वे  क्षतिग्रस्त  हो  गए  थे  उन्हें  सुदृढ़  किया  गया  है  ate  नदी  के  वर्तमान  मार्ग  से

 लगभग  160  मीटर  पीछे  पतला  कौर  सु  भरपूर  के  निकट  एक  बांध  बनाया  गया  है  |
 के  बाएਂ

 किनारे  पर  उत्तर  दिशा  में  दिल्‍ली-उत्तर  प्रदेश  सीमा  से  लेकर  दक्षिण  में  खोखला  वियर  तक  के

 तटबंधों  की  मरम्मत  की  गई  है  ग्रोवर  उनमें  सुघार  किए  गए  हैं  कार्यों  नदी  के

 कटाव  से  तटबंधों  को  सुरक्षित  करने  के  लिए  तटबंधों  में  स्टोन  पीकिंग  ate  एप्रन

 के  रूप  में  कटाव-रोधी  उपाय  प्रारम्भ  किए  मए  हूँ  ।  एक  नई  जिसमें  विंमान  बवाना  एस्केप  को
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 ग्राहक  तक  रोड  के  साथ-साथ  कौर  तब  रोड  न०  50  की  उत्तरी  तरफ  साथ-साथ  व्यतीत

 करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  जो  बजीराबाद  दराज  के  अ्रनुप्रवाह  में  यमुना  में  क्रियान्वयन

 की  प्रौढ़ावस्था  में  है  ।  यमुना  नदी  के  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  तैयार  की  जा  रही  बाढ़  नियंत्रण

 कौ  मास्टर  योजना  को  बनाने  में  शीघ्रता  की  जा  रही  है  ।

 नजफगढ़  अन्य  संबंधित  निकास  प्रणालियों  से  दिल्‍ली  के  शहरी  ate  ग्रामीण

 इकालों  को  बचाने  के  लिए  दिल्‍ली-हरियाणा  सीमा  पर  ढासा  ata  का  निर्माण  किया  गया  है  ate

 निकास  व्यवस्था  के  प्रभावकारी  ढंग  से  काम  करने  के  लिए  नजफगढ़  नाले  में  सुधार  किया  गया  है  ।

 इन  कार्यों  के  दिल्‍ली  को  साहिब  नदी  की  बाढ़ों  से  बचाने  के  लिए  जल  संचय  जलाशयों

 का  निर्माण  तथा  वाटर  दोनों  में  सुघार  करने  जसे  विभिन्‍न  अन्य  सुरक्षात्मक  उपायों  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  जेतपुर  निकास  स्कीम  ake  शाहदरा  निकास  स्कीम  जैसी  कई  aa  स्कीमें

 प्रारम्भ की  गई  हैं  ।

 1954  में  देशव्यापी  आघार  पर  प्रारम्भ  किए  गए  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  grata

 10,834  किलोमीटर  तटबंधों  शौर  19,168  किलोमीटर  निकास  चैनलों  का  निर्माण  हो  चुका  है  ।

 1978  के  ग्रस्त  तक  कुल  लगभग  646  करोड़  रुपये  व्यय  करके  261  नगरों  को  सुरक्षित  करने

 श्र  4,696  गाँवों  को  बाढ़  स्तर  से  ऊँचा  उठाने  का  काम  किया  जा  चुका  है  ।  लगभग  सभी  बाढ़

 प्रभावित  राज्यों  में  बाढ़  पूर्वसूचना  सेवा  स्थापित  की  गई है
 ताकि  पर्याप्त  सीमा  तक  जन  कौर

 सम्पत्ति  की  हानियों  से  बचने  के  उद  शय  से  समय  पर  की  जाने  वाली  श्रीराम  कोतवाली  को  सुनिश्चित

 किया  जा  सके  ।  इस  सेवा  को
 उत्त  रोहतक  बढ़ाया  जा  रहा  gate  आधुनिक  बनाया  जा  रहा  है  ।

 इन  कार्यों  से  लगभग  10  मिलियन  हैक्टेयर  बाढ़-प्रवण  क्षत्रों  को  पर्याप्त  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  fea  भरतपुर  az  महत्व  पूर्ण  दाहर

 तथा  श्राबदी  वाले  कई  ग्रामीण  क्षेत्र  शामिल  है  ।

 लिक  नइ  दिल्‍ली  स्थित  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  भूमि  पर

 अनधिकृत  वकांक्षा पं  /  दुकानें

 167,  श्री
 पीयूष

 :  क्या  निर्माण  site  mara  तथा  पूति  atk  पुनर्वास  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कों  यह  जानकारी  है  कि  शांति  वन  के  सामने  लिक  de  पर  बड़ी

 सख्या  में  वकंशापें  तथा  मोटर  पाटस  की  अन्य  दुकानें  खुल  गई

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  aged  तथा  अन्य  दुकानें  श्रापात  काल  के  दौरान  गिरा

 दी  गई  थीं  क्योंकि  इन्होंने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  ade  रूप  से  कब्जा  किया

 हुमा

 यदि  तो  इन  श्रेणीकृत  वर्कशापों  शादी  को  किन  कारणों  से  बनने  दिया  गया
 श्र  उन्हें  वहां  से  हटाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  atk

 गई है  ?

 कया  इस  संबंध
 में

 किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  कौर  क्या  कार्यवाही  कौ
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 निर्माण  cite  अप्रवास  तथा  पूर्ति  श्र  पुनर्वास  मंत्री  सिकन्दर  बख्त  )

 हां  ।

 हां  ।

 तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  खाली  भूमि  पर  अनधिकृत
 बाना करा

 वर्कशॉप  बनाए  गए  थे  जब  न्यायालय  के  स्थगन  आदेश  इस  क्षत्र  पर  लागू  हो  गए  थे  ।  चूकि  यह

 स्थगन  आदेश  अभी  भी
 लाग  इसलिए  स्थगन  आदेशों  की  समाप्ति  से  पहले  उन्हें  हटाना  संभव

 नहीं  है  ।  किसी  को  उत्तरदायी  ठहराने  शरर  क्सी  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  sea  ही  नहीं
 उठता  ॥

 टू  लंडਂ  कार्यक्रम  के  घिन  चुने  गये  गांव

 168,  श्री  दुर्गा  चंद  :  कया
 कुकी  धौर  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  att  प्रत्य  राज्यों  में  प्लेट  टु  कार्यक्रम  के  aia  कितने  गांव

 चुने  गये  हैं  शर  इस  प्रयोजनार्थ  उनके  आंकड़े  क्या

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  किसानों  को  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित  सुविधायें  कया

 इस  कार्यक्रम  को  सफल  बनाने  के  लिये  क्या  अ्रनुवर्ती  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 इस  कार्यक्रम  के  साथ  राज्य  सरकारों  कौर  स्वेच्छिक  ऐजेंसियों  को  किस  तरीके  से

 सम्बद्ध  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कमी  ale  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  गांवों  में

 प्रौद्योगिकी  को  पहुंचाने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  स्वर्ण  जयन्ती  के  श्रन्तगंत

 प्रयोगशाला  से  खेत  तक  शीर्षक  प्रयोगात्मक  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  समूचे  देश  के  गांवों  में

 सामाजिक  व  आर्थिक  स्तर  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाल  ग्रामीण  क्षत्रों  में  50,000  परिवारों  को

 प्रपनाने  का  निश्चय  किया  गया  है  जिनमें  छोटे  कौर  सीमान्त  साझेदारी  में  खेती  करने

 खेतीहर  मजदूर  तथा  wey  सम्मिलित  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन  विभिन्‍न  राज्यों  में

 स्थित  कृषि  विश्वविद्यालयों राज्य  कृषि  श्रनुमंघान  परिषद  के
 संस्थानों  कृषि  गह  विज्ञान

 महाविद्यालयों  कौर  स्वैच्छिक  संगठनों  के  प्रौद्योगिकी  को  पहुंचाने  के  नामजद  केन्द्रों  द्वारा  किया

 जाना  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थित  हरनेक  संस्थाओं  को  कृषक  परिवारों  के  अन्तरिम  अबटन  को

 aaa  वाली  एक  सुची  साथ  संलग्न  है  ।

 (1)  इस  कार्यक्रम  में  भागीदार  प्रत्येक  परिवार  के  लिए  एक  कृषि  योजना  तेयार  की

 जा  रही

 (ii)  भाग  लेने  वाले  युवकों  तथा  कृषक  महिलायें  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 की  व्यवस्था  की  जा  रही

 (iii)  इस  परीक्षणात्मक  कार्यक्रम  का  संक्षेप  में  रद्द इक  है  भागीदार  कृषक  परिवारों

 का  आधिक  उत्थान  जिसमें  विपणन  की
 मौजूदा  सुविधाओं  को  भी  समाविष्ट

 किया  गया  है  ।
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 —e

 इस  कार्यक्रम  का  सं  वाली  ग्रोवर  मूल्यांकन  8  क्षेत्रीय  समन्वय

 एककों  द्वारा  किया  जाता  है  जिनकी  स्थापना  देश  भर  के  8  कृषि  जलवायु  वाले  क्षेत्रों  में  की  जा

 रही  है  ।  इस  कार्यक्रम  में  विभिन्‍न  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  तथा  wea  संस्थाओं  जिनमें

 ऋण  संस्थाएं  भी  शामिल  सक्रिय  सहायता  ate  भागीदारी  रहेगी  इत  प्रयोगात्मक  कार्यक्रम  से

 प्राप्त  ग्रनुभव  का  उपयोग  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  के  लिए  किया  जायेगा  ।

 कृषि  विश्वविद्यालयों  ait  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंघान  परिषद  के  संस्थानों  के

 इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  राज्य  सरकारों  ale  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  भी  शामिल  किया

 जायेगा  ।

 गिर

 a,
 क्र०्सं०  Alo  Ho  कर  प०  के  संस्थानों/क़ृषि  विश्वविद्यालय  गों  Jz

 fe  कृषक  परिवारों

 महाविद्यालयों /  स्वैच्छिक  अभिकरणों  का  नाम  की  संख्या
 i  Cr

 2

 1  श्रीधर  प्रदेश  कृषि  राजेन्द्र  5000

 500030  (To पय  )

 केन्द्रीय  तम्बाकू  श्रनुसंघान  संस्थान  53310!

 (m1  ०
 To )  200

 उत्तर-पूर्वी  पहाड़ी  क्षेत्र  हेतु  भा०  Fo  ०  प०  भ्रतुसंघान

 कम्पलैक्स, एन्डर  जावर

 )
 500

 असम  कृषि  1000

 राजेन्द्र  कृषि  पशु-चिकित्सा  महाविद्यालय

 परिसर  पटना  2000

 भारतीय  लाख  झनुसंघान  पो०

 634018  200

 गुजरात  कचहरी  सरदार  afa  पो०

 दन्तेवाड़ा  fre  बनासकांठा
 4000

 हरियाणा  कहीं
 '  23001

 )  800

 राष्ट्रीय  डेरी  रुसलान  करनाल  132001  °)  400

 10  केन्द्रीय  मुद्रा  लवणता  प्रनुसंघान  संस्थान  13.0  2001

 300

 11  केन्द्रीय  ग्रा लू  श्रनूसंघान

 750
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 शे

 12  हिमाचल  प्रदेश  विश्वविद्यालय

 500 जि०  कांगड़ा  (fge  To)

 13  कृषि  श्रीनगर  कसमीर  )  100

 14  कृषि  विज्ञान

 2000 )

 15  भारतीय  बागबानी  अनुसंधान  255,  अपर  पैलेस

 बंगलौर  -560006  600

 16,  केरल  कृषि  fo  त्रिचूर

 500-750

 17  केन्द्रीय  मत्स्य की  प्रौद्योगिकी  पो०

 300

 18  केन्द्रीय  सामुद्रिक  मत्स्य की  भ्नुसंघान  पो०  बा०

 नम्बर  1912,  विन्सेंट  500

 19  केन्द्रीय  कन्द वर्गीय  फसल  श्रनुसंघान

 त्रिवेन्दम  695017  200

 20  केन्द्रीय  बागा नी फसल  भ्रनुसंघान  संस्थान  Wo

 400

 21  जवाहरलाल  नेहरू  कृषि  जबलपुर  (Hoe)  34000

 22  मराठवाड़ा  कृषि  विद्यापीठ
 ०)  500

 23  पंजाबराव  कृषि

 500-1000

 24  alan  कृषि  जि०  रत्नागिरि

 (  महा०  )  300

 25  केन्द्रीय  मत्स्य की  शिक्षा  जयप्रकाश  बम्बई  200

 26  केन्द्रीय  कपास  प्रनुसंघा  25,  पुष्प  केनल

 न्यू  रामदास  200

 27  केन्द्रीय  कृषि  इंजीनियरिंग  संस्थान
 न्यू

 गुरु  तेग  बहादुर

 462203  200

 28  राष्ट्रीय  मृदा  सर्वक्षण  प्रौढ़  भूमि  नियोजन  नागपुर  100
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 29  उड़ीसा  कृषि  ate  प्रौद्योगिकी  भुवनेश्वर

 751001  )  500-1000

 30  केन्द्रीय  चावल  श्रनुसंघान  200

 31-  केन्द्रीय  भ्रन्तस्थलीय  मत्स्य की  श्रनुसंघान  मत्स्य की

 उत्पादन  ताजा  जल  श्रनुसंघान  एवं  प्रशिक्षण

 424,  वाहीद  भुवनेश्वर  100

 32  पंजाब  कृषि  विश्वविद्यालय  (  1500-2000

 33  उदयपुर  उदयपुर  1250

 34,  केन्द्रीय  मरुक्षेत्रीय  ग्रनुसंघान  300

 150 35,  सेवा  मन्दिर  उदयपुर  )

 36  तमिलनाडु  कृषि
 को

 )  2500

 37  afer  वोमेन  फोरम  श्राफ  162

 162  250-750

 38,  गरना  प्रजनन  लाली

 250 )

 39  गोविन्द  बल्लभ  पंत  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी

 foro  नैनीताल  1000-1500

 40  विवेकानंद  पर्वतीय  कमीज

 (zone)  250

 4]  भारतीय  चरागाह  चारा  अनुसंधान

 भांति  500

 42,  भारतीय  पशुचिकित्सा  श्रनुसंघान

 243122  (Toto)  500-1000

 43,  चन्द्र दो खर  ग्रा ज़ाद  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी

 750

 44  बनारस  हिन्दू  बनारस  Te)  300

 45  बलवन्त  राजपुत  कालिज-बिचारी  (Tose  250

 46  सस्य  तल इलाहाबाद  कृषि  श्रवुसंघान  aeala,  इलाहाबाद

 (ote)  250
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 47.  उदय  प्रताप  बनारस जि  ती  50)  100

 48,  वेदिक  fo ०  मेरठ  100

 49  भ्रमर  fae  जाट  बुलन्दशहर

 (3  100

 50  डिग्री  हमीरपुर  50

 51  विधान  चन्द्र  कृषि  पो०

 जि०  500-1000

 52  जूट  कृषि  श्रनुसंघान  24  पो०

 743101  (7.4,)  200

 जूट  प्रौद्योगिकीय  भ्रनुसंधान  12,  रीजेंट

 100

 54.  केन्द्रीय  ग्रस्त स्थलीय  मत्स्य की  भ्रनुसंघान  बे

 743101  )  200

 55.  क्षेत्रीय  केनिंग

 24  100

 56  कृषि  कलकत्ता  कलकत्ता  200

 57  पाली  शिक्षा  विश्व  सिनी  निकेतन

 बीर भूमि  (7  250

 5९  भारतीय  कमी  अनुसंधान  नयी  500

 59  झण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  हेतु  केन्द्रीय  कृषि

 संघान  संस्थान  पोर्ट  ब्लेयर  $0

 60  केन्द्रीय  मुदा  व  जल  संरक्षण  श्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण

 क्षेत्रीय  चण्डीगढ़  50

 61  केन्द्रीय  मुद्रा  व  जल  संरक्षण  अ्रनुसंघान

 218,  कोलागढ़  195  30

 To  )

 62  तथा  राष्ट्रीय  प्रदान  एककों  हेतु

 पांडिचेरी  200-250

 63  शार  उप  क्षेत्रीय

 निकट  श्रीनगर
 100
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 भ्रम में  सखा

 169,  वेदान्त  बरुआ  क्या  कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  झम्मन  में  अ्रसाघारण  सुखे  के  कारण  श्रसम  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता

 के  लिए  शभ्रनुरोध  किया  है

 क्या  असम  में  सुखे
 के  कारण  हुई  क्षति  का  जायजा  लेने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  दल

 भेजा  गया

 (7)  केन्द्रीय  अथवा  राज्य  को  एजेन्सियों  के  अनुसार  सुखे  के  कारण  वहां  कितना  नुकसान

 हुजरा

 f=
 सुखे  की  भीषणता  को  न्यूनतम  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सुभाष  गए

 तात्कालिक  उपाय  क्या  atk

 भविष्य  में  इस  तरह  के  नुकसान  की  रोकथाम  के  लिये  सुभाष  गए  दीर्घकालीन  उपाय

 हैं
 ?

 afa  ale  सिंचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :
 जी  हां

 सुखे  से  पटसन  ate  याहू  घान  को  फसलों  के  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  अनुमान

 है  कि  बोए  जाने  वाले  क्षेत्र  में  कमी  ay  कौर  कम  पैदावार  होने  के  कारण  पटसन  के  उत्पादन  में

 2.79  लाख  गांठों  का  नुकसान  हुमा  है  जिसका  मूल्य  10  करोड़  रु०»  हो  सकता  ses  इसी  प्रकार

 हु  घान  की  फसलों  के  उत्पादन  में  25  करोड़  रु०  के  मूल्य  के  1.40  लाख  मीटरी  टन  धान  का

 नुकसान  होने  का  अनुमान  है  ।  पर्याप्त  वर्षा  के  अभाव  में  बाहरी  तथा  ग्रामीण  दोनों  क्षत्रों  में  पेय  जल

 की  कमी  हो  गई  दै  ।  इससे  भूमिहीन  कृषि  श्रमिक  तथा  सीमांत  कृषक  बेरोजगार  हो  गए  हैं  )

 राज्य  सरकार  के  भ्रनुरोध  पर  स्थिति  का  मौके  पर  जायजा  लेने  के  लिए  एक  केन्द्रीय

 दल  ने  18  कौर  19  जून  को  राज्य  का  दौरा  किया  |  इस  दल  की  रिपोर्ट  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्च

 स्तरीय  समिति  at  सिफारिश  के  आधार  पर  राज्य  सरकार  को  461,50  लाख  रु०  की  श्रीराम

 योजना  सहायता  का  नियतन  किया  गया  है  ।  इसके  सालाना  राज्य  सरकार  को  |  करोड़  रु०  का

 ध्रल्पावधि  ऋण  भी  दिया  गया  है  |

 राज्य  सरकार  लघु  सिचाई  के  विकास  के  लिये  योजना  स्कीमें  चला  रही  है  ।  सिचाई

 स्रोतों  के  निर्माण  के  लिये  लघु  सीमांत  कृषकों  को  केन्द्रीय  लघू  कृषक  विकास  एजेन्सी

 तथा  तू  कार  कार्यक्रमों
 के  तहत  राज  सहायता  के  रूप  में  बड़ी  मात्रा  में  धनराशि  भी

 उपलब्ध  की  जाती  हैं  ।  सिचाई  क्षमता  में  इस  प्रकार  वृद्धि  करने  से  भविष्य  में  कुछ  सीमा  तक
 प्रभाव  की  स्थिति  से  निपटने  की  श्रापना  की  जाती  है  ।

 एक  केन्द्रीय  इल  द्वारा  सूखाग्रस्त  पश्चिम  बंगाल  का  दौरा

 170,  थी  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्रत्लरी
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 Fo  alo  चतरो  :

 थी  डी०  जमात  :  क्या  कुकी  ग्रोवर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  केन्द्रीय  दल  ने  पश्चिम  बंगाल  में  सूखे  की  स्थिति  का  अघ्ययन  करने  के

 लिए  1979  में  इस  राज्य  का  दौरा  किया

 क्या  उक्त  दल
 ने  अपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 ate  धौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  जी  ary

 जी  at

 केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्टे  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्चस्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के

 आघार  पंचम  बंगाल  सरकार  को  निम्नलिखित  शीर्षों  के  अ्रघीन  1025  लाख  रुपए  की  अग्रिम

 योजना  सहायता  दी  गई  है  :

 (1)  पटसन  के  लिए  यूरिया  का  cera  छिड़काव  35

 (2)  मिनिकिट  विवरण  15

 (3)  लघु  सिचाई  50

 (4)  जलादायों  का  सुधार  31

 50 (5)  लघु  सिचाई

 (6)  पहुंच  माग  100

 164 (7)  लघु  सिचाई  कार्यों  की  पुनव्यंवस्था

 (8)  ग्रामीण  जल  सप्लाई  का  सुधार

 जल  सप्लाई  का  200

 (9)  रोजगार  सृजन  की  योजनाएं  360

 योग  :  1025

 इसके  खरीफ  फसलों  के  लिए  5  करोड़  रुपये  का  श्रल्पाव  ऋण  नियुक्त  किया

 गया  हैं  ।

 राजस्थान  में  श्रकाल  प्रभावी  गांवों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 171.  थी  सोमानी :
 कया  कुकी  site  रिहाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 राजस्थान  में  उन  गावों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अकाल  प्रत्याशी  घोषित  किया

 गया

 क्या  जैसलमेर  में  विद्यमान  सुखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  बारे

 में  सर्वेक्षण  कर  कुछ  ate  गांवों  को  सूखा  प्रभावित  गांव  घोषित  करने के
 प्रयास  कर  रही  भ्र ौर
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 oo

 गत  दो  वर्षों  में
 केन्द्रीय

 सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को  इस  प्रयोजन  के  लिए

 कितनी  सहायता  दी  ।

 कुकी  पौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह
 :  से  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 इण्डियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  एडवांस्ड  शिमला  में  कर्मचारी

 172.  थी  के०  ए  राजन  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  area  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इन्स्टीट्यूट  आफ  एडवांस्ड  स्टडी  की  स्थापना  1965  में  हुई  कौर

 यह  संस्थान  राष्ट्रपति  शिमला  में  चल  रहा

 क्या  इन  सभी  वर्षों  में  संस्थान  का  कार्यकरण  सन्तोष sunet  न  न्य  नक  ait  उपयोगी  पाया

 गया

 इस  समय  कितने  कमंचारी  |. काय  कर  रहे  हैं

 क्या  सरकार  ने  सितम्बर  1979  से  संस्थान  बन्द  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 {  >  fe  ए  सरकार  ने  कोई  कदम \  )  क्या  इन  कर्मचारियों  की  सितारों  का  उपयोग  कर  itt  NN

 उठाये  भ्र ौर

 यदि  तो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि

 सरकार  की  नीति  के  अनुसार  कोई  कर्मचारी  बेरोजगार  न  हो  ?

 सामाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी

 :  हां  ।

 नह
 नहीं  ।  जिस  ढंग  से  संस्थान  हज काय  कर  रहा  था  कौर  जिस  ढंग  से से  ९ ष ठीक

 कर्मचारीगण  के  चयन  को  पद्धति  wears  गई  थी  तथा  उसके  सम्पूर्ण  प्रशासन  के  विरुद्ध  आलोचना
 y
 के की  गई  थी  ।  संस्थान  में  शैक्षिक  कायें  की  कोटि  ate  शैक्षिक  समुदाय  पर  उसके  प्रभाव  बारे  में

 संदेह  भी  व्यक्त  किए  गए  थे  [

 140  जिसमें  4
 प्रति  नियुक्ति

 व्यक्ति  तता  एक  पुनः  नियुक्त  पेंशनभोगी  शामिल  हैं  ॥

 सितम्बर  1977  में  भारत  सरकार  ने  संस्थान  के  कार्य  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए
 समिति  नियुक्त  की  थी  ।  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  कि  जिस  ढंग  से
 संस्थान  इस  कार्य  को  कर  रहा  है  उसको  देखते  हुए  उसका  जारी  रहना  उचित  नहीं  है  ate  यदि
 संस्थान  को  जारी  रखना  है  तो  उसके  रूप  में  परिवर्तन  कौर  उसके  seal  में  संशोधन  करना
 चाहिए  ।  समिति  ने  शिमला  में  स्थित  उच्च  Taga  संस्थान  के  सम्बन्ध  में  mea  से  ही  कुछ
 कमियों  की  कौर  ध्यान  दिलाया  ।  संस्थान  को  किसी  ऐसे  अन्य  स्थान  जिसकी  परम्परा

 बौद्धिक
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 रही  ait  जिसकी  शिमला  में  कमी  है  वहां  ले  जाने  पर  होने  वाले  खच  के  विषय  में  भी  विचार

 किया  था  किन्तु  ऐसा  करने  में  बड़ी  मात्रा  में  खच  होने  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  इस  निर्णय

 पर  पहुंची  कि  संस्थान  को  बन्द  करने  में  ही  alas  लाभ  है  ।

 ae  संस्थान  एक  सोसायटी  द्वारा  चलाया  जा  रहा है  इसलिए  उसके  स्टाफ

 को  सरकारी  संगठनों  में  खपाने  का  seat  ही  नहीं  उठता  ।  तथापि  कुछ  wea  स्वायत्त  संगठनों  में

 वैकल्पिक  रोजगार  देने  की  सम्भावनाओं  की  खोज  को  जाएगी  |

 वेस्टेज  कोटे  भवन  को  भारतीय  पेंशन  विकास  निगम  के  age  करना

 113.  थ्री  के०  के
 ०

 राजन  :  कय  निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  वेस्टनें  कोटे  भवन  को  भारतीय  पेंशन  विकास  निगम  के  हवाले  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ग्रोवर

 यदि  तो  ब्यौरा  और  कारण  बताएं  ?

 निर्माण  ale  श्रीवास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  तथा

 जी  नहीं  ।  चू  कि  होस्टल  में  भोजन  सम्बन्धी  सेवाओं  के  विषय  में  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  इसलिए  संसद  के  दोनों  सदनों  के  म्रध्ययनों  की  ग्रा वास  समिति  की  संयुक्त  समिति  की

 बैठकों  में  इस  मामले  पर  विचार  विमश  किया  गया  था  और  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इस

 होस्टल  में  भोजन  सम्बन्धी  प्रबन्ध  व्यवस्था  को  1-6-79  से  निम्नलिखित  दरों  पर

 भारतीय  wea  विकास  निगम  को  सौंप  दी  जाएं  :

 संसद  सदस्यों  के  लिये  द्र  संसद  सदस्यों  के  अ्रतिथि  गेर  सदस्यों

 के  लिए  जिन्हें  होस्टल  में
 पृथक

 वास  भ्राबटित  किए  गए  हैं  :

 (i)  मांस  गारी
 ‘el  च्च्च  16.00  रुपये  प्रति  दिन

 oa  Fao
 प्रति  नन

 (ii)  शाकाहारी  15.00  रुपये  वही

 25,00  रुपये  प्रतिदिन
 (iii)  मांसाहारी  दोपहर  के  खाने

 प्रति  ब्यक्ति
 के  बिना  13,00  रुपये

 (iv)  शाकाहारी  दोपहर  के  खाने
 |

 के  बिना  12,00  रुपये  वही  ।

 बिहार  में  नालन्दा  जिले  में  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 174,  श्री  के०  go  क्या  कुकी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नालन्दा  जिले  काम  के  बदले  ग्र नाज़  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिये  25

 लाख  रुपये  का  भ्रावंटन  किया  गया  है
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 यदि  तो  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  है  शौर  इसकी  क्रियान्विति  किस  प्रकार  की

 गई

 क्या  कुछ  इंजी  नियमों
 शादी  को  इसकी  दोषपूर्ण  क्रियान्विति  site  भूमि

 रिपोर्टों  के  लिये  निलम्बित  किया  गया  फिर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कथनी  ate  सिचाई  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 बड़ौदा  में  मदर  डेरी  के  दूध  के  मूल्य  में  विधि

 175,  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  af  श्र  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मदर  डेरी  ने  बड़ौदा  में  सप्लाई  किये  जाने  वाले  दूध  के  मुल्य  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  मुल्य  वृद्धि  के  विरोध  से  व्यापक  आन्दोलन  हुमा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  मामलों  में  कोई  निर्णय  किया  शरीर

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  बड़ौदा  शहर  में  बड़ौदा

 डेरी  न  कि  मदर  डेरी  दूध  का  वितरण  कर  रही  है  ।  बड़ौदा  डेरी  ने  1-6-1979  से  दूध  के  मुल्य  में

 30  पैसे  प्रति  लिटर  की  वृद्धि  की  थी  ।

 दूघ  के  उत्पादन  को  लागत  में  समग्र  रूप  से  वृद्धि  होने  कर्मचारियों  के  वेतन  में

 वृद्धि  होने  के  कारण  दूध  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई  थी  ।

 जी  att

 तथा  डेरी  के  प्राधिकारियों  ate  ग्रान्दोलनकारियों  ने  यह  मामला  भारतीय

 डेरी  निगम  राष्ट्रीय/डेरी  विकास  बो  के  डा०  कुरियन  को  उनकी  सलाह  के  लिए  सौंपा

 ati  डा०  कुरियन  के  सुभाव  पर  11-6-79  से  उनके  द्वारा  अ्रंतिम  रिपोर्टे  दिए  जाने  तक  मुल्य  में  10

 वैसे  afa  लिटर  की  कमी  की  गई  थी  ।

 चोरी  क्र  उत्पादन

 176,  श्री  जी०  वाइ ०  कृष्णन  :  कया  ae  अर  सिंचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  गन्ने  की  पेराई  के  मौसम  के  अंत  में  चीनी  का  उत्पादन  1978-79

 में  उससे  पहले  वर्ष  के  कांतिमान  स्तर  से  कम  gar

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  वर्ष  60  लाख  टन  के  उत्पादन

 का  लक्ष्य  भी  पूरा  न  हो  जेसा  कि  चीनी  उद्योग  का  श्रीमान  झर
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 यदि  तो  इस  समय  कारखानों  के  पास  जमा  भंडार  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  ake  सिंचाई  मंत्रालय  में  राज्य  (sft  भानु  प्रताप
 )

 कौर  चालू

 मौसम  1978-79  के  दौरान  22  जून  तक  चीनी  का  उत्पादन  58,29  लाख  मीटरी  टन  के  स्तर  तक

 पहुंच  गया  है  जबकि  1977-78  मौसम  की  उसी  तारीख  तक  62.58  लाख  मीटरी  टन  उत्पादन
 x

 gat  था  ag  अनुमान  है  कि  1979-79  मौसम  के  दौरान  चीनी  का  कुल  उत्पादन  लगभग  59.25

 लाख  मीटरी  टन  होगा  ॥

 22,  जून  1979  को  फैक्ट्रियों  के
 पास  चीनी  का  कुल  अतिशेष  स्टाक  41.60  लाख

 मीटरी  टन  था  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  लिपिकों  कर्मचारियों  के  लिए  रियायतें

 177.  श्री  जी०  argo  कृष्णन  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करे

 गे

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  डाक  तथा  तार  विभाग  कै  लिपिकीय

 चोरियों  के  लिए  ate  रियायतों  की  घोषणा  की  जिनमें  ठोस  पदोन्नति  नीति  ate  भ्रपेक्षाकृत

 भ्रमणी  सेवा  की  शर्ते  सम्मिलित  ate

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  जी  नहीं  ।  के  ys ae  सरकार  ने  डाक

 तथा  तार  विभाग  के  लिपिकीय  कर्मचारियों  के  लिए  किसी  जिसमें  पदोन्नति  नीति  शामिल

 की  कोई  घोषणा  नहीं  की  है  |

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 धान  की  कोमतों  के  बारे  में  तमिलनाडु  में  आन्दोलन

 178.  श्री  क  राममूर्ति  :  क्या  कृषि  site  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  1979  के  तीसरे  सप्ताह  में  तमिलनाडु  में  कृषकों  द्वारा  ग्रान्दोलन  उनके

 घान
 में

 भ्र लाभकर  मूल्य  दिये  जाने  के  कारण  किया
 गया  श्र

 यदि  तो  घान  उत्पादकों  को  लाभकरी  मूल्य  दिये  जाने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की  गयी  है  ?

 कृषि  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  तमिलनाडु  सरकार  से

 सूचना  मांगी  गई  है  ।

 कृषि  मुल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  भ्राता  पर  ae  राज्य  सरकारों  के  परामर्श

 से  मूल्य  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  मूल्यों  की  सिफारिश  करते  समय  कृषि  मुल्य  आयोग  उत्पादन

 लागत  के  भ्रद्चतन  उपलब्ध  आंकड़ों  ate  घान  उत्पादकों  के  लिए  उपयुक्त  लाभ  को  ध्यान  में  रखता

 हैं  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  प्रगति

 179.  थी  हरविन्द  वाला  पंजनौर  :  क्या  कुकी  ale  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे
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 समेकित  ग्रामीण  कार  कार्यक्रम  में  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  कितनी

 प्रगति  हुई  कौर

 क्या  सरकार  ने  पुराने  तथा  परम्परागत  जिनके  कारण  बड़  gard  पर  प्रगति

 निष्प्रभावी  हो  जाती  का  ही  उद्बोधन  करने  की  बजाये  उस  विकास  को  वैज्ञानिक  उपायों  द्वारा

 तीव्र  प्रगति  की  सम्भावना  से  भी  जोड़ने  की  श्रावदयकता  पर  विचार  किया  है  |

 कुकी  श्र  सिचाई  सम्भाला  में  राज्य  मन्त्री  भानु  प्रताप  :
 (*)  समन्वित  ग्राम

 विकास  कार्यक्रम  के  कार्यक्रम  कों  वर्ष  1979-80  TH  2500  खण्डों  में  कार्यान्वित  करने  का

 लक्ष्य  था  ।  कार्यक्रम  के  2,300  खण्डों  में  शुरू  किया  गया  है  तथा  शीघ्र  ही  इसे  ger  300  खण्डों  में

 शुरू  कर  दिया  जाएगा  ।  वर्ष  1978-79  में  कार्यक्रम के  लिए  103.68  करोड़  रुपये  की  धनराशि

 aratea  की  गई  थी  ।  इस  घन  रात  में  70.45  करोड़  रुपये  बंटी  किए  गए  थे  ।  वर्ष  1979-80

 के  उन  राज्यों  केन्द्र  कायिक  क्षेत्रों  जो  बराबर  की  धनराशि  सुलभ  कर  रहे  हैं  को  कार्यक्रम  के

 लिए  154.35  करोड़  रुपये  भ्रावंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  विशेष  कांयं क्रम  क्षेत्रों  में  1000  समन्वित

 ग्राम  विकास  खण्डों  के  लिए  प्रति  खण्ड  आवंटन  (  केन्द्रीय  तथा  राज्य  दोनों  के  अ्रंशों  5  लाख

 रुपये  है  तथा  विद्वेष  कार्यक्रम  क्षेत्रों  में  अन्य  1000  समन्वित  ग्राम  विकास  खण्डों  में  प्रति  खंड  10

 लाख  रुपये  वह  1978-79  में  चुने  300  खण्डों  के  लिए  3-3  लाख  रुपये  का  आबंटन  है  जबकि

 वर्ष  1979-80  में  चुने  300  खण्डों  को  2,6  लाख  रुपये  प्राप्त  होंगे  ।  वर्ष  1978-79  के  दौरान

 समन्वित  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  सहायता  के  लिए  18,34,349  भागीदारों  का  पता

 लगाया  गया  था  ।  उनमें  से  7,04,545,  भागीदारों  को  ag  के  दौरान  सहायता  दी  गई  थी  ।

 राज्यों  केन्द्र
 द्योतित  क्षेत्रों  द्वारा  की  गई  विस्तृत  खण्ड  योजनाओं  से  भौतिक  लक्ष्य  भी  प्राप्त

 होंगे  ।

 जी  att  समन्वित  ग्राम  विकास
 को  समन्वित  ग्राम  विकास  खण्डों  में  सुरू

 किए  जा  रहे  अन्य  कार्यक्रमों  के  साथ  एकीकृत  किया  जा  रहा  है  जैसे  कि  प्रत्येक  केन्द्र  में  100  फार्म

 परिवारों  वाले  500  केन्द्रों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के  लिए  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  आधुनिक  atat.

 frat  को  स्थानातरित  करने  हेतु  भारतीय  कृषि  ग्रमुसंवान  परिषद  द्वारा  शुरू  किया  गया  लेव  टू

 लैण्ड  कार्यक्रम  है  !

 टीकमगढ़  में  भंडार  को  सुविधाएं

 [80,  थी  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या
 fe

 mit  सिचाई  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  a  टीकमगढ़  जिले  में  किसी  भी  मंडी  में  किसानों  को

 सेन्ट्रल  वेयर  हाउसिंग  कारपोरेशन  ate  बेयर  हाउसिंगਂ  के  गोदामों  जैसी  भंडारण  की

 सुविधायें  उपलब्ध  नहीं

 टीकमगढ़  जिले  में  इन  विभागों  द्वारा
 प्राथी पुर

 में  उपयु  क्त  सुविधायें  उपलब्ध  न  कराये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  टीकमगढ़  सबसे  झिझक
 गेहूं

 उत्पादन  करने  वाला  जिला  कौर
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 (7)  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  गोदामों  की  व्यवस्था  न  होने  के  कारण

 किसानों  को  शीरानी  गेहूं  की  बिक्री  बहुत  कम  कीमत  पर  करनी  पड़ती  है  कौर  हानि  उठानी  पड़ती

 है  site  उन्हें  बैंकों  से  आसानी  से  ऋण  भी  नहीं  मिल  पाता  सरकार  टीकमगढ़  जिले  में  गोदामों

 के  शीघ्र  निर्माण  की  कार्यवाही  करेगी  ?

 कुकी  ate  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :  ak

 {
 \  मध्य  प्रदेश  राज्य  भाण्डागार  निगम  टीकमगढ़  जिले  के  टीकमगढ़  ate  निवाड़ी  में  एक-एक

 भण्डागार  चला  रहा  है  जिनकी  क्षमता  1549  मीटरी  टन  कौर  3081  मीटर  टन  है  ।

 केन्द्रीय  भण्डागार  निगम  टीकमगढ़  जिले  में  कोई  भी  भण्डागार  नहीं  चला  रहा है  ।  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  पास  टीकमगढ़  में  5000  मीटरी  टन  att  2348  सीटरी  टन  कौर

 शर  निवासी  में  11500  मीटरी  टन  की  क्षमता  है  ।

 क्षत्रों  की  क्षमता  तथा  उनकी  ग्रावइयकताय्रों  का
 सर्वेक्षण

 करने  के  बाद  भण्डारण  केन्द्र

 स्थापित  किए  जाते  हैं  ।  राज्य  ।  भाण्डागार  निगम  के  पास  उपय  त  स्थानों  पर  भण्डारण  सुविधाएं

 हैं  लेकिन  ग्रन्थ  स्थानों  पर  केन्द्रीय  भण्डागार  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  सुलभ  नहीं  है  ।

 बाग  सागर  योजना  से  जल  मग्न  होने  वाले  गांव

 181,  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या  कुकी  शर  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बाण  सागर  योजना  से  कितने  गांव  जलमग्न  हो  जायेंगे  रोक  सरकार
 की

 प्रभावित

 लोगों  के  पुर्नवास  की  क्या  योजना

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  विस्थापित  लोगों  के  पुर नं बास  के  लिये  15  करोड़  रुपये  की

 लागत  से  दस  wear  गांवों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  कौर

 इस  समय  बाण  सागर  बांध  निर्माण  के  किस  चरण  में  है  ?

 कृषि  धौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  ate  भ्रनुमान  है  कि

 बाण  सागर  स्कीम  के  श्रन्तगंत  जलमग्न  होने  से  257  गांव  प्रभावित  होंगे  ।

 भूमि  अधिग्रहण  कौर  विस्थापित  व्यक्तियोंਂ  के  पुनर्वास  से  संबंधित  मानदण्डों  को  अन्तिम

 eq  दिया  जा  रहा  हैं

 बांध  पर  काय  आरम्भ  हो  चुका  है  ।  दाहिने  नान-ग्रोवरफलो  बांध  कौर  दाहिने
 व्यपबेतन  बंध  की  नीवों  की  खुदाई  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ।  पहुंच  रोशनी  ate  निर्माण

 हाल  रोड  ate  कालोनी  पर  हो  रहा  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 राजघाट  बांध  योजना  से  जलमग्न  होने  वाले  गांव

 132,  थ्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  क्या
 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राजा  ate  योजना  से  कितने  गांव  जलमग्न  हो
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 इस  समय  राजघाट  बाघ  निर्माण  के  किस  चरण  पर  बर

 राजघाट  बांघ  से  कितने  मेगावाट  बिजली  पैदा  कौ  जाएगी  ।

 कुकी  ate  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिंह  :  इस  बात  की  संभावना  है

 कि  राजघाट  जलदाय  द्वारा  36  गांव  जलमग्न  हो  जायेंगे  ।  राज्य  सरकार  के  पास  प्रभावित  व्यक्तियों

 के  पुनर्वास  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  विचारधीन  हैं  :

 ]  10  माडल  गांवों  की  व्यवस्था  |

 2  कृषि  के  लिए  विकसित  भूमि  की  व्यवस्था  |

 3  क्षतिग्रस्त  घरों  से  मिलने  वाली  सामग्री  के  लिए  मुफ्त  वाहन  सुविचारों  की  व्यवस्था  1

 व्यक्तियों  को  भी  स्टील  जी०  सी०  शीट  शादी  के

 अलावा  बची  हुई  सामग्री  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जानी  है  बेशक  उन्हें  मुआवजा  दिया

 जा  चुका  ।

 पंचायत  बाजार  इरादी  सामुदायिक  सुविधाघरों  की  व्यवस्था  |

 पीने  के  पानी  के  कारों  गांव  की  गांव  के  तालाबों  शादी  की

 व्यवस्था  |

 6  750/-  रुपये  प्रति  परिवार  के  हिसाब  से  पुनर्वास  अनुदान

 इस  समय  निम्नलिखित  कायें  प्रगति  पर  हैं  :

 |  जलमग्न  क्षेत्र  का  सामाजिक-श्रमिक  कौर  परिस्थिति  को

 सर्वेक्षण  |

 निर्माण  सामग्री  की  जांच

 अ्रभिकल्प  att  ड्राइंग  तेयार  करना  ।

 कुछ  मदों  के  लिए  निविदाएं  मंगाना  |

 कालोनी  का  निर्माण  ।

 6  aia  की  नींव  का  स्ट्रिपिंग  ।

 परियोजना  के  विद्युत  हिस्से  की  संभाव्यता  रिपोर्ट  ते  पार की  जा  रही  है  ।  प्रारम्भिक

 मूल्यांकन  से  इस  परियोजना  से  30  मेगावाट  विद्युत  के  उत्पादन  की  संभावना  का  पता  चलता  है  |

 आपात  स्थिति  की  ज्यादतियों  से  पीड़ित  व्यक्ति

 183,  श्री  दिलीप  चक्रवर्ती  :  कया  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 थापित  स्थिति  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  के  अ्रन्तर्गत  इससे  पीड़ित  होने  वाले  कुल
 व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी

 (a)  कितने  व्यक्तियों  को  श्री  तक  बहाल  किया  जा  सका

 (7)  कितने  व्यक्तियों  को  कभी  तक  बहाल  नहीं  किया  गया
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 क्या  सरकार  को  आपात  स्थिति  की  ज्यादतियों  के  संबंध  में  निरन्तर  मिलने  वाली

 शिकायतों  की  जानकारी है  जिससे  तकनीकी  प्राध्यापक  प्रशिक्षण  भोपाल  के  प्राध्यापक  कौर

 क्मेंचारी  प्रभावित  हुए  भ्र ौर

 परेशान  किए  जा  रहे  क्मेंचारियों  की  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवी

 :
 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  रोक  सभा-पटल  पर  रख  दं  जाएगी  ।

 गुजरात  में  भूमिहीन  मजदूरों  के  लिए  श्रीवास  योजनाएं

 184,  थो  प्र सन्त भाई  मेहता  क्या  निर्माण  घौर  ध्रावास  तथा  पूर्ति  धौर  पनर्नास  मन्त्री

 यह  बताने  को  कपास  करेंगे  कि  :

 जिसके (*)  क्या  गुजरात  सरकार  ने  भूमिहीन  मजदूरों  के  लिए  एक  योजना  तयार  की  है

 अन्तर्गत  आगामी  चार  वर्षों  में  चार  साख  मकान  बनाने  की  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  कया  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  इस  प्रयोजन  के  लिए  घन राद शि

 का  अ्राबटन  करने  का  शभ्रनुरोध  किया  है

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  चालू  ag  के  दौरान  कितनी  घनसाली  का  आबंटन  करने

 को  सहमत  हुई  है

 (7)  क्या  राज्य  सरकार  ने  आवास  समस्या  को  अनेक  प्रकार  से  कदम  उठाकर  हल  करने

 का  निश्चय  किया  था  परन्तु  धनराशियों  की  कमियों  के  कारण  राज्य  सरकार  उसे  कार्यान्वित  करने

 में  असमर्थ  तर

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  को  क्या  सहायता  देने  के  प्रदान  पर  विचार

 कर  रही  है  जिससे  कि  राज्य  सरकार  गुजरात  राज्य  में  निर्धनों  की  मकान  संबंधी  झ्राद्याश्नों  को  पूरा

 करने  में  सफल  हो  सके  ?

 निर्माण  ate  झा नास  तथा  पति  ate  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  बख्त  गुजरात

 राज्य  की  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  (1978-83)  में  ग्रामीण  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  चाल

 प्ोजनावधि  3.25  लाख  मकान  बनाने  का  प्रस्ताव  है  |

 गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  उपयु  क्त  योजना  के  लिए  निधियों  की  मांग  को

 योजना  परिव्यय  में  दर्शाया  गया  है  |

 योजना  आयोग  जो  आवास  सहित  राज्य  क्षेत्र  योजनायें  के  लिए  केन्द्र  योजना  के

 श्रस्तगंत  निधियों  का  नियतन  करता  उन्होंने  गुजरात  राज्य  के  लिए  1979-80  हेतु  10:32  करोड़

 रुपये
 के  श्रन्तगंत  3,00  करोड़  रुपयों  के  परिव्यय  अनुमोदित

 किये हैं

 तथा  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  में  alate  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  1538  करोड़

 रुपये  के  परिव्यय
 का  प्रस्ताव  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  निधियों  की  मांग  की  व्यवस्था  इसी
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 लाड

 fax  परिव्यय  की  स्वीकृति  के  लिए सीमा  में  करनी  होगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  योजना  आयोग  व

 हर  वर्ष  विचार  विमश  करता  हैं  ।  वित्तीय  प्रतिबन्धों  को  देखते  हुए  योजना  आ्रायोग  राज्य  सरकारों

 की  यथा  सम्भव  ग्र धिक तम  सीमा  तक  सहायता  करने  की  हर  कोशिश  करता  है  |

 नमदा जल  विवाद

 185,  थी  प्रसस्नभाई  कया  कुकी  ate  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 कया  नंदा  जल  विवाद  के  समाघान  में  विलम्ब  होने  के  कारण  संबंघित

 विशेषकर  गुजरात  राज्य  को  भारी  क्षति  हो  रही

 यदि  तो  अन्तिम  रूप  से  समाघान  करने  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  क्या
 हैं

 ;

 कया  गुजरात  तथा  मध्य  प्रदेश  राज्यों  ने  निंदा  परियोजना ्र ों  के  निष्पादन  के  लिए

 छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  किए  जाने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  वे  परियोजाएं  कया  हैं  ate  क्या  इन  निंदा  परियोजनाश्रों
 के  निष्पादन

 से  निंदा  विवाद  और  उलट  श्र

 सरकार  को  किस  समय  तक  शीघ्र  salar  हो  जाने  की  ara  है  ?

 कुकी  कौर  सिचाई  मंत्री  सुरजीत  सिह  :  यह  वास्तविकता  है  किं

 विवाद  के  कारण  सम्बद्ध  राज्यों  के
 लिए

 मेंदा  बेसिन  के  जल  संसाधनों  का  विकास  करना  सम्भव

 नहीं  gar हैं  ।

 जानकारी  उत्तर  के  भाग  के  भ्रन्तगंत  दी  गई  है  ।

 शौर  निंदा  जल  के  अपने  पूरे  भाग  का  उपयोग  करने  के  उद्देश्य  से  मध्य  प्रदेश

 सरकार  का  29  बाद  सिचाई  age  आयीय  450  मध्यम  सिचाई  परियोजना ग्र ों  ak

 3000  से  afra  लघु  सिचाई  परियोजना ग्र ों  को  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव  है  ।  गुजरात  सरकार  ने

 निंदा  जल  के  अपने  भाग  का  उपयोग  करने  के  लिए  निगम  में  सरदार  सरोवर  बांध  कौर  नहर

 परियोजना  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  क्रिया  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  छठी  तथा  इसके  बाद  की  योजनाओं

 में  उनको  उपलब्ध  होने  वाले  सम्भावित  वित्तीय  तथा  भौतिक  संसाधनों  को  ध्यान  में  रख  कर  पहले

 से  ही  इस  बारे  में  us  चरणबद्ध  कार्यक्रम  तयार  करने  के  लिए  श्रावक  कार्यवाही  शुरू  कर  दी

 है  ।  यह  नर्मदा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  के  निणंय  के  ढांचे  के  भीतर  होगा  शौर  इसलिए  ऐसी

 कोई  सम्भावना  नहीं  है  कि  इससे  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  होगी  |

 क्योंकि  ga  विवाद  को  बातचीत  करके  नहीं  सुलभ काया  जा  सका  इसलिए  इसे

 अन्त  राज्यीय  जल  विवाद  1956  के  य्रस्तगंत  गठित  नमंदा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण

 के  पास  न्याय  निर्णय  के  लिए  भेज  दिया  गया  था  1  न्यायाधिकरण  के  1978  में  इसके  द्वारा

 मालूम  किए  गए  तथ्यों  को  निर्धारित  करके  शर  इसे  निर्दिष्ट  मामलों  के  बारे  में  अपने  निर्णय

 देकर  अपनी  fend  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दी  ।  उपयु क्त
 श्रधघिनियम  के  प्रावधानों  अनुसार

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  सभी  भागीदार  चारों  राज्यों  ने  न्यायाधिकरण  से  कुछ  विषयों  के  बारे  में  कुछ

 मुद्दों  पर  स्पष्टीकरण  अथवा  मागं-टशन  गया  है  ।  ये  विषय  अरब  न्यायाधिकरण  के
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 उत्तर

 घिन  हैं  ।  न्यायाधिकरण  अपने  कार्य  को  यथा  सम्भव  दी  मन  पूरा  करने  का  भ्रमित  से
 ग्रीक

 प्रयास

 कर  रहा  है  ate  शीघ्र  ही  एक  और  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजेगा  जिसमें  ऐसे  स्पष्टीकरण

 aaa  मार्ग-दर्शन  दिए  होंगे  जिन्हें  न्यायाधिकरण  ठीक  समझता  है  कौर  ऐसे  मामले  में  न्यायाधिकरण

 के  निर्णय  को  तदनुसार  संशोधित  सभा  जाएगा  |

 ऋषि  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  के  लिये  बठक

 186.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  कमी  शौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  क्या  उनके  मंत्रालय  ने
 चालू  facia  ag  में  कृषि  mix  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की

 क्रियान्वित  के  लिये  प्रभावशाली  उपाय  करने  हेतु  1978  से  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  की

 श्यूंखला  में  बैठकें  बुलाई

 यदि  तो  इन  बैठकों
 में  हुई  चर्चा ग्र ों  के  क्या  परिणाम  sk

 क्या  इनकी  क्रियान्विति  के  लिये  कोई  विशेष  arrest  सिद्धान्त  तेयार  किये  गये  हैं  ?

 कमी  शौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  सिह  :  जी  हां  ।  कृषि  ate  सिचाई

 मंत्रालय  का  देश  के  विभिन्‍न  कृपि-परिस्थिति  की  क्षेत्रों  के  लिए  क्षेत्रीय  बैठकें  प्रायोजित  करने  का

 प्रस्ताव  है  ताकि  ae  1079-80  के  दौरान  कृषि  कौर  ग्राम  विकास  कार्यक्रमों  के  कारगर  क्रियान्वयन

 के  लिए  अ्रावइ्यक  उपायों  पर  विचार  विम  किया  जा

 तीन  क्षेत्रीय  बैठकें  age  ही  प्रायोजित  की  जा  चुकी  हैं  ।  तमिलनाडु
 at  पांडिचेरी  के  लिए  पहली  क्षेत्रीय  बैठक  कोचीन  में  ।  कौर  2  1979  को  हुई  ahead

 बंगाल  att  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  दूसरी  क्षेत्रीय  बैठक  14  कौर

 तीसरी  बैठक  22  कौर  23  1979  को  अहमदाबाद  में  हुई  ।  श्राम
 बैठकों

 सनौर  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों

 की  समाचारों  के  बारे  में  कृषक  दलों  में  गहराई  से  हुए  विचार-वीरें  के  grace  पर  कारगर

 भ्रनुवर्ती  का  targ  के  लिए  was  कार्यक्रम  तैयार  किये  गये  ताकि  1979-80  की  वार्षिक  योजना  में

 निर्धारित  उद्देश्य  एवं  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :

 (1)  भारिक  कृषि  उत्पादन  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिये  समेकित  राकेश  सेवाशर्तों  शरीर

 नीतियों  के  जरिये  उन्नत  टेक्नोलोजी  को  हस्तान्तरित  करने  के  प्रयासों  में  तेजी

 लाई  जाय

 (2)  ब्लाक-वार  तथा  जिला-वार  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  उपायों  का

 पता  लगाया  जाय  दौर  उपलब्ध  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  कदम  उठाये

 जाय  ;

 (3)  दालों  के  अंतगर्त  क्षेत्र  में  वृद्धि  लाने  के  जिसमें  सिचित  परिस्थितियों  में  उनकी

 खेती  तथा  भ्रन्तर्वर्ती  फसल  लेना  शामिल  सम्मिलित  प्रयास  किये  जायें  ।  अच्छी

 किस्म  के  कल्चरਂ  के  उत्पादन  ate  वितरण  के  लिए  व्यवस्था  की

 जाय  ;
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 (4)  दालों  की  उपयुक्त  किस्मों  की  पहचान  art  विकास  के  लिए  कृषि

 केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  अनुसंधान  केन्द्रों  द्वारा  सम्मिलित  प्रयास  किये  जायें  ;

 (5)  प्रत्येक  राज्य  में  बीज  संबंधी  कार्यक्रमों  की  पुनरीक्षा  की  जाय  att  अच्छी  किस्म  के

 बीजों  को  समय  पर  सप्लाई  करने  के  लिए  व्यवस्था  की  जाय  at  उसको  क्रियान्वित

 किया

 (6)  उ्ंरकों  के  संतुलित  उपयोग  को  बढ़ावा  दिया  जाय  ate  फसल  के  लिए  विशिष्ट

 उर्वरक  मिश्रणों  को  तेयार  करके  उनको  लोकप्रिय  बनाया

 (7)  भ्रल्पावधघि  वाली  किस्मों  की  पहचान  एवं  उनको  लोकप्रिय  वनस्पति  रक्षण

 की  व्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  तथा  भ्रमणी  किस्म  के  बीजों  के  प्रयोग  को  बढ़ावा

 देने  जसे  विभिन्‍न  उपायों  के  जरिये  तिलहनों  के  श्रध्त गत  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  में  वृद्धि

 लाई  जाय

 फसल  में  होने  वाले  नुकसानों  को  कम  से  कम  करने  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  लाने (8)

 के  लिए  वनस्पति  रक्षण  उपायों  पर  विशेष  ध्यान  दिया

 उत्तर-पूर्वा  क्षेत्र  में  भ्रूम  खेती  को  नियंत्रित  करने  पर  विशेष  बल  दिया  गया  ale

 वैकल्पिक  उत्पादन  चावल  की  सुनिश्चित  भूमि-उपयोग  के  वैकल्पिक

 शादी  के  जरिये  तुम  खेती  करने  वालों  की  ara  को  सुरक्षित  करने  के  लिए

 कई  उपाय  करने  की  सिफारिश  की

 (10)  उकेरा  जेसे  झ्रादानों  कौ  सप्लाई  कौर  वितरण  में  खाने  वाली  प्रमुख  बाजारों  का

 पता  लगाया  गया  कौर  इन  बाधाश्रों  को  दूर  सप्लाई  feral  का  जाल  बिछाने

 att  satay  की  सप्लाई  में  सहायक  वित्तीय  एवं  भ्रमण  व्यवस्थाश्रों  के  लिए  राज्य

 सरकारों  को  सुभाव  दिये

 (11)  उत्पादन  की  सहायतार्थ  कार्बनिक  व्यथ  पदार्थों  के  बार-बार  उपयोग  पर  बले  दिया

 गया  था  ।  उदाहरणों  उत्तर-पूर्व  श्र
 चल

 के  म्रतिरिक्त  कुछ  क्षत्रों  में  जल  हायलिन्थ

 का

 (12)  सिचाई  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ate  खेत  की  नालियों  के

 निर्माण  को  शीघ्रता  से  पूर्ण  किया  जाना

 (13)  सूखे  कौर  बाढ़ों  जेसी  मौसम  की  भ्रसामान्यत्ाएं  उत्पादन  में  अस्थिरता  लाती

 है  att  जीवन  तथा  सम्पत्ति  को  क्षति  पहुंचाती  भरत  इस  बात  पर  बल  दिया

 गया  कि  आपदा  संबंधी  तैयारी  को  योजना  का  एक  झनकवात  रंग  बनाया  जाए  |

 इस  सन्देश  किसानों  को  समय  पर  परामर्श  अ्रौर  सहायता  देने  कौर  फसलों  को

 बचाने  की  तकनीकों  को  शुरू  प्रमुख  फसल  मौसम  को  जोखिम  रहित  बनाने

 हेतु  वैकल्पिक  फसल  कार्यशैली  तैयार  सिंचित  ate  afafaa  दोनों  क्षेत्रों  में

 गहन  प्रयासों  द्वारा  किसी  एक  मौसम  के  दौरान  हुई  हानि  को  दूर  करने  के  लिए

 180



 18  1901  )
 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क्षति पूरक  कार्यक्रमों  को  तयार  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  के  मौसम

 के  बारे  में  निगरानी  दलोंਂ  का  गठन  करने  के  लिए  कहा  गया  था

 (14)  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  में  ग्राहकों  के  श्राघार  को  सुदृढ़  बनते  के  लिए  कार्यवाही

 की  जानी  जो  कि  इस  समय  ग्रत्यन्त  कमजोर  है

 (15)  राज्य  सरकारों  से  ग्रनुरोध  किया  गया  कि  वे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  श्रावश्यकताप्रों

 की  पूर्ति  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  विस्तृत  आघार  पर  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम

 अ्रपनाएं  ;

 (16)  समस्त  लाभानुभोगी-पूरक  कार्यक्रम  समेकित  ग्रामीण  विकास  के  श्रन्तगंत  भराते  हैं

 पन्त  इन  कार्यक्रमों  के  निरीक्षण  कौर  उनकी  संवीक्षा  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  एक

 ही  निर्दिष्ट  विभाग  होना  चाहिए  ।  इसी  जिला  स्तर  पर  इस  कार्यक्रम

 के  क्रियान्वयन  के  लिए  एक  ही  एजेन्सी  को  उत्तरदायी  बनाया  जाना

 ह  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  प्रत्येक  खण्ड  के  लिए  gat  तयार

 करते  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ध्यान  जाना  चाहिए  कि  कार्यक्रम

 के  wana  क्रियान्वित  होने  वाली  स्कीमें  संबंधित  क्षेत्र  के  सम्पूर्ण  विकास  में  बुद्धि

 के  साथ-साथ  अंत्योदय  को  भी  पुरा  करती  है  ।  इसको  समेकित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  कौर  अन्य  कार्यक्रमों  के  भ्रन्तगंत  शुरू  की  गई  स्कीमों  के  सावधानी a
 समन्वय  से  प्राप्त  करना  है  ।

 श्र  तक  हुई  तीन  भ्रांचलिक  बैठकों  के  विचर-विमर्श  का  सारांश  सिफारि

 शामिल  हैं  )
 प्रभावी  श्र  द्रुत  भ्रनुवर्ती  कार्यवाही  हेतु  संबंधित  राज्य

 सरकारों  राज्य  क्षेत्र

 प्रशासनों  ate  कृषि  व  सिचाई  मन्त्रालय  में  प्रभागीय  मुख्य  अघिकारियों  को  भेज  दिया  गया

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  भ्रनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  संबंधित  विभागों  से

 सिफारिशों  की  जांच  करवाएं  att  उनके  क्रियान्वयन  के  लिए  शझ्रावद्यक  कार्यवाही  करे  ।  उनसे  यह
 भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  प्रगति  से  मन्त्रालय  को  सूचित  रखे  ।

 मन्त्रालय  के  प्रभागीय  मुख्य  प्राधिकारियों  से  भ्रनुरोघ  किया  गया है  कि  वे अ्रपने  से  संबंधित

 feat  पर  तुरन्त  कार्यवाही  शुरू  करें  ।  उनसे  यह  भी  कहो  गया  हे  कि  समन्वित  कार्यवाही  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  वे  राज्य  सरकारों  के  भ्रपने  समकक्ष  अधिकारी  से  घनिष्ठ  सम्पकं  बनाए  रखे  ।

 राज्यों  हारा  शहरी  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  अधिनियम  की  क्रियान्विति

 187,  थी  प्रसन्न भाई  मेहता  :
 कया  निर्माण  ake  भ्राता  तथा  पूर्ति  site  पुनर्वास  मन्त्री

 रहें  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  शहरी  भूमि  की  ग्रघिकतम  सीमा  अधिनियम  की  क्रियान्विति  के

 बंघ  में  कुछ  राज्यों  द्वारा  भ्रत्यघिक  कम  रुचि  दिखाई  गई  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  समय  पांच  राज्यों  में  संविधान  के  अनुच्छेद  252

 (1)  द्वारा  भ्रपेक्षित  कोई  संकल्प  स्वीकार  नहीं  किया  कौर  इस  अधिनियम  के  लाग  करने  की  दिशा

 में  कोई  प्रयास  नहीं  we

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 निर्माण  कौर  तथा  पूर्ति  atk  पुनर्वास  मन्त्र  सिकन्दर  :  (*)

 नहीं  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  अघिनियम  का  कार्यान्वयन  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  मागं

 निर्देशकों  के  अनुसार  किया  जा  रहा  है  |

 तथा  केन्द्रीय  अधिनियम  जम्मू  ate  सिक्किम  तथा

 तमिलनाडु  राज्यों  में  लागू  नहीं  है  ।

 जम्मू  कौर  कश्मीर  तथा  केरल  नगर  सम्पत्ति  की  अ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  प्रश्न

 पर  भ्र भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 नागालैण्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  उस  राज्य  के  किसी  भी  शहरी  क्षेत्र  में  रिक्त  भ्रथवा  बंजर

 भूमि  नहीं  मत  उस  राज्य  में  नगर  भूमि  झ्घिकतम  सीमा  अधिनियम  1976  संगत  नहीं  हैं

 सिक्किम  ने  1970  में  सिक्किम  नगर  भूमि  सीमा  तथा

 1976  पास  कर  दिया  था  ।  सिक्किम  की  जनसंख्या  केवल  2  लाख  थी  जिसमें  से  लगभग

 15,000  जनसंख्या  गन्नौर  के  राजधानी  नगर  में  रहेती  है  ।  यह  निणंय  किया  गया  था  कि

 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  लेने  की  कोई  तुरन्त  आवश्यकता  नहीं  थी  तथा  सिक्किम  सरकार

 से  अ्रनुरोध  किया  जाना  चाहिए  कि  वे  इस  मामले  पर  विचार  करें  ।

 तमिलनाडू  में  तमिलनाडु  नगर  भूमि  सीमा  तथा

 1978  लागू  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  से  केन्द्रीय  प्रीमियम  को  अपनाने  का  अ्रनुरोध

 किया  था  ।  एक  राज्य  विषय  होने  के  कारण  प्रत्येक  राज्य  को  केन्द्रीय  अ्रघिनियम  अपनाने

 की  वांछनीयता  पर  विचार  करना  है  तथा  संविधान  के  अनुच्छेद  252  (1)  के  अ्रन्तगंत  इस  ग्राहक

 का  प्रस्ताव  पारित  करना  है  ।

 सरकारी  श्रावास  पर  कब्जा  किए  हुए  wars  सदस्य

 188.  Sto  to  जी०  मावलंकर  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  तथा  पूर्ति  ake  पुनर्वास
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  कभी  तक  सरकारी  आवासों  पर  कब्जा  किये  हुए
 यदि  तो  उनकी  पूरी  पूरी  सुची  क्या

 क्या  ये  भूत  पु  संसद  सदस्य  रियायती  किराया  agar  बाजार  किराया  भरदा  कर
 रहे

 हैं  तथा  कब

 (#7)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  अनियमितता  के  भी  कुछ  मामले  हुए
 यदि  at,  तो  वे  सदस्य  कौन  gate  उनमें  से  प्रत्येक  की  कौर  कितनी  राशि

 बकाया

 क्या  सरकार  ने  उक्त  राशि  को  aga  करने  तथा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यदि

 कौर कोई  है
 तो  कानूनी  कार्यवाही  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाये  हैं

 1
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 निर्माण  और  श्रावास  तथा  पूरी  site  पुनर्वास  मन्त्री  सिकन्दर  :  जी  हां  ।
 से  (=)  प्रत्येक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  ब्यौरों  का  एक  विवरण

 संलग्न  हैं  ।

 att  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित  भूत  पब  संसद  सदस्यों  में  से  किसी  के  भी
 विरुद्ध  oat  तक  कोई  कानूनी  कार्यवाही  आरम्भ  नहीं  कौ  गई  |
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 विदेशी  टेलीफोन  उपकरण  का  आयात

 189,  Sto  मावलंकर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  लम्बित  प्राथमिकताओं  को  शीघ्र  पुरा  करने  a  एक  या

 अधिक  स्थानों  पर  वर्तमान  उपकरण  बदलने  हेतु  टेलीफोन  शादी  के  विदेशी  उपकरण  के  लिए  वर्ष

 1977,  1978  ब्रोकर  1979  के  दौरान  कोई  क्रयादेश  दिये

 यदि  तो  उसके  पूरे  तथ्य  कया  हैं  तथा  ऐसे  उपकरणों  की  खरीद  किन  कम्पनियों

 ait  देशों  से  की  गई  ae  उनकी  कुल  लागत  क्या  कौर

 ऐसे  क्र यादेश  किस  प्रकार  दिये  गए  भर  किन  उपकरणों  का  चयन  किया  गया  तथा

 किन  कारणों  से  किया  गया  ?

 संचार  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  हों  ।

 ate  एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 टेलीफोन  स्विमिंग  कौर  टेलीफोन  सेटों  से  संबंधित  ब्यौरे  वाला  विवरण  पत्र

 कम्पनी  का  नाम  लगभग  लागत  रादेश  देने  का  न  चयन  का  आघार

 य्रौर  तरीका

 ee a 1.  क्रास बार  ब्लो
 rt pa चकावल  मे  aq  निप्पन  6

 सरो
 करोड़  रु०  1977  तकनीकी  रूप  से

 स्विमिंग  उपस्कर  safe  ra)  HA  1974  में  जारी  हुई  स्वीकारें  न्यूनतम

 30,000  लाइनें  कम्पनी  feo,  ग्लोबल  निविदा  पर  राशि  का  प्रस्ताव

 जापान  आघारित  दोहराया

 गया
 आदेश

 वही 2,  क्रास बार  टेलीफोन  मैसेज  feta  6  करोड़  बट्टी

 स्वीटी  उपस्कर  जापान

 30,000  लाइनें

 मास  तम् पारा  12,5  लाख  रु०  1978  ग्लोबल 50,000  टेलीफोन  at

 डायल  कंपनी  लि०  निविदा

 जापान

 5.2  लाख  रु० 20,000  टेलीफोन  वही  1979  ग्लोबल  वही
 डायल  निविदा

 7,000  हैड गियर  मैसेज  एस.टी.सी  10  लाख  रु०  1979  ग्लोबल  वही
 az  के ६५  निविदा

 खाद्यान्नों क  भण्डारण  को  व्यवस्था

 190,  Ste  मावलंकर  :  क्या  कुकी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 That  के aia  पद  भण्डारण AYN  रय  रे  ए  पर्याप्त  तथा  सन्तोषजनक क्या  सरकार  ने  देश  भर  भी  स्व

 भण्डारण  बव्यबस्था  कर  ली

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें
 क्या  हैं

 ;

 यदि  तो  भण्डारण  क्षमता  में  सुघार  करने  तथा  उसे  सुदृढ़  करने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  बाद  में  लोगों  को  खाद्यान्न  खराद ि
 शव

 q  ने  gy
 |  उसका  उपयोग  करने  में

 सुविधा

 कया  खाद्यान्नों  का  एक  भाग  चूहों  के  कारण  तथा  अन्य  कई  कारणों  से  नष्ट  हो
 जाता  ह्  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  alk

 saa  स्थिति  को  सुघारने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  कौर  सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भानु  प्रताप  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  अपनी  ate  किराये  की  भण्डारण  निगम  के  पास

 जितनी  मात्रा  में  स्टाक  उसके  लिए  कुल  मिलाकर  पर्याप्त  हैं  ।  चरम  वसूली  मौसम  के  दौरान

 जितनी  भण्डारण  क्षमता  की  श्रावइ्यकता  महसूस  की  जाती  उस  पर  दबाव  को  कम  करने  के

 लिए  उपयुक्त  उपाय  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।  विभिन्न  क्रमश  कार्यक्रमों  और  विश्व  बैंक  की  सहायता

 से  शुरू  किये  गए  बफर  भण्डारण  कार्यक्रम  घिन  गोदामों  का  निर्माण  कर  अपनी  ढकी  हुई  क्षमता

 में  वृद्धि  करने  से  संबंधित  योजना  कार्यान्वय ना धीन  हैं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  की  निर्दिष्टियों  के

 अनुरूप  अपनी  भूमि  में  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  गेर  सरकारी  पार्टियों  को  प्रोत्साहित

 करने  विषयक  की  सहायता  प्राप्त  योजना  के  ala  भी  भारतीय  खाद्य  निगम

 द्वारा  गर-सरकारी  पार्टियों  से  भण्डारण  क्षमता  प्राप्त  की  गई  है  ।

 ale  (=)  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  खाद्यान्नों  का  भंडारण  करने  से  जो

 क्षति  होती  हे  वह  विभिन्‍न  कारणों  से  होती  लेकिन  इस  प्रकार  की  क्षति  कुल  मात्रा  की

 शक्ति  के  रूप  में  कोई  अधिक  नहीं  है  ।

 खाद्यान्नों  की  क्षति  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  जाते  हैं  :

 (1)  dare  किए  गए  गोदाम  दीमक  कौर
 नमी-तरफ  होते  हैं  झ्र ौर  उनमें  पर्याप्त

 वायु-संचालन  तथा  अनाज  के  वातन  की  व्यवस्था  होती  है  ताकि  कीड़ों  के  उत्पीड़न
 को  कम  किया  जा  सके  ।

 (2)  गोदामों  का  मानसून  पूर्वे  निरीक्षण  किया  जाता  है  कौर  उनकी  मरम्मत  की  जाती

 है  ताकि  वर्षा  का  पानी  न  चूने  पाए  ।

 (3)  चूहों  ate  पक्षियों  को  रोकने  के  लिए  श्राधुमिक  कीट  नियंत्रण  उपाय  किए
 जाते हैं  ।

 (4)  खाद्यान्नों  का  समय-समय  पर  निरीक्षण  वर  >
 श्र

 2.0
 र  उनके  रख-रखाव  के  लिए  योग्य

 at  तकनीकी  दृष्टि  से  प्रशिक्षित  स्टाफ  को  लगाया  जाता  है  ।
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 a

 कप  में  रखें  गए  स्टाक  की  सुरक्ष  1  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  पग  भी  उठाए

 गए  हैं  :

 (1)  स्टाक  को  लकड़ी  के  क्रेनों  पर  रखा  जाता  है  ate  उनकी  वर्षा  से  सुरक्षा  करने  के

 लिए  उन्हें  विशेष  रूप  से  तैयार  कौ  गई  पोलीथीन  की  चादरों  से  ढका  जाता  है  ।

 पोलीथीन  की  चादरों  at  उचित  ढंग  से  बांधने  के  लिये  नायलोन  की  रस्सियां  सुलभ
 (2)

 उड़ने
 की  जाती  हैं  ताकि  तीब्र  हवाओं  के  तूफान  शादी  के  कारण  चादर

 न  पाए

 (3)  खराब  मौसम  से  भ्रतिरिकत  सुरक्षा  करने  के  लिए  प्रमुख-कम्प
 काम्पलैक्सों  में

 फिलामेंट  के  नैट  कौर  कवर  टिप्स  भी  सुलभ  किए  जाते  हैं  ।

 (4)
 खाद्यान्नों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  पोलीथीन  की  चादरों

 को  बदला  जाता  है  |

 चादरों  को  हटाकर  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  वातन  किया  जाता  है  तुर्की  घनींकरण
 (5)

 के  कारण  क्षति  न  होने  पाए  ।

 (6)
 कैप  में  रखे  गए  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  तथा  परिरक्षण  के  लिये

 ध्यान  दिया  जाता  हैं  |

 दूरसंचार  तकनीशियनों  को  मांग

 191  पीसती  मृणाल  गोरे  :

 डा०  बापू  कालदाते  :  कपा  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 FAT  डाक-तार  विभाग  में  दूर-संचार  तकनी  शियनों
 में  कोई  सन्तोष  व्याप्त

 यदि  तों  उनकी  मुख्य/प्रमुख  मांगें  क्या  अझर

 भ्र सन्तोष  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  हालांकि  यह  कहना  गलत  भी  हो

 सकता  है  कि  दुर-संचार
 प्रभागों  के  तकनीशियनों  में  श्रसन्तोषजन  व्याप्त  फिर  भी  यह  सत्य

 है  कि  भारतीय  द्वरसंचार  तकनीशियन  संघ  के  माध्यम  द्वारा  उनकी  शोर  से  मांग-पत्र  प्राप्त

 aT

 अर  उक्त  मांग-पत्र  में  निहित  मांगें  ate  उन  पर  की  गई  कार्रवाई  विवरण

 में  की  गई

 विवरण

 तारीख  9.7-79  के  लिये  लोक  सभा  का  अतारांकित  set  संख्या  9
 a

 ऋम  स०  ait  स्थिति
 ————

 1  तकनीशियनों  का  वेतनमान  डाक-तार  विभाग  के  तकनी  दिनों  के  लिये  संशोधन

 260-480  से  संबोधित  करके  qa  के  वेतनमान  110-240  के  स्थान  पर  तीसरे

 380-560  जाये  वेतन  आयोग
 योग  ने ह  मौजूदा  वेतनमान  260-480
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 प्रश्नों  &  लिखित  उत्तर 18
 1901

 क्रम  प०  मांग  स्थिति

 safe  दूसरे  सरकारी  की  सिफारिश  को  थी  ।  संशोधन  qa  के  वेतनमान  रु०

 विभागों  कौर  सरकारी  क्षेत्रों  130-205,  125-205  श्र  130-212  जो  कि

 के  तकनी  शियनों  की  तुलना  संचार  श्रनुसंघान  केन्द्र  नागर

 में  मोजूदा  वेतनमान  बहुत  आकाशवाणी  और  रेलवे  के  घनिष्ठ  मैकेनिक ों  पर

 कम  है  ।  लागू  उनके  बदले  एक  सामान्य  संशोधित

 मान  रु०  330-480  कर  दिया  गया  है  ?

 तकनी  थानों  के  वेतनमान  को  झोर  श्रमिक

 चरागे  संबोधित  करने  के  प्रश्न  पर  कई  बार  विभिनन

 संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  की  बैठकों  में  चर्चा  की  गई  है

 ait  wa  यह  प्रस्तावित  गया  है  कि

 शियनों  को  दो  अग्रिम  वेतन-वृद्धि  देकर  Ro  299.

 500  के  वेतनमान  में  रख  दिया  aaa  कि  वे

 तकनीकी  पदों  के  स्तर  के  लिए  न्यूनतम  nea  की

 कुछ  दात  पूरी  करते  हों  ।  इस  प्रस्ताव  पर  वित्त के

 परामदषं  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उच्चतर  ग्रेड  तकनीशियनों  तीसरे  वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिशों  के  आघार

 का  वेतनमान  रु०  425-  पर  तकनी  शियनों  के  सामान्य  ग्रेड  के  लिए  रु०  175-

 640  से  संशोधित  करके  280  के  संशोधन-पूछं  के  चयन  ग्रेड  के  बदले  संशोधित

 Re  करना 500-800  वेतनमान  रु०  3807530  कर  दिया  गया हैं  ।  इसके

 mit  उन्हें  पर्यवेक्ष किया  ड्यूटी  अलावा  रु०  380-530  के  चयन  ट्रेंड  के  स्थान  पर

 देना  ।  साध  ही  साथ  1-6-74  से  रु०  425-640  के  वेतनमान  में  उच्चतर

 तर  ग्रेड  तकनीशियनों  का  ग्रेड  तकनीशियन  पदनाम  देकर  उच्चतर  ग्रेड  लागू

 पदनाम  बदलकर  करके  20%,  पदोन्नति  अवसर  योजना  के  म्न्तगंत

 निजी  पर्यवेक्षक  करना  |  उनके  पदोन्नति  के  भ्र वसर ों  में  भी  सुघार  गया

 था  ।  उस  समय  यह  भी  दत  रखा  गयी  थी  कि  इन

 उच्चतर  ग्रेड  तकनी  दिनों  का  उपयोग  विशिष्ट  श्रम

 साध्य  काय  से  उत्पन्न  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए

 mt  उच्चतर  ड्यूटी  करने  के  लिए  जायेगा  ।

 20  प्रतिशत  पदोन्नति  भ्ववसर-योजना  में  ऐसा  कोई

 उल्लेख  नहीं  था  कि  पर्यंवेक्षकीय  काय  तकनी  fray

 (  उच्चतर  द्वारा  किये  जायेंगे  मत  इन

 चोरियों  को  तकनीकी  पय्यंवेक्षक-पदनाम  देना  सम्भव

 नहीं है  ।
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 9  1979 geal  के

 लिखित  उत्तर

 क्रम सं  ०  माग  स्थिति

 ऑ... ...... अ ि े अक कक समाना

 कनिष्ठ  at  भ्रान्ति  काडर  कनिष्ठ  अभियंता  कोइ्र  में  भर्ती  65  प्रतिदिन

 में  पदोन्नति  के  लिए  बाहरी  कोटे  से  तथा  35  प्रतिशत  विभागीय  कोटे  से

 साय  agar  परीक्षा  पुन  की  जाती है  ।  विभागीय  कोटे  में  श्राई./भ्रार.

 शुरू  ॥  /  ए./ई,  ग्रुपों  को  छोड़कर

 निचले  कारों  से  प्रतियोगी  परीक्षा  के  द्वारा  भर्ती

 किया  जाने  वाला  15  प्रतिशत  कोटा  शामिल  है  1

 रिक्तियों  के  इस  15  प्रतिशत  प्रतियोगी  कोटे  के

 ्य अन्त गत  तकनीशियन  जिनके  लिए  कि  न्यूनतम

 योग्यता  मैट्रिक  परीक्षा  में  बेठ  सकते  हैं  जबकि

 सीधी  भर्ती  के  लिए  उच्च  योग्यता  तथा

 सी,/इंजीनियरी  में  डिप्लोमा  निर्धारित

 किया  गया  है  ।  पद  के  लिए  योग्यता  के  आघार  पर

 प्रतिभाशाली  उम्मीदवारों  में  से  सर्वोत्तम  उम्मीदवार

 का  चयन  ही  इस  परीक्षा  का  उदय  कनिष्ठ

 अभियंता  के  काडर  में  से  ही  अधिकारी  ग्रुप  ate

 तथा  के  ग्रुप  के  50  प्रतिशत  में

 पदोन्नत  किए  जाते  हैं  ।  टेक्नोलाजी  ate  जटिलता

 के  विकास  के  साथ-साथ  इस  श्राघारभुत  पयंवेक्षकीय

 तकनीकी  संवर्ग  की  कोटि  को  न  केवल  बरकरार

 रखना  है  वरन  इसके  साथ  ही  इस  संवर्ग  के  लिए

 श्राकांक्षी  निम्न  श्रेणी  के  जो  वास्तव  में

 योग्यता  प्राप्त  तथा  सक्षम  को  जब  बेकर  उसमें

 बढ़ोतरी  भी  करनी है  ।  अतः  कनिष्ठ  इंजीनियरों

 के  संवर्ग  में  तकनीशियनों  की  पदोन्नति  के  लिए

 प्रतियोगी  परीक्षा  के  स्थान  पर  अ्रहूंता  व्यवसाय

 परीक्षा  करके  कनिष्ठ  इंजीनियरों  के  संवर्ग  की  कोटि

 कम  करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इससे  तकनीकी

 रख-रखाव  पर  ही  असर  नहीं  पड़ेगा  वरन  क्षमता  में

 कमी  हि श्राने के  कारण  उपभोक्ताशध्ों  का  सन्तोष

 भी  बढ़ेगा  ।

 4  सभी  संवर्गों  के  लिए  द्वि  सेवा  काल  के  दौरान  प्रत्येक  कमंचारी  को  दो

 सरणि  पदोन्नति  ।  फ्दोन्नतियां  देने  की  मांग  पर  एक  विभाग  समिति

 जिसमें  डाक-तार  ale  के  तीन  उप  महानिदेशक
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 vote  त
 क्रम सं  ०

 शामिल  ने  काफी  हद  तक  विचार  किया  ।  इस

 मिति  को  सिफारिशों  पर  तागे  कारवाई  की  जा

 रही है  ।

 डाकतार  विभाग  में  कुछ  डाक-तार  विभाग  की  दूरसंचार  शाखा  के

 अरन्य  संवर्गों  की  तरह  इंजीनियरी  विंग  में  बी  ग्रुप  के  श्रधघिकारियों  अर्थात

 iii  के  सभी  संवर्गों  के  लिए  सहायक  इंजीनियरों  के  शतप्रतिशत  राजपत्रित  पद

 राजपत्रित  पद  ।  कनिष्ठ  जो  कि  ततीय  श्रेणी  संव है

 में  से  पदोन्नति  द्वारा  भरे  जाते  हैं  ।  विभाग  के  सभी

 तकनीकी  कमेंट्री  भी  समिति  विभागीय  प्रतियोगी

 परीक्षा  के  माध्यम  से  कनिष्ठ  इंजीनियर  बनने  के

 हकदार  हैं झ्र  उनके  बाद  सहायक  इंजीनियर  बन

 सकते हैं  |  किसी  ग्रन्थ  तृतीय  श्रेणी  तकनीकी  सेवग

 लिये  चरागे  राजपत्रित  पद  आरक्षित  करने  की

 जरूरत  नहीं  है  ।  नप  राजपत्नित  पद  जो  लिपिक

 वर्गीय  स्टाफ  या  तार  विंग  के  प्रचालन  स्टाफ  में  से

 पदोन्नति  के  लिए  ग्रा रक्षित  ट्रे  उनमें  तकनीकी  संव

 के  स्टाफ में  से  पदोन्नति  नहीं  की  जा  सकती  |

 0  सभी  डाकतार  तमंचा  रियों  डाक-तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  विभिनन

 को  बोनस  t  संगठनों  द्वारा  ्र  संसद  में  केन्द्रीय  के

 कर्मचारियों  को  बोनस  की  मंजरी  का  प्रश्न  उठाया

 गया  है  ।.  मंत्रियों  का  एक  दल  का  गठन  वेतन  4.0

 ग्न्य  नीति  संबंघी  मामलों  के  अध्ययन  के  लिये  किया

 गया है  ate  जिन  weal का  अध्ययन  कर

 रहा  है  उनमें  डाक-तार  रेल  कर्मचारियों

 शादी  को  बोनस  देने  की  मांग  भी  है  ।  इस  प्रइन  पर

 ही  सरकार  द्वारा  निर्णय  लिए  जाने  की

 संभावना  है  ।

 डाक-तार  कर्मचारियों  के  वेतन  ग्रा योग  या  वेतन  बों  की  नियुक्ति  केन्द्र

 लिए  अ्रलग  वेतन  बोरे  सरकार  द्वारा  की  जाती  हैं  ।  ये  वेतन  अयोग  सभी

 पिछले  तीन  वेतन  आयोगों  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतन  के  स्वरूप

 ने  डाक-तार  कमंचारियों  के  दौर  दूसरी  सेवा  शर्तों  की  जांच  करता  है  भ्र ौर

 साथ  न्याय  नहीं  किया  है  ।  कार  सिफारिशें  करता  है  ।  इस  प्रकार  केवल
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  9  1979

 ऋम  स्थिति

 हर  बार  उनके  तार  कर्मचारियों  के  लिए  विशेष  रूप  से  अलग

 सामाजिक  सुरक्षा  तौर  सेवा  बोर्ड  नवदीं  हो  सकता  है  ।

 द्वारों  बिगड़ती  गई  हैं  ।  तीनों

 वेतन  आयोगों  ने  विशिष्ट

 परि श्रमसाध्य  दिन-रात  किए

 जाने  वाले  कायें  का

 कन  नहीं  किया  है  बल्कि  ये

 कहें  कि  उपेक्षा

 की  है  ।

 महाराष्ट्र  में  इलेक्ट्रो  मेकेनिकल  कामन  कंट्रोल  टेलीफोन  उपकरण  बनाने  के  लिए  स्थल

 192.  श्रीमती  कुणाल  गोरे  :

 डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रो-मैकेनिकल  कामन  कंट्रोल  टेलीफोन

 उपकरण  बनाने  के  लिये  परियोजना  स्थल  हेतु  उपयुक्त  स्थल  की  सिफारिश  करने  के  लिए  नियुक्त

 समिति  ने  सिफारिश  कर  दी  है  कि  इसकी  स्थापना  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  क्षेत्र  में  की  जानी

 यदि  हा  तो  कया  सरकार  ने  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  ्र

 प्रस्तावित  परियोजना  कब  area  की  जाएगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नरहरि  प्रसाद  :  कौर  जी

 इस  उद्देश्य  से  समिति  ने  कई  स्थानों  की  सिफारिश  की  जिनमें  महाराष्ट्र  का  एक  स्थान

 भी  है  ।  जिन  स्थानों  की  सिफारि दा  की  गई  है  उनकी  तकनीकी  व  झा धिक  दृष्टि  से  व्य वहा यंता  का

 भ्रध्ययन  विशेषज्ञों  द्वारा  हो  रहा  हैं  ।

 प्रौढ़  दिक्षा  कार्यक्रम  में  पंचायतों  तथा  स्थानीय  निकायों  को  शामिल  करना

 193,  eft  नाथ  चतुर्वेदी  :  कया  समाज  कल्याण  wie  संस्कृति  मन्त्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  को  शरीक  वास्तविक  तथा  आकर्षक  बनाने  के  लिये  न्यूनतम

 ग्रा वश्य कता  कार्यक्रम  तथा  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  साथ  परस्पर  जोड़ा  तथा  समन्वित

 किया  जा  रहा  भ्र ौर

 यदि  तो  किस  ate  क्या  पंचायतों  एवम्‌  अरन्य  स्थानीय  निकायों  को  इसमें

 शामिल  करके  अ्रथवा  उनको  शामिल  किये  बिना  ही  किया  जा  रहा  है  ?

 समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देबी

 :  कौर  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  नुदेशात्मक  कार्यक्रम  को  विकास
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 कार्यकलाप  के  साथ  प्रभावी  रूप  में  जोड़ने  की  आवश्यकता  पर  बल  देता  है  ।  जहां  तक  सम्भव  है

 क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  को  संघटित  ग्रामीण  विकास  ज  केन्द्रित  विकास  कार्यकलाप  के  क्षेत्रों  में  प्रोत् सा हित
 किया  जाता  राज्य  श्र  जिला  तथा  व्यापक  प्रतिनिधित्व  सहित  स्थानीय  समितियों  को  भी

 सभी  विभागों  के  सहयोग  से  सहायता  देने  के  लिए  गठित  किया  गया  है  ।  प्रौढ़  दिक्षा  के  काडर

 विभिन्‍न  विकास  विभागों  के  कार्मिकों  का  आरक्षित  करने  के  लिए  है  ।  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  तथा

 राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  पाठ्य चर्चा  में  कार्यात्मक  विकास  पर  बल  दिया  जाता  है

 N  Uo  ई  पी०  में  पंचायतों  अन्य  स्थानीय  निकायों  के  शामिल  होने  को  राज्य  सरकारों

 श्र  संघ  शासित  प्रशासनों  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।

 निरर्थक  महिलाश्रों  को  सहायता

 194,  sit  सुरेन्द्र  विक्रम  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संसक्ति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  विशिषकर  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निधन  श्रोर

 निराश्रय  विद्वानों  को  कुछ  सहायता  देने  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  विचाराधीन  रोक

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  भी  जानकारी  हे  कि  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  कुछ

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निधन  महिलायें  केवल  एक  समय  के  भोजन  पर  गुजारा  कर  रही  हैं  ate  क्या

 इस  बारे  में  कोई  औपचारिक  सर्वेक्षण  किया  जाएगा  ?

 सामाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेणुका  देवो

 :  नवदीं  तो  भी  दुःखी  महिलाश्रों  के  प्रशिक्षण  att  पुनर्वास  के  लिए  सरकार

 की  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  जिसके  म्रन्तगंत  ऐसी  महिलायें  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र

 चलाने  के  वास्ते  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (a)  नहीं  ।

 बिड़ला  के  स्वामित्व  वाली  रेयन  फैक्ट्री  में  प्रदूषण

 195.  eft  सी ०
 के०  च्न्द्प्पन  :  क्या  निर्माण  अर  ब्नाचास  तथा  भर्ती  शौर  पुनर्वास  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  बिड़ला  के  स्वामित्व

 वाली  मारा  tare  फैक्ट्री  जिसको  समाचार  जनता  तथा  संसद  ने  प्रदूषित  जल  को  दूर  ले

 जाने  के  लिए  भूमिगत  पाइप  लाइन  बिछाने  पर  मजबूर  किया  वास्तव  में  सरकार  कौर  जनता

 को  घोखा  दिया  है  क्योंकि  उन्होंने  पाइप  लाइन  में  सैकड़ों  जोड़ों  को  उचित  ढंग  से  बन्द  किये  बिना

 भूमिगत  पाइप  लाइन  बिछायी  है  जिससे  प्रदूषण  का  खतरा  बना  ग्रा  है  क्योंकि  प्रदूषित  जल  समूची

 पाइप  लाइन  में  से  रिसता  a  यहां  तक  कि  भूमिगत  जल  संसाधनों  को  भी  विषैला  बना
 भ्र ौर

 क्या  सरकार  की  विचार  इस  मामले  की  निष्पक्ष  जांच  करने  कौर  बिड़ला  बन्धुओं

 के  खिलाफ  कठोर  कार्यवाही  करने  का  आदेश  देने  का  है  जो  इस  प्रकार  प्रदुषण  द्वारा  जनता  के
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 निर्माण  site  श्रावास  तथा  पूर्ति  शौर  पुनर्वास  मन्त्र  सिकन्दर  :  राज्य

 सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  बिरला  के  ग्वालियर  रेयन  फैक्टरी  से  गन्दे  पानी  को  बाहर  निकालने

 वाली  6.4  Fo  एम०  पाइप  लाइन  में  रिसाव  के  बारे  में  सूचना  दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  इस  मामले  में  स्वतंत्र  रूप  से  जांच  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं

 किया  है  ।  फिर  भी  जल  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  के  राज्य  बोल  जल  प्रदुषण  तथा

 1974  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  ग्रीन  फैक्टरी  के  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  करने

 के  लिए  सक्षम  है  ।  राज्य  बो  ने  act  प्रबंधकों  को  रिसाव  ठीक  करने  तथा  निसारों  का  समुचित

 रूप  से  शोधन  करने  के  लिए  आवश्यक  निदेश  दे  दिये  हैं  ।  राज्य  बोलें  तथा  जिला  प्राधिकारियों

 को  स्थिति  पर  ध्यानपुवेंक  निगरानी  रखने  के  निदेदा
 दे  दिए  गए  हैं  ।

 ste  शिक्षा  केन्द्रों
 को

 चलाने  के  लिए  कथित
 जाली  संगठन

 196,  श्री  एस०  एन०  गोविन्दन  नायर  :

 गोमती  पार्वती  कृष्णन  :

 थी  समर  मुखर्जी  :  क्या  समाज  कल्याण  ah  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  परिचित  बंगाल  में  वामपंथी  समिति  द्वारा  किये  गये  इस

 रहस्योद्घाटन  की  शर  दिलाया  गया  है  कि  1700  स्वयंसेवी  एजेंसियों  भ्रांत  संगठनों  में  जिनको

 प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  चलाने  के  लिए  केन्द्र  से  सहायता  प्राप्त  होती  लगभग  1500  संगठन  जाली

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  देवी

 :  से  13-6-1979  को  प्रकाशित  कुछ  अखबारों  में  एक  रिपोर्ट  छपी  थी  कि

 पश्चिम  बंगाल  वामपंथी  समिति  की  राय  यह  है  कि  जिन  1700  स्वेच्छिक  एजेंसियों  को  राज्यों  में

 प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्र  चलाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  हुई  उनमें  से  लगभग  1500

 निकाय  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अब  तक  केवल  10  स्वैच्छिक  एजेंसियों  के  प्रस्तावों  की

 सिफारिश  निर्धारित  पद्धति  के  अनुसार  की  है  कौर  उनमें  से  7  380  केन्द्र  चलाने  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  स्वीकृत  की  गई  हैं  ।  स्पष्ट  है  कि  वामपंथी  समिति  द्वारा  दिया  गया  कथित  वक्तव्य

 ग़लत  सूचना  पर  आधारित  है  ।

 ढ्८ हिन्द्ज  श्राफ  दी  हिमालयज  नामक  पुस्तक
 197,  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :

 थी  सी
 ०

 के०  चर्द्रप्पन  कया  समाज  कल्याण  se  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  उनका  ध्यान  कैलिफोर्निया  विश्वविद्यालय  के  प्रोफेसर  sixes  डी०  वेकेशन
 द्वारा  लिखित  fags  श्राफ  दी  हिमालयज  नामक  पुस्तक  की  कौर  दिलाया  गया  है  जिन्हें  गढ़वाल
 विश्वविद्यालय  द्वारा  उनकी  पुस्तक  के  लिये  माना र्थ  डिग्री  दी  गई
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 के  एजਂ  में यदि  तो  क्या  उनका  ध्यान इस  बारे  में  3  1979.

 फार  सी ०  कराई  ए०  मैंन  फार  स्टैंडिंग  गढ़वालीजਂ  शशांक  समाचार  की  और  गया

 7)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  पुस्तक  का  वितरण  बन्द  करने  ग्रोवर  लेखक  को  दी  गई  डाक्टरेट

 रह  करवाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है
 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रेणुका  देवो

 बरकटको )
 से  कैलिफोर्निया  विश्वविद्यालय  के  डा०  जिरार्ड  डी०  बेसिन

 को  उनकी  श्राफ  दी  हिमालयज  नामक  पुस्तक  के  लिए  गढ़वाल  बघिश्वविद्यालय  at

 मानों  डिग्री  देने  के  सम्बन्ध  में  3  1979  के  ea  एजਂ  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान

 tare है

 गढ़वाल  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  प्रोफेसर  वेतन  को  हो नोरिस  कोसा

 डी०  लिट  डिग्री  शिक्षक  ग्रा घार  पर  तथा  दसवीं  भ्रर्तर्राष्ट्रीय  मानव शास्त्रीय  तथा  जातीय

 विज्ञान  कांग्रेस  के  जिनमें  से  अनेक  स्वयं  गढ़वाली  के  अ्रनुरोध  पर  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 विश्वविद्यालय  अधिनियम  1973  के  ग्रन्तगेंत  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  पद्धति  के  झ्रनुसार  दी

 गई  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  इस  मामले  को  जांच  कर  रही  है  ।

 क्योंकि  डा०  बेसिन  को  डिग्री  एक  राज्य  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  मत  डिग्री  के

 वापस  लेने  के  सम्बन्ध  में  अथवा  भ्र न्य था  निर्णय  लेना  राज्य  सरकार  अ्रथवा  गढवाल  विश्वविद्यालय

 की  जिम्मेदारी  है  ।  क्योंकि  यह  पुस्तक  सामान्य  पाठक  के  लिए  नहीं  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  यह  महसुस  करती  है  कि  पुस्तक  को  प्रचलन  से  वापस  लेने  के  सुल्तान  के  सम्बन्ध

 में  कोई  कारवाई  करने  का  उल्टा  ही  परिणाम  निकलेगा  |

 उर्वरक  का  गबन  काण्ड  मामला

 198.  श्री  सरत  कार  :  क्या  कृषि  ale  सिचाई  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1979  के  टाइम्स  श्राफ  इडिया  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  रोक  दिलाया  गया  है  कि  दो  उच्च  स्तर  के  राजनैतिक  नेता  कौर  चार  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  अघिकारी  उन व्यक्तियों  के  साथ  मिले  हुए  हैं  जिनका  1974  कौर  1976  के  बीच

 लगभग  1,67  करोड़  रुपये  के  गबन  काण्ड  में  कथित  हाथ  झ्र ौर

 (a)  यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य
 कया  हैं

 ?

 कमीज  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  जी  निगम  के

 उर्वरकों  के  स्टाक  के  संबंध  में  पंजाव  कृषि  उद्योग  निगम  के  अध्यक्ष  द्वारा  कथित  वक्तव्य  दिया

 गया

 इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  की  टिप्पणियां  मांगी  गई  हैं  कौर  उनके  प्राप्त  होने  पर

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 कमी  का  वितरण

 199.  थी  युवराज  :
 :  क्या  कमी  ate  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 दीनों जनता  शासन  के  27  के  दौरान  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  वितरित  की  गई

 भूमि  का  ब्यौरा  क्या

 कया  भूमि
 वितरण  का  कार्य  राज्यों  द्वारा  अपनी  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से

 किया  जाता है  ।

 क्या  भझ्रघिकारियों  ने  संपन्न  किसानों  से  सांठ  गांठ  करके  भूमि  को  भी

 स्वीकृति  दी  हुई  है  ।

 कट क्या  भूमि  वितरण  का  काम  ग्राम  प  चाय तों  को  देकर  व्याप्त  भ्र  तरीकों  पर  रोक

 लगाई  जा  सकती  कौर

 क्या  भूमि  प्रीतम  सीमा  कनून  के  अंतगर्त  हुई  फालतू  जमीन  अथवा  राज्यों  की

 फालतू  जमीन  का  वितरण  करने  का  काय  प्राम  पंचायतों  को  सौंपने  का  है  यदि  तो  कब  तक

 शर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 कृषि  शौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 जी  हां  ।  कुछ  राज्यों  में  भूमि  का  वितरण  सांविधिक  न्यायाधिकरण ों  के

 जरिए  किया  जाता  जिनमें  सरकारी  ate  दोनों  तरह  के  व्यक्ति  शामिल  होते  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  हुई  भूमि  का  निर्धारण  करते  समय  बेनामी

 हस्तांतरण ों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  है  ।

 तथा  कानूनों  तथा  प्रशासनिक  प्रक्रियायें  में  बेईमानी  के  खिलाफ  पहले  ही

 पर्याप्त  सुरक्षा  विद्यमान  है  ।  भूमि  आवंटन  की  मौजूदा  प्रक्रियायें  संतोषजनक  ढंग  से  काम  करती

 प्रतीत  होती  हैं  ale  इनमें  कोई  परिवर्तित  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 विवरण

 —

 क्रम  सभ  राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  जनता  सरकार  के  27  महीनों  के  दौरान

 वितरित
 क्षेत्र

 gist  प्रदेश  1,47,292

 क़सम  58,725

 विश्वास  23,279

 गुजरात  शून्य

 हरियाणा  4,470

 हिमाचल  प्रदेश  ya

 जम्मू  कश्मीर  ह

 कर्नाटक  9,920

 केरल  15,116

 10  मध्य  प्रदेश  32,549
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 क्रम  स०  र/ज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जनता  सरकार  के  27  महीनों  के  दौरान

 वितरण  क्षेत्र

 11  महाराष्ट्र  29,270

 12  मणिपुर  शुन्य

 13  उड़ीसा  31,783

 14  प  जाब  658

 15  राजस्थान  27,247

 16  तमिलनाडु  द्न्य

 17,  त्रिपुरा  417

 18  उत्तर  प्रदेश  87,352

 19  पश्चिम  बंगाल

 20  दादरा  तथा  नगर  हवेली  2,013

 21  दिल्ली  शुन्य

 22  पॉंडिचेरी  219
 ह  ees

 योग  :  4,70,310

 ee ere

 श्री  gate  कोआपरेटिव  एग्रीकल्चरल  दगर  इण्डस्ट्रोपल  सोसायटी  लिमिटेड

 श्रम रेली  की  दौर  बकाया  राशि

 200-  श्री  मसीह  भाई  पटेल  :  क्या  कुकी  धौर  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  वर्ष  1976-77,  1977-78  कौर  1978-79  के  लिए  किसानों  को  देय  गन्ने  की

 राशि  के  कारण  सौराष्ट्र  गुजरात  स्थित  श्री  अमरेली  कोआपरेटिव  श्रभ्नीकल्चरल  शूगर  इ  डस्ट्रीयल

 सोसायटी  लि०  अ्रमरेली  की  कौर  लगभग  90  लाख  रुपये  की  राशि  बकाया  है  कौर  क्या  14

 1979  को  लगभग  328  गन्ना  उत्पादकों  ने  ग्र मरे ली  कोआपरेटिव  भ्रग्नीकल्चरल  शूगर  इंडस्ट्रियल

 सोसायटी  लि  ०.  केन्द्रीय  सरकार  भ्र ौर  गुजरात  सरकार  को  इस  बकाया  राशि  का  भुगतान

 कराने  के  लिए  भ्रम्यावेदन  भेजे

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  गन्ना  उत्पादकों  को  उक्त  बकाया  राशि  का  भुगतान

 कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  कौर

 sate  कोआपरेटिव  अ्रग्रीकल्चरल  शुगर  इंडस्ट्रीयल  श्रम रेली  द्वारा  गन्ना

 उत्पादकों  को  पिछले  दो  तीन  वर्षों  के  गन्ने  के  मूल्य  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  में  संकोच

 किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  कौर  इस  90  लाख  रुपये  की  बकाया  राशि  भूगतान  किसानों  को  कब

 तक  ate  किस  प्रकार  किया  जायेगा  ?

 कुकी  site  सिचाई  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री

 भानु  प्रताप  :  (a),
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 तरन्त  रिक्ष  प्रयोगशाला  9  1979

 राज्य  सरकार  1979  में  एक  प्रार्थना  पत्र
 प्राप्त  gat  जिसके  साथ

 328  किसानों  की  सुची  भी  प्राप्त  हुई  है  ।  इसमें  इस  बात  का  उल्लेख  गया  है  कि  किसानों

 का  श्रम रेली  फैक्ट्री  के  प्रति  1976-77,  1977-78  श्र  1978-79  वर्षों  के  प्रति  मीटरी

 टन  के  हिसाब  से  गन्ने  के  लगभग  90  लाख  रुपये  बकाया  है  ।  उनमें  से  केवल  195  किसानों  ने

 गन्ना  सप्लाई  किया  था  कौर  1976.77  मौसम  के  लिए  केवल  पांच  किसनों  को  6398.65  रुपये

 का  भुगतान  करना  बकाया  था  ।  इन  किसानों  से  भी  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  राशि  प्राप्त  कर

 लें  ।  जहां  तक  1977-78  मौसम  का  संबंध  शेयर  जमा  के  रूप  में  काटी  गई  3568.40  रुपये  की

 धनराशि  को  भुगतान  851  प्रति  मीटरी  टन  के  हिसाब  से  किया  गया  था  ।  राज्य

 सरकार  की  मंजूरी  के  ग्रा घार  पर  129  किसानों  को  देय  3,9)  लाख  कौर  1,99  लाख

 रुपये  वापस  करने  योग्य  जमा  कौर  अनिवार्य  जमा  के  रूप  में  रख  लिए  गए  हैं  ।  1978-79  मौसम

 के  लिए  सोसाइटी  प्रति  मीटरी  टन  के  हिसाब  से  गन्ने  का  मूल्य  दे  रही  है  जब  कि

 ग्र घि सुचित  मूल्य  105,90  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  है  ।  गन्ने  के  भ्र धि सूचित  न्यूनतम  मूल्य  के  संद

 में  अनुमेय  सीमा  से  श्रमिक  बकाया  होने  के  कारण  इस  सोसाइटी  के  विरुद्ध  चीनी
 उपक्रम

 प्र धि ग्रहण )  अघिनियम  1978  के  झन्तगंत  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 श

 भ्रमरी  प्रयोगशाला  (  स्काई  के  गिरने  के  बार  में

 भी  एम०  सत्यनारायण  राव  :  मैं  एक  या  दो  मिनट  लेना  चाहता

 हूं  ।  लोगों  में  विशेषरूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  मेरे  जिले  में  भ्रन्तरिक्ष  प्रयोगशाला  के  बारे  में  आतंक  है

 इण्डियन  एक्सप्रैस  में  तथा  अन्य  समाचार  पत्रों  में  ऐसी  खबरें  ars  हैं  कि  अन्तरिक्ष  प्रयोगशाला या

 तो  मेरे  जिले  करीमनगर  या  ast  प्रदेश  में  गिरने  वाली  है  ।  हाल  ही  में  जब  प्रधान  मन्त्री  ने  एक

 प्रेस  सम्मेलन  को  सम्बोधित  किया  तो  उन्हें  इसके  बारे  में  ger  गया  था |  उन्होंने  लोग

 वास्तविक  मृत्यु  होने  से  पहले  ही  मर  रहे  हैं  ।  aH  खेद  है  कि  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  aga  ही

 गेर-जिम्मेदारी  का  है  ate  मेरे  क्षेत्र  के  लोगों  ने  मुक्त  से  यहां  art  पर  प्रधान  मन्त्री  के  बताया

 पर  उनका  विरोध  प्रकट  करने  के  लिए  कहा  है  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  से  यह  जातना  चाहता

 हूं  कि  वह  अन्तरिक्ष  प्रयोगशाला  के  बारे  में  क्या  करना  चाहते  हैं  इतना  alae  है  ।  मैं

 उनसे  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  |

 थी  समर  गुह  :  मैंने  नियम  377  के  अधीन  सूचना दीं  है  |

 meu  महोदय  :  मैं  इस  मामले  पर  विचार  करूंगा  ।  आपको  राज  सुचना  देनी  चाहिये  थी  ।

 थी  समर  गुह  :  यह  घटना  परसों  होगी  ।

 श्री  एम०  सत्यनारायण  राव  :  यह  मन्त्री  का  और  सरकार  का  कत्तव्य  उन्हें  कुढ़

 कहना  चाहिए  |

 प्रधान  मन्त्री  मोराल  जी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  भ्रन्तरिक्ष  प्रयोगशाला  के  बारे

 में  बया  कहूं  ।  यह  कहीं  भी  गिर  सकती  है  मैं  नहीं  चाहता  हूं  कि  इससे  पहले  ही  लोग  डर  से

 मरें  ।  जब  यह  गिरेगी  हम  इसका  सामना  करेंगे  इसके  अलावा  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  मैंने
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 वा

 प्रेमिका  के  लोगों  से  जब  वे  मिले  थे  कहा  है  कि  यदि  कोई  क्षति  होगी  तो  वे  क्षतिपूर्ति  करेंगे  शौर

 वे  सहमत  हो  गये  हैं  ।  इससे  ग्रीक  पेट्रोल  क्या  कर  सकता  हूं  |

 अघ्यक्ष  महोदय  :  हम  ग्र गला  कार्य  आरम्भ  करेंगे  ।  )
 eee ee

 स्थगन  प्रस्ताव

 पुलिस  तथा  ania  रिज  पुलिस
 के  कर्मचारियों  को  समस्या झ्र ों

 से  निपटने  में  सरकार  को

 श्रेय  महोदय :  मुझ ०७  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  पुलिस  केन्द्रीय  औद्योगिक

 सुरक्षा  बल  भ्र ौर  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  के  जवानों  में  व्याप्त  भ्र संतोष  जिसके  कारण  उन्होंने

 हिसात्मक  भ्रान्दोलन  at  प्रदर्शन  किये  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  निम्नलिखित  सदस्यों  से

 अनेक  सूचना  मिली  हैं  :

 (1)  श्री  एड्ग्रार्दों  फिरो  :

 (2)  श्री  समर  मुखर्जी

 (3)  श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर

 श्री  के०  ए०  राजन

 श्रीमती  पावती  कृष्णन

 (4)  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य

 श्रीमती  अहिल्या  पी»  रांगणेकर

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 (5)  श्री  वयालार  रवि

 (6)  श्री  राज  नारायण

 (7)  श्री  जी०  एम०  बनात वाला

 मुभ च्च्  बताया  गया  है  कि  इनके  भ्र ति रिक्त  श्री  पी०  एम०  ज्योतिर्मय  श्री

 श्री  सी
 ०

 के
 ०

 चन्द्रभान  शरीर  श्री  जनादेश  पुजारी  से  भी  सूचनाएं  are हैं
 ।  श्री  एड्भ्ार्डों

 प्हैलीरो  की  सूचना  को  बैलट  में  पहला  स्थान  मिला  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  वह  यहां  हैं  wera  मैं

 अगले  व्यक्ति  को  भ्र नुम ति  दूंगा  ।  इसमें  यह  कहा  गया  है  :

 tela  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  कौर  केन्द्रीय  रिवेंज  पलिस  के  जवानों

 में  व्याप्त  जिसके  कारण  उन्होंने  हिंसात्मक  आन्दोलन  कौर  sera  किये  तथा

 जिससे  हाल  के  दिनों  में  कई  राज्यों  में  शान्ति  ate  सुरक्षा  को  एक  खतरा  पदा  हम्ना  है  झ्र ौर

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  att  केन्द्रीय  frag  पुलिस  के  एककों  की  ड्यूटियां  करने  के

 लिए  कई  स्टेशनों  पर  सेना  का  तैनात  किया  जाना  पी

 मैं  नियम  56  के  भ्र घिन  स्थगन  प्रस्ताव  पेदा  किये  जाने  की  अनुमति  देता  हूं  ।  श्री  एडुआर्डो

 फिरो  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  अगला  नाम  श्री  समर  मुखर्जी  का  उनका  प्रस्ताव  इस  प्रकार  है  :

 ada  रिज  पलिस  ak  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  की  समस्याओं

 और
 मांगों  पर  समय  पर  कौर  प्रभावी  ढंग  से  कार्यवाही  करने  में  प्र सफलता  ।”

 वह  सब  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  सभा  की  भ्र नुम ति  ले  सकते  हैं  ।
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 et  ममर  मुख़र्जी  :  मैं  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  करने  के  लिए  सभा  की  अनुमति

 चाहता हू  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  कया  प्रस्ताव
 पदा

 किये  जाने
 का

 विरोध  है  नही ं।

 इसका  विरोध  नही ंहै  ।  अनुमति  दी  जाती  है  ।  स्थगन  प्रस्ताव  मध्यान्ह  पश्चात्‌  4  ae  लिया

 जायेगा  ate  इस  पर  चर्चा  के  लिए  ढाई  घंटे  का  समय  दिया  जाता  है  ।

 थी  ज्योतिमंय  बसु  (  डायमंड
 :  यह  बहुत  ही  कम

 है
 ।  ढाई  घंटे  में  ag  नहीं  हो

 सकता  है  ।  कृपया  कुछ  अ्रघिक  समय  दीजिए  |

 थी  कंवर  लाल  गुप्त  :
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रत

 ag  है  कि  हमें  सभा  के  नेता--प्रधान  मंत्री--के  बारे  में  तो  मालूम  है  किन्तु  दुर्भाग्यवश  बड़ी

 गड़बड़ी  है  ।  हमें  नहीं  मालूम  कि  facet  का  नेता  कौन  है  ।  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सभा  में

 विपक्ष  का  नेता  कौन  है  ।  प्रस  में  ate  वक्तव्यों  में  काफी  ग्रीवा हें  हैं  ।

 झ्च्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  विपक्ष  के  नेता  के  बारे  में  प्रा पने  क्या  निर्णय  किया  है  ?  क्या  श्री

 स्टीफन  विपक्ष  के  नेता  हैं  ।  यदि  स्टीफन  विपक्ष  के  नेता  नहीं  रहे  तो  उन्हें  अपने  विचार  व्यक्त  करने

 का  अघिकार  है  ।

 श्रेय  महोदय  :  कृपया  ।  यह  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  है  ।

 (  व्यवधान  )

 विशेषाधिकार  के  sa

 एयर  इडिया  के  भूतपूर्व  चेयरमेन  थ्री  ज०  शार *  डो  टाटा  द्वारा  सरकारी

 उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  बारे  में  दी  गई  टिप्पणी

 अघ्यक्ष  महोदय  :  सर्वश्री  मोहम्मद  शफी  व्यालार  ज्योतिमंय  अज़ान

 fag  भदोरिया  शरीर  wea  सदस्यों  ने  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाया  है
 क  क  क  क  क  के

 eft  ज्योतिर्मय  बस  :  कितने  az  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  25  से  श्रमिक  हैं  ।

 श्री  To  करार  डी०  भाव  एग्री  इण्डिया  द्वारा  को

 लोक  सभा  की  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  कार्यकरण  के  बारे  में  दी  गई  एक

 भेंट  वार्ता  में  उनके  कतिपय  टिप्पणियों  के  विरुद्ध  जो  29,5,1979  के  समाचार  पत्रों  में

 प्रकाशित  हुई  ,  विशेषाधिकार  के  घरन  का  उठाया  जाना  ॥

 eft  उग्रसेन  :  मैंने  भी  इसके  वारे  में  नोटिस  दिया  gar  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  पच्चीस  से  भी  ज्यादा  सदस्यों  ने  दिये  हैं  ।

 मैंने  कार्यवाही  को  अच्छी  तरह  से  पढ़ा है  ।  इस  सभा  के  माननीय  अ्रधात क  संवेदी

 मोहम्मद  शफी  व्यालार  रवि  ate  ज्योतिमंय  बसु
 ने

 सूचना  दी  हैं  कौर  श्री  Fe  ato
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 डी०  टाटा  द्वारा  किये  गये  वक्तव्य  को  भी  पेश  किया  है  ।  इनमें  विचार  महत्वपूर्ण  sea  आपदा

 होते  हैं  ।  अपने  वक्तव्य  में  श्री  जे०  अरक  डी०  टाटा  यद्यपि  अपने  वक्तव्य  के  उन  कुछ  ग्रंथों  के

 बारे  में  खेद  व्यक्त  करते  हुए  जो  इस  कार्यवाही  की  विषयवस्तु  झपने  वबकक्‍तब्य  में  उल्लिखित

 विभिन्‍न  ग्न्य  पतलूनों  को  उचित  ठहराया  है  ।  उन्होंने  यह  तक  दिया  है  कि  उनके  वक्तव्य  के  वे

 भ्रापत्तिजनक  झ्र  सिवाय  उनको  छोड़कर  जिनके  बारे  में  उन्होंने  खेद  व्यक्त  किया  लोकहित

 में  दिये  गये  उनसे  संसद  के  किसी  सदस्य  के  विशेषाधिकारों  का  हनन  नहीं  होता  इस

 सम्बन्ध  में  उन्होंने  ।  1967  को  ब्रिटिश  ससद  की  विशेषाधिकार  समिति  द्वारा  प्रस्तुत

 प्रतिवेदन  में  व्यक्त  किये  गये  बिचार  का  उल्लेख  किया है  ।  श्री  जे०  करार  डी०  टाटा  द्वारा  जो

 aah  दिया  गया  हैँ  वह  सत्य  है  या  यह  देखना  मेरा  कत्तव्य  नहीं  है  ।  यदि  सभा  की  ग्र नुम ति

 होती  यह  विशेषाधिकार  समिति  को  देखना  है  ।  मेरे  विचार  से  लोक  सभा  की  प्रक्रिया  aar  कार्य

 संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  222  के  अधीन  सहमति  देने  का  यह  उचित  मामला

 तदनुसार  मैं  प्रस्तावों  पर  भ्र पनी  अनुमति  देता  हूं  ।

 शी  इयाम  नन्दन  मिथ  व्या  श्री  जे०  ate  डी०»  टाटा  द्वारा  लिखे  गये  पत्र  को  उपलब्ध

 करायेंगे  ?  क्या  यह  अजीव  बात  है  कि  श्री  Ho  करार  डी०  टाटा  इस  मामले  के  बारे  इसे  सभा  में

 उठाये  जाने  से  पूर्व  लिखें  ?  उन्हें  कसे  यह  सुभा  कि  वह  ग्राहकों  पत्र  लिखें  ?

 श्रच्यकत  महोदय  :  मैंने  उनका  स्पष्टीकरण  मांगा  था  ।

 श्री  sara  नन्दन  feat  :  age  tea  में  इस  बात  का  उल्लेख  किया  जाना
 चाहिए  था  ?

 श्री  मोहम्मद  रफी  कुरैशी  मैं  एक  या  दो  ata  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  मैंने  aa  पत्न  में

 दो  बातें  उठाई  हैं  ।  एक  श्री  जे०  शिकार  डी०  टाटा  का  वक्तव्य  है  जिसमें  उन्होंने  कहा

 CUM  संसद  के  तंत्र  के  एक  महत्वपूर्ण  अंग  के  दुरुपयोग  होते  देख  खेद  gar  क्योंकि  ऐसा

 प्रतीत  होता  है  कि  इस  मामले  में  व्यक्तिगत  विचार  एवं  विश्वास  का  fea  साधन  किया

 गया  है  ड

 इससे  विशेषाधिकार  समिति  के  काम  करने  पर  संदेह  किया  गया  है  ।

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अपनी  अनुमति  दे  दी  है  ।

 थ्री  मोहम्मद  दाफी  अपने  पत्र  में  मैंने  एक  श्र  बात  8! जौ  aware VOlLQ  है  वह  यह  है  कि

 उन्होंने  कहा  है

 यह  दुखद  बात  भी  दिखाई  देती  है  कि  कहां  तक  अथवा  किस  निम्न  स्तर  तक

 जनता  के  निर्वाचित  सदस्य  राजनीतिक  gear  विचारधारा  सम्बन्धी  उद दद् यों  की  पूति  के  लिए
 तैयार  हूं  ।””

 fas  के ०  क  इससे  न  केवल  उनके  संम्मान  की  क्षति  या  हानि  पहुंची  हैं  जिन  पर
 अनुचित  रूप

 से  भ्राक्षेप  किया  गया  है  किन्तु  इससे  समस्त  सरकारी  क्षेत्र  के  सम्मान  को  क्षति  पहुंचाई  गई  है  शी

 अपने  वक्तव्य  में  उन्होंने  जो  दूसरी  बात  उठाई  है  वह  यह  है  कि  जब  सरकारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  ने  साक्षियों  को  बुलाया  तो  उन्होंने  उन्हें  धमकाया  यह  एक  गम्भीर
 आरोप  हैं  ।
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 द

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कई  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  हैं  ।  ्  इन  सबको  समिति  को

 भेज  रहा हूं  ।

 श्री  मोहम्मद  wal  कुरैशी  :  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  बैठकें  गणपूर्ति  के  हुई  हैं  ।

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  सभापति  के  विरुद्ध  यह  गम्भीर  आरोप  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 इन  सब  आरोपों  की  जाँच  की  जाये  ।  एयर  इण्डिया  के  भूतपूर्व  चेयरमन  श्री  जे०  कार  डी०  टाटा

 के  विरुद्ध  मामला  उठाने  की  qe  अनुमति  दी  जाये  ।  मैं  श्राप  से  निवेदन  करता हूं  fe  गह  मामला

 विशेषाधिकार  समिति  को  भेजा  जाये  ।

 अघ्यक्ष  महोदय :  जो  सदस्य  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  हैं  वे  भ्रपने  स्थानों  पर  खड़  हो  जाय े।

 माननीय  सदस्य
 अपने  स्थानों

 पर  खड़

 सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  के  बारे  में  इ  दिया  दूर  में  प्रकाशित  बदनाम

 करने  वाली  टिप्पणी

 mere  महोदय  :  भ्र नुम ति  दी  जाती  है  श्री  वयालार  रवि  ने  टुडेਂ  के

 घौर  प्रकाशक  के  विरुद्ध  इसके  16  मई  1979  के  श्र क  में  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ak

 संसद  पर  भ्रारोप  लगाने  के  एक  तथा  कथित  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  करने  का  एक  विशेषाधिकार

 का  प्रश्न  उठाया  ।  मैंने  xs’  से  एक  स्पष्टीकरण  मांगा  था  are  उन्होंने  यह  प्रस्तुत  किया

 मेरे  विचार  से  agate  दिये  जाने  का  उचित  मामला  है  कौर  मैंने  अपनी  अनुमति  दे

 व्यालार  रवि  मैं  पड  के  मुद्रक  कौर  प्रकाशित  के

 विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  इस  मामले  को  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपने  के  लिए  सभा  की  ग्र नुम ति

 चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाता  है  ।

 मन  सभा-पटल  पर  पत्र  रखें  जायेंगे  ।

 श्री  सौगत  राय  )  :  पत्रों  को
 सभा-पटल  पर  रखने  से  पुर्व  मैं  सभा

 का
 ध्यान  इस

 बात  की  शर  भ्राकर्षित  करना  चाहता  हुं  कि  ara  जमात-इ-उलमा  हिन्द  के  सदस्य  भूतपूर्व  आजाद

 हिन्द  फौज  के  श्री  शाह  नवाज  खां  के  नेतृत्व  में  पश्चिम  बंगाल  में  नादिया  में  हुई  घटना ्र ों

 के  विरोध  में  पटेल  चौक  पर  तथा  देना  के  न्य  भागों  में  गिरफ्तारी  दे  रहे  हैं  कौर  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  ate  भ्रन्यसंगठनों  पर  प्रतिबन्ध  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला  है

 )

 ata  महोदय  :  झिझक  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 क

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 पूर्वोत्तर  पैंतीस  दिलाने  के  वर्ष  1975-76  के  वाचिक  लेखें  तथा

 हैदराबाद  विश्वविद्यालय  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ate  समीक्षा  तथा  भारतीय

 प्रौद्योगिकी  बम्बई  के  ad  1977-78  के  प्रमाणित  लेखे

 समाज  कल्याण  ake  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  निम्नलिखित
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 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  qatar  पैंतीस  शिलांग  के  वर्ष  1975-76  के  विधिक  लेखे

 की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  t

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल  21.0  4569/79)

 (2)  हैदराबाद  विश्वविद्यालय  के  1977  से  1978  की  अवधि  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  (  हिन्दी
 की  एक  प्रति  ।

 हैदराबाद  विश्वविद्यालय  के  1977
 से

 1978  की  अवधि  के

 कार्यकरण  पर  सरकार  द्वारा  समीक्षा**  (  हिन्दी
 की  एक  प्रति

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  4569/79 )

 (3)  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1961  की  घारा  23  की  उपधारा  (4)  के  अ्रन्तगंत

 संस्करण*#** )  की  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4562/79)

 भारतीय  festa  बंक  का  अनुरक्षण  )  1979  तथा  अतिरिकत

 लड़कियां  निक्षेप  )  संशोधन  1971  ।

 संसदीय  कार्य  शोर  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  123  (2)

 के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अ्रध्यादेशों  तथा  प्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं

 (1)  राष्ट्रपति  द्वारा  4  1979  को  प्रख्यापित  भारतीय  रिज  बेक  का

 भ्रनुरक्षण )  1979  (1979  का  सख्या  4)  t

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4263/79)

 (2)  राष्ट्रपति  द्वारा  4  1979  को  प्रस्थापित  श्रतिरिक्ते  परि लब्धि यां  (  भ्निवायें

 निक्षेप  )  संशोधन  1979  (1979  का  संख्या  5)  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  4264/79)

 श्रेय  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  आपत्ति  की  है  ।  मैं  उन्हें

 एक  करके  बुलाता  हूं:--श्रीमती  पावती  कृष्णन  |

 श्रीमती  पाव ती  कृष्णन  पहले  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जबकि  संसद

 का  अ्रधिवेदान  होने  वाला  था  उस  समय  यह  दोनों  अध्यादेश  जारी  करके  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया

 *  लेखकों  का  अंग्रेजी  संस्करण  17  19709  की  सभा-पटल  पर  रखा  गया  |

 ee  वार्षिक  प्रतिवेदन  श्र  समीक्षा  का  अंग्रेजी  संस्करण  26  1979  को  सभा-पटल

 पर  रखा  गया  |

 seek  लेखकों
 का  अग्रे नाते  भजन rs

 ry
 संस्करण  |  1979  को  सभा-पटल  पर  रखा

 गया
 |
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 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  9  1979

 प्रिया  संसदीय  कार्य-प्रणाली  की  अवमानना  की  गई  है  ।  विशेषकर  पहले  श्रघ्यादेश  से  यह  TAT

 चलता  है  कि  जनता  दल  की  सरकार  श्रमिक  ay  के  प्रति  बड़ा  ही  कड़ा  रवैया  अपना  रहे  हैं  ।  यह

 रवैया  दिनोंदिन  अ्रघिक  कड़ा  होता  जा  रहा  है  मैं  श्रमिक  वर्ग  की  बात  कहती  हूं  तोर  मैं

 मेहनतकश  art  श्रमिकों  को  भी  शामिल  करती  हूं  इनमें  ग्राम  तथा  अन्य  भी  AT

 जाते  हैं  संघष  के  लिये  उनका  लोकतांत्रिक  श्रमिक  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  भी

 कहना  चाहती  हूं  कि  दूसरे  श्रघ्यादेश  से  भी  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने  क्या  किया  है  ।  युगों

 पुराना  सिद्धान्त  कि  यदि  श्रमिक  को  तथा  मेहनतकश  लोगों  को  agar  हक  गया  उससे

 मुद्रास्फीति  सरकार  द्वारा  अ्रपनाया  जा  रहा  है

 ग्रनिवायं  निक्षेप  योजना  का  हमने  विरोध  किया  था  जब  सदन  में  उसे  एक  विधान  के  रूप

 में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  हमने  उस  समय  तत्कालीन  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  कह  ह

 था  कि  इस  प्रकार  का  विधान  लाने  का  थ  है  श्रमिक  ay  पर  प्रहार  करना  तथा  इससे  किसी

 प्रकार  भी  मुद्रास्फीति  नियंत्रित  नहीं  होगी  ।  मुद्रास्फीति  पर  नियन्त्रण  तो  तभी  पाया  जा  सकता  हैं

 जब  सरकार  व्यापारियों  कौर  काला-बजारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने  का  साहस  करे  आर

 खाद्यान्न  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  ले  ।  यह  राशि  6  जुलाई

 को  कर्मचारियों  को  देय  हो  गई  थी  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जब  श्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन

 की  अध्यक्षता  करके  जेनेवा  से  लौटे  तो  उन्होंने  कमंचारियों  को  देय  राठी  नहीं  दी  ।  श्रमिक  वग

 ने  पूछा  )
 ।

 दिल्‍ली  मे  टेक्सटाइल  श्रमिकों  की  हड़ताल  किसलिये  ?  उन्होंने  भ्र पनी  देय  राशि  के

 लिये  यह  हड़ताल  की  थी  ।  उसी  प्रकार  से  तमिलनाडु  में  टेक्सटाइल  श्रमिकों  see

 meat  महोदय  :  अप  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहिये  ।

 श्रीमती  पाव तो  कृष्णन  मैं  इन  शर्मनाक  अध्यादेशों  के  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  क

 विरोध  करती  हूं  ।  लोकतन्त्र  के  नाम  पर  बातें  करते-करते  श्राप  ऐसा  अध्यादेश  ले  ma  हैं  जिसके

 माध्यम  से  भ्रापने  श्रमिकों  को  उनकी  देय  राशि  से  वंचित  किया  है  ,  आपकी  योजना  है  श्र  बजट

 क्या  श्राप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  कमंचारियों  ate  श्रमिकों  को  अपने  बजट  की  कोई

 दिखता  नहीं हैं
 oe

 )

 यह  बिल्कुल  शर्मनाक  wearer  है
 +++

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  हमें  भी  बोलने  का  अवसर  दिया  जाये  ।  प्रीति  पावती

 कृष्णन  को  पक्षपातपूर्ण  sea  के  लिये  सदन  का  समय  खराब  करने  का  श्रंगार  दिया  गया  है  ।

 ऐसा  क्यों  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  एक  नियम  के  ग्रन्तगंत  उन्हें  प्रचार  दिया  गया  है  ।  श्राप  भी  मुझे  इसके

 लिये  लिख  सकते  हैं  ।

 =  hs  दि  दी  ी थी  ज्योतिमंय  बस  श  ich Bd  far  q  पुस्त  |  यह  स्पष्ट  उपबंध

 है  कि  कोई  भी  सदस्य  उस  समय  सुचना  मांग  सकता  है  जब  कोई  उससे  सम्बद्ध  पत्र  सभा-पटल  पर
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 15  1901  (31% ) )  सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 वा  प्रा

 रखा  जा  रहा  हो  ।  हम  इन  दोनों  भ्र ध्या देशों  का  कड़ा  विरोघ  करते  हमने  इसके  लिये  सांविधिक

 प्रस्तावों  का  नोटिस  दिया  है  भरत  हम  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहते  हैं  कि  इन  अध्यादेशों  को

 जारी  करने  की  क्या  श्रावव्यकता  थी  जब  कि  शीघ्र  ही  सदन  की  बैठक  होने  वाली  थी  ।  जनता  दल

 ने अ्रपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  मतदाताओं  को  स्पष्ट  दाब्दों  में  वचन  दिया  फिर  भी  उन्होंने

 उनके  भौतिक  श्रधघिकारों  की  जड़  पर  प्रहार  करने  का  यह  घृणास्पद  तरीका  क्यों  अपनाया  है  ?

 afraid  जमा  योजना  के  सम्बन्ध  में  यदि  सरकार  तपनी  साख  खोती  है  तो  वह  काबिल  नहीं

 )

 सरकार  ने  वचन  दिया  था  कि  घनसाली  वापस  की  जायेगी  अरर  wa  वह  अपने  वचन  से

 मुकर  रही  है  ।  उसकी  साख  का  क्या  होगा  ?  मैं  संसदीय  कार्य  oe  श्रम  मन्त्री  से  भ्रनुरोध  करता

 हूं
 कि  वह  ऐसी  जानकारी  इसी  समय  यहां  दें  जिसके  कारण  इन  दो  भ्र ध्या देशों  को  जारी

 करना  श्रावक  हो  गया  था  जेसा  कि  निर्देशिका  में  उपबन्ध  है  ।

 श्री  के०  पी०  शन्नो  कृष्णन  :  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता  ह  कि  इससे  ga  सभी  विशिष्ट

 व्यक्तियों  ने  सरकारों  की  तब-तब  भावना  की  जब-जब  वह  संसद  के  अधिवेशन  के  अवसर  पर

 भ्र ध्या देश  जारी  करती  थीं  |  इससे  सच  मुच  YAR  बड़ा  यवका  लगा  है  कौर  भ्राइंचयं  न  है  कि  आप

 उस  उदाहरण  पर  नहीं  चले  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  इन  ग्र ध्या देशों  को  संसद  ग्रधिवेशन  के  अवसर  पर  जारी  नहीं

 किया  गया  |

 श्री  क्०  पी०  उन्नी  कृष्णन  :  यह  चार  तारोख  को  जारी  किया  wa  यह  समय  लगभग

 संसद  श्रघिवेशन  का  समय  है  यह  बड़ा  गम्भीर  मामला है
 मेरा  विचार  था  कि

 इस  मामले  को  ग्रुप  लोग  स्वयं  उठायेंगे  ।  रिज  बेक  मे  विवाद  पिछले  दो  अथवा  तीन  वर्षों  से

 चल  रहा  है  कौर  बातचीत  भी  चल  रही  सरकार  उसके  साथ  बातचीत  कर  रही  है  ऐसे  समय

 में  भ्र ध्या देश  लाना  कहां  तक  उचित  था  यह  अध्यादेश  पिछले  दो  वर्षों  में  श्रमिक  वर्ग  के  साथ  किये

 गये  वचनों  तथा  चुनाव  के  दौरान  दिये  गये  वचनों  के  विरुद्ध  इसे  लाकर  एक  घृणास्पद  कार्य

 किया  गया  है  इस  ग्रघ्यादेश  के  अझ्रन्तगंत  यह  व्यवस्था  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  हड़ताली

 ब्यक्ति  की  वित्तीय  सहायता  करता  है  तो  वह  अपराघ  का  भागी  होगा  ।

 अप  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  यह  उपबन्ध  हमारे  मौलिक  अधिकारों  का  उल्लंघन

 करता  है  ।  मैं  यह  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस  भ्र ध्या देश  को  कानून  का  रूप  दिया  गया

 तो  हम  इसके  विरुद्ध  एक  बड़ा  आन्दोलन  छेड़  देंगे  ।  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  पहले  कभी  नहीं  लाया

 गया  है  ।  मत  महोदय  वास्तव  में  वहां  पर  नियमानुसार  कार्य  हो  रहा  था  कौर  इस  अवसर  पर  मैं

 अपनी  व्यक्तिगत  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता हूं
 ।  मैंने  कभी  भी  इस  प्रकार  के  आन्दोलनों  का

 सेन  नहीं  किया  ate  न  ही  मैं  उसका  समन  करता  हूं  ।

 दूसरे  अध्यादेश  अतिरिक्त  परिलब्धियां  संशोधन  अध्यादेश  उनके  द्वारा

 दिये  गये  सभी  वचनों  के  विरुद्ध  यहं
 ***

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  यह  उनकी  धनराशि  का  गबन  है  ।
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 शी  do  पी०  उन्नी  कृष्णन
 :  यह  गबन ही  है  ।  एक  जोर  तो  वह  लाभ  को  फ्रिज

 नहीं  करना  चाहते  वह  इस  प्रकार  के  उपाय  नद्दी  करना  चाहते  जिससे  एकाधिकार  पर

 नियन्त्रण  पाया  जा  सके  किन्तु  वह  देय  राशि  को  वापस  लेने  के  हक  में  हैं  ।  इन  आधारों  पर  मैं

 इन  अध्यादेशों  का  विरोघ  करता  हूं  ate  मैं  भ्र पनी  बात  दोहराता  हूं  कि  अप  इसके  लिये  सरकार

 के  कान  खींचें  ।

 शी  array  :  मैं  आपका  ध्यान  इस  मामले  की  कौर  आकर्षित  करना

 चाहता  हु  क्योंकि  अ्रघिवेशन  के  अवसर  पर  सरकार  ने  इन  भ्र ध्या देशों  को  जारी  किया  है  ।  यह

 लोकतन्त्र  पर  प्रहार  उसकी  प्रवमानना  है  ।  सदन  को  संरक्षक  होने  के  नाते  आपका  यह

 दायित्व  है  कि  आप  इस  मामले  पर  सरकार  के  कान  खींचे  कौर  श्राप  सरकार  को  इस  तकनीकी

 ग्रा घार  पर  अनुमति  न  दें  कि  सरकार  ने  ग्रध्यादेश  जारी  किये  हैं  तर  वह  उन्हें  सभा-पटल  पर

 रख  सकती  हैं  अ्रपितु  आपको  सरकार  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहिये  कि  सरकार  ने  सदन  की

 अवमानना  की  है  कौर  इस  प्रकार  श्रीमती  गांधी  के  दिनों  का  स्मरण  करा  दिया  है  ।  यह  भी  उसी

 प्रकार  से  कर  रहे  हैं  ।  पहली  बात  यह  है  ate  दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  दो  अध्यादेश  विशेषकर

 पहला  वाला  श्रध्यादेदा  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  है  ।  यह  व्यवहारिक  तौर  पर  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध

 लगाता  श्रमिक  ay  के  ग्रन्थकार  पर  प्रतिबन्ध  लगाता  है  हालांकि  समूचे  fara  में  यह  अ्रधिकार

 उपलब्ध  हैं  रोक  उसी  मन्त्री  महोदय  ने  इन्हें  जारी  किया  है  जो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  बठक

 में  गये  हुए  थे  ate  जिनकी  अध्यक्षता  में  वहां  सम्मेलन  सम्पन्न  हना  उन्होंने  ही  वापस  जाकर

 पहला  काम  यह  किया  कि  az  अध्यादेश  जानो  कर  दिये  शरीर  श्रमिक  वर्ग  को  उनके  लोकतांत्रिक

 श्रधघिकारों  से  वंचित  कर  दिया  |

 यह  एक  कला  दिवस  संसद  के  लिये  ag  काला  दिवस  है  कि  इन्हें  सभा-पटल

 पर  रखा  जा  रहा  है  ।  मैं  ग्राहको  कौर  आपके  माध्यम  से  सरकार  को  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि

 इसका  श्रमिक  वर्ग  एकजुट  होकर  विरोध  इसका  सदन  में  कौर  सदन  से  बाहर  विरोध  किया

 जायेगा  ।  समूचे  लोकतन्त्र  grated  के  प्रतिनिधि  एकजुट  होकर  इनका  विरोध  करेंगे  ।  मैं  यह  बात

 fears  में  लाना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  यह  श्रध्यादेवा  बड़े  कठोर  न  केवल श्री  समर  मुखर्जी  )

 इसलिये  कि  इन्हें  संसद  के  अ्रधिवेदान  के  समीप  जारी  किया  गया  बल्कि  इसलिये  भी  कि  ag  मौलिक

 प्रतिकार  पर  प्रहार  करते  हैं  ।  इससे  संसद  के  प्रति  उनकी  उपेक्षा  का  परिचय  मिलता  है  ।  वह  भी

 पुराने  हथकंडे  अपना  रहे  हैं  शौर  इसका  स्वाभाविक  परिणाम  ag  होगा  कि  यदि  ag  कर्मचारियों

 att  श्रमिकों  की  न्यायपूर्ण  शौर  उचित  मांगों  को  भ्र स्वीकार  करते  हैं  तो  उन्हें  उसका  परिणाम

 भुगतना  होगा  |  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  भी  घोषणा  की  है  कि  वह  प्यासा  sear  निरोधक  कानून  पुनः

 ला  रहे  हैं  कौर  एक  अन्य  समाचार  प्रकाशित  gar  है  जिसके  अनुसार  एक  ऐसा  विधेयक  लाया  जा

 रहा  है  जिसके  भ्रन्तगेंत  सभी  प्रकार  के  आन्दोलनों  को  erat  से  दबा  दिया  जायेगा  ।  यह  कार्मिक

 बग  से  सीधा  टकराव  है  ag  उसी  प्रकार  की  स्थिति  है  जो  1975  की  आपात  स्थिति  से  aa

 विद्यमान  थी  ;  इस  श्रघ्यादेश  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सर्वोपरि  काम  करने  के  लिए  इन्कार

 करना  भी  जुमे  है  रिवेंज  बेक  कमंचारी  हड़ताल  पर  नहीं  हैं  ।  वह  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  कौर
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 नियमावली  में  दिए  गए  नियमों  के  अनुसार  काम  कर  रहे  हैं  ।  उच्च  न्यायालय  ने  रफ सला  दिया  है

 कि  ये  कमंचारी  नियमावली  के  नियमों  के  भ्रनुसार  काम  करने  के  पुरे-पुरे  हकदार  हैं  ।  इसके

 बावजूद  भी  यह  अध्यादेश  जारी  किया  गया  है  wie  उन्हें  गिरफ्तार  करने  के  लिए  पुलिस  को  qa

 अघिकार  प्रदान  किए  गए  हैं  ।  हम  इसे  कभी  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  हम  इसका  पूर्णरूप  से

 fade  करते  हैं  ।

 यही  कुछ  नहीं  हुमा  है  ।  यह  aw  की  जाने  वाली  कार्यवाहियों  का  अग्रिम  रूप  है  ।  अन

 स्थिति  पलटा  खाने  वाली  है  ।  wat  हम  इसका  विरोध  नहों  करेंगे  तो  श्रघिनायकवादी  ताकतें  फिर

 उभरेंगी  |  यह  उसी  का  परिचायक  है  we  इसीलिए  हम  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 दूसरा  भ्र ध्या देश  कामिक  ay  के  साथ  घोखा  है  ।  इस  सरकार  ने  भ्रनिवायं  जमा  योजना  की

 रकम  को  वापस  करने  का  वादा  किया  था  ।  अ  अ्रध्यादेश  का  सहारा  लेकर  वह  इसकी  faa  की

 अदायगी  स्थगित  करना  चाहती  है  ।  कर्मचारी  मंहगाई-भत्ता  क्यों  मांगते  इसलिए  कि  कीमतें

 बहुत  बढ़  गई  हैं  ।  जब  उन्हें  घन  की  जरूरत  है  अगर  तब  उन्हें  घन  नहीं  दिया  गया  ate  यदि  श्राप

 श्रध्यादेशा  जारी  करके  अदायगी  स्थगित  करना  चाहते  हैं  तो  मजदूरी  wie  मंहगाई-भत्ता  बढ़ाने  की

 क्या  उपयोगिता  है  ।  अब  उनको  जरूरत  है  कौर  आप  देने  से  इन्कार  कर  रहे  कमंचारी  इसकी

 meat  नहीं  रखते  ।  वे  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  जनता  सरकार  से  अ्रनुरोध  करता  हूं  कि

 वहू  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  को  त्याग  दें  ।  यह  सरकार  जो  तरीका  अपना  रही  है  वह  बहुत  खतरनाक

 है  ।
 इसीलिए

 मैं  इस  wearer  को  पेश  किए  जाने  का  पुरजोर  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  seat
 )

 :  सरकार  ने  जिस  तरीके  से  ये  दो  अध्यादेश  जारी  किए

 हैं  वह  हमें  ग्रां सुका  जसे  काले  कानून  की  याद  दिलाते  हैं  जब  कार्यकारी  facial  द्वारा  गुप्त  रूप  से

 कानूनों
 में  संशोधन  किए  गए  ।  तब  लोगों  को  सुनवाई  का  कोई  मौका  दिए  बिना  जेलों  में  बन्द

 करने  की  कोशिश  की  गई  ।  जो  सरकार  लोकतांत्रिक  मुल्यों  कौर  कार्मिकों  के  प्राधिकारों  को  सुरक्षित

 रखने  की  बात  करती  हैं  वही  इस  प्रकार  के  भ्र ध्या देश  ला  रही  है  रोक  वह  भी  इस  सभा  की  बैठक

 होने  से  कुछ  ही  दिन  पूर्व  ।  इसकी  कोई  जल्दी  नहीं  थी  क्योंकि  रिजर्व  बैंक  में  हड़ताल  नहीं  हो  रही

 थी  ।  इस  काले  श्रध्यादेदा  द्वारा  गुलामी  प्रथा  लागू  कमंचारियों  को  सर्वोपरि  काम  करने  के

 लिए  बाध्य  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  यह  बात  सुस्थापित  है  कि  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि

 कार्य  करने  के  लिए  मजबूर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वे  वेतन  वृद्धि  के  लिए  लड़ाई  कर  रहे  हैं  ।

 उनका  कहना  कि  उनसे  केवल  रिवेंज  बैंक  की  नियमावली  के  अनुसार  काम  लिया  जा  सकता  हैं  ।

 सरकार  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  तथा  अरन्य  न्यायालयों  के  दरवाजे  खटखटाए  ताकि  उसे

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  रोकादेश  मिल  जाए  ।  उसने  उनके  न्यूनतम  मजदूर  संघीय  अधिकारों  का

 इस्तेमाल  करने  से  रोका  ।  उच्च  न्यायालय  का  कहना  है  कि  कर्मचारियों  से  केवल  रिजवी  बैक  की

 नियमावली  के  अनुसार  ही  काम  लिया  जा  सकता  है  ।  पर  सरकार  कहती  है  कि  इसका  प्रसारण

 नहीं  किया  जाएगा  ।  ag  कर्मचारियों  को  पांच  या  घण्टे  प्रतीक  काम  करने  को  कहेगी  ।

 श्रेय  महोदय  :  नियम  के  केवल  संक्षिप्त  भाषण  दिया  जा  सकता  है  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  राज  क्या  हो  रहा  है  ?  जब  कर्मचारी  सर्वोपरि  काम  करने  से
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 इब्कार  करते  हैं  तो  उसे  हड़ताल  माना  जा  रहा  है  ।  उन्हें  बिना  बारंट  के  गिरफ्तार  किया  ar  रहा

 केवल  सन्देह  मात्र  के प्राधार  पर  देश  में  पुलिस  को  feat  बेक  के  कमंचारियों  को  गिरफ्तार

 करने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  इस  तरीके  से  मद्रास  में  गिरफ्तारी  हो  चुकी  है  ।  चार

 चारियों  को  कार्यालय  की  बजाय  उनके  घर  से  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  क्या  यह  सरकार  रिज

 बैंक  के  भ्रमर  पुलिस  रख  कर  रिजर्व  बैक  का  काम  चलाना  चाहती  है  ?  क्या  सरकार  को  इसी

 तरीके  से  काम  करना  चाहिए  ?  यह  बिल्कुल  भ्रसंवेधानिक  है  ।  हम  सरकार  को  इसकी  चेतावनी

 देना  चाहते  हैं  ।  सरकार  इस  सभा  का  सत्र  प्रारम्भ  होने  से  दो-चार  दिन  पहले  ध्रध्यादेश  जारी

 करके  कौर  कर्मचारियों  तथा  लोगों  से  परामशं  किए  बिना  ।  रिज  बैंक  कमेंट  रियों

 की  मांगें  क्या  हैं  ?  वह  बातचीत  से  भाड़ा  ते  करना  चाहते  थे  ।  सरकार  ने  निश्चित  रूप  से

 विश्वासघात  किया  है  )  |

 श्रेय  महोदय  :  श्राप  यह  सब  कुछ  कह  चुके  हैं  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  हम  इस  अध्यादेश  का  पुरजोर  विरोघ  करते  हैं  ।  )

 mere  महोदय  :  जहां  तक  प्रध्यादेदा  को  सभा-पटल  पर  रखने  का  प्रश्न  संविधान  में

 व्यवस्था  है  कि  इसे  सभा-पटल  पर  अवश्य  रखा  जाना  चाहिए  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  सबकी  ग्र नुम ति  नहीं  दूगा  ।  इसे  कायंवाही  में  शामिल  न  किया

 जाए  |
 *

 भी  समर  मुखर्जी  :  हम  विरोध  में  ब्हिरगमन  कर  रहे  हैं  ।  तत्पश्चात्  श्री  समर  मुखर्जी

 तथा  कुछ  तन्य  माननीय  सदस्य  सदन  से  बाहर  चले  गए  |

 भारतीय  तार  (  पांचवां  1979

 संचार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नरहरि  प्रसाद  :  मैं  भारतीय  तार

 1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  श्रन्तगंत  भारतीय  तार  1979

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखेंगे  जो  दिनांक  18  1979  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रधिसुचना  संख्या  315  में  प्रकाशित  हुए  थे  सभा-पटल

 पर  रखता हूं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  4565/79)

 सीमा  शुल्क  1962  शौर  केन्द्रीय  उत्पाद  1944  के  श्रन्त गेंत

 ष  1977-78  के  लिये  भारत  से  नियंत्रक-महालेखा  .  परीक्षक  के  संघ  सरकार

 राजस्व
 प्राप्तियां  —Gs  11,  प्रत्यक्ष  कर  site  संघ  सरकार  )

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सीमा  शुल्क  अ्रधिनियम  1962  की

 *
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 गया
 |
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 णा

 घारा  159  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  अ्रधघिसूचनाग्रों  तथा  ५ ग्रंग्रे जी
 संस्करण  की  एक-एक

 प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  भ्र घि सूचना  संख्या  293  से  302  (=)  जो  दिनांक  10  1979

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  सोमा  शुल्क  के  सहायक  शुल्कों  से

 छट  देने  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 (2)  813  जो  दिनांक  16  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  पौण्ड  स्टिंग  को  भारतीय  मुद्रा  में  gear  भारतीय  मुद्रा  को  पौण्ड

 स्टिंग  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनियम  दर  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 (3)  351  जो  दिनांक  5  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  डेनिश  क्रोनर  को  भारतीय  मुद्रा  में  quar  भारतीय  मुद्रा  को  डेनिश

 क्रोनर  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनियम  दर  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 377  जो  दिनांक  16  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  ga. (4)

 शित  हुए  थे  तथा  दिनांक  16  197:  की  अ्रधिसूचना  संख्या  313

 (=)  के  ग्रन्तगंत  निर्धारित  दर  का  प्रतिस्थापन  करते  हुए  पौण्ड  स्टिंग  को  भारतीय

 मुद्रा  में  अथवा  भारतीय  मुद्रा  को  पौण्ड  स्टिंग  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनियम

 दर  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 (5)  393  जो  दिनांक  23  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुई  थी  तथा  दिनांक  16  197)  की  भ्र धि सुचना  संख्या  377

 (=)
 के  भ्रन्तगंत  निर्धारित  दर  का  प्रतिस्थापन  करते  हुए  पौण्ड  स्टिंग  को  भारतीय

 मुद्रा
 में  प्रिया  भारतीय  मुद्रा  को  पौण्ड  स्टिंग  में  बदलने  की  पुनरीक्षित  विनियम

 दर  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4566/79)

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  श्रस्तगंत  जारी  की  गई  श्रघिसूचना  संख्या

 317  तथा  ग्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक

 22  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  निःशुल्क  वितरण

 किये  जाने  वाले  कुछ  शर्क्तिवधंक  खाद्य  पदार्थों  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  देने

 के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4567/79

 (3)  संविधान  के  श्रनुख्छेद  151  (1)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  (  हिन्दी  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  की  एक-एक  प्रति  :

 भारत  के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1077-78  का
 सूंघ

 सरकार
 ]

 राजस्व  प्राप्तियां--खण्ड  2,  प्रत्यक्ष  कर  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  टी  4568/79 )
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 भारत  के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  का  वर्ष  1977-78  का  संघ

 सरकार  (27)  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4569/79)

 (4)
 विनियोग  1977-78  भाग  समीक्षा  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )

 की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  4570/79)

 (5)
 विनियोग  1977-72,  भाग  विनियोग  लेखे  तथा

 aaa  की  एक  प्रति

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  4571/79)

 (6)  रेलवे  के  वर्ष  1977-78  के  ब्लाक  लेखे  लेखों  वाले  पू  जगत  विवरणों

 पूजन  पत्र  ग्रोवर  लाभ  तथा  हानि  लेखे  तथा  wast  संस्करण )  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  4572/79)

 (7)  (uF)  नियन्त्रणों  कौर  राज  सहायता  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  प्रतिवेदन  के  अनुबन्धों  ate  परिदिष्टों  सम्बन्धी  खण्ड  |

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  के  हिन्दी  संस्करण  अंग्रेजी

 संस्करण  के  साथ  सभा-पटल  पर  न  रखने  के  कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  4573/79)

 बय  oes

 विशेषाधिकार  समिति

 पांचवाँ  प्रतिवेदन

 सचित्र  मैं  विशेषाधिकार  समिति  का  पांचवां  प्रतिवेदन  जो  विशेषाधिकार  समिति  के

 सभापति  द्वारा  31  1979  को  भ्रष् यक्ष  को  प्रस्तुत  किया  गया  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  वटी ५  4574/79)

 ना  es  कण

 सभापति  तालिका  के  बारे  में  घोषणा

 MEAT  Wh  सदन  को  सूचित  करना  है  कि  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम  के  श्रन्तगंत

 मैंने  निम्नलिखित  सदस्यों  को  सभापतियों  की  पीठिका  में  नामांकित  किया  है  :

 1  श्री  कदम

 2  श्रीमती  पा वंती  कृष्णन

 3  सैयद  मोहम्मद

 a  श्री  जगन्नाथ  शर्मा

 5  श्री  ए  दोजवलकर

 6  श्री  सत्यनारायण  राव
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 व्यालार  रवि  :  उन्होंने  यह  प्रध्यादेश  जारी  किया  है  जब  कि  ax  दिन  बाद  सदन  की

 बठक  होने  वाली  है  ।  क्या  वह  संसद  के  प्रति  कोई  चादर  प्रदर्शित  कर  रहे  हैं  ?

 श्रेय  महोदय  :  इस  बात  का  निर्णय  मु  नहीं  करना  इसका  सदन  को  च् निणंय

 लेना है  ।

 (  व्यवधान  )

 eft  ज्योति  बसु  :  मैं  ग्रा पसे  प्रतिरोध  करता  हूं  कि  arg  इसे  पढ़

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  न  किया  लाये  |

 (saat ) ** **

 अघ्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  |

 हाल  ही  में  art  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  में  प्राय  समुद्री  तूफान तथा  इस

 सम्बन्ध में  किये गये  बचाव  उपायों के  बारे  में  विवरण

 कुकी  कौर  सिचाई  मन्त्री  सुरजीत  fag  :  सदन  के  माननीय  सदस्य  12

 1979  को  ग्रान्ट्स  प्रदेश  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  ate  तमिलनाडु  के  कुछ  भागों  में  तूफानी  हवातो  के

 साथ  अ्रसाघारण  रूप  से  भीषण  समुद्री  तूफान  के  रूप  में  आई  विपत्ति  से  wana  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  यद्यपि  तमिलनाडु  में  समुद्री  तूफान  से  कोई

 गम्भीर  क्षति  नहीं  पहुंची  तथापि  ग्रान्ट्स  प्रदेश  के  तटवर्ती  जिलों  में  इससे  भारी  विनाश  gat  ate

 कई  व्यक्तियों  तथा  पशतूनों  की  जानें  गई  तथा  सावंजनिक  एवं  निजी  सम्पत्ति  को  भारी  क्षति

 पहुंची  ।  प्रकादाम  att  नेल्लोर  जिले  सबसे  अधिक  प्रभावित  हुए  ।  समुद्री  तूफान  के  बाद  पायी  भारी

 वर्षा  के  कारण  tera  तथा  पूर्वी  कने  कुड्ड[पेह  a  महबूबनगर  जिलों

 में  भी  भारी  नुकसान  होने  के  समाचार  मिले  हैं  |

 त्रान्घ्र  प्रदेश  सरकार  ने  705  व्यक्तियों  के  मरने  की  सुचना  दी  है  जिसमें  से  प्रकाशम  atc

 नेल्लोर  जिलों  में  जो  कि  सबसे  प्रतीक  प्रभावित  थे  570  तथा  759  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  ।

 इसी  प्रकार  क्षतिग्रस्त  हुए  कुल  7,35  लाख  मकानों  में  से  सर्वाधिक  क्षति  प्रकाशम  (3.13  लाख )
 श्र  नेल्लोर  (3-67)  लाख  में  ही  हुई  ।  पशुधन  में  हुई  हानि  इस  प्रकार  है  :  77,000

 1.79  लाख  भेड़  तथा  11.0  लिखे  सुनकर  ग्रोवर  1.49  लाख  कुक्कुट  |  लगभग  72,000  हेक्टयर

 क्षेत्र  में  फसल  को  क्षति  पहुंची  जिसका  मूल्य  2,164  लाख  रुपये  के  लगभग  बैठता है  ।  राज्य  सरकार

 ने  बताया  है  कि  15,600  तम्बाकू  के  खलिहानों  को  क्षति  पहुंची है  जिनमें  oa  से  भ्रमित  प्री
 तरह  से  नष्ट  हो  गये  ।

 तमिलनाडू  सरकार
 ने  21  व्यक्तियों  ate  772  seat  के  मरने  तथा  7,212  झोंपड़ियों  के

 नष्ट  होने  की  सूचना  दी  है  ।  उन्होंने  यह  भी  उल्लेख  किया  है  कि  क्षति  बहुत  श्रमिक  नहीं  हुई  है
 श्र  राज्य  सरकार  स्वयं  इसकी  व्यवस्था  कर  सकती  है  ।  मत  वहां  कोई  केन्द्रीय  दल  नहीं  भेजा

 गया  |

 aa¥
 +*कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  सम्मिलित  नह  ं  किया  गया  ||
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 जैसे  ही  समुद्री  तूफान  के  ary  के  बारे  में  चेतावनी  प्राप्त  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  ने

 10  मई  से  इस  विपत्ति  का  सामना  करने  के  लिए  आवश्यक  तैयारी  शुरू  कर  दी  थी  निचले  स्थानों

 पर  रहने  वाले  लगभग  1.5  लाख  लोगों  को  सुरक्षित  स्थानों  पर  पहुंचा  दिया  गया  ।  राज्य  तथा

 जिला  मुख्यालयों  में
 संयुक्त

 नियंत्रण  कक्ष  स्थापित  कर  दिये  गये  |  रक्षा  सैनिकों  को  सावधान  कर

 दिया  गया  ate  मिसरों  को  कराने  वाले  तूफान  के  बारे  में  चेतावनी  दे  दी  गयी  थो  ।

 समुद्री  तूफान  के  तुरन्त  बाद  ही  राज्य  सरकार  ने  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहत  पहुंचाने  के

 लिए  कदम  उठाये  जिनमें  मरने  वाले  व्यक्तियों  के  परिवारों  तथा  जिनके  मकान  क्षतिग्रस्त  हुए  थे

 उन  परिवारों  को  निःशुल्क  राहत  के  रूप  में  घनसाली  उपलब्ध  कराना  भी  शामिल  था  ।

 उपायों  के  रूप  में  तूफान  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  नकद  सहायता  दी  गई  तथा  खाद्यान्नों  कौर

 वस्त्रों  का  नि:शुल्क  वितरण  किया  गया  ।  उन  स्थानों  पर  चिकित्सा  दल  तुरन्त  भेजा  गया  ।  राज्य

 सरकार  ने  छोटे  तथा  सीमान्त  कृषकों  को  श्रमिक  सहायता  दी  तथा  wont  ate  कारीगरों

 को  भी  सहायता  प्रदान  की  ।  साथ  ही  प्रभावित  क्षेत्रों  से  भू-राजस्व  की  वसूली  भी  स्थगित  कर  दी  ।

 समुद्री  तुफान  से  क्षतिग्रस्त  सिचाई  के  निर्माण  सड़कों  ale  इमारतों  की  मरम्मत  तथा

 व्यवस्था  के  लिए  10,75  करोड़  रुपये  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  |

 मैंने  24  ate  25  मई  को  समुद्री  तूफान  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  था  ।  प्रधान  मंत्री

 ने  3  भ्र ौर  4  जून  को  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  sa  विनाश  के  परिमाण  का  जायजा  लेने

 के  लिए  राष्ट्रपति  ने  9  जून  को  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  ।

 केन्द्र  सरकार  क्षति  के  परिमाण  का  पता  लगाने  तथा  तत्काल  राज्य  को  सहायता  की

 स्वीकृति  देने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  को  राज्य  के  दौरे  पर  भेजा  था  ।  इस  दल  ने  20  से  23.  मई

 तक  राज्य  का  दौरा  किया  कौर  भ्र पनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।

 केन्द्रीय  दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफ़ारिशों

 के  श्राघार  पर  केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  1979-80  के  दौरान  पुनर्वास  सार्वजनिक  निर्माण

 कार्यों  की  मरम्मत  कौर  पुनव्यंवस्था  के  विभिन्‍न  मदों  पर  किये  जाने  वाले  अतिरिक्त  व्यय  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  स्वीकृति  हेतु  निम्नांकित  श्रघिकतम  सीमा  स्वीकार  की  है  :

 1,  राहत  जिसमें  वस्त्र  तथा  ग्रोस्ज़ी  रानी  की  लाख  रुपयों  में

 निःशुल्क  सप्लाई  भी  शामिल  है  |  575

 पुनर्वास--जिसमें  मकान  बनाने  के  लिए

 कृषकों  को
 मिसरों

 झर  पशु-कुक्कुट  स्वामियों  के  लिए  सहायता  म्यार

 कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  के  लिए  सहायता  शामिल

 1,090
 सार्वजनिक  निर्माण  कार्यों  की  जिसमें  आन्ध्र

 प्रदेश  राज्य
 विद्युत  as  को  दी  गई  सहायता  शामिल  है  ।

 3,406
 ———— न

 योग  5,071

 es  eee
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 18  1901  (  ais  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  में  समुद्री  तूफान

 इसके  काम  के  बदले  भ्र नाज  कार्यक्रम  के  तहत  सामान्य  कोटे  के  अतिरिक्त  11

 करोड़  रु०  के  मुल्य  का  75,000  मीटरी  टन  चावल  भी  दिया  गया है
 ।  7.50  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का

 इसका  एक  भाग  सिंचाई  तथा  सड़क  निर्माण  कार्यों  की  मरम्मत  व  पुर्ननिर्माण  को  50  प्रतिष्ठित

 लागत  पूरी  करने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  ।  खरीफ  की  फसल  उगाने  के  लिए  10  करोड़

 रुपये  का  अल्पावधि  ऋण  भी  दिया  गया  है  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  1-6-79  की  स्थिति  के  अनुसार  10.66  लाख  रुपये  के  मूल्य  की

 आवश्यक  पशु-चिकित्सा  carat  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  की  |

 कृषि  विभाग  के  भ्र सु रोध  पर  विकास  आयुक्त  से  स्थिति  का  मौके  पर  अध्ययन

 करने  के  लिए  प्रभावित  क्षेत्रों  को  एक  विशेषज्ञ  दल  भेजने  कौर  दी  जाने  वाली  सहायता  की

 किस्म  के  बारे  में  सिफारिशें  करने  का  gate  किया  गया  है  ।  इस  दल  ने  aa  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 कर  दी  जो  सरकार  के  विचाराधीन है  ।  समुद्री  तूफान  के  फलस्वरूप  जो  बुनकर  बेकार  हो  गए

 हैं  उन्हें  ग्रावश्यक  कौर  उचित  सहायता  दी  जाएगी  |

 कृषि  वित्त  निम  तथा  भारतीय  बेक  एसोसिएशन  ने  राज्य  के  तूफान  से  प्रभावित  जिलों

 का  दौरा  करने  के  लिए  कृषि  वित्त  निगम  तथा  बेक  के  भ्र धि कारियों  के  चार  दल  गठित  किए  थे  ।

 इन  दलों  में  राज्य  सरकार  के  सम्बंधित  विभागों  तथा  राज्य  सहकारी  बैक  के  अघिकारी  भी

 शामिल  थे  ।  इन  देशों  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  उन्होंने  अन्य  बातों  के

 अल्पावधि  ऋण  को  मध्यावधि  ऋण  में  सर्वाधिक  ऋण  की  पुनब्यवस्था  1979  के

 खरीफ  ऋणों  के  लिए  आवेदन  पत्रों  का  निपटाने  हेतु  बैंकों  द्वारा  शिविर  शाखायें  खोलने  शादी  की

 सिफारिश  की  है  ।  क़षि  पुर्नावित्त  विकास  निगम  से  उदार  val  पर  ऋण  देने  का  अनुरोध  किया

 जा  रहा  है  ।  इन  उपायों  से  प्रभावित  क्षत्रों  में  किसानों  के  पुनर्वास  में  सहायता  मिलेगी  ।

 यदि  राज्य  सरकार  ऐसी  श्रापदाश्रों  से  उत्पन्न  चुनौती  का  मुकाबला  करने  के  लिए  आगे

 नहीं  जाती  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  गई  कोई  भी  कायंवाह्दी  पर्याप्त  होती  ।  मैं  यह  जरूर

 कहूंगा  कि  राज्य  सरकारों  ने  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  तेजी  से  कार्रवाई  की  है  ।  मैं  उनके

 प्रयासों  की  सराहना  करता

 मैं  तूफान  पीड़ितों  को  राहत  प्रदान  करने  में  सशस्त्र  सेना  के  जवानों  द्वारा  दी  गई  सहायता

 के  लिए  भी  उनकी  सराहना  करता  हूं  ।  सेना  तथा  वायुसेना  ने  तबाह  गांवों  तक  वायुयान

 द्वारा  खाद्य  पदारथ  गिराने  तथा  प्रतिकूल  परिस्थितियों  में  चिकित्सा  सप्लाई  ate  चिकित्सा  सहायता

 प्रदान  करने  के  मामले  में  शानदार  काम  किया  ।  वास्तव  में  हम  उनके  अ्रत्यंत  ware  हैं  ।

 जब  तक  जनता  तथा  राहत  कार्य  करने  वाले  ग्रन्थ  स्वेच्छिक  संगठनों  से  तुरन्त  सहयोग  नहीं

 तब  तक  राज्य  भ्र ौर  केन्द्रीय  सरकारों  द्वारा  किया  जाने  वाला  कोई  भी  प्रयास  सफल  नहीं

 हो  सकता  है  ।  इस  आपदा  का  सामना  करने  में  प्रभावित  क्षत्रों  की  जनता  ने  जो  रह  ate  हिम्मत

 दिखाई  उसके  लिए  मैं  उनकी  सराहना  करता  हूं  ।  माथा  है-श्रोत  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 वे  शीघ्र  अपने  सामान्य  काम  काज  में  फिर  से  जुट  जायेंगे  कौर  उन  पर  जो  विपत्ति  ars  उसका

 सामना  कर  सकेंगे  ।

 211



 नियम  377  के  asta  मामले  9  1979
 a

 श्री  ato  वेकटसुब्य्या  :  इस  समुद्री  तूफान  से  पिछले  वर्ष  की  तुलना

 में  रिक  विकास  gare  तथा  हजारों  एकड़  भूमि  कृषि  के  लिए  बेकार  हो  गई  है ॥  ales  प्रदेश

 में  इस  प्रकार  के  समुद्री  तूफान  जाते  रहते  हैं  ।  राज्य  सरकार  एक  दीवार  का  निर्माण  करने  की

 सोच  रही  है  ताकि  हर  बार  इन  क्षेत्रों  को  समुद्री  तूफान  से  हानि  न  पहुंचे  ।  इस  पर  बहुत  व्यय

 जायेगा  कौर  इसके  लिए  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  पर्याप्त  सहायता  की  मांग  की  है  ।  मैं

 यह  जानना  चाहता हूं
 कि  क्या  ऐसा  sara  किया  गया  है  ?

 थ्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  होकर  )  तम्बाकू  बोर्ड  ने  भ्रनुरोध  किया  है
 क  के  के  क  क  ७

 श्रेय  महोदय  :  कर्ब  हम  नियम  377  के  श्रन्तगंत  वक्तव्य  लगे  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मैं  केवल  वाघा  मिन्ट
 लू

 गा  ॥

 श्रेय  महोदय  :  मैं  इसकी  भ्र नुम ति  नहीं  दे  रहा  दू  ।

 —

 नियम  377  के  श्राइन  मामले

 आगरा  जिले  में  डाक  लेखन  सामग्री  ate  टिकटों  की  कमी  तथा  श्रागरा

 में  ब्रैंको  द्वारा  छोटे  किसी  नोट  स्वीकार  करने  से  इन्कार  किय  जाने

 का  मामला

 थ्री  दाम्भू  नाथ  चतुर दी
 :  मैं  निम्नलिखित  लोक  महत्व  के  विषय  का  उल्लेख  करना

 चाहता  हूं  ।  अ्रागरा  जिले  में  तथा  wea  स्थानों  पर  डाक  सामग्री  का  लगभग  अकाल  पड़ा  हुमा  है  ।

 जिसके  कारण  जनता  को  बड़ी  परेशानी  हो  रही  है  ग्रोवर  काय  व्यापार  ठप्प  पड़  गया  है  ।  लिफाफे

 mit  श्रन्तदेशीय  पत्र  उपलब्ध  नहीं  हैं  पिछले  चार  महीनों  से  वह  उपलब्ध  नहीं  हैं  |  कर्ब

 पोस्ट  ars  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ate  टिकटें  भी  नहीं  हैं  ।  केवल  2  रुपये  भ्रमणा  उससे  ऊपर  के  मूल्य

 के  टिकट  उपलब्ध  हैं  ।

 > इससे  जनता  को  कोई  कम  कष्ट  नहीं  हो  रहा  शरीर  sarge  A  भी  बाघा  पड़  रही  र

 क्योंकि  बेक  बाटर  के  चेक  स्वीकार  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वह  रजिस्टर्ड  के  लिए  2-65  रुपये

 के  स्थान  पर  4  रुपये  देने  को  तैयार  नहीं  है  ae  कम-कीमत  वाले  टिकट  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 आगरा  में  स्थिति  कौर  भी  गम्भीर  ate  जटिल  है  क्योंकि  पिछले  दो  तीन  महीनों  में  बैंकों

 ने  100  रुपये  अथवा  50  रुपये  मूल्य  से  कम  के  नोटों  को  स्वीकार  करने  से  मना  कर  दिया  हे  ।

 ऐसा  करना  अपराघ
 है

 ।  फिर  भी  किसी  को  परवाह  नहीं  है  ।  पिछले  अधिवेशन  में  भी  यह  मामला

 उठाया  गया  था  किन्तु  फिर  भी  राहत  नहीं  दी  गई  है  ।  केवल  स्पष्ट  से  श्रीनिवासन  दिये  गये  थे

 ait  उनका  कार्यान्वयन  कभी  होना  है  ।

 संचार  कौर  व्यापार  में  बाधा  खाने  से  व्यापार  शर  उद्योग  दोनों  पर  विपरीत  प्रभाव

 पड़ा है  इसलिये  मैं  शीघ्र  कार्यवाही  करने  का  aaa  करता  हूं  ।

 मानसून  के  विलम्ब  के  कारण  महाराष्ट्र
 में  अकाल की  स्थिति

 थी  केदावराव  हों  हगे  )  :  सदर  मैं  नियम  377  के  द्वारा  अत्यन्त
 महत्वपूर्ण
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 मामला  श्रावक  भ्र नुम ति  से  यहां  पेश  कर  रहा  हूं  ।  आज  देश  में  कौर  महाराष्ट्र  में  ्र ना वृष्टि  के

 संकट  से  देहाती  क्षेत्र  में  परकाल
 की

 परिस्थितियों  का  निर्माण  हो  चुका  है  ।  लोगों  stk

 जानवरों  को  पीने  के  पानी  की  किल्लत  की  बजह  से  मौत  का  सामना  करना  पड़  रहा है
 ।  भुखमरी

 की  नौबत  at  गई  है  ।  गोया  sar  बीज  मर  चुका  है  ।  घास  की  कमी  से  जानवर  मरने  के  रास्ते

 पर  हैं  बे क। री  प्रौर  महंगाई  के  संकट  से  गरीबों  को  इस  प्रनावृष्टि  के  कारण  जिन्दा  रहना

 मुश्किल  हो  गया है  ।  लोग  अपने  घरों  से  भाग  रहे  हैं  ।  मानसून  की  देरी  से  देहाती  किसान

 मजदूरों  पर  ew  लेज  की  कयामत  बरस  रही  हैं  ।  इनकी  फौरन  मदद  करना  शासन  की  जिम्मेदारी

 द
 से

 दे  ।  मगर  शासन  ate  मौनीनाथ  बनकर  निष्क्रिय  बना  हुमा  है  ।  जनता  में  बहुत  सन्तोष  बना

 हुमा  है  ।  मैं  शासन  शान्त  से  गुजारिश  करता  हूं  कि  इस  संकट  से  जनता  को  बचाने  के  लिए  फोरन

 सहायता  कायें  शुरू  करें  |

 जय क्रांति  ।

 ee  बन

 ay दर्द  कपाल  विधेयक

 mead  महोदय
 :  स्ब  हम  विधायी  ara  लेंगे  ।  सभा  त्व  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  में  लोकपाल  विधेयक  1977  पर  आगे  विचार  करेगी  ।

 सभा  में  इस  विधेयक  के  लिये  12  घन्टे  का  समय  नियत  किया  गया  है  जिसमें  से  1  घन्टा

 25  मिन्ट  लिਂ  जा  चुके  हैं  ।  यदि  सभा  सहमत  हो  तो  हम  7  घन्टे  जिसमें  |  घन्टा  25  मिन्ट

 भी  सम्मिलित  सामान्य  चर्चा  के  लिये  चार  घन्टे  खण्ड-वार  विचार  के  लिये  तथा  1  घन्टा

 तीसरे  वाचन  के  लिये  रख  लें  ।  मेरा  विचार  है  कि  सभा  को  ag  बात  eaters है  ।

 श्री  ज्योतिष  बसु  :  पिछले  श्रधिबेशन  में  हमने  फैसला  किया

 था  कि  जातिवादी  ब्रिटेन  सरकार  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करेंगे

 meat  महोदय  :  श्री  बसु  :
 क्या  कहीं  कोई  प्रक्रिया  नहीं  है  ।  हम  विधायी  कार्य  पर  विचार

 कर  रहे  है  ।  श्री  दुर्गा  चन्द  बोल  रहे  वह  ग्रसना  भाषण  जारी  रखें  ।

 भी  कवर  लाल  गुप्ता  :  दिमाग  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 ag  बड़ा  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  जिस  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  हैं  किन्तु  दुर्भाग्य  से  सभा  में  गणपति

 नहीं  हैं  ।  जब  इतन  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  चर्चा  चल  रही  है  तो  कम  से  कम  संसदीय  का्येमन्त्री

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  सभा  में  गणपूर्ति  हो  ।  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  र

 बड़े  समय  से  विलम्बित  पड़ा है  |

 भ्रध्यक्षं  महोदय :
 घन्टी  बजाई  जा  रही है

 ।

 है जोड © aa  गणपूर्ति  हो  गयी  है  ।  श्री  दुर्गा  चन्द  wa  aaa  वच  व्यक्त  करेंगे  |  माननीय

 सदस्यों  को  जाना  नहीं  चाहिये  ।  वरना  ५ मुझ  पुनः  गणपूर्ति  की  घन्टी  के  लिये  कहना  पड़ेगा  ।

 श्री  दुर्गा  चन्द
 4
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 श्री  दुर्गा  चन्द  :  इस  बिल  को To
 कार  ato  की  सिफारिशों  के  आघार  पर

 1968  में  लोक  सभा  में  पेश  किया  गया  था  ।  डाज  1979  में  हम  इसे  पास  करने  जा  रहे  हैं  ।

 बीच  में  यह  बिल  लैप्स  होता  चला  गया  ।  फिर  इरोस  हुमा यह  कांग्रस  रेणीम  में  पास

 नहों  हो  लेकिन  aa  यह  va  जनता  पार्टी  को  जाएगा  कि  वहू  इसको  बड़  बहस  मुबाहिसे  के

 बाद  पास  करने  जा  रही  है  ।

 हायर  पोलिटिकल  लेवेल  पर  जो  कुरान  है  उसको  हमको  दूर  करने  की  तरफ  ध्यान  देना

 गोगा  att  यह  बिल  उसमें  हमारी  मदद  कर  सकता  है  ।  राज  हमारे  लोकतंत्र  को  सवब  से  ज्यादा

 खतरा  इस  वास्ते  Far  होता  है  कि  हायर  पोलिटिकल  लेबल  पर  जब  कुरप्शन  के  चिलीज  लगाए

 जाते  हैं  तो  उनकी  जांच  ठीक  प्रकार  से  नहीं  होती  है  ।  इस  देश  के  विमान  एडमिनिस्ट्रेटिव  ढांचे  के

 चलते  at  तब  उस  सूरत  में  जनता  का  लोकतंत्र  पर  जो  एतमाद  है  वह  सारे  का  सारा  हिल  जाता

 इस  बिल  को  पास  करने  के  बा  मारे  देश  में  एक  ऐसी  परिस्थिति  पदा  होगी  जिसमें  हायर

 पोलिटिकल  लॉवेल  पर  जो  लोग  बेठ  हुए  चाहे  विधान  सभागारों  में  att  चाहे  लोक  सभा  में  उन

 पर  एक  चक्र  सा  लग  एक  रुकावट  सी  ear  जाएगी  ग्रोवर  वे  इस  तरीके  से  फरमान  नहीं

 कर  सकेंगे  जिससे  लोकतंत्र  की  बुनियाद  हिल  सी  जाए  ।  यह  हमारे  देश  की  जो  परम्परायें

 ट्रडीशंज  att  हैरिटेज  थी  उनके  एन  मुताबिक  ate  श्राथोरिटी  पर  चैक  कौर  बैलेंस  जो

 रखा  है  उसके  मुताबिक  है  इस  बिल  में  भी  चेक  कौर  gta  रखने  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  श्रेय  इस  बिल  के  सेक्शन  4  में  लोकपाल  की  नियुक्ति  का  प्रावधान  गया

 मेरी  राय  में  लोकपाल  की  नियुक्ति  के  मुताल्लिक  जिस  तरीके  से  ढांचा  बनाया  गया  है
 वह

 दुरुस्त  है  att  लोकपाल  की  नियुक्ति  जिस  तरीके  से  होनी  वह  होगी  ।  संस्थान  7  में

 लोकमाल  को  कैसे  रिमी  किया  जा  सकता  है  इसका  प्रावधान  किया  गया  है  ।  सेक्शन  8  में  aaa

 लोकपाल  मुक़र्रर  किये  जा  सकते  हैं  ।  जरगर  लोकपाल  के  पात  इतना  ज्यादा  काम  हो  जाता  है  कि

 कमप्लेस्ट्स
 को  टाइम  के  ग्रन्दर  डिस्पोज  श्राफ  नहीं  कर  सकता  तो  स्पेशल  लोकपाल  मुक़र्रर

 करने  का  प्रोविजन  रखा  गया  है  ।

 सेक्शन  17  (1)  में  कहा  गया  है  कि  जो  कम्लेट्स  करने  वाले  लोग  हैं  उनकी  शिकायतें

 फ़िवलस  नहीं  होनी  चाहिये  ।  नगर  कोई  आदमी  ऐसे  ही  कम्प्लेन्ट  करता  है  जिसमें  कोई  सबसे

 नहीं  होगा  कौर  वह  भ  ठी  पायी  जायेगी  जो  शिकायत  करने  वाले  को  सजा  भी  दी  जा  सकती  हे

 प्रौढ़  उसको  एक  साल  की  सजा  कौर  3,000  रु०  तक  जुर्माना  जा  सकता  या  उसकी

 जो  सिक्योरिटी  डिपाजिट  होगी  उसको  फोर फीट  किया  जा  सकता  है  ।  मेरी  राय  में  यह  जरूरी  था

 वरना  पोलिटिकल  लेविल  पर  जो  काम  करने  वाले  लोग  हैं  उन  पर  वेग  ae  लग  सकते  हैं
 उसकों  क  रोल  करना  जरूरी  था  ।  कम्पलेंट्स  में  कोई  सबसे  होना  प्राइमाफैशी  केस

 होना  चाहिये  ताकि  लोकपाल  art  करोसीड  कर  सके  ।  सेक्शन  22  (1)
 में  भट्ठी  शहादत  देने

 वाले  लोगों  को  भी  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  तो  में  समझता  हूं  कि  कप्तान  की  इरेडीकेट
 करने  में

 यह  बिल  सफल  होगा  ate  हमारे  लोकतंत्रीय  इतिहास  में  एक  नई  मिसाल  कायम  होगी  कि  ब डी
 से  बड़ी  अथोरिटी  पर  as  हुए  लोग  भी  गलत  काम  न  कर  सकें

 ।  चाहे  प्रधान  मंत्री
 या  स्टेट्स  के  चीफ  मिनिस्टर  या  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  या  विधान  सभा  या
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 सभा  के  सदस्य  उन  सब  के  लिये  प्रोसीजर  रखा  गया  है  ।  लोक  सभा  के  सदस्य के  बारे  में

 अगर  कोई  शिकायत  है  तो  सीधे  तौर  पर  वह  लोकपाल  के  पास  नहीं  जायेगी  ।  पहले  उसको

 ग्रघ्यक्ष  महोदय  देखेंगे  ग्रोवर  अगर  उसमें  कुछ  सब्सटेंस  है  तो  वह  उसको  आगे  रेफर  कर  सकते  हैं  ।

 ग्राम  तक  हमारे  लोकतंत्र  का  सबसे  बड़ा  खतरा
 यह

 रहा है  कि  श्रधोरिटी  पर  बन  हुए  जो  बड़े-बड़े

 लोग हैं  उनके
 खिलाफ  बड़-बड़  चाजिज  लगते हैं  कौर  हमारी  कौम  में  जो  कांफीडेंस  होना

 चाहिये  कि  लोकतंत्र  में  लोगों  को  न्याय  मिलता  हे  वह  धीरे-धीरे  खत्म  हो  रहा  था  ।  लेकिन  अब

 इससे  जनता  में  fagara  gar  होगा  कि  चाहे  प्रधान  मंत्री  हो  या  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  हों  वह  भ्र पनी

 सीमा  से  बाहर  जाकर  भ्रधथोरिटेरियन  तरीके  से  काम  नहीं  कर  पायेंगे  ।  प्रभी  तक  ऐसी  श्राम

 शिकायत  जाती  रही  हैं  जिससे  हमारे  लोकतंत्र  का  खतरा  हुजरा  राज  30  साल  का  ग्रीस  हो

 गया  लेकिन  लोगों  में  लोकतंत्र  के  मुतालिक  विश्वास  परदा  नहीं  उसका  कारण  था  कि  जो

 हमारे  लोकतंत्र  को  चलाने  वाले  लोग  होते  हमारी  क्रा्यंपालिका  जो  होती  थी  उस  पर  कोई

 चक  नहीं  ara  att  वहू  ग्रािट्ररी  तरीके  से  चलना  शुरू  कर  देते  जसा  कि  पीछे

 gard  ।  इस  देश  में  ant  लोकपाल  की  पीयुश  क्त  हुई  होती  तो  यहां  एजेंसी  लगाने  का  मौका

 >
 नहीं  भ्राता  ।  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  पर  पहले  a  ही  चेक  होता  कि  श्राप

 गलती  पर  चल  रही  आपके  कंडक्ट  लोकतंत्र  के  मुताबिक  नहीं  ala  ऐसे  हालात  पेदा  न

 होने  दें  ।  में  समझता  हूं  कि  लोकतंत्र  को  ठीक  फंक्शन  करने  के  लिये  लोकपाल  की  नियुक्ति  कौर

 इस  बिल  का  पास  किया  जाना  सहायता  जरूरी  हे  ताकि  हमारा  लोकतंत्र  फले  कौर  फले  ।  हमारी

 जनता  पार्टी  मं  समझता  हूं
 कि  ag  सबसे  बड़ा  विधायी  काय  होगा  जिसकी  वजह  से

 लोकतंत्र  में  साफ  सुथरा  एडमिनिस्ट्रेशन  देने  का  मौका  मिलेगा  ।

 थी  पी०  बैंक  सुनाया  )
 :  ग्रच्यक्ष  यह  सरकार  द्वारा  पुरःस्थापित

 लोकपाल  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  लोकपाल  विधेयक  के  उद्देश्यों  ale  कारणों  में  बताया

 गया  है  कि  यह  देश  के  राजनीतिक  जीवन  से  भ्रष्टाचार  के  उन्मूलन  के  लिए  लाया  गया  है  ।

 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  तथा  उससे  ga  भी  राजनीतिज्ञों  att  नागरिकों  के  जीवन  में

 भ्रष्टाचार  की  थ्रोट  लोगों  का  ध्यान  श्रीकृष्ण  होता  रहा  है  |  जनना  इस  बात  के  लिए  चिन्तित  रही

 है  कि  राजनीतिज्ञों  तथा  सरकारी  कमंचारियों  के  जीवन  से  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  तथा  प्रयास

 के  प्रति  जनता  का  विश्वास  पेदा  करने  के  लिए  प्रभावी  कायंवाह्दी  की  जाये  |  कुछ  समय  पुर्व  पुराने

 कांग्रेसी  नेता  तथा  श्र  उठ  प्रशासक  श्री  संतानम  ने  भ्रष्टाचार  के  उन्मूलन  क  लिए  सरकार  क्या

 कार्यवाही  करे  इस  बारेਂ  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  ।  wan  अन्य  प्रतिवेदन  भी  थे  जिन  पर

 सरकार  का  ध्यान  था  ।

 त्र  वर्तमान  जनता  सरकार  ने  aaaa  प्रवर  समिति  में  चर्चा  के  बाद  यह  लोकपाल  विधेयक

 रखा  इस  विधेयक  के  बारे  में  इरादे  सराहनीय  हैं  ।  परन्तु  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  इस

 प्रकार  बदला  गया  है  तथा  विकृत  किया  गया  है  कि  ऐसा  लगता  है  कि  जो  व्यक्ति  वास्तव  में  समाज

 कौर  सरकार  के  निचले  स्तर  पर  उत्तरदायी  उन्हें  छोड़  दिया  गया  है--सावर्जनिक  व्यक्तियों

 बिधान  सभा  सदस्यों  atc  संसद  सदस्यों--जो  सरकार  कौर  जनता  के  मध्य  किसी  प्रकार  का
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 सम्यक  बनाकर  वास्तविक  सेवा  करना  चाहते  हैं  तथा  जनता  की  शिकायतें  सरकार  तक  पहुंचाते

 केबल  इसीलिए  दण्डित  किये  जा  रहे  हैं  कि  वे  भ्रष्टाचार  को  दूर  कराना  चाहते हैं  ।  परन्तु  कुछ

 गोलमाल  किये  जाने  के  कारण  मुझे  नहीं  पता  क्या  gate  अघिकारी  तंत्र  ने  झपको  इस

 विधेयक  से  बचा  लिया है  |

 संयुक्त  प्रवर  समिति  क  प्रतिवेदन  में  श्रीमती  की  टिप्पणियां  भी  हैं  ।  सरकारी

 कर्मचारियों  तथा  अघिकारी  तंत्र  को  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र  में  लाए  जाने  के  लिए  बहुत  से  तक  दिये

 गये  हैं  ।  परन्तु  किसी  प्रकार  प्रवर  समिति  का  बहुमत  अर्थात  जनता  पार्टी  के  सदस्य  सरकारी  करें

 चोरियों  का  इस  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र  से  अलग  रखने  में  सफल  रहे  हैं  ।

 किसी  भी  संसद  सदस्य  तथा  जिसके  पास  कोई  कार्यकारी  afer  नहीं

 को  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  यात्रा  करनी  पड़ती  है  तथा  लोगों  से  शिकायतें  प्राप्त  करनी  होती

 जनता  की  शिकायतों  को  दूर  सरकार  को  नीतियों  तथा  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने

 में  प्रयास  पुरी  तरह  विफल  रहा  है  aga  से  ऐसे  उदाहरण  हैं  कि  जब  तक  सचिवालय  को  खुदा

 नहीं  किया  जाता  फाइल  art  नहीं  चलती  ।  इस  प्रकार  प्रयास  गलत  नीति  अपनाता  है  तथा

 शिकायतें  दूर  नहीं  करने  देता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  2  बजे  मध्याह्न  तक  के  लिए  स्थगित  की  जाती  है  ।

 इसक  पश्चात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  दो  बजे  तक

 के  लिए

 मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  2  बजकर  4  मिनट  पर  Ga:  समवेत  हुई  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 प्रधान  मंत्री  की  हाल  को  सोवियत  संघ  तथा  अन्य  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  की

 यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  मैंने  सोवियत  चेकोस्लोवाकिया  तथा

 यूगोस्लाविया  के  नेतायों  के  निमन्त्रण  पर  10  जून  से  21  जून  तक  इन  देशों  की  यात्रा  की  ।  विदेश

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  भी  इस  यात्रा  में  मैरे  साथ  थे  ।  इस  यात्रा  का  प्रमुख  रद्द दय  इन

 देशों  के  साथ  भारत  के  द्विपक्षीय  संबंधों  को  सुदृढ़  करना  कौर  महत्वपूर्ण  सामयिक
 अ्रन्तर्राष्ट्रीय

 सदस्यों  पर  इन  देशों  के  नेतायों
 के

 साथ  विचार-विमश  करना  था  |  मूल  यह  बताते  हुए  खुशी
 होती  है  कि  उन  सभी  राजधानियों  जहां-जहां  मैं  मैंने  यह  कि  बहुत  से

 महत्वपूर्ण
 मामलों  के  विषय  में  हमारे  विचारों  में  व्यापक  रूप  से  समानता  है  ।  मैं  सोवियत  संघ  की  अपनी
 यात्रा  की  समाप्ति  पर  जारी  किए  गए  संयुक्त  वक्तव्य  की  एक  प्रति  तथा  पोलैंड  शरीर

 वाकिया  तथा  यूगोस्लाविया  की  अपनी  यात्रा  की  समाप्ति  पर  जारी  की  गई  संयुक्त  विज्ञप्तियों  की
 प्रतियां  सदन  की  मेज  पर  रख  रहा  हूं  ।

 2,  सोवियत  संघ  में  मैंने  मास्को  के  अलावा  उज्बेकिस्तान  की  राजधानी  ताशा  कंद  तथा
 समरकंद  भर  लेनिनग्राड  के  ऐतिहासिक  नगर  भी  देखे  ।  मास्को  में  राष्ट्रपति  ब्र  भाव  तथा  TaTsy
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 मंत्री  कोसिजिन  के  साथ  मेरी  बातचीत  बड़ी  alas  अर  सद्भाव पूर्ण  रही  जिसमें  भारत  तथा

 सोवियत  संघ  के  बीच  घनिष्ठ  मैत्री  का  भाव  परिलक्षित  gar  ।  हमारे  बीच  मुक्त  शहरों  स्पष्ट  रूप

 से  विचारों  का  श्रमदान-प्रदान  gor  तथा  जिन  निष्कर्षों  पर  हम  वे  संयुक्त  वक्तव्य  में  दिए

 गए  हैं  ।

 3.  पोलैंड  में  मेरी  बातचीत  पोलिश  यूनाइटेड  aaa  पार्टी  के  प्रथम  श्री  गौरी

 तथा  पोलैंड  के  प्रोफेसर  जाब्लॉस्की  से  भी  मैंने  ब्य पोल ंड  के  प्रधान  श्री

 जारोस्जेविक्ज  से  भी  भेंट  की  जो  गम्भीर  बीमारी  के  बाद  स्वास्थ्य  लाभ  कर  रहे  हैं  कौर  उनके

 साथ  यद्यपि  मेरी  बातचीत  संक्षिप्त  परन्तु  वहू  उपयोगी  रही  ।

 4,  चेकोस्लोवाकिया  में  मैंने  राष्ट्रपति  हुसाम  तथा  प्रधान  मंत्री  स्ट्रोमर  के  साथ  कई  विषयों

 पर  विस्तृत  विचार-विमश॑  किया  ।

 5,  यूगोस्लाविया  में  मैंने  प्रधान  मंत्री  जूरानोविर  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  कौर

 श्रन्त्राष्ट्रीय  मामलों  पर  बेलग्राद  में  विचार-वीमेन  किया  ।  मैंने  राष्ट्रपति  टीटो  के  साथ  राजकीय

 वार्ता  के  लिए  ब्रियोनी  की  यात्रा  भी  की  जो  बहुत  ही  सुखद  रही  ।  उनके  साथ  मैंने  केवल  द्विपक्षीय

 मामलों  पर  ही  बातचीत  नहीं  की  बल्कि  1979  में  हवाना  में  होने  वाले  गुट  निरपेक्ष

 राष्ट्रों  के  आगामी  शिखर  सम्मेलन  से  संबंधित  मामलों  पर  भी  बिचार-विद्या किया  ।  मुनि

 राष्ट्रपति  टीटो  के  इस  शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लेने  की  इच्छा  प्रकट  करने  से  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  |

 6.  प्रत्येक  जिसकी  मैंने  यात्रा  वहां  मैंने  जिन  विभिन्‍न  मामलों  पर

 विम  किया  उन्हें  यहां  दुहराने  के  बजाय  मैं  उन  mead  महत्वपूर्ण  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  जहां

 तक  हम  सहमत  सार-संक्षेप  में  बताना  चाहुंगा  ।  ये  मामले  सिद्शस्त्रीकरण

 शरीर  ऐसे  विषय  जिनका  संबंध  हाल  ही  में  स्वतन्त्र  हुए  ate  विकासशील  देशों  के  आधिक  विकास

 से

 हम  यूरोप  में  तनाव-ेथिल्य  की  प्रक्रिया  का  स्वागत  करते  हैं  परन्तु  इस  प्रक्रिया  को

 स्थायी  बनाने  के  लिए  इसका  विस्तार  इस  भूमंडल  के  ग्न्य  भागों  तक  भी  किया  जाना  चाहिए  कौर

 इस  प्रक्रिया  को  पलटा  नहीं  जाना  चाहिए  ।  हमारा  यह  भी  विश्वास  है  कि  बिना  निश्शस्त्रीकरण

 के  तनाव  दौर्बल्य  की  यह  प्रक्रिया  सही  तौर  पर  स्थायी  नहीं  हो  सकती  ।  विकास  की  तीब्र  गति  के

 लिए  निश्शस्त्रीकरण  भी  भ्रपरिहायं  है  जिसकी  कि  इस  संसार  को  अ्रवश्यकता  चाहे  यह
 marae  राजनीतिक  दृष्टि  से  हो  अथवा  श्रमिक  दृष्टि  से  ।  इसलिए  मानवता  के  समक्ष  aa

 जो  aaa  महत्वपूर्ण  काय  हैं  वह  है  हथियारों  की  होड़  का  खत्म  किया  जाना  तथा  इसके  लिए

 ग्रस्त  राष्ट्रीय  नियन्त्रण  का  कारगर  ढंग  से  क्रियान्वयन  ale  इस  प्रकार  से  मुक्त  किये  गए  घन  तथा

 संसाधनों  को  विकासशील  देशों  के  विकास  के  लिए  अधिकाधिक  लगाना  |

 8,  यद्यपि  विगत  तीन  दशकों  में  वहुत  से  उपनिवेशों  ने  राजनैतिक  स्वाधीनता  प्राप्त  कर

 ली  है  परन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  alas  रूप  से  कौर  कई  भ्रमण  बातों  में  वे  at  भी  अपने

 भूत  साम्राज्यवादी  शासकों  पर  निसार  हैं  ।  उनमें  से  बहुत  से  उपनिवेशों  को  afta afare  युग
 से  समस्यायें  पौर  ०५ भंगड़  विरासत  में  मिले  हैं  ।  हमारा  यह  विश्वास  है  कि  इन  देशों  की  राजनैतिक
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 स्वाधीनता  त्र  तक  सुदृढ़  नहीं  की  जा  सकती  जबतक  कि  वे  प्राथमिक रूप
 से  पुरी  तरह  स्वाधीन

 न  हो  जाएं  |  इस-ग्राफिक  स्वाधीनता को  प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  न्यायोचित  एवं  प्रजातांत्रिक

 उषा  परਂ  म्न्तर्राष्ट्रीय  प्राथमिक  सम्बन्धों  पुनगंठन  की  म्रत्यावश्यकता  को  स्वीकार  कसना

 चाहिए
 ।

 9.  जिन  देवों  की  मैंने  यात्रा  उन  सभी  देशों  में  मैंने  ग्रपने  मेजबानों  के .साथ  महत्वपूर्ण

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  की  समीक्षा  की  ।  हम  इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  राष्ट्रों  के  बीच  सम्बन्ध

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  कानून  शान्तिपूर्ण  सह-भ्रातृत्व  मान्य  सिद्धान्तों  के  arent  पर  चलना  चाहिए  |

 प्रत्येक  राष्ट्र  को  अपनी  राजनैतिक  एवं  सामाजिक  श्रमिक  व्यवस्था  चुनने  का  श्रधघिकार  है  ।  किसी

 भी  देवा  को  अपने  पड़ोसी  या  किसी  दूरस्थ  देश  के  साथ  यदि  कुछ  समस्यायें  हैं  तो  उनका  समाघान

 शान्तिपूर्ण  तरीकों  से  खोजा  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रों  को  एक  दूसरे  की  राष्ट्रीय  प्रभुसत्ता  कौर

 प्रादेशिक  अखण्डता  का  सम्मान  करना  सीखना  चाहिए  ।  उन्हें  किसी  भी  gare  पर  एकत्र  करके

 भ्रान्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।  उन्हें  ग्रसने  शान्तिपूर्ण  तथा  द्विपक्षीय  रूप  से

 सुलझाने  चाहिएं  ।  हमने  दक्षिण  ge  एशिया  ate  परिचित  एशिया  में  निरन्तर  बने  हुए  तनावों  पर

 विशेष  रूप  से  चिन्ता  प्रकट  की  |

 10,  मैंने  जिन  देशों  की  यात्रा  की  वे  सभी  देश  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  क्षेत्र  में  भारत  के  साथ

 aaa  विद्यमान  श्रमिक  तथा  वाणिज्यिक  सहयोग  को  att  सुदृढ़  करने  को  उत्सुक  हैं  तौर  इस

 प्रकार  के  सहयोग  को  प्रशस्त  बनाने  के  नए  उपाय  खोजना  चाहते  हैं  ।  हम  अपनी  आर  से  ऐसा

 करने  को  तेयार  हैं  ।

 11.  स्वदेश  लौटते  समय  मैं  रास्ते  में  कुछ  समय  के  लिए  wane  में  रुका  जिसके  दौरान

 मैंने  जमन  संघीय  गणराज्य  के  चांसलर  हेर  अमित  से  एक  घंटे  तक  बातचीत  की  कौर  जमीन  चैम्बर

 ग्राफ  काम सं  एवं  इन्डस्ट्री  att  अन्य  महत्वपूर्ण  व्यापारिक  प्रतिनिधियों  से  भी  औपचारिक  रूप  से

 भेंट  की  जो  भारत  में  अथवा  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  में  सहयोग  संवर्धित  करने  को  उत्सुक  हैं  |

 qa  यह  बताने  में  प्रसन्नता  हो  रही  हैं  कि  इस  थोड़े  से  समय  में  ada  संघीय  गणराज्य  के  चांसलर

 के  साथ  कुछेक  महत्वपूर्ण  पर  मेरी  जो  बातचीत  हो  सकी  उसमें  एक  व्यापक  समझौते  की

 भावना  परिलक्षित  हुई  ।  व्यापारिक  क्षेत्र  के  yea  प्रतिनिधियों  के  साथ  मेरी  बातचीत के  दौरान

 मुझ  यह  मालूम  gat  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  सहयोग  के  प्रति  उनका  रवैया  साथेंक  है  कौर  वे  इस

 उद्देश्य  के  लिए  भारत  की  यात्रा  करने  को  उत्सुक  हैं  ।

 12.  अन्त  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  ais  तनाव-दिय  कौर  स्थिरता  के

 सन्देश  में  भारत  की  विदेश  नीति  को  एक  नीति  के  रूप  में  जितनी  west  तरह  सभा  जाता  है
 ae  उसकी  सराहना  की  जाती  है  उतनी  पहले  कभी  नहीं  थीं  ।  मेरी  यात्रा  से  इन  देशों  के  साथ

 भारत  के  सम्बन्ध  सुदृढ़  हुए  हैं  शरीर  प्राप्ति  हित  के  ate  ग्रीक  सहयोग  के  नये  माग  प्रदर्शित

 हुए  हैं
 ।

 13.  मैं  राष्ट्रपति  ब्रेकनेव  एवं  प्रधान  मंत्री  प्रथम  सचिव  गैरिक  तथा  प्रधान  मंत्री

 राष्ट्रपति  हुसाक  एवं  प्रधान  मंत्री
 राष्ट्रपति  टीटो

 एवं  प्रधान  मंत्री
 जुटाने  विक

 को  हमारे '  प्रवास के  दौरान  श्रपने-श्रप्रने  देवा  में  उन्होंने  जो  हमारा  हार्दिक  स्वागत-सत्कार  किया
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 उसके  लिए  aa  देन  चाहूंगा  ।  मैं
 चांसलर

 इमीतेका  पी :प्राभारी  हूं  कि  उन्होंने  फ्रैंकफर्ट  में

 मुझसे  मिलने  के
 लिए  समय  are  उनके

 साथ  बिहार-विमान  gar

 थी  के०  qlo ०  gat  मैं  इस  सत्र  में  ही  प्रस्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  चर्चा  की  मांग

 करता  मु  उम्मीद  है  आप इस  वक्तव्य  पर  चर्चा  के
 लिए  समय  निकालेंगे  ।

 श्री  पी०  विकट  सुनाया  इस  पर  चर्चा  को  जानी  चाहिए  ।

 श्रेय  महोदय  :  इसका  मैंने  सभा  में  वचन  दे  दिया  है  ।

 लोकपाल  विधायक-जीरो

 महोदय  पोठासोन

 पी०  व कटा  सुनाया  :  जैसा  कि  मैं  मध्याह्न  भोजन  से  पहले  बता  रहा  था  कि  लोकपाल

 विधेयक  सार्वजनिक  जीवन  से  भ्रष्टाचार  हटाने  के  लक्ष्य  के  विपरीत  है  ।  यह  विधेयक  जिस  रूप  में

 ग्राम  है  उससे  कुछ  भी  नहीं  होगी  ।

 श्री  के ०  पी०  उन्नी  कृष्णन  :  यह  गड़बड़  वाला  है  |

 श्री  पी०  बेटा  सुनाया  विधेयक  को  विकृत  रूप  में  लाया  गया  है  श्र  इस  समय  कुछ

 भी  नहीं  किया  जा  वे  इस  प्रकार  के  विधेयक  से  सत्ता  के  उच्च  केन्द्रों  से  भ्रष्टाचार  का

 उन्मूलन  नहीं  कर  सकेंगे  ।  इस  विधेयक  के  में  किया  गया  पूरा  ava  मैं  जानबूझकर

 निर्माण  शब्द  का  उपयोग  कर
 रहा  हूं  भूतलक्षी  प्रभाव  से  बदला  लेने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 इस  विधेयक  का  मुख्य  vee  पिछले  पांच  वर्षों  में  किये  गये  ग्रपराधों  को  अपनी  परिधि  में  लेना

 है  ।  इससे  साफ  प्रकट  होता  है  कि  जनता  सरकार  aaa  राजनीतिक  विरोधियों  से  बदले  की  भावना

 से  किस  भट्ट  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  यह  जनता  पार्टी  की  बदले  की  भावना  का  चमकता  नि

 उदाहरण  हूं  ।

 इस  विधेयक  में  संसद  सदस्यों  को  सम्मिलित  किग्रा  गया  है  तथा  उन्हें  कार्यकारी

 कार्यों  के  प्रभारी  सार्वजनिक  कर्मचारी  माना  गया  है

 थ्री  पूरी  विष्णु  कामत  ;  सार्वजनिक  व्यक्ति  ।.

 थी  पी०  व कटा  सुनाया  :  कौर  उनका  कदाचार  दण्ड  का  भागी  है  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं
 कि

 संसद  सदस्यों
 के

 पासःकौनसी  कार्यकारी  शक्ति  है  ।  उनका  एकमात्र  कार्य  यह  है  कि  भ्र पने

 निर्वाचन  क्षेत्र  से  सकें बनाये  तथा  लोगों  की  शिंकायतें  सरकार  तक  पहुंचायें  ।  यदि

 शब्द  का प्र्  लगायें  तो  उसकी  कोई  सीमा  नहीं  है  ।  यदि  कोई  संसद  सदस्य  किसी  मित्र  के  लिए
 रेल  में  सीट  के  आरक्षण  के  लिए  आरक्षण  कार्यालय  को  पत्र  लिखता  है  तो  वह  भी  कदाचार  में  ध्

 सकता  है  ।
 इससे  संसद

 सदस्यों
 के

 लियें  अपना  कार्य  करना  इतना  असम्भव  हो  जाता है  कि  यह

 उपहासास्पद  लगता  हैं  |

 किसी  भी  सरकार  में  यदि  ag  कितनी  भी  सक्षम  क्यों  न  हो  कठिनाई  यही  है  कैदी

 प्रतिकारी  तंत्र  तदानुरूप  न  हो  तथा  वहू  सरकार की  नीतियों  तथा  कार्यक्रमों  प्रति'बचनबद्ध  न
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 हो  तो  जो  कुछ  भी  कायें  सरकार  क्रियान्वित  करना  चाहती  है  कर  नहीं  पाती  जब  वास्तव
 में

 निक  कर्मचारी  देश  पर  शासन  कर  रहे  मंत्री  कुछ  नीतियां  निर्घारित  करते  हैं  ।  उन्हें  अपनी

 पार्टी  की  नीतियां  क्रियान्वित  करनी  पड़ती  |  परन्तु  मंत्रियों  को  प्रतियोगी  बना  गया  है

 atc  यदि  कोई  मंत्री  नथ  है  तो  उसकी  स्थिति  उपहासास्पद  ate  कठिन  बना  दी  जाती  है  क्योंकि

 फकीरी  नी  लगते  मं  होई  भी  काय  नहीं  कर  पायेगा  क्योंकि  सचिवालय  ऐसी  टिप्पणी  तेयार

 करता  है  कि  उसके  लिए  ary  देता  ग्रसम्भत्र  बन  जाता  है  ।  इस  स्थिति  में  संसद  सदस्यों  को  इस

 विधेयक  की  परिधि  में  लाया  जाना  दुर्भाग्यपूर्ण  है  |

 दूसरी  बात  सक्षम  प्रतिकारी  के  सम्बन्ध  मैं  है  ।  उन्होंने  बहुत  से  व्यक्तियों  को  अधिकार  दे

 दिया  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  बहुत  बड़ा  धर्म  पदा  हो  गया  हैं  ।  इसे  व्यवस्था  कहा

 जाता  है  ।  इस  विधेयक  में  प्रथा  का  कोई  गुण  नहीं  है  ।  यह  विधेयक  केवल  नाम  के

 लिए है

 श्री  मोरारजी  देसाई  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  चेयरमन  रहे  हैं  ।  उन्होंने  बहुत  भ्रच्छे

 तथा  वैध  सुभाव  दिये  हैं  ।  परन्तु  यह  सिफारिशें  व्यवहार  में  नहीं  लाई  गई  ।  यह  गलत  ढंग
 से

 लाया

 गया  ।  जवा  कि  श्री  कामत  ने  कहा  है  कि  grata  का  प्रतिवेदन  सोसम्मा  है  ।  वहू  उस  आयोग

 के  सदस्य  थे  ।  तब  भी  उसे  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  |

 इस  विधेयक  में  बहुत  सी  श्रसंगतियां  हैं  जेसा  कि  aga  सी  श्रीमती  टिप्पणियों  से  स्पष्ट

 होता  है  जोकि  विख्यात  संसद  सदस्यों  द्वारा  की  गई  हैं  ।  मेरा  यह  ag  मत  है  कि  अच्छा  होगा  यदि

 सरकार  इस  विधेयक  को  wat  भी  वापिस  ले  ले  तथा  सबकत  प्रबल  समिति  की  रिपोर्ट  की  श्रीमती

 टिप्पणियों  में  दिए  गए  रचनात्मक  सुझावों  को  उसमें  सम्मिलित  कर  ले  ताकि  ऐसा  न  लगे  यह

 विधेयक  संसद  सदस्यो  को  दण्डित  करने  के  लिए  तंग्राम  किया  गया  है  |  ऐसा  करने  से  संसद  सदस्य

 सक्रिय  बन  जायेंगे  ।  वे  कुछ  भी  नहीं  कर  सकेंगे  ।  संदीप  लोकतंत्र  की  संकल्पना  को  धक्का

 लगेगा  ।

 मैं  दुबारा  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विकृत  विधेयक  से  हानि  श्रमिक  होगी  तथा  लाभ  कम  ।

 मैं  सरकार  से  कपिल  करता  हूं  कि  भ्रष्टाचार  के  वास्तविक  केन्द्रों  की  जहां  प्रशासनिक  मामलों  में

 विलम्ब  किया  जाता  है  की--क्योंकि  विलम्ब  ही  भ्रष्टाचार  की  जननी  है
 पहचान  की  जाये  ।  उनके

 विरुद्ध  समुचित  कार्यवाही  की  जाये  ।  यह  धारणा  बनी  रहनी  चाहिए  कि  वास्तव  में  यह  विधेयक

 भष्टाचार  हटाने  के  लिए  लाया  जा  रहा  है  तथा  सार्वजनिक  जीवन  में  कुछ  नैतिक  प्रतिमान  स्थापित

 करने  के  लिए  लाया  जा  रहा  है  ।  खुशी  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  भी  इस  विधेयक  की  परिधि  में

 लाया  गया  है  ।  एक  समय  ag  विचार  रखा  गया  था  कि  प्रधान  मन्त्री  को  इस  विधेयक  की  परिधि

 से  बाहर  रखा  परन्तु  aa  स्थिति  यह  नहींहै  |  मुक्की  खुशी  है  कि  -  इस  देवा  सबसे  उच्च
 पद  पर  यासीन  भी  अपने  को  सभी  प्रकार  की  जांच  के  लिए  प्रस्तुत  करने  को

 त
 तयार  है  |

 तथा  जब  उसके  विरुद्ध  ara  लगाए  जाते  हैं  तो  उसे  भी  सक्षम  अघिकारी  के  समक्ष  पेश  होना
 पड़गा  ।

 इन  तकों  के  कारण  मैं  इस  विधेयक  को  इस  रूप  में  पारित  करने  का  कोई  कारण
 नहीं
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 समझता  |  निःसन्देह  बहुत  से  देशों  में  ऐसे  अधिकरण  विद्यमान  हैं  ।  हमें  उनकी  प्रणाली  से

 तम  लाभ  उठाते  हुए  सार्वजनिक  जीवत-स्तर  को  ऊचा  उठाने  के  लिए  व्यापक  विधेयक  लाना

 मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  g  कि  हमारे  सार्वजनिक  जीवन-स्तर  के  कारण  बहत  से

 घोटाले  सामने  करायेंगे  |  इससे  केवल  चरित्र  हनन  होगा  तथा  ईमानदार  लोग  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों

 में प्र पने  करतूत  का  निर्वाह  करने  में  कठिनाई  पायेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्राग्र हू  करता  हूं  कि

 इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाय  तथा  इसके  स्थान  पर  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जाए  |

 श्री  नरेन्द्र  पी०  निवासी  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक  के  anda  में  खड़ा

 gat  क्योंकि  यह  संयुक्त  प्रवर  समिति  की  कौर  से  गाया  परन्तु  कुछ  मामलों  में  मेरा  agua

 से  मतभेद  है  ate  इसीलिए  मैंने  अपनी  असहमति  की  टिप्पणी  संलग्न  कर  दी  है  ।

 मैं  विधेयक  के  कार्यक्षेत्र
 से  सम्बद्ध  प्रथम  मुद्  पर  aaa  विचार  रखता  हूं  ।  इस  विधेयक

 क्रियान्वित  के  बारे  में  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  कुछ  मूलभूत  परिवर्तन  किये  हैं  संयुक्त  प्रवर

 समिति  ने  मुख्य  मन्त्री  को  लोक-सेवक  की  श्र  णी  से  निकाल  दिया  है  ।  मैं  aqua  करता  हुं  कि  ऐसा

 करन  करई  त्यापपूर्ण  नहीं  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  कुछ  कारण  गिनाए  हैं  ।  उनका  कहना  है

 कि  ऐसा  प्रावधान  ग्र विनियमित  करने  का  राज्य  विधान-संभागों  को  अधिकार  है  ।  उनका  तो  यह

 भी  कहना है  कि  वे  इस  विधेयक  से  भी  कुछ  रास्ता  लेंगे  ग्रोवर  इस  gare  का  एक  कानून

 मित  करेंगे  कि  मुख्य  मन्त्री  को  अ्रप ने  दु्यंव हा र  का  जिम्मेवार  बनाया  जाये  |  कुछ  राज्यों  में  ऐसे

 कानन  विद्यमान  हैं  जिनके  अनुसार  मंत्रीगण  अपने  गलत  grat  के  लिए  स्वयं  उत्तरदायी  हैं  ।

 कुछ  जन्य  राज्यों  में  कानन  ए  ही  नहीं  ।  wa  यह  सुभाव  कराया  है  कि  जहाँ  कहीं  ऐसा

 प्रावधान  नहीं  वहाँ  वे  मुख्य  मन्त्री  को  उन  लोगों  की  श्रेणी  में  रखकर  इसमें  सुधार  करेंगे  या

 जहाँ  कहीं  भी  इन्हें  सम्मिलित  किया  जायेगा  वहां  उन्हें
 यह

 देखना  होगा  कि  मन्त्री  के  अलावा  मुख्य

 मन्त्री  को  भी  सुची  में  सम्मिलित  जाये  ।  परन्तु  इस  प्रकार  के  तके  का  सहारा  लेकर

 विधायक  में  इसके  रखने  को  रोकने  के  लिये  मु  कोई  आवश्यकता  अथवा  स्पष्टीकरण  दृष्टिगोचर

 नहीं  होता  ।  विवाद  यह  नहीं  है  कि  इस  प्रकार  का  प्रावधान  करना  इस  सदन  के  शभ्रधिकार

 क्षेत्र  में  है  ate  मुख्य  मन्त्रियों  को  सम्मिलित  करना  इस  बिधानांग  के  अधिकार  में  हैं  ।  उस

 व्यवस्था  पर  किसी  को  विवाद  नहीं
 है  ।  यदि  ऐसी  ही  वात  है  इस  उपाय  का  हम  एक

 कानून  अधिनियमित  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?
 यह  कहा  जाता  है  कि  इसका  पहले  ही  प्रावधान

 अर्थात  1952  का  जांच-ग्रहयोग  श्रधघिनियम  है  ।  जिसके  arta  केन्द्र  सरकार  को  यह  अधिकार

 गया  है  कि  ag  किसी  मुख्य  मन्त्री  पर  लगाए  गये  आरोपों  के  लिए  जांच  के  आदेश दे

 सकती  है  ।  परन्तु  यह  प्रावधान  अपर  है  ।  यह  बात  हरनेक  बार  उठाई  गई  है  कि  जांच-ग्रायोगों

 सम्बन्धी  अ्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत  फैसला  देने  वाले  अधिकारी  को  एक  स्वतन्त्र  तन्त्र  का  लाभ  नहीं
 मिलता  ।  यदि में  इतना  कहूं  कि  ग्रोवर-्रायोग  के  प्रतिवेदन  में  इस  मुद्  को  उठाया  गया

 ह्
 जौर  उन्होंने  कुछ  संशोधनों  का  सुभाव  दिया  यहां  तक  कि  संवैधानिक  संशोधनों  का

 जिससे  कि  प्राधिकारी  अर्थात  जांच  walt  तकंसंगत  शौर  संतोषजनक  ढंग  से  मुख्य-मन्त्रियों

 me  राज्य  के  अन्य  मन्त्रियों  के  विरुद्ध  लगाये  aaa  की  भली  भांति  जांच  कर  सके  ।  gra

 हुम  इसी  विषय  पर  विधान  तयार  कर  रहे
 हैं  दौर  इसे  भविष्य  में  किसी  ऐसी  विधान
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 सम्बन्धी  आ्राघार  भूमि  पर  छोड़ने  के  बजाय  यहीं  उचित  होगा  कि  हम  इस  ufafaaa  की  कमी

 को  यहां  ही  दूर  कर  दें  ।  मुक्के  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  सरकार  मुख्य-मन्त्री  को

 जनक  व्यक्तियों  की  श्रेणी  में  सम्मिलित  करके  एक  संशोधन  लेकर  भाई  हैं  |

 समिति  ने  जो  दूसरा  महत्वपूर्ण  परिवतंन  किया  है  वह  मंत्रियों  के  बीच  भेद  करने  से

 सम्बद्ध  है  ।  asia  यदि  मैं  विधायकों  के  बदले  लोक-सेवक  ger  का  प्रयोग  करूं  विधायकों

 mie  मुख्य  रूप  से  मन्त्रियों  को  छोड़कर  जो  लोग  इस  श्री  जाते  हैं  लोक-सेवक  कहलाते  हैं

 aa
 श्रेणियां

 भी  हैं  परन्तु  थे  मिश्रित  प्रकार  की  हैं  ।
 ser  यह  उठता  है  कि

 मन्त्रियों  ate  संसद  सदस्यों  के  बीच  इस  प्रकार  का  भिन्न  ब्यवहार  क्या  न्यायपूर्ण  है  ?  मेरे  विचार

 से  तो  इसमें  कुछ  सुधार  शुभ्रा  है  ।  व्यक्तियों  को  इन  दो  अलग-अलग  श्र  foal  के  बारे  में  आ्राचरण

 की  भिन्न  परिभाषा  की  गई  हैं  aula  विधायकों  तथा  सांसदों  में  भेद  के  अलावा  लोक-सेवक  ।

 मेरे  विचार  से  तो  भेद  उचित हैं
 ।  मन्त्रियों  को  तो  प्रशासनिक  अ्रघिकार  att  सत्ता  प्राप्त

 परन्तु  संसद  सदस्यों  को  शक्ति  प्राप्त  नहीं  है  ।  इन  शंका र्म रों  को  दूर  करने  के  लिये  इसका

 प्रयोग  जानबूझकर  किया  जा  सकता  हैं  अथवा  संसद  सदस्यों  को  इस  विध  यक  के  उपबन्धों  के

 ग्रा चार  पर  अपने  कत्तव्य  का  प्रभावशाली  ढ  ग  से  पालन  करने  से  रोका  जा  सकता  >
 रोका

 जा  इसलिये  यह  भेद  रखा  गया  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  है  श्र  मैं  इसका  समर्थन  करता

 परन्तु  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  के  भेद  की  भ्रावश्यकता  नही ंहै  या  जसा  की  संसद  सदस्यों

 के  मामले  में  किया  गया है  दुराचार  को  इतने  संकुचित  रूप  से  परिभाषा  करने  की  कोई  ग्रावइ्यकता

 नही ंहै  ।  कृपया  खण्ड  (3)  देखें  ।  मन्त्रियों
 के

 सम्बन्ध  में  इसका  कहना  है  यदि  वह  अपने  feat  के

 लिये  ar  aga  किसी  सम्बन्धी  सहयोगी  के  हित  में  भ्र पने  पद  का  स्वयं  दुरुपयोग  करता

 हैं  या  करने  देता  क  क  क  की  ७  के  उसका  ग्रा चरण  दुराचरण  कहलायेगा  |  ये  ब्याख्यान

 युवक  देखनी  चाहियें  ate  सहयोगी  ह  परन्तु  जब  हम  संसद  सदस्यों  की  बात

 करते  हैं  तो  इसमें  कहा  गया  है  कि  यदि  ag  अपनी  स्थिति  का  दुरुपयोग  करता  है-यहां  उसके

 सम्बन्धियों  कौर  सहयोगियों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसा  भेद  क्यों  किया  जाना

 चाहिये  ?  सांसदों  के  मामले  यदि  वह  sat  लिए  को  मौद्रिक  लाभ  लेता  है  तो  उसका

 प्रा चरण  दुराचरण  कहा  जायेगा  झोर  यह  परिभाषा  वहां  लागू  हो  जायेगी  ।  मैं  अच्छी  तरह

 जानता  हूं  कि  ant  यें  wee  जोड़  गये  अर्थात  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  जो  अपने  लिए

 प्राप्त  करता है  म  वे  ही  asa  यहां  पर  भी  रखे  गये  हैं  ।  यह  सच  है  कि  at  है  स्वयंमेव

 अध्यक्ष  तो  बेकार  का  दाऊद  है  ।  मैं  एक  उदाहरण  देता  हूं  ।  एक  संसद  सदस्य  एक  वयस्क  पुत्र

 जो  कुछ  व्यवसाय  करना  चाहता  है  ।  वह  उसके  लिए  एक  लाईसेन्स  दिलाने  का  प्रयत्न  करता  है  ।

 क्या  होगी  उसको  स्थिति  ?  ag  अप्रत्यक्ष  रूप  से  aaa  लिये  लाभ  प्राप्त  करना  नहीं  माना

 जायेगा  ?  शायद  ग्राहको  बताया  जाये  या  कोई  वकौल  आपको  बताए  कि  हां  यह  तो  अपने  लिये

 घन-लाभ  प्राप्त  करना  ही  जायेगा  बचाते  कि  पुत्र  उसके  साथ  रहता  हो  ।  यदि  कोई  व्यस्क

 लड़का  या  लड़की  अथवा  कोई  कौर  संबंधी  आपसे  अ्रलग  रहता  है  तब  वह  इस  खण्ड  के  अधीन

 नहीं  जायेगा  ।  मैं  अपने  व्यस्क  बेटे  से  घर  से  चले  जाने  को  कह  सकता हूं
 ।  मैं  उसकी  झोर

 से  भ्रावेदन  पत्र  के  बाद  श्रावेदन-पत्र  देकर  कौर  यत्न  करके  एक  संसद  सदस्य  होने  के
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 नाते  यथा  सम्भव  लाभ  प्राप्त  कर  सकता  हूं  प्रौढ़  उसके  बावजूद  भी  मेरा  काय  दुराचार  की

 सीमा  में  नहीं  aaa  |  क्या  अप  इस  विधेयक  में  ऐसी  ही  कोई  बात  सम्मिलित  करना  चाहते

 इसीलिए  मेरा  सुभाव  है  कि  हमें  कम  से  कम  शब्द  तो  इसमें  अवद्य  सम्मिलित

 कर  लेना  यदि  हम  सांसदों  के  मामले  में  श्र  सहयोगीਂ  दाऊद  नहीं  रख

 सकते  |

 उन्होंने  की  परिभाषा  1956  के  कम्पनी  अ्रघिनियम  कौ  से  ली

 यदि  ताप  निधेप्रक  में  सूची  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  दाऊद  उसमें  से  निकाला  gare  ।

 मेरे  विचार  से  भाई-भतीजावाद  शब्द  भतीजा  शब्द  से  ही  निकला  है  |  इस  नये  खंड  3  के

 अधीन  मैं  रानी  निष्ठा  को  हानि  के  विना  एक  संसद  acer  होने  के  नाते  मैं  भ्र पनी  स्थिति  ar

 दुरुपयोग  कर  सकता हूं  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  भाग  जिसकी  ग्रोवर  सदन  के  सदस्यों  का  ध्यान

 सावधानी  से  जाना  चाहिए  कि  क्या  हम  इसमें  सगे  भतीजों  को  सम्मिलित  करके  इस  सूची  में  बुद्धि

 नहीं  कर  क्योंकि  इसमें  प्रभी  तक  इनको  सम्मिलित
 नहों  गया  है  ।  यदि  हम  एक

 संयुक्त  परिवार  के  सदस्य हैं
 तो  वे  इसमें  सम्मिलित  हुए  माने  जायेंगे  यदि  बंटवारा  gar  हैं  तो

 यदि
 मैं

 संसद  सदस्य  होने  के  नाते  अपने  भतीजों  के  लिए  कोई  लाभ  प्राप्त  करता  है  तो  मैं

 इस  विधेयक  के  अधीन  जिम्मेवार  या  उत्तरदायी  नहीं  हूँगा  ।

 जिस  अन्तिम  बात  की  ale  मैं  रोका  ध्यान  खेंचना  चाहता  वह  सक्षम  प्राधिकरण

 और  विशेषरूप  से  प्रधान  मन्त्री  से  सम्बद्ध  है  ।  मैं  इस  वात  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री

 के  लिए  किसी  सक्षम  प्राधिकरण  का  प्रावधान  अत्यन्त  ही  कठिन  कार्य  श्राप  किसी  भी  सूत्र

 किसी  सुभाव  ait  संशोधन  को  कुछ  न  कुछ  कठिनाई  तो  आपको  अवस्य  होगी  |  परन्तु  मेरी

 राय  में  इस  विधेयक  में  यह  जो  प्रावधान  किया  गया  हैं  कि  प्रधान  मन्त्री  के  मामले  सक्षम

 कारी  लोक  सभा  का  अघ्यक्ष  होगा  तो  यह  तो  वास्तव  में  इस  विधेयक  की  कोई  स्वागत  योग्य  बात

 नहीं  है  ।  इस  उपलब्ध  के  कारण  तो  अध्यक्ष  का  प्राधिकार  भ्र ौर  महत्व  घटने  की  ग्राहक  है  |

 होगा  क्या  ?  जब  लोकपाल  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जायेगा  at  वह  उसे  भ्रध्यक्ष  को  भेजना

 पड़ेगी  कौर  भ्रध्यक्ष  को  लोकपाल  को  यह  बताना  पड़ेगा  कि  उस  पर  क्या  कार्यवाही  क  गई  है

 प्रिया  क्या  कार्यवाही  करने  का  उनका  इरादा  यदि  लोकपाल  इससे  संतुष्ट  नहीं  होता  तो  वह

 एक  विशेष  प्रतिवेदन  gare  करेगा  ।  यह  प्रतिवेदन  संसद  में  रखा  जायेगा  झ्र ौर  संसद  में  उस  पर

 aga  होगी  ।  कृपया  स्थिति  का  भ्रध्ययन  उस  परिस्थिति  को  देखें  जो  इस  विधेयक  के  उपबन्धों

 के  ata  अनुमानित  की  गई  हैं  ।  श्रेय  कार्यवाही  का  सुभाव  दे  सकता  है  या  प्रस्ताव  कर  सकता

 लोकपाल  को  उस  कार्यवाही  की  समीक्षा  करने  का  अधिकार  होगा  ।  उस  सम्बन्ध  में  लोकपाल

 चाहे  तो  एक  विशेष  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  सकेगा  झ्र ौर  संसद  उस  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  भी

 सकती  है  कौर  नहीं  भी  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  जो  सुभाव  दिये  जाते  हैं  या  दिये  जा  सकते  उनकी

 ग्रा लोच ना  अवद्य  की  जाती  है  ।  मैंने  इसके  लिए  राष्ट्रपति  को  सुभाव  दिया  जबकि  इस  dad

 में  राष्ट्रपति  का  यह  अथ  नहीं  है  कि  वह  अपनी  व्यक्तिगत  विवेक-बुद्धि  से  निर्णय  अ्रपितु  इसका

 मतलब  होगा  कि  मन्त्री  परिषद  की  सलाह  से  कार्यवाही  करेंगे  ।  asst  बात  तो  यही
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 होगी  कि  उसे  ही  सक्ष म  प्राधिकारी  के  रूप  में  रखा  बजाय  इसके  कि  जसा  कि  विधेयक  में

 प्रावधान  किया  गया  है  लोक  सभा  अध्यक्ष  को  यह  AlLaADIS  साया  जय  ॥
 अधिकार  जत कैं वा  ary  ॥

 प्रो०  मावलंकर  :
 मन्त्री  परिषद  में  तो  प्रधान  मन्त्री  भी  सम्मिलित

 रहेंगे  ।

 थ्री  नरेन्द्र  नवाबों  प्रधान  मन्त्री  को  मन्त्री  परिषद  की  इस  बर्क  में  भाग  नहीं

 लेना  क्योंकि  वहाँ  उसके  विरुद्ध  लगाये  गये  ग्रा रोप ों  विचार  किया  जाना  है  ।  दैविक

 न्याय  का  यह  एक  मुख्य  सिद्धान्त  हैं  कि  जब  कोई  ऐसा  मामला  सामने  जाता  जिसमें  कोई  स्वयं

 फंसा  हो  तो  उसे  बातचीत  में  भाग  नहीं  लेना  चाहिए  कौर  ग्रनुपस्थित  रहना  चाहिए  ।  किसी  ने

 सुभाव  दिया  है  कि  इसके  लिए  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  रखा  जाये  ।  उस  स्थिति  इस

 प्रकार  के  सुभाव  ग्न्य  बातों  का  टकराव  होगा  ।  पन्त  प्रधान  मंत्री  के  मामले  में  राष्ट्रपति  को

 सक्षम  प्राधिकारी  मान  लेना  कम  आपत्तिजनक  दिखाई  देता  जबकि  वह  ऐसे  मामले  में  व्यक्तिगत

 विवेक  से  भी  काम  नहीं  लेते  ।  जहां  तक  संविधान  में  उल्लिखित  किसी  मामले  का  सम्बन्ध  उस

 पर  तो  मंत्री-परिषद  की  सलाह  से  चलना  होगा  ।  परन्तु  उन  अन्य  मामलों  जहां  उनकी

 गत  हैसियत  कोई  अ्रधिनियम  उन्हें  सत्ता  या  विवेक-बुद्धि  प्रदान  करता  है  यह  तो  वैघ  प्रतीत

 होता  है  कौर  ऐसे  मामले  में  ag  अपनी  विवेक  बुद्धि  से  काम  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  )  परन्तु  सरकार  का  कहना  है  fH  प्रधान  मंत्री  को  ही

 सक्षम  प्राधिकारी  बनाया  जाना  चाहिये  |

 श्री  नरेन्द्र  पी०  नथवानी  :  ऐसे  मामलों  में  तक  के  लिए  जाय  हो  सकती है  ।  एक

 प्रधान  मंत्री  दुसरे  उस  tara  मंत्री  से  भिन्न  हो  सकता  जिसके  दुराचरण  की  जांच  को  जानी

 परन्तु  दोनों  ही  उन  कुछ  मामलों  में  एक  जसे  हो  सकते  जिस  मामले  में  यह  विषम  ate

 भ्र वध  हो ।

 कुछ  छोटी-मोटी  बातें  भी  जिन्हें  खण्डों  पर  विचार  के  समय  उठाया  जायेगा  |

 थ्री  हरि  बिष्णु  कामत  :
 मै ंव्यवस्था  एवं  औचित्य  के  प्रदान  पर  खड़ा  gar

 हूं  ।  मुक्त  पुरा  विश्वास  है  कि  सदन  ate  अप  भी  यह  मानेंगे  कि  यह  विधेयक  स्वतंत्र  भारत  के

 विधान-इतिहास  का  एक  अत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  कदम  है  किसी  भी  अवसर  पर  मैं  पाता
 हुं

 कि  मंत्री-मंडल  स्तर  का  कोई  भी  मंत्री  यहां  उपस्थित  नहीं  रहता  ।  प्रधान  मंत्री  महोदय  कौर  उनके

 दो  सहयोगी  पहले  तो  यहां  बैठ  परन्तु  अब  वे  भी  यहां  से  चले  गये  हैं  |  श्री  पटेल के

 नाम  पर  12  संशोधन  सूचनाएं  दी  गई  हैं  ।  उन्हें  चाहिए  कि  उत्तर  दन  से  qa  वे  विधेयक  पर  हो

 रही  बहस  को  सुनें  ।  मैं  जानता  हूं  कि  दो  राज्य  मंत्री  बड़ी  ही  विस्तृत  मनोरंजक  नोट  लिख  कर  ले

 जायेंगे  महोदय  मेरा  aa  निवेदन  है  कि  ऐसे  अवसरों  पर  तो  गृह  मंत्री  महोदय  को  यहां
 उपस्थित  रहना  चाहिये  ।  हम  नहीं  जानते  कि  वे  दिल्‍ली  से  बाहर  हैं  या  भारतवर्ष  से  भी  बाहर  हैं  ।

 यदि  उन्होंने  भ्रापको  कुछ  लिखा  हो  तो  क्या  अनाप  इस  पर  कुछ  प्रकाश  डाल  सकते  क्योंकि  उस

 स्थिति  में  हमें  चाहे-अनचाहे  उनकी  म्रनुपस्थिति  के  बारे  में  मानना  होगा  ।
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 यदि  &  दिल्‍ली  मौजूद  उन्हें  यहां
 पर  अ्रवश्य ही

 t  आना  चाहिये  ।  मंत्रि  परिषद  तथा

 सरकार  द्वारा  इस  विधेयक  के  प्रति  उदासीनता  नहीं  जानी  चाहिये  tat  लगता  है  कि

 वे  पूरे  दिल  से  इसके  समान  में  नहीं हैं  ।

 मावलंकर  :  कोई  भी  नहीं  ।

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :
 गृह  मंत्री  महोदय  दूसरे  सदन  में

 ध्य'नाकषंण  प्रस्ताव  का  उत्तर  दे  रहे  हैं  तथा  उसमें  लगभग  धंटे  का  समय  लगेगा  क्योंकि

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  नोटिस  देने  वाले  सदस्यों  की  संख्या  30  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  दोपहर  पहले  भी  वे  सभा  में  उपस्थित  नहीं  ये  ।

 श्री  पाटिल  :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  उत्तर  देने  के  लिये  बे

 दूसरे  सदन  में  उपस्थित  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  भी  मेरे  विचार  से  मंत्रि  परिषद  के  एक  मंत्री  को  सभा  में

 उपस्थित  होना  चाहिये

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  ]
 :  कुछ  समय  पूर्व  ऊर्जा  मंत्री  यहां  मौजूद  थे

 लेकिन  अचानक  ही  वे  सदन  छोड़कर  चले  गये  हैं  ।  उनके  जाने  के  कारण  की  भ  जानकारी

 नहीं है  ।

 सईद  मुहम्मद  )
 :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  के  द्वारा  उक्त

 पदों  पर  यासीन  व्यक्तियों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  को  रोकने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  चाहे  यह  पूरे

 दिल से  न  मैं  इसका  सेन  करता  ह  जहां  तक  इसके  लिये  एक  तंत्र  प्रदान  करने  का

 सम्बन्ध  चाहे  वह  तंत्र  कितना  भी  भ्र संतोषजनक  क्यों  न  में  इस  विधायक  का  सेन  करता

 विधेयक  के  बाकी  प्रावधानों  से  में  सहमत  नहीं  हूं  भ्रमणा  निम्नलिखित  कारणों  से  समन

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 में  किसी  विशेष  खण्ड  ख  agar  से  विरोध  नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  विरोध

 मौलिक  है  ।  कुछ  मामलों  में  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  15  अथवा  16.  सदस्यों  द्वारा  बुनियादी  बातों

 पर  झ्रापत्ति  प्रकट  की  गई  है  ।  कुछ  मामलों  में  समूची  समिति  द्वारा  कुछ  विधेयक  के  ya  प्रावधानों  को

 स्वीकृत  कर  दिया  गया  है  ।  लेकिन  मक  भ्राइचये  हो  रहा  हैं  कि  जिसको  एकमत  स्वीकृत

 किया  जा  चुका  है  उसको  सरकार  के  संशोधनों  द्वारा  वापस  लाया  जा  रहा  हैं  ।

 मौलिक  तथा  श्राघारभूत  आपत्तियों  में
 से  एक  आपत्ति  यह  है

 कि  श्रोमबड्स मेन  अथवा

 शिकायतों  को  सुनने  वालों  की  संस्था  को  स्थापित  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।  जैसा

 कि  श्राप  जानते  ही  हैं  कि  इस  विधेयक  का  जन्म  सभा  में  1964  में  चर्चा  &  दौरान  हुजरा  था  ।

 इसके  1966  में  सुधार  gay  कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  उसके  द्वारा

 शिकायत  सुनने  वालों  की  संस्था  को  स्थापित  करने  की  भी  सिफारिश  की  गई  थी  ।  19685:  तथा

 1971  के  प्रारूप  विधेयकों  में  भी  इसका  प्रावधान था  ।  लेकिन  व्तंमान  विधेयक्रः  न  तो  इसके

 वैकल्पिक  संस्था  को  स्थापित  करने  का  सुभाव  दिया  गया  है  और न न  ही  इसको  भ्र स्वीकार  कर  ने
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 का  कोई  कारण  बताया  गया  है  ।  यह  एक  aga  बड़ी  त्रटि ड़े  गलती  तथा  भूल-चूक  है  क्योंकि  जिन

 15  सदस्यों  ने  इससे  नाराजगी  जाहिर  की  उनमें  में  भी  एक  था  ।  मैं  उन  आपत्तियों  को

 दोहराता  हूं  ।

 दूसरी  आपत्ति  यह  है  कि  घारा  11  (3)  के  साथ
 पाठ्य

 घारा  2  (3)  के  द्वारा  एक  दण्ड

 के  उपबन्ध  को  पिछली  तिथि  से  लागू  करने  के  लिये  सम्मिलित  किया  गया है
 ।  इन  दोनों  धाराओं

 का  प्रभाव  यह  होगा  कि  कोई  भी  अपराध  जो  भ्र धि नियम  के  लागू  होने  से  पाँच  ay  qa  किया

 गया  था  वह  भी  इस  ग्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  mar है  ate  वह  दण्डनीय  है  ।  इससे  उस  मौलिक

 सिद्धांत  का  उल्लंघन  होता है  जिसे  हमारे  श्रद्धय  पूर्वजों  ने  स्वीकार  किया  जो  संसार  के

 विभिन्‍न  संविधानों  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  यह  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  20  (1)
 में

 भी  है  |  ग्रसित  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  ऐसे  कृत  के  लिये  सजावार  नहीं  जो  ऐसे  कृत  को  करते

 समय  श्रीराम  नहीं  था  |

 समिति  के  समक्ष  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विचार  रखे  गये  थे  जिनका  बहुत  ही  ग्रबंह्दीन  तथा

 प्र संतोषजनक  उत्तर  दिया  गया  था  ।  उत्तर  में  कहा  गया  था  कि  कोई  area  न  किया  जाय  तभी

 कोई  दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा  ।  मैंने  तुरन्त  ही  इसका  उत्तर  दिया  था  कि  यह  उत्तर

 बेबुनियाद  है  ।

 उपधारा  तथा  धारा  के  विस्तार  में  न  जाते  हुए  दुर्व्यवहार  की  परिभाषा  इसमें  शामिल  हैं  ।

 अर्थात  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  दण्ड  संहिता  के  उपबन्धों  में  जिन  श्रपराघों  पर  विचार  किया

 गया  उनको  भी  इसमें  सम्मिलित  किया  जायेगा  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  जानता  है  कि  जब  कोई

 परिभाषा  दी  जाती  है  तो  इसमें  कुछ  ऐसी  बातें  भी  सम्मिलित  होती  हैं  जो  विनिर्दिष्ट  नहीं  होती

 जसे  भ्रष्टाचार  निरोधक  अधिनियम  तथा  दण्ड  संहिता  में  कुछ  बताया  गया  है  वह  भी

 इसमें  सम्मिलित  है  ।  इसका  तात्पयं  यह  हैं  कि  ऐसे  नये  श्रीराम  जिनके  बारे  में  भारतीय  दण्ड

 संहिता  अथवा  भ्रष्टाचार  निरोधक  भ्रधिनिमम  में  विचार  नहीं  किया  है  उन  पर  भी  इस

 अधिनियम  के  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।  यह  तके  कि  इस  अ्रघिनियम  के  द्वारा  किसी  नये

 अ्रपराघ  को  निहित  नहीं  किया  जायेगा  श्रर्धेद्दीन  हैं  ।  दूसरे  इसके  लिये  दण्ड  की  व्यवस्था  है  ।

 अ्रधिनियम  में  निहित  विभिन्‍न  कार्यवाहियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  या  तो  उस  पर  अभियोग  चलाया

 जायेगा  अथवा  निष्कासन  के  रूप  में  कतिपय  दण्ड  fear  जायेगा  ।  यदि  उस  रूप  में  कोई  विशिष्ट

 दण्ड  नहीं  दिया  जाता  है  तो  यह  तो  सत्य  है  कि  एक  संसद  सदस्य  अथवा  ऐसा  कोई  अन्य  सावंज  निक

 व्यक्ति  जिसमें  कोई  भी  मन्त्री  प्रिया  aq  व्यक्ति  भी  शामिल  उसकी  निन्दा  होना  कौर  उसके

 खिलाफ  टिप्पणी  होना  भी  पर्याप्त  सजा  है  ।  इस  प्रकार  नये  प्रकार  के  aqua  को  सम्मिलित

 किया  गया  है  ।  तथा  दण्ड  देने  की  भी  परिकल्पना  की  गई  है  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  एक  बहुत  ही
 मौलिक  सिद्धान्त  का  उल्लंघन  करता  है  ।  इससे  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  21  का  भी  उल्लंघन  होता

 है  ।  भारतीय  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  में  बताया  गया  हैं  कि  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसे  कृत्य  के  लिये

 सजावार  नहीं  जो  कृत्य  करने  के  समय  अपराध  के  रूप  में  नहीं  था  ।  इस  अ्राचार  पर  मैं  अन्य

 सदस्यों  के  साथ  इस  उपबन्ध  का  विरोध  करता  हूं  ।
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 मेरी  तीसरी  शभ्रापत्ति  यह  है  कि  प्रशासन  को  भी  इससे  अलग  रखा  गया  है  ।  समिति  में

 इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  gar  जिससे  कि  इसमें  गतिरोध  उत्पन्न  हो  गया  ।  आपत्ति  इतनी

 गम्भीर  थी  कि  उस  समय  भी  तथा  उसके  बाद  भी  मन्त्री  जी  ने  सदस्यों  को  सन्तुष्ट  नहीं  किया  कि

 कार्यपालिका  को  इसमें  सम्मिलित  न  करना  न्यायोचित  है  ।  यह  ठीक  हैं  कि  वे  भ्रष्टाचार  as

 पैमाने  पर  न  करें  |  मन्त्री  लोग  या  संसद  सदस्य  भ्रष्टाचार  करने  में  कार्यपालिका  की  सहायता  तो

 लेते  हैं  ।  यदि  ग्र घि कारी  भ्रष्टाचार  करने  में  सहायता  न  दें  या  लालायित  न  करें  तो  मंत्री  भ्रष्टाचार

 नहीं  कर  सकता  ।  फिर  कार्यपालिका  को  इससे  मुक्त  क्यों  छोड़ा  जाये  ?

 चौथी  आपत्ति  इसमें  संसद  सदस्यों  को  शामिल  करने  के  बारे  में  है  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  सभा

 में  जो  वक्तव्य  दिया  था  उसका  श्री  भूपेश  गुप्त  ने  aaa  श्रीमती  टिप्पण  में  उल्लेख  किया  है  ।  मैं

 उस  वक्तव्य  को  ग्रपवाद  के  रूप  में  ले  रहा  हूं  ।  बताया  गया  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि  केवल

 स्मिति  के  सदस्य  ही  संसद  सदस्यों  को  इसमें  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहते  ।  यह  बात  सही  नहीं

 है  ।  श्री  भूपेश  गुप्त  ने  इस  वक्तव्य  पर  ठीक  ही  ग्रा पत्तियां  उठाई  हैं  ।  मैं  उन  ग्रा पत्तियों  को

 दोहराता  हूं  ।  संसद  सदस्यों  को  सम्मिलित  क्यों  किया  गया  है  ?  मैंने  इस  पर  विचार  कर

 लिया  है  ।  भ्रघिकांश  सदस्यों  ने  भी  इस  पर  विचार  कर  लिया  है  ale  श्राप  भी  विचार  कर  सकते

 विश्व  में  कहीं  भी  इस  तरह  के  विधान  के  अंतगर्त  संसद  सदस्यों  को  नहीं  लाया  गया  है  ।

 इससे  यह  धारणा  बनेगी  कि  इस  देश  में  संसद  सदस्य  श्राम  तौर  पर  भ्रष्टाचार  फलाने  वाले  हैं  ।

 मुकऋ  इस  पर  भी  आपत्ति  है  ।  एक  नागरिक  के  रूप  में  किसी  संसद  सदस्य  पर  देश  के  सभी  दांडिक

 कानून  लागू  होते  हैं  ।  उस  पर  भष्टाचार  निवारक  अ्रघिनियम  दण्ड  संहिता  ale  sea  सभी
 कानन

 लागू  होते  हैं  ।  उस  पर  जन-राय  रूपी  उसके  निर्वाचन  क्षेत्र  रूपी  सभी
 लागू

 होते  हैं  ।  उस  पर  यह  सभा  तथा  उसका  हल  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  छत

 एक  जन  साधारण  की  तुलना  में  एक  संसद  सदस्य  के  लिए  तो  चार-पांच  प्रकार  के  अभिकरण  लागू

 होते  हैं  ।  मत  उसके  लिए  इस  तरह  का  एक  we  प्रभाकरण  क्यों  बनाया  जाये  ?  मैं  इस  बात  को

 समय  नहीं  पाया  हूं  ।  सैद्धान्तिक  रूप  से  ae  गलत  है  ।

 समिति  में  एक  बात  ag  भी  बार-बार  दोहराई  गई  इससे  प्रमावदयाली  निहित  स्वार्थों

 तथा  धनी  लोगों  को  किसी  संसद  सदस्य  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रभाव  डालने  का  ग्र वसर  मिलेगा  |

 ऐसा  प्रभाव  उस  संसद  सदस्य  पर  डाला  जा  सकता  हैं  जो  इस  सभा  में  निहित  स्वार्थों  तथा

 शिकार  गृहों  के  विरुद्ध  अधिक  बोलता  है  ।  एकाधिकार  wet  के  पास  इस  तरह  का  प्रभाव  डालने

 की  पर्याप्त  शक्ति  है  ।  एकाधिकार  गृहों  का  समाचार  पत्रों  पर  भी  आधिपत्य  है  यदि  एक  बार

 यह  विधेयक  पारित  हो  जाये  तो  देश  में  एकाधिकार  गह  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  तथा  ग्लानि

 wifes  शक्ति  से  उस  संसद  सदस्य  को  प्रभावित  कर  लेंगे  जो  कि  एकाधिकार  गृहों  के  कार्य-कलापों

 प्राणी  को  चुनौती  देगा  ।  मैं  ऐसी  स्थिति  को  स्वीकार  नहीं  करता  ate  न  ही  इसका  समर्थन  करता

 हूं  जिसमें  कि  कोई  संसद  सदस्य  पूरी  तरह  उस  एकाधिकार  गृह  तथा  उसके  समाचार  पत्र  की  द्य

 पर  छोड़  दिया  जाये  ।

 एक  छोटी  सी  बात  यह  है  कि  क्या  एक  ही  लोकपाल  हो  था  एक  से  अघिक  हों  ।  यह  एक

 मुलभुत  मामला  है  किन्तु  एक  से  भ्रमित  लोकपाल  नियुक्त  करने  को  वांछनीयता  का  विचार  किया
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 गया  है  ।  चू  कि  इस  कानून के
 उपबन्ध  महत्वपूर्ण  लोगों  तथा  उन  लोगों  पर  लागू  होते  हैं  जिनका

 सार्वजनिक  जीवन  या  समाज  में  बहुत  ऊंचा  स्थान  उनके  विरुद्ध  किसी  प्रकार  के  भ्रष्टाचार

 के  मामले  में  fara  लेने  के  लिए  दो  या  तीन  लोकपालों  का  होना  वांछनीय  यह  बात  बहुत

 मूलभूत  नहीं  है  बल्कि  यह  वांछनीय  है  ।

 सरकार  दो  संशोधन '  पेशा  करने  का  प्रस्ताव  कर  रही  है  ।  उनमें  से  एक  संशोधन  संख्या  4

 जिसके  माध्यम  से  मुख्य  मन्त्री  को  भी  इस  विधेयक  के  अधीन  लाना  है  ag  वांछनीय  नहीं  है  ।

 इस  पर  बहुत  झ्रापत्ति  की  गई  मूल  विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध  था  |.  संयुक्त  समिति  ने  मर्तबा

 से  इसे  ईस्वी  कार  किन्तु  समिति  की  सिफारिश को  तनिक  भी  चादर  दिए  बिना  सरकार

 इस  संशोधन  को  ले  भाई  है  ।  समय  में  नहीं  प्राता कि  सरकार  इस  इतना  बल  क्यों  दे

 रही  है  ।  इसका  एकमात्र  उत्तर  यह  हैं  कि  ग्राम  देश  की  राजनीतिक  स्थिति  में  सरकर

 मुख्य  मंत्रियों  को  भ्रपने  हाथ  की  कठपुतली  बनाना  चाहती  है  कौर  उन  पर  अंकुरना  रखना  चाहती है  ।

 इसके  ग्र लावा  इस  बारे  में  ate  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  हो  सकता  ।  समिति  में  सभी  दलों  के

 थे  कौर  उन्होंने  इस  विधेयक  में  इस  उपबन्ध  को  ncaa  से  स्वीकार  किया  था  फिर  भी  सरकार

 इस  उपबन्ध  पर  पुनः  जोर  दे  रही  है  ।  इस  संशोधन  को  पुरी  तरह  स्वीकार  किया  जाना  |

 दूसरा  जिस  पर  मुनि  आपत्ति  उसे  सरकार  संयोजन  संख्या  6  द्वारा  पेदा  करना

 चाहती  है  ।  समिति  ने  सिफारि दा  की  थी  कि  प्रधान  मन्त्री  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  अ्रध्यक्ष  होगा  |

 इस  राय  में  भिन्नता  भी  हो  सकती  हैं  कि  अ्रध्यक्ष  नहीं  बल्कि  राष्ट्रपति  होना  चाहिए  ।  किन्तु

 ने  भी  इस  विचार  का  समर्थन  नहीं  किया  fe  प्रधान  मन्त्री  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  प्रधान  मन्त्री

 ही  हो  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  जब  राज्य  सभा  में  प्रधान  मन्त्री  के  पुत्र  के  बारे  में  मामला  उठाया  गया

 था  तबसे  ग्राम  दस  महीने  हो  गए  वे  किस  तरह  अपना  बचाव  तथा  हिंसा  कर  रहे

 हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  हम  यह-कैसे  मान  लें  कि  जब  प्रधान  मन्त्री  स्वयं  सक्षम  तो  वह

 अपने  ही  विरुद्ध  जांच  का  aide  जब  उनके  पुत्र  के  विरुद्ध  मामला  राज्य  सभा  उठाया

 गया  तबसे  संघर्ष  चल  रहा  है  ।  हम  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  यह  उपबन्ध

 अ्रस्वीकार  किया  जाना  चाहिए  ate  इसे  इस  महत्वपूर्ण  विधान  में  स्थान  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  छोटी-छोटी  बातों  में  जाकर  सभा  का  अ्रमुल्य  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मेरा  अनुरोध

 हैं  कि  यह  सम्माननीय  सभा  मेरे  विचारों  पर  विचार  करे  ।  मेरा  सदस्यों  से  भी  अनुरोध  है  कि  वे

 सभी  श्रीमती  टिप्पणों  पर  भी  गम्भी  रता  से  विचार  करें  ।  केवल  उसी  श्रीमती  टिप्पण  पर  नहीं  जो

 हम  15  सदस्यों  ने  दिया  है  बल्कि  श्री  भूपेश  गुप्त  के  श्रीमती  टिप्पण  पर  भी  ध्यान  से  विचार  करें  ।

 उनका  श्रीमती  टिप्पण  अत्यघिक  महत्वपूर्ण  है  ।  विधेयक  का  समर्थन  करना  है  अथवा  यह

 निर्णय  लेने  से  os  माननीय  सदस्य  श्रीमती  रायों  पर  भली-भांति  विचार  कर  लें  ।

 घन्यवाद  |

 1.0  बाम्भूनाथ  चतुर्वेदी  :  मिस्टर  डिप्टी  यह  जो  लोकपाल  सदन  के  सामने

 प्रस्तुत  किया  गया  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  यद्यपि

 मेरे  मन  मेंਂ  भी  इसके  बारे  कई  रिजर्वेशन  हैं  ।  जो  भ्रम्बुइजर्मन  का  आइडिया  था
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 उसकी  afa  तो
 इसमें  होती  ही  नहीं  है  पड़ाः  इसमें  une  डिफंक्ट

 यही  है  fir  इसमें

 wafer की
 जो  सर्विसिस  रैलियों  सरवेन्टसः उनको  निगम

 से  एक्सक्यूज ः  कर  *दियाਂ  mat

 है पूर्वे

 वक्ताओं  ने  भी  कहा है  कि  जिनके  पास  एग्जेक्टिंवे  भावजें  ast  करने  की  पावज  हैं

 उनका  जब  तक  इसमें  कहीं  न॑  कहीं  सं मावे दया  नहीं  होता  है  da  तक  यह  जो  कुरप्शन  से  लड़ाई

 हे  यह  आगे  नहीं  चल  सकती  है  यह  सबसे  बड़ी  कभी है  पहले  जी  बिल  लाया  गया  था  उसमें

 लोकायुक्त  की  अंत  कही  गई  थी  नहीं  मालूम  किस  क्राइम  से--वह  लोकायुक्तਂ  का  सो

 इसमें  नाम  भी  नहीं  हैं  ।

 इसी -  तरह  से  एक  कम्पीटेंट  भ्राथोरिटी  वाला  मसला  इसमें  लाकर  खड़ा  कर

 दिया  गया है  ।  कमेटी  ने  रिको  मेंड
 *  किया था  कि  एक  पैनल  atom  बनाना

 प्रसीडेंट  को  ईस़्ट  करके  पहले  एक  पेनल  बना  fare  जाना  चाहिये  ate  जब  कभी  दस

 लेजिस्लेटिव  था  के  मेम्बर '  किसी  '  मिनिस्टर  के  खिलाफ  कोई  शिकायत  '  करते

 हैं  तो  उस  पाल  में  से  तीन  प्राणियों  को  लेकर  के  उनके  सुपुर्द  मामले  की  कर  feat

 चाहियें  कौर  वे  तीनਂ  आदमी  देखें  कि  उस  मिनिस्टर के  खिलाफ  कोई  प्रांइमा  देसाई  कैसे

 है  या  नहीं  या  बनता  हैं  और  अगर  है  तो  मिनिस्टर  को  इस्तीफा  दे  देना '  चाहिये  ।  उसके  प्यादा

 arg.  या  जिसे  किसी  भी  इन्वेस्टिगेटिंग  एजंसी  के
 सुपुर्द  श्राप  चाहें  उस  मामले  को  कर

 सकते  हैं  ताकि  उसकी  जांच  हो  फिर  चाहे  कमिशन  श्राफ  इनक्वायरी  हो  था  जो  कुछ  at

 हो  ।  उसमें  कम्पीटेट  आआथौरिंटी  की  बात  का  भेला  था  ।  यह  नहीं  था  कि

 मिनिस्टर  के  खिलफ  शिकायत  हो  कौन  उसको  star  कौर  चीफ  मिनिस्टर *

 के  खिलफ  हो  तो  कौन  डील  करेगा  ।  ये  इसमें  बड़ी  कमियाँ  हैं  ।-  समझता  हूं  कि  इससे

 जो  मक्सद  हमारे  दिमाग  में  है  वह  पूरा  नहीं  होगा  ।  एडमिनिस्ट्रेटिव  इंजस्टिस  के  खिलाफ  कोई

 festa  प्राप्त  किया  जा  सकता है  वह  इसमें  कहीं  दिखाई  नहीं  पड़ता  है  ।  राज  श्राप  देखें  कि  जो

 बेरी  बेल  गवन्डें  देश  भी  सवेडेनेवियन  -  देश  भी  ब्रिटेन  झालर  लिया  कॉमनवेल्थ  न्कंट्रीज

 हैं  अच्छी  ग्प्रच्छी
 वाहनें  मेट्स

 जो  बैल  कंट्रीस  हैं  चाहती  जब  झ्म्बुइज मेन  की
 +

 जरूरत  पड़ती  है  की  हमारे  यहां  इस  देश्य में  जहां  कुरप्शन  इतनी

 की  कोई  सुनवाई  नहीं  हो  पाती  है  वहां  पर  जब  तक  एडमिनिस्ट्रेटिव  इ  जस्टिस  को  दूर  करने

 के  लिए  कीई  कारगर  उपाय
 नहीं  किया  है  तब  बिल  का  जो  च् उद्दइ्य  हैं  वह

 निष्फल  ऐसा  है  । :मैं  समझऋता  हूं  यह  जो  कमी  ag  दस  !  बिल  at  aga  «पंगु
 कर  देती  है  ।:

 संतानम  कमेटी: ने  एक  -  श्राफ
 पब्लिक  कम्प्लैंट्सਂ  एड  की

 करने  की  सिफारिश  की  थी  ।  उस  में  पर्टिकुलरली  यही  बात  थी  ।'  भ्रम्बुइज मैन  !  में  शो  कौर  भी

 ज्यादा  स्कोप  है  प्र  तो  इनक्वायरी  ।..

 शौर  प्रस  भी  *
 रहता  है  प्रौढ़  वह  बड़ा  टैरर  हैं  कि  जिसकी  वजह  से

 किसी  की  हिम्मत  नहीं  पड़ती  कि  ऐसा  गलत  काम  करे
 कि

 '  इनक्वायरी '  -  शुरू
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 हो  जाय  ।  लेकिन  नगर  प्रस  को  न  भी  रखें  तब  भी  अगर  हम  उस  तरह  की  चीज  रखते  जिसमें

 डायरेक्टर  भ्र
 फ

 पब्लिक  ग्रीबांसेज  शर  कम्प्लेंट्स  होता  तो  कम  से  कम  इसको  यह  अधिकार

 होता  कि  जहां  से  कोई  शिकायत  हो  वहां  पर  वह  पा उन्स  स्थान  करके  कागजात  अपने  अधिकार

 में  ले  लें  ।  यहां  पर  सवाल  तो  यह  हैं  कि  एक  ब्यक्ति  जो  एक  दूसरे  से  संबंधित  जिनके  हित

 एक  हैं  ate  जिनके  पास  सब  कागजात  उनकी  कस्टडी  में  जब  तक  ऐसा  प्रीवीजन  नहीं

 उस  श्रोम्डइसमेन  को  या  डायरेक्टर  को  यह  अ्रधिकार  नहीं  है  कि  वह  जाकर  किसी  भी  प्राचीन

 पर  स्वरूप  कर  सकता  है  अर  कागजात  की  जरूरत  हो  उनको  निकलवा  सकता  है  तब  तो  कोई

 इसका  असर  होने  वाला  है  ।  वरना  कौर  जो  इनक्वायरी  होने  वाली  है  ।  उससे  साधारण  आदमी

 को  कोई  भी  राहत  नहीं  मिलने  वाली  है  ।

 पोलिटिकल  करप्शन  जो  है  उसके  बारे  में  जसा  मेरे  पूर्वे  वक्ता  ने  कहा  ak  वह  इलाज

 हो  सकता है  जो  इसमें  गया  मन  इसमें  कोई  परेशानी  नहीं  लेकिन  मैं  इसको

 श्रपर्याप्त  समझता  हूं  ।  पालियामेंट  के  सदस्यों  का  सवाल  अवसथ  है  कि  उनका  इसमें  स्थान  होना

 चाहिये  या  नहीं  ।  अब  अगर  होता  are  हमारी  पुलिस  में  विद्रोह  ग्रा  लोग  कहते  हैं  कि

 पोलिटिकल  लोगों  ar  इटरफीयरेंस  भी  इस  विछोह  का  एक  कारण हैं  ।  इसलिये  सरकार  इस

 परिपेक्ष  में  देखें  तो  ठीक  शिकायतें  भी  हुई  लेकिन  जो  शिकायतें  हुई  उनके  लिए  जैसा

 कि  कहा  मैं  awa  हूं  कि  कानून  में  पर्याप्त  गुजारा  थी  कि  उनके  खिलाफ  ऐक्शन  लिया

 जा  सकता  फिर  भी  अगर  यह  जरूरी  aaa  गया है  कि  इनको  नहीं  ऐक्सक्लूज़न  किया

 जाय  कौर  तो  म  कोई  उसमें  भी  उलझन  नहीं  है  ।  लेकिन  जिस

 तरह  की  चीज  हम  चाहते  थे  at  चाहते  थे  कि  साधारण  व्यक्ति  को  कोई  राहत दे  सकते

 mat  करप्शन  पर  प्रहार  कर  सकते  जिससे  उसमें  कपी  ara  ate  पब्लिक  लाइफ  ज्यादा  शुद्ध

 उस  चीज  को  पाने  में  यह  कतई  ग्रस फल  ऐसा  मैं  समझता  हूं  ।  एक

 प्रयास  इससे  ज्यादा  मैं  इसके  बारे  में  ae  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  |

 कमपीटेंट  अथोरिटी  के  बारे  में  यह  we  इस  वजह  से  ger  gar  कि  जो  प्रौवीजन  उसमें

 बतलाया  गया  था  इसमें  तो  बहू  श्रौटोमेटिक  इसमें  कई  सवाल  नहीं  पैदा  होता  ऐड होक
 पैनल  के  सामने  वहू  शिकायत  जाती  ही  जाती  कौर  किसी  के  बीच  में  उसमें  हस्तक्षेप  करने की

 जरूरत  नहीं  थी

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  इसका  समर्थन  करता  पर  मैं सम भऋता  हूं  कि  जो  बिल  लाया

 गया  है  कहीं  झनझना  होगा  झगर  इसमें  हम  सर्विसेज  को  भी  साथ  में  रख  दें  क्योंकि  जो  ऐग्जीक्यू टिव
 प्राफिसस  सैक्रटरी  बर्ग रह  जिनको  काडर  देने  का  अधिकार  परमिट  या

 बबर  शो  करने  का  अधिकार  जब  तक  ऐसे  अघिकारियों  को  इसमें  नहीं  लाते  हैं  तब  तक

 हमारी  श्रद्धा  पूरी  नहीं  हो  सकेगी  |

 श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  उप  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का

 विरोध  करता हूं
 क्योंकि  देश  से  विशेष  रूप  से  सावंजनिक  जीवन  से  भ्रष्टाचार  समाप्त  करने

 के  लिए  यह  are  दिल  से  किया  गया  प्रयत्न  क्योंकि  भ्रष्टाचार  वहीं  है  जहां  अधिकार  जहां
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 स्वीकृति  प्रदान  करने  की  शक्ति  जहां  चैक  पर  हस्ताक्षर  करने  झ्र ौर  धन  देने  का  अधिकार  है  ।

 विधायकों  att  संसद  सदस्यों  के  पास  ऐसे  झ्रधघिकार  नहीं  हैं  कौर  सीमेंट  के  वितरण  के  लिए  न  ही

 ऐसी  कोई  कार्यकारी  शक्ति  उनके  पास  है  ।  निस्सन्देह  इसमें  विघायकों  को  तो  सम्मिलित  कर  लिया

 गया  है  परन्तु  संसद  सदस्यों  को  नहीं  |  संसद  सदस्य  सीमेंट  की  5  बोरियां  भी  नहीं  बांट  सकता  ।

 यह
 तथ्य

 है  ।

 जब  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  किसी  अधिकारी  द्वारा  न्याय  किया  जाता है  ate

 समुचित  कारण  होने  पर  वह  किसी  सार्वजनिक  व्यक्ति  से  मिलता  है  तब  अ्रधिकारी  अपने  भ्रधीनस्थ

 से  पूछता  है  कि  वह  सार्वजनिक  व्यक्ति  के  पास  क्यों  गया  ?  स्थिति  ऐसी  है  परन्तु  सरकार  ने  इस

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  विशेष  रूप  से  रक्षा  ate  पुलिस  विभागों  में  ।  दूसरे  विभागों  में  भी  उस

 भ्रमणकारी  द्वारा  ऐसे  व्यक्ति  को  सजा  दी  जाती  है  ।  परन्तु  यदि  वह  व्यक्ति  प्रतिकारी  को  कुछ  पूसा

 यानि  500/-  रु०  या  1000/-  रु०  देता  है  तो  उस  व्यक्ति  को  वेदी  स्थानांतरित  कर  दिया  जाता

 है  जहां  वह  जाना  चाहता  हो  ।  श्राप  ऐसे  भ्र धि का  रियों  को  बाहर  रख  रहे  हैं  शरर  केवल  संसद

 सदस्यों  को  शामिल  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 सलाहकार  समिति  का  उदाहरण  लीजिए  ।  सलाहकार  समिति  के  कार्यों  भले  ही  वे

 सलाहकार  समितियां  राज्य  स्तर  की  हैं  या  केन्द्रीय  स्तर  की  ।  यह  उल्लेख  गया  है  कि  वे

 सार्वजनिक  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  मागं-दंशन  कर  सकती  हैं  कौर  योजनाओं  का  सुभाव  दे  सकती  हैं

 परन्तु  कमेंचारियों  की  नियुक्ति  ate  स्थानांतरण ों  के  सम्बन्ध  में  उनके  सुभाव  स्वीकार  नहीं  किए

 जाते  ।  कुछ  सलाहकार  समितियों  में  विधायक  भ्र ौर  संसद  सदस्य  भी  होते  हैं  ।  संसद  सदस्यों  को

 क्या  कार्यकारी  शक्तियाँ  दी  गई  हैं  ?

 दूसरी  तरफ  कलक्टर  ait  उप  पुलिस  भ्रधीक्षक  जेसे  जिला  अधिकारियों  का  उदाहरण

 लीजिए  ।  इन  स्तरों  पर  परोक्ष  रूप  से  प्रतिदिन  भ्रष्टाचार  चलता  है  ।  प्रत्येक  कलक्टर  के  घर  पर

 काम  करने  के  लिए  चार  चपरासी  होते  हैं  जिन्हें  कुछ  भी  नहीं  दिया  जाता  वहां  सरकारी  धन

 aa  किया  जाता  उप  पुलिस  अधीक्षक  की  सब्जी  खरीदने  वाले  हवलदार  को  वेतन  सरकार

 देती  है  ।  मैंने  कुछ  लालची  शभ्रधिकारियों  को  भी  देखा  है  जो  बच्चों  के  बाल  कटवाने  के  लिए

 चपरासी  को  साथ  भेजते  हैं  जहां  प्रदाय गी  भी  चपरासी  को  ही  करनी  पड़ती  है  ।  इसके  बदले  में

 उसे  क्या  मिलता  है  ?  एक  दिन  का  अलक़ादा  ।  वह  भी  सरकारी  खर्चे  पर  ।  भ्रष्टाचार  नीचले  स्तर

 से  प्रारम्भ  होता  परन्तु  झप  उप  सचिव  ae  उससे  ऊपर  के  अ्रघिकारियों  को  छोड़  रहे  हैं  ।

 मैं  सुभाव  देता  हूं  कि  सरकार  सर्वेक्षण  करे  कौर  एक  तरफ  श्राप  उन  संसद  सदस्यों  या  विधायकों

 को  लें  जो  20  या  25  वर्षों  से  चले  झरा  रहे  प्रौढ़  दूसरी  ait  अ्रघिकारियों  को  लें  श्र  देखें  कि

 श्रटकमंड  भ्र ौर  आलीशान  स्थानों  पर  कितने  भवन  संसद  सदस्यों  या  विधायकों  के  हैं

 att  भ्र घि कारियों  के  कितने  हैं  ड्राप  भी  ऐसा  ही  तुलनात्मक  भ्रध्ययन  करें  wie  स्थिति  का  जायजा

 लें  ।  दुर्भाग्यवश  अप  इस  विधेयक  के  भ्र घि कार  क्षेत्र  से  प्रफेसरों  को  अलग  रख  रहे  हैं  ।

 2000/-  रु०  प्रति  मास  पाने  वाला  afar  अपने  लड़के  लड़कियों  को  पंचगनी  या

 अरन्य  किसी  कान्वेंट  विद्यालय  में  पढ़ने  के  लिए  भेजता  है  जहां  उसे  2500/-  रु०  व्यय  करने  पढ़ते

 यह  धन  वहू  कहां  से  ले  रहा  है  मुक्त  समय  नहीं  प्राता
 |
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 मैं  यह  धन  कहांਂ से  प्राप्त  कर  रहा हूं  ।  अपने  चना
 थे  गा  फ n  ret  से  I  था  लोगों  द्वारा  दिए

 गए  दान  से  ।  इसकी  जांच  नहीं  की  जाती

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  ठीक  हम  इसकी  पड़ताल  करेंगे  ।

 eft  विजय  कुमार  पाटिल  :  हमने  पश्चिम  के  संविधान  से  बहुत  कुछ  उधार  लिया  है  |

 जेसे  कि  मेरे  एक  मित्र  ने  कभी  कहा  है  कि  इंग्लैण्ड  में  भी  संसद  सदस्यों  के  लिए  ऐसा  कोई  कानून

 नहीं  बनाया  गया  है  ।..

 श्री  fara  में  ऐसा  कहीं  नहीं  है  ।

 श्री  बिजय  कुमार पाटिल  4.0  मैं  विशेष  रूप  से  grees  का  नाम  ले  रहा  हुं  क्योंकि  उस

 देव  के  बहुत  दिए  जाते हैं  |

 श्रीमती  पाव ती  कृष्णन  :  क्योंकि  वहाँ  महिला  प्रधान  मन्त्री  है  ।

 श्री  विजय  कुमार  पाटिल  :  मुझे  श्री  गुप्ता  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  कीमत  को  पढ़  कर

 हैरानी  हुई  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  जब  संसद  का  यह  दृष्टिकोण  है  at  इस  विधेयक  को  प्रवर

 समिति  से  भ्रग्नफ्ति
 नहीं  कराया  कहा  जाता  है  कि  प्रधान  मन्त्री  ने

 प्रवर  समिति  के  सदस्य  ही  चाहते  हैं  कि  संसद  सदस्यों  को  इस  में  शामिल  न  किया  जाएं

 ag  समिति के  सदस्यों घर  या  शासकਂ  दल  सदस्यों  पर  परोक्ष  रूप  दबावਂ  डाल  गया  है  कि

 वे  ग्लानि  सिफारिशों
 में  संसद  सदस्यों को  अवश्य ही  शामिन  ate  भले  ही  उनके  दिमाग में  यह

 हो  कि  सदस्यों  विधायकों  को  दाखिल-नहीं  किया  जाना  चाहिए

 ag  प्रधान  मन्त्री  के  लिए  ठीक  नहीं  हैं  कि  वे  परोक्ष  रूप  से  समिति  के  सदस्यों  पर  दबाव

 डालें  या  उन्हें  विवश  जबकि  यह  समिति  का  प्रतिनिधि  निकाय  नहीं  इसका  oh  है

 कि  बहुत  से  सदस्य  नहीं  चाहते कि  संसद  को  इसमें  शामिल  किया  जाए  |

 श्री  नंबर  लाल  :  श्राप  किस  गुप्ता  का  नाम  ले  रहे  हैं  ।

 श्री
 विजय  कुमार

 श्री  भूपेश  गुप्ता  ।
 मेरे  विचार-में  दूसरों का  दृष्टिकोण  भी

 यही है  ।

 तंक  द्न्य  का  सम्बन्ध  हमने  है  कि  मतदाता  समझदार  गएहैं  श्रीरः

 उन्होंने यह
 दिखा  दियाः  है  कि  के  aaa  मत  पका  सही  प्रयोग  कर  सकते  यदिਂ  उन्हें  किसी  संसद

 सदस्य  था  विधायक
 के

 भ्रष्टाचारी  होने का  पता  लगता  तब  पंचा क्ष  पश्चात  व्यक्ति
 को  निश्चित  रूप  से  जाना  पड़ता  हैं  जिसके  बारे  में  लोगों  को  यह  पताः  चल  कि  वह  धम  ले

 रहा  है  ।  वे
 उसके  बारे

 में  अन्य  लोगों  को  भी  बताते हैं  ।  होने  दो  हम  इस  व्यक्ति  बको
 भाने  ही  नहीं  ।  परन्तु  प्रफसरशाही  के  मामले में  ऐसीਂ  बात  नहीं  है  फिर  ग्रा पने

 सहज
 उन्हें  बाहर  रख

 है
 ।.  आपने  प्रशासनिक  आयोग  की  सिफ़ारिशों  की  भी  *

 उचित
 ध्यान  नहीं  दिया  है  ate  यही  क्वारा  है  कि  मैं

 इस  विरोध  कर  र  मैं
 जानता  हुं

 कि  मेरे  विरोध  करने  से  विधेयक  को  छोड़ा भी  नहीं-जताएगा  यह  पास  हो

 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  विधेयक  के  कुछ-खण्डों  में  संशोधन  के
 लिए  pe  कुछव्सुभाव  देने  हैं  ।
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 खण्ड  23  में  aga  कहा  है  कि  विधेयक  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया  चलना  परन्तु  स्वाभाविक

 न्याय  श्र  कानूनी  दृष्टिकोण  से  यह  उचित  नहीं  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  गया  हैं  कि  सक्षम  अघिकारी  लोकसभा  का  श्रेय

 होगा  मैं  यहां  सुभाव  देता  हूं  कि  सक्षम  प्राधिकारी  राष्ट्रपति  होना  चाहिए  ।

 अब  दुराचरण  की  परिभाषा  को

 विधायक  के  भ्र ति रिक्त  एक  सार्वजनिक  व्यक्ति  दुराचरण  करता  यदि  वह

 प्रगति  स्थिति  का  दुरुपयोग  करता  है  या  करने  का  प्रयत्न  करता है
 या  जानबूझकर  दुरुपयोग

 होने  देता  है
 ***  ी

 इसका  अर्थ  ग्रा  कि  स्थिति  के  दुरुपयोग  होने  का  एक  ही  मामला  काफी  है  ।  परन्तु

 जनिक  कर्मचारियों  के  मामले  में  दुराचरण  की  परिभाषा  कुछ  ate  है  यह  इस  प्रकार

 cafe  ag  कोई  बहुमूल्य  वस्तु  इरादतन  स्वीकार  करता  है  या  प्राप्त  करता  है  या  स्वीकार

 करने  के  लिए  सहमत  हो  जाता  है  या  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करता  है
 *  *

 *
 पी

 यह  एक

 इरादतन  बात  होगी  ।

 यदि  अप  सार्वजनिक  कर्मचारी  सरकारी  व्यक्ति  या  राजनीतिक  व्यक्ति  के  मामले  को  a

 तो  ag  बिल्कुल  स्पष्ट  परिभाषा  हैं  ।  इससे  संसद  सदस्यों  पर  बहुत  से  नियंत्रण  लगाए  जा  सकते

 प्रतिकार  या  शक्ति  का  प्रयोग  न  केवल  एकाधिकार  गृहों  द्वारा  किया  सकता  है  बल्कि

 प्रधान  मन्त्री  जसे  अधिकार  प्राप्त  व्यक्ति  द्वारा  भी  किया  जा  सकता  है  ।  वे  अपने  शासक  दल  के

 संसद  सदस्यों  से  जरा  यह  कहू  कर
 तो  देखें  कि  वे  दुराचार  की  परिभाषा  के  ada  उनके  विरुद्ध

 जांच  कना  चाहते  हैं  ।  वे  उन्हें  धमकी  भी  दे  सकते  यह  बुराई  समाप्त  करने  का  एक  साधन
 बन  जाएगा  |

 धारा  6  में  लोकपाल  की  भी  व्यवस्था  है  ।  भ्राधुनिक  प्रवृत्ति  न्यायाधीशों  का  कोरम  रखने

 को  यदि  एक  मामले  में  एक  से  अधिक  न्यायाधीश  हों  तो  यह  माना  जाता  है  कि  न्याय  शरीर

 भी  उचित  होगा  ।  पुरातन  समय  में  हम  देखते  हैं  कि  जब  गांव  में  कोई  भंगड़ा  होता  था  तब  बढ़
 ate  बुद्धिमान  लोगों  को  न्याय  करने  के  लिए  चुना  जाता  ar  जिन्हें  परमेश्वर  कहा  जाता
 था  ।  यदि  श्राप  लोकपाल  की  नियुक्ति  करना  चाहते  हैं  तो  लोकपालों  की  नियुक्ति  कीजिए  |
 यदि  एक  से  भ्रधघिक  होंगे  तो  उचित  पड़ताल  के  बाद  उचित  न्याय  दिया  जा  सकेगा  ।  एक  अकेला

 मामला  कुछ  बातों  के  grave  पर  ही  लिया  जा  सकता  है  ।

 फिर  खण्ड  23  (1)  में  यह  उल्लिखित  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  wat a  शिकायत  करता  है
 प्रौढ़  यदि  ag  सिद्ध  हो  जाती  है  तो  उसे  एक  बर्ष  की  सजा  या  3,000/-  रु०  का  जुर्माना  भी  किया
 जा

 सकता है  ।  उसे  एंक  साल  की  सजा  दी  जा  सकती  है  ।  पर  उसकी  भट्ठी  शिकायत  का  क्या
 किया  जाता  संसद  सदस्य  या  विधायक  की  छवि  लोगों  की  आंखों  में  गिरा  दी  जाती  है  कौर

 वहू  मानहानि  का  दावा  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  कानून  के  अनुसार  जब  किसी  अपराधी  को  एक
 बार  सजा  दे  दी  जाती  हैं  तो  उसे  दुबारा  सजा  नहीं  दी  जा  सकती  ।  क्या  कोई  ब्यक्ति  इस  प्रकार
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 के अपरा  धी  के  विरुद्ध  मान  हानि  का  दावा  अ्रदालत  में  कर  सकता  है  |  यह  केसा  उपबन्ध  है  ?

 भ्रमर  जाप  चाहें  तो  कोई  सख्त  उपबन्ध  किया  जा  सकता  है  ।  मेरे  मित्र  ने  एकाधिकार  गृह  के  बारे

 में  कुछ  कहा  है  ।  मगर  किसी  एकाधिकार  गृह  के  बारे  में  संसद  सदस्य  संसद  में  कोई  बात  कहता

 है  तो  वह  गृह  किसी  व्यक्ति  को  1000/-  रु०  की  रकम  देकर  उस  सदस्य  के  खिलाफ  भूठी  शिकायत

 कर  सकता  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  उसे  जो  3000/-  रु०  का  जुर्माना  होगा  उसे  भी  वह  गृह  सदा

 कर  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हुं  कि  यह  जुर्माने  की  राशि  10,000/-  रु०  होनी  चाहिए  कौर

 सजा  की  अवधि  तीन  वर्ष  ।  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  एक  कठोर  अवरोधक  का  कायें  करेगा  |

 जैसा  मैंने  इस  परिभाषा  में  भी  शामिल  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  लिए

 एक  सजा  का  सुभाव  दिया  जा  चुका  है  ।  उपाध्यक्ष  मैं  प्रगति  इस  बात  को  फिर  दुहराता

 हुं  कि  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  पर  अ्रनुरोध  करता  हूं  कि
 सरकार  एक  व्यापक  विधान

 लाए  जिसमें  जो  महत्वपूर्ण  सुभाव  दिये  गए  हैं  उन्हें  भी  शामिल  किया  जाए  |

 श्री  सोमनाथ  चार्जों
 )

 उपाध्यक्ष  यह  एक  स्वागत  योग्य  विधान

 हालांकि  इसे  पूरे  मन  से  नहीं  लाया  गया  है  ।  यह  ग्राम  घारणा है
 कि

 विधायक  इरादी  भ्रष्ट  होते  हैं  ।  हमारी  राजनीति  में  राजनीतिक  स्तर  या  राजनीतिक  भ्रष्टाचार

 केंसर  का  रूप  धारण  किए  हुए  है  ।  इस  भ्रष्टाचार  के  कारण  क्या  हैं  ?  क्या  यह  केवल  राजनी  तन्त्रों

 तक  ही  सीमित  है  या  नौकरशाहों  में  भी  व्याप्त  है  ?  यह  ara  विचार  का  विषय  नहीं

 पर  लोगों  के  दिमाग  में  जो  गलतफहमी  है  उसे  दूर  करने  के  लिए  संसद  जसी  संस्थापकों  को

 इस  विषय  में  विधान  बनाना  चाहिए  जिसमें  राजनीतिक  दायरे  में  aa  वाले  लोगों  में  att

 भ्रष्टाचार  के  मामलों  की  जांच  करने  के  तरीकों  की  व्यवस्था  हो  ।

 मैंने  इसे  arg  मन  से  लाया  गया  विधान  इसलिए  कहा  कि  इससे  समस्या  के  एक  अंश  की

 ही  समाघान  होगा  कयोंकि  कार्यकारी  प्राधिकारियों  की  एक  बहुत  बड़ी  सेना  को  इसके  दायरे  से

 बाहर  रखा  गया  है  ।  विधेयक  के  साथ  लगे  eal  कौर  कारणों  के  कथन  में  इस  स्पष्टीकरण  करने

 का  प्रयास  किया  गया  है  कि  नौकरशाही  को  इसकी  परिधि  से  gam  क्यों  रखा  गया  gi  पर

 यदि  श्राप  उक्त  कथन  का  अध्ययन  करें  तो  श्राप  पाएंगे  कि  नौकरशाही  को  इससे  मुक्त

 रखने  के  लिए  कोई  कारण  नहीं  दिया  गया  है  ।  1966  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  नागरिकों

 की  शिकायतों  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सिफ़ारिशों  की  थीं  ।  इस  mata  ने  स्वयं  एक  विधेयक

 का  प्रारूप  तेयार  किया  था  जिस  पर  जिस  रूप  में  उसे  तैयार  किया  गया  था  उस  रूप  में  कार्यवाही

 नहीं  की  गई  ।  फिर  1968  में  एक  विधेयक  लाया  गया  सभा  के  अंग  होने  के  कारण  समाप्त

 हो  गया  ।  फिर  1971  में  एक  att  विधेयक  लाया  गया  जो  संयुक्त  समिति  के  पास  इसलिए  रुका

 रह  गया  कि  पिछली  सरकार  की  इसे  पास  करने  की  इच्छा  नहीं  थी  ।  aa  यह  विधेयक  केवल

 राजनीतिक  भष्टाचार  से  निपटने  के  लिए  लाया  गया  है  ।  यह  केवल  एक  अपना  विधायी

 उपाय  है

 लोकतांत्रिक  ढांचे  में  मैं  महसुस  करता  हूं  कि  राजनीतिक ale  प्रशासनिक

 ईमानदारी  हेतु  न  केवल  जनता  के  समर्थन  की  जरूरत  है  अपितु  उनमें  विश्वास  भी  जाग्रत  होना

 चाहिए  |  इसी  से  यह  ढांचा  जीवित  रह  सकता  हैं  भ्र न्य था  इससे  लोगों  का  विश्वास  उठ  जाएगा  |
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 भाई  भ्रष्टाचार  भ्रांत  दुराचरण  के  aa  तरीकों  से  देश  की  aaa  प्रशासनिक

 व्यवस्था  का  ह्वास  हुजरा  है  ।  कुछ  वास्तविक  कदम
 उठाना  जरूरी  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  आपने  मेरे  एक  व्यवस्था  के  seq  पर

 विनिर्णय  दिया  था  कि  सभा  में  मंत्रिमंडल  स्तर  के  एक  मंत्री  का  उपस्थित  रहना  श्रनिवायं  है  ।  वे

 aid  निदेशों  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रिमंडल  स्तर  के  किसी  मंत्री  को  बुलाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिए

 हम  10  से  15  मिनट  का  समय  देते  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  यह  विशेषाधिकार  के  हनन  का  भी  ea  है  ।  आपके  निदेशों  का

 उल्लंघन  नहीं  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चटर्जी  श्राप  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।  इस  बीच  में  इन्हें  10  मिनट

 का  समय  देता  हूं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :
 मैंने  यह  सवाल  2-15  पर  उठाया  था  |  AT  3-30  हो  गए  हैं  |

 एक  घण्टे  से  अघिक  समय  गुजर  चुका  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  दस  मिनट  दिए  थे  ।  श्री  चटर्जी  श्राप  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 थ्री  हरि  विष्णु  कामत  : aga  उन्हें  काफी  समय  दे  दिया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  माननीय  कामत  जी  के  व्यवधान  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 इसके  लिए  वास्तविक  राजनीतिक  इच्छा  की  जरूरत  है  ।  तभी  इसे  वास्तविक  कौर  कारगर  कानून

 बनाया  जा  सकता  है  ग्रोवर  लागू  किया  जा  सकता  है  ।  जसा  कि  मैं  कह  रहा  इस  विधेयक  का

 देश  के  लोकतांत्रिक  ढांचे  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  इस  देश  में  अधिनायकवाद  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं

 होना  चाहिए  ।  भ्रघिनायकवाद  राजनी  तिक  भ्रष्टाचार  का  दूसरा  रूप  है  जिसने  पिछले  19  काले

 महीनों  में  अरपना  असली  रूप  दिखाया  था  ।  हमारी  श्रीलंका  यह  है  कि  क्या  यह  विधेयक  स्थिति  का

 मुकाबला  करने  में  सक्षम  होगा  ।  इस  बारे  में  हमारी  गम्भीर  शंकाएं  हैं  ।  विधेयक  में  कुछ  स्पष्ट

 कमियां  हैं  ।  एक  कमी  यह  है  कि  aaa  कार्यकारी  प्राधिकारियों  ate  नौकरशाही  को  इसकी  परिधि

 से  मुक्त  रखा  हैं  ।  दूसरा  प्रश्न  सक्षम  प्राधिकार  का  है
 *  *

 र्द्र
 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  )

 :  माननीय  मन्त्री  जी  श्री  चटर्जी  की  बात  नहीं  सुन
 ह

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  वहू  केवल  बात  ही  नहीं  सुन  रहे  अपितु  किसी  प्रतिक्रियावादी  से

 बातचीत  कर  रहैं हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुब्रह्मण्य म
 कृपया  उनका  ध्यान  न  बटाएं  ।

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  कृपया  विधेयक  के  खण्ड  17
 को

 देखें  ।  इसमें  लोकपाल  द्वारा  एक

 प्रतिवेदन  पेश  किये  जाने  की  व्यवस्था  हैं  ।  यदि  ag  किसी  चन्नन  क 6९  को  दोष-मुक्त  कर  देता है  तो  सब

 | द ठीक है  ।  अगर  य  द  वह  उसे  दोषी  मानता  है  तो  वह  :
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 oon  सित  रिपोर्ट  द्वारा  अझर  क्ष  ्र  सिफारिशों  को  सम्बद्ध  सक्षम  प्राधिकारी

 को  बताएगा  4.0

 फिर  खण्ड  17  के  उपखण्ड  (2)  में  कहा  गया

 172)  सक्षम  प्राधिकारी  उसको  भेजी  गई  रिपोर्ट  की  उपधारा  (1)
 के  खण्ड  (a) )

 के

 ada  जांच  करेगा  at  रिपोर्टे  मिलने  की  तारीख  से  तीन  मास  के  भीतर  रिपोर्टे  के

 आघार  पर  की  गई  या  की  जाने  वाली  कार्यवाही  लोकपाल  को  बताएगा  ही

 ma  श्राप  कृपया  सक्षम  प्राधिकारियों  की  सुची  पर  जाएं  ।  कानून  में  यह  व्यवस्था  है  कि

 सक्षम  अधिकारी  कदम  उठाएगा  ।  लोकपाल  की  feat  पर  art  प्रशासनिक  कार्यवाही

 लीजिए  ।  ye  नहीं  मालूम  कि  लोकपाल  की  रिपोर्ट  को  प्रभावी  करने  के  उदय  से  प्रशासनिक  या

 कार्यकारी  रूप  से  लोक  सभा  अध्यक्ष  या  राज्य  सभा  के  सभापति  या  न्यायपालिका  क्या  कार्यवाही

 कर  पाएंगे  |  मान  लीजिए  लोकपाल  ने *कਂ  को  भ्रष्टाचार  का  दोषी  पाया  है  कौर  एक  सदस्य  को

 दोषी  पाया  है  ale  इसकी  रिपोर्टे  भ्रष् यक्ष  को  दी  है  तब  अध्यक्ष  उसका  क्या  करेगा  ?  क्या  वह

 दायर  करेगा  या  उस  भ्रष्ट  सदस्य  के  खिलाफ  दर्ज  कराने  के

 लिए  किसी  भ्रमणकारी  को  मनोनीत  करेगा  ?  उनके  अलावा  राज्य  सभा  के  सभापति  भी

 यह  काम  नहीं  कर  सकता  |  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  करेगा  ?  ये  सक्षम  अधिकारी  इसलिए  नहीं  हैं

 कि  वे  एक  विशिष्ट  पद  धारण  करते  हैं  पर  इन्हें  सक्षम  प्राधिकारी  बनाया  गया  है  ।  इन्हीं  को  यह

 अधिकार  दिया  गया  है  ।  अ्रनुवर्ती  कार्यवाही  करना  उनका  काम  इसमें  प्रधान

 मंत्री  परिषद  के  प्रधान  मंत्री  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करता  है  ।  इस  विधेयक  में  यह  सबसे  बड़ी  कमी

 है  ।  अनुवर्ती  कार्यवाही  अथवा  किसी  प्रतिवेदन  का  परिणाम  किसी  व्यक्ति  के  विपरीत  हो  सकता

 है  ।  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  के  स्वरूप  के  वारे  में  इस  विधेयक  में  कहीं  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।

 साथ  ही  किसी  प्रतिकूल  प्रतिवेदन  की  ग्रनुवर्ती  कार्यवाही  के  क्रियान्वयन  भाग  का  प्रश्न  भी

 इस  विधेयक  में  कहीं  भी  इस  बारे  में  नहीं  दिया  गया  है  :

 “17(3)  में  यदि  लोकपाल  अपने  प्रतिवेदन  के  श्राघार  पर  की  गई  कार्यवाही  अथवा  की

 जाने  वाली  कायंवाही  से  सन्तुष्ट  है
 *

 **
 ी

 इसकी  उसे  सुचना  दी  जानी  है  ।  इसमें  art  यह  भी  कहा  गया  है

 core
 किन्तु  जब  वह  इस  प्रकार  सन्तुष्ट  नहीं  है  ate  यदि  वह  यह  समझता  हैं  कि  मामले

 में  यह  श्रावस्ती  है  तो  वह  इस  मामले  में  राष्ट्रपति  को  एक  विशेष  प्रतिवेदन  दे  सकता  है

 ait  सम्बद्ध  प्रतिवेदक  को  भी  सुचित  कर  सकता  है  1”

 क्या  इसका  यह  अथ  है  कि  संसद  कार्यवाही  करेगी  ?  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसकी

 जांच  किये  जाने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  ग्रन्थ  यह  मृत  कानून  होगा  ।  यदि  aaa  यह  है  संविधि

 पुस्तक  में  शामिल  करने  के  लिए  एक  कानून  बनाया  जाये  कौर  लोगों  को  यह  घोषणा  करने  का

 प्रयत्न  किया  जाये  कि  राजनीतिक  ईमानदारी  में  हमारा  बड़ा  भारी  विस्वास  है  at  हमें  भ्रष्टाचार

 का  उन्मूलन  करना  है  तो  यह  ग्रीवा  है  किन्तु  घारणा  यह  है  कि  इस  समस्या  का  समाधान  करने
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 का  प्रयास  किया  जाये  वास्तव  मैं  मानता  हूं  कि  विधेयक  में  ऐसा  उपबन्ध  शामिल  किया

 जाना  चाहिए  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  दो  या  तीन  बातें  हैं

 )

 एक  माननीय  सदस्य  :  एक  मंत्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्री  श्र  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  पाव ती  कृष्णन  :  वह  य्रांखों  देखे  हालਂ  के  मंत्री  हैं  ।

 श्री  बीजू  पटनायक  :  मेरी  इस  टिप्पणी  पर  आपत्ति  है  ।

 थ्री  सोमनाथ  चटर्जी  (  :  हम  ऐसी  ara  करें  कि  हमें  झपने  सुभाव  का  कठोर

 उत्तर  न  मिले  ।

 कोसती  पाव ती  कृष्णन  प्राप्ति  तो  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं है  ।

 (  व्यवधान  )

 थी  सोमनाथ  चटर्जी  :  महोदय  जिन  सदस्यों  ने  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लिया  उन्होंने

 तीन  या  चार  मामले  उठाते  एक  यह  हैं  कि  इस  विधेयक  की  परिधि  में  विधायकों  को  शामिल

 किया  जाये  ।  मैं  इस  प्रस्ताव  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कौर  वास्तव  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 कतिपय  ऐसे  विशेष  उपबन्ध  हैं  जो  विधायकों  के  पक्ष  में  इस  विधेयक  में  रखे  गये  हैं  कौर  इन्हें  इसमें

 नहीं  होना  चाहिए  था  क्योंकि  ऐसी  घारणा  बनाई  गई  है  कि  विधायकों  के  साथ  dar  ही  व्यवहार

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  जसा  मन्त्री  के  साथ  किया  जाना  चाहिए  जो  इस  विधेयक  के  दन अन्त गत

 कराता  है  ।  विधायकों  के  लिए  बुरे  शब्द  की  विशेष  परिभाषा  यदि  श्राप  इस  पर

 विचार  करें  तो  देखेंगे  कि  बुरे  ग्रा चरण  शब्द  की  बहुत  संकुचित  परिभाषा  दी  गई  जेसा  कि

 पहले  ही  बताया  गया  है  कि  यदि  कोई  संसद  सदस्य  खुले
 रूप  में  अपने  लड़के  के  लिए  कुछ  प्राप्त

 करता  है  तो  वह  बुरे  aye  की  परिभाषा  के  ग्रन्तगंत  नहीं  ar  सकता  ae  नहीं  आयेगा  बुरे

 ग्रा चरण  की  दोनों  परिभाषाश्रों  के  बीच  जो  अन्तर  है  जिनमें  एक  विधायकों  पर
 लाग  होती  है  कौर

 दूसरी  नहीं  होती  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  यदि  कोई  विधायक  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  कुछ  लाभ

 दिलाता  है  तो  इस  झ्र धि नियम  के  श्रन्तगंत  यह  बुरा  आचरण  नहीं  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारे

 संशोधन  संयुक्त  प्रवर  समिति  में  स्वीकृत  हुए  किन्तु  मैंने  प्र सहमति  टिप्पण  दिया  है  |

 दूसरे  विशेष  गुप्त  सुनवाई  का  एक  उपबन्ध  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  देश  में  किसी

 अन्य  सार्वजनिक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  लोकपाल  की  खुली  जांच  हो  सकती  है  तो  क्यों  ?  किसी  विधायक

 की  भी  खुली  जांच  नहीं  होनी  चाहिए  ।  जहां  तक  विधायकों  का  सम्बन्ध  मैं  जांच  के

 बुरे  अ्नाचरण  की  परिभाषा  भ्र ौर  किये  गये  उपबन्धों  के  बारे  किसी  विशेष  कृपा  अथवा  व्यवहार
 को  नहीं  चाहता  हूं  ।  हमें  ऐसी  धारणा  नहीं  बनानी  चाहिए  कि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  हमारे  विरुद्ध

 कोई  जांच  ग्रीवा  खुली  जांच  न  हो  ।  संसद  सदस्यों  या  विधायकों  के  लिए  ऐसे  विशेष  उपबन्धों  से

 उनके  व्यक्तित्व  को  अ्रघिक  हानि  पहुंचेगी  att  इससे  यह  धारणा  बनेगी  कि  संसद  सदस्यों  को

 भ्रनुचित  महत्व  दिया  जाता  है  इसके  बारे  मैंग्रोव  अ्रधिक  भ्रम  होगा  ।  संसद  सदस्यों  या  राज्य

 विधान  aural  प्रिया  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सितारों  के  सदस्यों  के  लिए  विशेष  व्यवहार  की  इस

 विधेयक  में  व्यवस्था  नहीं  होनी  चाहिए  ।
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 इसके  बाद  मैं  राज्य  के  मुख्य  मंत्रियों  को  इस  विधेयक  में  शामिल  करने  के  प्रद  पर  भ्राता

 gi  जब  यह  विधेयक  इस  सभा  में  लाया  गया  था  तो  मुख्य  मंत्रियों  को  इसकी  परिधि  में  लाया  गया

 था  जहां  तक  संयुक्त  समिति  में  हुई  चर्चा  का  सम्बन्ध  है--मैं  चर्चा  को  प्रकट  नहीं  कर  रहा  हू

 इस  पहलू  पर  मतैक्य  था  |  मैंने  एक  विशेष  दृष्टिकोण  अपनाया  था  ak  अपना  संशोधन  भी  दिया

 यहां  तक  कि  मंत्री  भी  इसके  पक्ष  में  थे  ale  सत्ताधारी  दल  के  सदस्य  भी  इसके  पक्ष  में  थे  ।

 प्राम  विचार यह  था  कि  मुख्य  मंत्रियों  को  इस  विधेयक  से  निकाला  जाना  चाहिए  ।  संयुक्त  समिति

 में  यह  घारणा  थी  ।  क्या  संयुक्त  समिति  के  प्रति  यही  उचित  सम्मान  प्रदर्शित  करना  है  ?

 घिरी  दल  के  सदस्य  समिति  में  थे  ate  उन्होंने  अपनी  सहमति  दी  थी  इसे  विधेयक  के  अधिकार

 क्षेत्र  से  बाहर  रखा  wa  इसे  सरकार  के  संशोधन  से  शामिल  किया  जा  रहा  क्या  इससे

 संसदीय  कार्यकरण  के  प्रति  उचित  रुख़  प्रतिबिम्बित  होता  है  ?  संयुक्त  समिति  ने  गहराई  से  इस

 मामले  पर  विचार  किया  था  ate  उसकी  सिफारिशों  की  अ्रवहेलना  की  जा  रही  है  भ्र ौर  सरकार  के

 संशोधन  से  इसे  फिर  लाया  जा  रहा  है  ।  इससे  संयुक्त  समिति  के  प्रतिबेदन  के  प्रति  बहुत  कम  चादर

 दिखाया  जा  रहा  है  ।  भ्रपने  दल  की  कौर  से  हमारा  यह  निवेदन  था  ate  हमने  संशोधन  भी  दिये

 थे  कि  जहां  तक  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्बन्ध  है  कुछ  उपबन्ध  होना  चाहिए  ।  हम  कभी  भी  इसे  अलग

 करना  नहीं  चाहते  थे  ।  दूसरी  we  हमने  सिफारिश  की  थी  कौर  संयुक्त  समिति  को  सुल्तान  दिया

 था  कि  विधान  aural  ग्रोवर  विधान  परिषदों  के  सदस्यों  को  इसमें  चाहिए  ।  यहां  तक  कि

 विभिन्‍न  शहरों  के  निगमों  के  महापौरों  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  केन्द्र  से

 नहीं  होगा  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  उचित  कानूनों  के  ata  लोकायुक्त  कौर  श्रव्य  कमंचारी  हों  ।  हम

 चाहते  थे  कि  हमें  केन्द्रीय  कानून  में  इसकी  करनी  चाहिए  क्योंकि  बहुत  से  राज्य  अपने

 मुख्य  मंत्रियों  के  बारे  में  उचित  waar  उपयुक्त  कानून  नहीं  बनायेंगे  ।  भरत  एक  केन्द्रीय  कानून

 होना  चाहिए  किन्तु  इसका  क्रियान्वयन  राज्यों  की  एजेन्सियों  के  द्वारा  होना  चाहिए  star  fe  यहां

 केन्द्रीय  कानून  के  श्रन्तगंत  है  ।  हमने  वास्तव  में  इसके  लिए  जोर  नहीं  दिया  क्योंकि  ag  रुख  अप

 नाया  गया  कि  मुख्य  मंत्रियों  को  केन्द्रीय  कानून  से  बाहर  रखा  जाये  ae  ऐसी  इच्छा  तथा  आश्या

 व्यक्त  की  गई  थी  कि  विभिन्‍न  राज्य  विधान  मण्डल  इस  मामले  को  लेंगे  कौर  अपने  कानून

 साथ  ही  मुख्य  मन्त्री  को  इस  तरीके  से  लाया  जा  रहा  यह  संयुक्त  समिति  के  साथ

 विश्वासघात  है  ।  यही  मेरा  निवेदन  है  ।  वे  यहां  मुख्य  मन्त्री  को  शामिल  करने  के  प्रयोजन  से  अपने

 बहुमत  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  यह  उचित  नहीं  है  ।  यह  बहुत  ही  नियमित  ate  अनुचित  है  ।

 (  व्यवधान )

 दूसरी  वात  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  यह  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  हाल  ही  के  सरकार  के  इस

 हास्यास्पद  विचार  के  बारे  में  है  कि  प्रधान  मन्त्री  के  सम्बन्ध  में  वह  स्वयं  सक्षम  भ्रमणकारी  होंगे  ,

 मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  क्या  सोच  रही  है  |  वास्तव  में  मैं  यदि  मान  रहा  हूं  कि  सरकार  का  कुछ

 विचार  है  ।  यह  at  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  समक्ष  पाया  ।  भ्र पने  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  (7)  पर

 कहा  गया  है  :

 ag  नोट  करती  है  कि  प्रस्तावित  उपबन्धों  के  ग्रीन  प्रधान  मन्त्री  को  अपने  मामले

 में  सक्षम  अधिकारी  बनाया  गया  है  डी
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 साथ  ही  कतिपय  टिप्पणियों  के  art  यह  कहा  गया  हैं  :

 (०  sera  मंत्री  के  भी  लिए  ag  sama  की  बात  होगी--यदि  उसे  अ्रपने  मामले  में

 निर्णायक  बनाया  जाये  ।  अरत  समिति  का  विचार  है  कि  चूंकि  प्रधान  मन्त्री  सहित  मन्त्री

 परिषद  लोक  सभा  के  प्रति  उत्तरदायी  है  तो  अध्यक्ष  को  प्रधान  मन्त्री  के  मामले  में

 अधिकारी ਂ  बनाया  जाए  ही

 स्व सम्मत  प्रतिवेदन  की  अवहेलना  की  गई  है  रोक  सरकार  एक  प्रस्ताव  पेदा  करती  है***

 मैं  नहीं  जानता  कि  वर्तमान  प्रधान  मन्त्री  के  साथ  कोई  चर्चा  हुई  थी  या  उन्होंने  स्वयं  निर्णय  करने

 की  जिम्मेदारी  ली  ।  जब  लोकपाल  का  प्रतिवेदन  उनके  विरुद्ध  हो  तो  कया  प्रतिवेदन  मांगा  जाये  या

 नहीं  ।  यह  सरकार  का  दृष्टिकोण  है  जिससे  हमारे  दिमाग  में  इस  विधेयक  अथवा  इस  विधेयक  से

 बनने  वाले  कानून  को  क्रियान्वित  करने  की  सरकार  के  प्र भि प्राय  के  बारे  में  बड़ा  भारी  सन्देह  पेदा

 ह  ।

 मुख्य-मन्त्रियों  को  मुख्य-मन्त्रियों  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  अधिकारी

 बताया  जाये  कौर  प्रघान-मन्त्रियों  को  प्रघान-मन्त्रियों  के  मामले  में  प्राधिकारीਂ  बनाया

 यह  तो  वह  मूल  प्रस्ताव  था  जिसे  जानबूझकर  इस  विधेयक  से  निकाल  दिया  गया  था  ate  इसे  फ़िर

 हां  सरकार  ने  प्रस्तावित  कर  दिया  है  ।  इसीलिए  हमें  सन्देह  होता  है  कि  क्या  सरकार  वास्तव  में

 ही  इस  मामले  में  गम्भीर  है  ।  इसमें  रोक  बड़ी  गलतियां  हैं  ale  इस  विधेयक  में  बहुत  सी  कमियां

 परन्तु  इन  कमियों  के  साथ  भी  qa  विश्वास  है  कि  ag  विधेयक  पारित  हो  जायेगा  कौर  इसको

 पारित  करने  के  लिए  ईमानदारी  से  प्रयत्न  किए  जायेंगे  ate  इसे  बदले  की  भावना  से  लागू  न

 सच्चाई  कौर  ईमानदारी  से
 लागू

 किया  जायेगा  ।

 शमों  लक्ष्मी  नारायण  नायक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  प्रवर  समिति  द्वारा  जो

 लोकपाल  विधेयक  यहां  पाया  मैं  उसका  हृदय  से  समर्थन  करता  इस  विधेयक  में  प्रवर

 समिति  ने  कई  ऐसे  विचार  ate  प्रावधान  रखे  हैं  मैं  यह  मानता  हूं  कि  यह  एक  ग्रीवा

 विधेयक  बन  गया  है  ।

 कुछ  बातें  मैं  इसमे  जरूर  कहना  चाहता  हूं  ।  इसमें  जो  कहा  गया  है  कि  लोकपाल  कौ

 नियुक्ति  राज्य-सभा  के  सभापति  व  लोक-सभा  के  अध्यक्ष  की  राय  से  इसमें  यह

 भी  जोड़  दिया  गया  है  कि  राज्य-सभा  शौर  लोक-सभा  के  अध्यक्ष  सभी  ग्रुपों  ae  विरोधी

 पक्ष  के  लोगों  से  राय  लेंगे  alt  उस  राय  से  वह  wid  सहमति  इसमें  ae  बात  भी  जोड़ी

 गई
 है  ।  इस  विधेयक  मे  कई  ऐसे  प्रावधान  जोड़  गये  जिससे  यह  बहुत  अच्छा  बन  गया

 प्रवर  समिति  की  रिपोर्ट  में  मुख्य  मंत्री  का  इस  विधेयक  की  परिधि  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 था  |  स्ब  शासन  द्वारा  मुख्य  मंत्री  को  फिर  शामिल  कर  लिया  गया  है--करना  उसे

 छोड़ना  नहीं  ताकि  यह  विधेयक  कौर  भ्रच्छा  बन  जाये  |

 जहां  तक  इस  प्रत  का  सम्बन्ध है  कि  कौन-सा  व्यक्ति  लोकपाल  नियुक्त  किया

 ary  जानते  हैं  कि  ara  हर  व्यक्ति  में  राजनीति  की  बू  रानी  है  कौर  हर  पक्ष  चाहता है  कि  हमारा

 हमारे  विचारों  का  लोकपाल  नियुक्त  हो  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लॉक दयाल  की
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 पादों  से  प्ररित  न  बल्कि  एक
 नियुक्ति  विधान वेत्ता यों  में  से  होनी  चाहिए  ।  वह  किसी  भी

 निष्पक्ष  आदमी  हो  ate  अपनी  राय  शरीर  स्पो  फैसले  एक  निष्पक्ष  तरीके  से  ताकि  लोगों  को

 न्याय  मिल  सके ।  ie  सारे  देश  में  जहां-तहां  भ्रष्टाचार  की  चर्चा  होती  चाहे  कोई  व्यक्ति

 निर्दोष  भले  ही  वह  शासकीय  कमंचारी  हो  या  जन-नेता  हर  एक  व्यक्ति  यह  आरोप

 लगाता  है  कि  वह  भ्रष्टाचार  से  सम्बन्धित  है  ।  इस  देना  में  भ्रष्टाचार  कसे  दूर  हो  ate  उसकी

 छान-बीन  कैसे  इसी  बात  को  लेकर  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  हम  चाहते  हैं  कि

 पारित  होने  के  बाद  यह  विधेयक  बिल्कुल  निष्पक्ष  तरीके  से  लागू  होना  ताकि  देश  की

 जनता  में  विश्वास  उत्पन्न  हो  सके  |

 जहां  तक  इस  बात  का  सम्बन्ध  है  कि  प्रधान  मन्त्री  के  लिए  सक्षम  भ्रमणकारी  कौन  कई

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  लोक  सभा  अध्यक्ष  न  होकर  राष्ट्रपति  हो  ।  मेरा  सुभाव  है  कि

 प्रधान  मंत्री  के  विषय  में  देश  का  मुख्य  न्यायाघीश  सक्षम  अघिकारी  ताकि  देवा  के  किसी  भी

 व्यक्ति  को  इस  बारे  में  शंका  करने  की
 गु  जाया  न  रहे  ।  ऐसी  व्यवस्था  करने  पर  ही  हम  कह

 सकते  हैं  कि  यह  एक  सशक्त  alt  प्रभावी  विधेयक  है  |

 इस  विधेयक  को  जल्दी  से  जल्दी  लागू  करना  चाहिए  |

 ध्रच्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 इस  विधेयक  को  जल्दी  से  जल्दी  लागू  करना  चाहिए  ।  ताकि  हमारे  देश  में  भ्रष्टाचार  का

 कुछ  ज्यादा  वातावरण  जो  HA  रहा  है  उस  पर  कुछ  रोक  लग  सके  ।  हम  चाहते  हैं  कि  वह  ताहे

 प्रधान  मंत्री  मुख्य  मंत्री  हों  यह  संसद  सदस्य  हों  या  विधायक  हों  उनके  ऊपर  इस  तरह  से

 रोक  लगनी  चाहिए  ताकि  हमारे  देश  की  जनता  कहू  सके  कि  जिन  को  हम  चुनते  जिनको  हम

 गद्दी  पर  बैठाते  हैं  या  जिनके  हाथ  में  faa  देते  हैं  वह  अपनी  शक्ति  का  दुरुपयोग  नहीं  करते  बल्कि

 वह  जन-हितेष  बनकर  हमारे  हित  की  बातें  करते  हैं  अर  हमारे  हित  के  लिए  भ्रच्छे  काम  करने

 के  लिए  wey  प्र रणादायक  सुभाव  देते  उनके  द्वारा  हैमारे  हित  के  काम  सब  होते  हैं  ।

 पहले  इसमें  केवल  संसद  विधायक  या  मंत्री  के  लिए  प्रावधान  किया  गया

 प्रवर  समिति  ने  शर  भी  चरागे  जाकर  उनके  परिवारों  को  भी  इसमें  जोड़ा  है  ।  मैं  इसका  स्वागत

 करता  हूं  क्योंकि  परिवार  वाले  ही  अक्सर  मिल  कर  ऐसा  करते  हैं  ।  कई  जगह  ऐसी  शिकायत

 राती  है  कि  मंत्री  तो  भ्रष्टाचार  से  दूर  रहते  हैं  लेनी  चाहे  वह  उनकी  श्रीमती  जी  हों  ar  दूसरे

 लोग  वे  उसमें  जुट  जाते  हैं  कौर  सारा  सामान  तयार  कर  लेत  हैं  ।  वे  ऐसे  लोगों  से  बातचीत

 करके  सब  तय  कर  लेते  हैं प्र ौर  काम  करवाने  के  लिये  कह  देते  हैं  कि  ag  काम  होना  चाहिए  ।

 मंत्री  जी  कर  देते  हैं  र  इस  तरह  से  भष्टाचार  पनपता  है  ।  तो  प्रवर  समिति  ने  पुत्री ,

 नाती  वगेरह  सभी  को  इसमें  जोड़  दिया  यह  बहुत  ही  asst  बात  हुई  हैं  ।  मैं  समानता  हूं  कि

 aaa  तरीके  से  यह  चीज  ठीक  होगी  कौर  इससे  भ्रष्टाचार  के  रुकावट  में  काफी  सहयता

 मिलेगी  |

 अन्त  में  मैं  ज्यादा  न  कह  कर  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  जल्दी  से  जल्दी

 लागू  करना  चाहिए  ताकि  हमारे  देश  की  जनता  जो  चाहती  है  जो  भ्रष्टाचार  करने  वाले
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 अपनी  शाक्ति  का  दुरुपयोग  करने  बाले  हैं  उनके  ऊपर  रोक  लगायी  जा  वह  रोक  जल्दी  से

 जल्दी  लग  सके  ।  इसलिए  जल्दी  इसको  पात  करना  चाहिए  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता
 हु

 sit  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  :  प्रत्यक्ष  राज  जो  ag  विधेयक  संसद  के

 सामने  प्रस्तुत  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  हमारे  देश  के  संसदीय  इतिहास  में  यह  aga  ही  उज्ज्वल

 दिन  है  जबकि  हम  इस  प्रकार  का  कानून  बनाने  जा  रहे  हैं  जिससे  सचमुच  हम  अपने  देश  के

 जनिक  जीवन  को  निमंल  बना  सकें  ।  बहुत  दिनों  बल्कि  देश  के  स्वतंत्र  होने  के  थोड़े  ही  दिनों

 बाद  देश  में  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  हो  गया  ग्रोवर  यह  उत्तरोत्तर  इतना  बढ़ता  चला

 गया  कि  समूचे  देश  में  राजनीतिक  जीवन  बिताने  वालों  के  प्रति  एक  शंका  का  वातावरण  बन  गया  |

 यह  बड़ी  दुखद  स्थिति  है  कि  जहां  महात्मा  गांघी  के  नेतृत्व  में  इस  देश  में  राजनीतिक  कार्यकर््तात्रों

 को  नसीम  प्यार  मिलता  श्रद्धा  मिलती  विश्वास  मिलता  था  वहां  ग्राम  घृणा  की  दृष्टि  से

 राजनैतिक  कार्यकर्त्ता  देखे  जाने  लगे  ।  जिनके  हाथ  में  हसन  सू  प्राता  है  उनको  लोग  शंका  की

 दृष्टि  से  ही  बल्कि  एक  श्रीमान  की  दृष्टि  से  देखते  तरह  तरह  की  बाते  होती  कहा

 जाता  है  कि  बड़ी-बड़ी  कोठियां  बन  गई  बहुत  बड़ी  सम्पत्ति  इकट्ठी  कर  ली  गई  |  ये  सारी  बातें

 हमारे  देश  में  जब  चलती  हैं  तो  मैं  समझता  हूँ  कि  न  केवल  संवैधानिक  जीवन  के  लिए  बल्कि

 लोकतंत्र  के  लिए  भी  यह  एक  बहुत  बड़ा  खतरा  है  ।  अगर  हम  लोकतांत्रिक  पद्धति  में  इस

 चार  का  निर्मूलन  नहीं  कर  पायेंगे  तो  लोकतंत्र  के  प्रति  भी  लोगों  को  अ्रविदवास  होगा  कौर

 लोकतंत्र  खतरे  में  पड़  गा  ।  इसलिए  ag  बहुत  आवश्यक  था  कि  इस  प्रकार  का  कानून  बनाया  जाय

 श्र  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  जनता  पार्टी  के  शासन  में  यह  कानून  संसद  के  सामने  छाया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  बाद  में  भी  प्रगति  बात  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 नन

 स्थगन  प्रस्ताव

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हम  स्थगन  प्रस्ताव  पर  विचार  करेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  समय

 निर्घारित  कर  दिया  है  कि  प्रस्तावक  को  आरंभ  में  पन्द्रह  मिनट  मिलेंगे  site  उसे  दस  मिनट  का
 Ww समय  उत्तर  देने  के  लिये  मिलेगा  ।  दूसरे  सदस्यों  में  से  प्रत्येक  को  1Q  मिनट  का  समय  मिलेगा

 श्री मन  समर  मुखर्जी  कया  श्राप  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेंगे  ?

 श्री  समर
 मुखर्जी

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 “6  सभा  अरब  स्थगित  होती  है

 थी  मनीराम  बागड़ी  श्रेय  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  हम  दस  सदस्यों  ने
 जनता  पार्टी  के  संसदीय-दल  से  त्याग-पत्र  दे  दिया  है  ।  मैं  व्यवस्था  चाहता  हूं

 कि  हमारे  दस  सदस्यों
 के  लिए  war  से  gor  की  व्यवस्था  अर  हमारे  दल  को  अलग  से  समय  दिया  जाये  क  कक ०  के  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  का  प्रदान  नहीं  है  ।  इस  पर  विचार  किया
 जायेगा  ।
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 थी  मनीराम  बागड़ी  :  AT  Qi  $  Qt
 gaffes  म्  क्या  कहना  चाहते  हैं  ।  दस  सदस्यों  के  लिये

 wea  महोदय  :  सभी  बातों  पर  नियमानुस
 कजा  faare  फिया  जायेगा NISSEN  इतना  जाना  ।  यह  कोई  व्यवस्था

 का  saa  नहीं  बनता  ।  मुक्के  फाईल  देखनी  होगी  ।  उससे  सम्बद्ध  कागज-पत्र  wal  तक  मेरे  पास

 नहीं  are  हैं  ।

 eft  मनोराम  बागड़ी  :  मैं  प्राकार  बतला  रहा

 श्रेय  महोदय  :  बतलाने  की  जरूरत  नहीं  यह  व्यवस्था  का  प्रदान  नहीं  कृपया

 ऐसा  न  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  हमने  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए  4  बजे  का  समय

 निश्चित  किया  है  ।

 कोई  बात  भी  कार्यवाही  वृतांत
 में  सम्मिलित  न  की  जाये  ।

 )
 कके

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमन्‌  समर  मुखर्जी :

 (  व्यवधान  )
 कैं

 अध्यक्ष  महोदय  |  श्रीमान  यह  नियमों  के  म्रनुसार  होगा  ।  कृपया  कार्यवाही  व्‌  ताकत

 में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 (sraa1t ) ek )  कके

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  समर  मुखर्जी  महोदय  |

 *  *

 meager  महोदय  :  प्राय  पर  भी  वर्दी  बात  लागू  की  जायेगी  ।

 श्री  समर  मरीजों  :  जनता  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीतियों  के  कारण  एक  गम्भीर  स्थिति

 उत्पन्न  हो  गई  है  ।  देश  भर  में  सन्तोष  की  लहर  इस  हद  तक  फल  गई  है  कि  यहां  तक  कि  पुलिस

 कौर  केन्द्र  सरकार  के  सशस्त्र  बल  भी  आन्दोलन  चलाने  लगे  हैं  ।  यह  कोई  एकल  feafa  नहीं  है  ।

 यह  तो  उस  बढ़  रहे  संकट  का  परिणाम  जिससे  देश  ary  गुजर  रहा  हैं  ।  ऐसा  इसलिये  gar

 क्योंकि  श्रमिक  नीतियों  atk  प्रशासनिक  नीतियों  के  क्षेत्र  में  जनता  सरकार  देश  को  सही  दिशा

 देने  में  प्रसाद  रही  है  ।  बजट  प्रस्तावों  के  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  से  ग्रान्दोलन  जोर  पकड़ते  जा

 रहे  हैं  ate  पुलिस  वालों  द्वारा  प्रचारक  आन्दोलन  चलाये  जाने  के  कारण  देश  भर  में  इतनी  गहरी

 प्रतिध्वनि  हुई  है  at  समर्थन  मिला  है  कि  इसे  देख  कर  सभी  चकित  हो  गये  हैं  ।  इससे  प्रतीत

 होता  है  कि  सन्तोष  की  राग  अन्दर  ही  भ्रमर  सुलग  रही  थी  ।  इसकी  प्रथम  चिनगारी  पंजाब  में

 फूटी  कौर  उसके  बाद  अन्य  क्षेत्रों  में  फेल  गई  |  सरकार  भला  गई  क्योंकि  वह  इस  स्थिति

 से  निपटने  के  लिये  तेयार  न  थी  ।  हमने  देखा  भ्र सन्तोष  की  श्राग  केन्द्रीय  areal

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  भी  व्याप्त  हो  गई  ग्रोवर  बाद  में  यह  रेलवे  सुरक्षा  बल  में  भी  फेल

 नका यं वाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं
 पगा  दाग़ा नाथा  चा  |
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 ग्रान्दोलतन  चलाने  का  उनका  बना-बनाया  कार्यक्रम  था  site  यह  वे  पहले  a  घोषणा  कर

 चुके  थे  कि  ea  जुलाई  में  शुरू  किया  जायेगा  ।  हमारा  सरकार:से  निवेदन  हे  कि  चह  असन्तोष  के

 मुन  कारणों  पर  गम्भीरता  से  विवार  करें  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  से  qs  लगता  कि  सरकार  इस

 समस्या  पर  गहराई  से  विचार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  ग्रारक्षी  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  कौर  रेलवे  सुरक्षा  बल  की

 क्या  मांगें  हैं
 ?  उनकी  प्रथम  मांग  तो  वेतनों  में  सुघार  की  है  ।  उनकी  श्रमिक  स्थिति  में  सुधार

 किया  चाहिये  क्योंकि  निर्वाह  लागत  बहुत  बढ़  रही  है  और  दूसरों  की  तुलना  में  उनके

 वेतनमान  बहुत  ही  कम  हैं  ।  श्राप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  जब  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  सुरक्षा

 के  लिये  तैनात  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  का  जवान  यह  देखता  है  कि  इस्पात  कारखाने  के  एक

 मजदूर  को  जब  उसके  300/-  रुपये  मासिक  के  वेतन  की  तुलना  में  न्यूनतम  वेतन  512/-  रुपये

 मिलता  है  तो  क्या  वेतनमान  में  संशोधन  की  मांग  करना  स्वाभाविक  नहीं  है  ?  दूसरे  वे  मानवीय

 व्यवहार  की  भ्र पे क्षा  करते  क्योंकि  हम  may  भी  ब्रिटिश  परम्परा त्रों  का  पालन कर  रहे  हैं  ।

 उच्च-ग्रघिकारियों  के  निवास-स्थलों  पर  ग्राम  पुलिस  कमंचारी  को  शारदी  के  रूप  में
 कार्य  करना

 पड़ता  है  ।  वे  गुलामों  के  से  व्यवहार  के  प्रति  प्रतिरोध  प्रकट  करते  रहे  हैं  ।  समय  बदल  गया  है  |

 लोगों  के  ग्रन्दर  लोकतान्त्रिक  भावना  पनप  रही  है  ।  स्वाभाविक  है  कि  वे  भी  मनुष्यों  जेसा  जीवन

 यापन  करना  चाहेंगे  ।  गर्त  उनकी  एक  मुख्य  मांग  यह  है  कि  उनके  साथ  मानवीय  व्यवहार  किया

 जाय ेi

 उनकी  तीसरी  मांग  यह  है  कि  उन्हें  aaa  शिकायतों  को  प्रकट  करने  के  लिये  कोई  माध्य म

 मिलना  चाहिये  ।  उन्हें  अ्रपनी  शिकायतें  व्यक्त  करने  का  कोई  ary  अब  तक  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इसीलिए  तो  उन्होंने  यह  मांग  की  है  कि  उनकी  एसोसिएशन  को  मान्यता  प्रदान  की  जाए  ।  केन्द्र

 ग्रोवर  राज्य  सरकारों  के  भ्रमण  मजदूरों  रोक  कर्मचारियों  यहां  तक  कि  रक्षा-उत्पादन  we  रेल

 कर्मचारियों  को  अपने  संघ  बनाने  ate  रूसी  मांगें  रखने  का  लोकतान्त्रिक  अघिकार  प्राप्त  है

 परन्तु  पुलिस  को  इसका  बिल्कुल  भी  अ्रषिकार  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसके  बारे  में  यह  तक  fear

 जाता  है  कि  पुलिस  वाले  वैसा  लोकतान्त्रिक  अधिकार  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  केन्द्रीय  आरक्षी  बल

 के  जवानों  को  वह  अधिकार  नहीं  दिया  जा  सकता  कौर  भ्रनुशासन  के  नाम  पर  यह  सब  कुछ  किया

 जा  रहा  है  ।  इसीलिये  उनका  सन्तोष  पुरी  तरह  सामने  कराया  कौर  सघन  अकस्मात  तथा  सहज

 ही  आरम्भ  हो  गये  ।

 पंजाब  सरकार  ने  पुलिस  की  कुछ  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया  ।  उससे  चोरों  को  भी

 प्रेरणा  मिली  और  उन्होंने  सोचा  कि  सरकार  उनकी  मांगों  पर  भी  सहानुभूतिपूत्नंक  विचार  करके

 उन्हें  स्वीकार  कर  लेगी  ।  यदि  सरकार  ने  वसा  ही  रुख  अ्रपनाया  होता तो  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति

 उत्पन्न  ही  नहीं  हुई  होंती  ।  पुलिस  के  मामले  में
 गृह  मन्त्री  महोदय  ने  कुछ  पहल  की  शर

 6  जून

 को  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  बुलाया  at  पुलिस  के
 संघ  को

 कुछ  मान्यता  प्रदान की

 गई  ।  परन्तु  केन्द्रीय  areal  पुलिस  प्रौर
 केन्द्रीय

 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  मामले  में  ऐसा  करने  से

 इन्कार  कर  दिया  गया  |
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 श्री  के ०  गोपाल  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  गृह  मन्त्री

 महोदय  यहां  नहीं  हैं  ।  गर्त  हम  इस  कौर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहते  हैं  ।  इस  स्थगन  प्रस्ताव  में

 सरकार  को  समस्त  नीतियों  की  आलोचना  की  गई  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  मोराल  जी  :  इसी  समस्या  पर  दूसरे  सदन  में  एक  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  पर  बहस  जारी  है  कौर  गृह  मन्त्री  महोदय  वहां  पर  wes  हुए  इसलिए  मैं  यहां  पर

 बेठा  gal  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसी  विषय  पर  वह  राज्य  सभा  में  उलझे  हुए  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  स्थिति  कितनी  गम्भीर  उसे  श्राप  भली-भांति  समझ  सकते  हैं  जब

 केन्द्रीय  ग्रा रक्षी  पुलिस  ale  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  हड़ताल  करते  हैं  तो  इसका

 aq  है  कि  संकट  उस  अवस्था  में  पहुंच  चुका  है  जबकि  सरकार  को  सेना  ग्रोवर  सेन्य  बल  के  दम

 पर  शासन  चलाना  पड़ेगा  या  फिर  उन्हें  TET  छोड़  कर  जाना  पड़ेगा  ।  मैं  प्राकार  याद  दिलाता  हूं

 कि  1973  में  उत्तर  प्रदेश  में  ने  विद्रोह  किया  था  ।  1974  में  रेल  कर्मचारियों  को

 प्रतीत  भारतीय  स्तर  पर  हड़ताल  हुई  थी  ।  आपात  काल  से  पव  ऐनी  परिस्थितियां  थीं  ।  जब

 शास्त्र-बल  ही  जो  जनता  में  बल  पूर्वक  अनुशासन  बनाये  रखने  के  लिए  उत्तरदायी  भ्र पने  सामान्य

 प्रशासन  से  च्युत  हो  जाएं  तो  उसका  तात्या  है  कि  संकट  उस  स्थिति  तक  पहुंच  चुका  है  जहाँ

 सरकार  को  इस  पर  गम्भीरता पु वंक  विचार  करना  चाहिये  ।  wa  देखना  यह  है  कि  स्थिति  कहां

 तक  बिगड़  चुकी  है  att  भ्राखिर  झ्  क्या  है  ?  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  जवानों  को

 इस्पात  मजदूरों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  तनाव  किया  गया  था  अथवा  प्रत्य  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  के  मजदूरों  की  कार्यवाहियों  के  विरुद्ध  उन्हें  तैनात  किया  गया  था  ।  गर्त  पहने  तो

 कर्मचारी  संघों  ने  के ०  Ato  सु०  बक  को  तैनात  किये  जाने  का  विरोध  किया  था  att  ga  वे  ही

 कमेंट्री  क े०  को  Jo  घ०  की  मांगों  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  ने  उनके  आन्दोलन  को

 कुचलने  के  लिये  सेना  की  मदद  लेकर  पूरी  तरह  से  उन्हें  दबाने  वाला  रवैया  शभ्रपनाया  है  ।  इसी  लिये

 तो  सन्तोष  घट  नहीं  रहा  बल्कि  उल्टा  बढ़  रहा  है  ।  यद्यपि  सेना  नियुक्त करके  are  फिलहाल

 तो  उन्हें  दबा  सकते  परन्तु  इसके  परिणामस्वरूप  अ्रसन्तोष  बढ़ेगा  कौर  भड़केगा  कौर  एक  दिन

 इसका  विस्फोट  पड़ेगा  ।  इस  सन्तोष  के  कारण  ही  सरकार  ga  मीसा  लगाने  पर  सोच  रही  है  ।

 आखिर  मीसा  का  यह  set  उठा  ही  क्यों  ?  जो  मीसा  के  विरुद्ध  जो  उन  लोगों  की  ही

 सहायता  उन  लोगों  के  ही  सेन  से  सत्ता  में  ara  जिन्हें  राज  वे  कुचलने  जा  रहे  aa

 मीसा  थोपने  ait  कार्मिक  ग्रनुदासन  अघिनियम  को  लागू  करने  की  बात  सोचने

 लगे  हैं  ।  गर्त  सेना  तैनात  करके  कौर  विशेष  दोषियों  को  प्रयोग  में  लाकर  यदि  श्राप  सरकार  में

 भ्र पनी  जड़ें  जमाये  रखना  चाहते  हैं  तो  श्राप  स्री  में  डूबे  हुए  यह  वही  रास्ता  है  जो  इन्दिरा

 गांधी  ने  अपनाया  था  ।  आपको  भी  इन्दिरा  गांधी  जसे  परिणाम  भुगतने  होंगे  ।  इसलिए  तो  हम

 आपको  चेतावनी  दे  रहे  हैं  कि  झ्रापको  झपना  रवैया  बदलना  चाहिये  |  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  शौर

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  मांगों  के  प्रति  सरकार  का  क्या  रुख  है  ?

 मैं  गृह  मन्त्री  के  प्रेस  सम्मेलन  की  जो  26  जून  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  से
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 उद्घृत  करता  हूं  :

 care  भिन्न-भीन्न  बटालियनें  भंग  कर  दी  गई  हैं  ।  उन्हें  सेवा  से  wer  दिया  गया  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सरकार  स्थिति  के  agar  से  सामना  करेगी  ग्रोवर  पुलिस  बल

 हीनता  को  बर्दाश्त  नहीं  करेगी

 इन  प्रकार  समस्या  क्रो  गम्भीरता  से  अध्ययन  क्र  लोकतन्त्रीय  aaa  की  रुचि

 नहीं  है  ।  विमान  परिस्थिति  में  एक  ही  रास्ता  है  कि  उनकी  उचित  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया

 क्योंकि  उनकी  विंमान  अधिक  स्थिति  बहुत  बिगड़ी  हुई  है  ।

 गृह  मन्त्रालय  की  परामर्शदात्री  समिति  में  गृह  मन्त्री  ने  उनकी  मांगों
 के

 औचित्य  को  स्वीकार

 किया  था  परन्तु  बाद  में  उन्होंने  अपना  रुख  बदल  लिया  ।  प्रधान  मन्त्री  की  नीति  के

 कारण  ऐसा  किया  गया  ।  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्टों  के  अनुसार  उसी  दिन  प्रधान  मन्त्री  ने  प्रेस

 सम्मेलन  में  कहा  था  :

 मन्त्री  ने  हड़ताल  कर  रहे  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  तथा  बोनस  की  मांग

 पूरी  होने  पर  हड़ताल  की  धमकी  देने  वाले  रेलवे  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कड़ा  रुख  अपनाया  ।

 यदि  रेलवे  कमंचारी  हड़ताल  करते  हैं  तथा  राष्ट्र  को  क्षति  पहुंचाते  हैं  तो  उनके  साथ  सख्ती  से

 बरता  जायेगा  ।  उचित  मांगों  पर  ध्यान  दिया  जा  सकता  gt  धमकी  देकर  कुछ  नहीं  करवाया  जा

 सकता  1.0

 इस  प्रकार  उनके  मतानुसार  हड़ताल  धमकी  है  तथा  सरकार  का  दमन-वक्त  भ्रह्टिसा  है  |

 यह  वही  भाषा  है  जिसका  प्रयोग  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  1974  की  रेल  हड़ताल  के  दौरान  किया

 था  |  कब  जाप  उसी  भाषा  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  केवल  भाषा  के  ar  में  चिन्तित  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथी  सरकार  ने  पुलिस  की  सदस्यों  तथा  मांगों

 पर  ध्यान  दिया  था  ।  उन्होंने  बहुत  पहले  उनके  भ्र राजपत्रित  कमंचारी  संघ  को  मान्यता  दे  दी  थी  ।

 इसीलिए  जब  देश  भर  की  पुलिस में  सन्तोष  है  उस  राज्य  की  पुलिस  के  चारों  संगठनों  ने  घोषणा

 कर  दी  कि  पश्चिम  बंगाल  में  हमें  किसी  आन्दोलन  की  श्रावश्वकता  नहीं है  क्योंकि  हमें  श्रपनी  मांगें

 तथा  मामले  उठाने  का  माध्यम  प्राप्त  हैं  ।  उसे  श्रादशं  माना  जाना  परन्तु  हमारे  धान

 मन्त्री  ने  कहा  है  कि  मांगें  स्वीकार  करके  पंजाब  सरकार  ने  भूल  की  हैं  ।  उसी  प्रस  सम्मेलन  में

 उन्होंने  कहा  :

 पद्म  वही  भुल  नहीं  अर्थात  बह  पुलिस  कर्मचारियों  तथा  की

 मांगें  स्वीकार  करने  की  भूल  नहीं  करेंगे  कौर  अरब  वहू  सेना  तैनात  करके  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  शर

 के  आन्दोलन  करने  वाले  कमेंचारियों  को  मौत  के  छाट  उतार  रहे  हैं  ।

 14  जून  को  क्या  शुभ्रा  कौर
 केन्द्रीय  रज  पुलिस  के  प्रतिनिधियों

 को  बातचीत  के  लिए  दिल्‍ली  बुलाया  गया  था  ।  जब  वे  बातचीत  के  लिए  दिल्ली  पहुंचे  तो  उन्हें
 जेल  में  डाल  दिया  गया  |  इसका  क्या  अथ  है  ।  तक  यह  दिया  गया  कि  उनमें  से  कुछ  लोग  वर्दी  में
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 नहीं  ara  थे  ।  इस  प्रकार  उन्होंने  श्रनुद्ासन  भंग  किया  था  ।  कया  श्रनुदासन  का  यदि  रूप  है  जिसे

 सरकार  तथा  मन्त्री  महोदय  प्रदर्शित  कर  रहे  हैं  ।

 दूसरे  मेरे  पास  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  कर्मचारियों  द्वारा  लिखा  गया  पत्र  मैंने  उस

 पत्र  को  श्री  ata  को  भेज  दिया  है  ।  उन्होंने  लिखा  है  :

 चुने  हुए  प्रतिनिधि  दक्षिण  क्षेत्रीय  मुख्यालय  भेजे  गये  थे  वहां  पर  दक्षिण  क्षेत्र

 के  सभी  प्रतिनिधि  मिले  ate  उन्होंने  दो  व्यक्तियों  को  दक्षिण  क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  के  रूप

 में  चुना  ।  उसी  प्रकार  9  ate  9  चुने  गये  तथा  उन  सबको

 UG,  के  श्राई०  जी०  के  कहने  पर  नई  दिल्‍ली  भेजा  गया  ।  13  1979

 को  हमारी  बातचीत  भाई  जी०  के  साथ  हुई  कौर  हमने  agar  मांग-पत्र  प्रस्तुत

 जो  कि  इस  प्रकार  है  :  (1)  वेतनमानों  का  (2)  (3)  पी०  ZTo

 परेड  सहित  ars  घण्टे  का  कार्य  (4)  शत-प्रतिशत  कर्मचारियों  को  क्वाटर

 (5)  तीन  वर्ष  श्रनिवायं  स्थानान्तरण  योजना  की  (8)  सीधी  भर्ती

 की  (9)  भ्र पना  कम चरी  संगठन  (10)  रात्रि  (11)  छः  दिन

 निरन्तर  काय  के  बाद  एक  दिन  का  साप्ताहिक  (12)  सरकारी  अवकाश

 जब  प्रतिनिधियों  ने  भ्र पनी  मांगें  रखीं  तो  भाई  जी०  ने  वह  मांग-पत्र  देने  को  कहा  जो  कि

 उन्होंने  तयार  किया  था  तथा  मन्त्रिमण्डल  ने  प्रतिनोदित  किया  था  0.0 4.0 4.0

 इस  प्रकार  प्रतिनिधियों  द्वारा  पेश  गया  वास्तविक  श्रध्यावेदन  पेशा  नहीं  होने

 दिया  गया  ने  एक  कौर  ज्ञापन  तैयार  किया  ।  मुझ  पता  नहीं  कि  यह  गृह मन्त्री

 की  सहमति  से  तैयार  किया  गया  ar  azar  परन्तु  उनके  पत्र में  ऐसा  वहां  गया

 प्रतिनिधियों  को  उसे  स्वीकार  करने  को  कहा  गया  ।  जब  उन्होंने  स्वीकार  किया  तो

 उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  गया ।  केन्द्रीय  रिजवें  पुलिस  के  कर्मचारियों  के  साथ  सरकर  इस

 तरह  का  बर्ताव  कर  रही  हैं  ।  उन्हें  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  को  कहा  गया  तथा  उच्च  व्यक्तियों

 के  वर्दी  में  न  होने  का  बहाना  बनाकर  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  विश्वासघात

 है  ।  कर्मचारियों  को  बातचीत  के  लिए  बुला  कर  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  उनमें  बहुत  नाराजगी

 पैदा  हो  गई  है  ।

 वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  केन्द्रीय  रिज दें  पुलिस  के  बहुत  से  कमंचारियों  को  पदच्युत  कर

 दिया  गया है  ।  उस  बारे  में  प्र नुमा नित  gins  इस  प्रकार  र ैं

 पदच्युत  किए  गए  व्यक्ति
 बोकारों  लगभग  830

 दुर्गापुर  6

 रांची  50

 पूर्वी  क्षेत्र  4

 दक्षिणी  क्षेत्र  50

 उत्तरी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्र  1

 कुल :  )  941
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 आँकड़ों  में  कुछ  ग्रस्त  हो  सकता  है  ।  बहुत  से  व्यक्ति  at  भी  जेलों  में  हैं  ।

 जेल  में  व्यक्तियों  की  संख्या  है  :

 157 हजारी  बाग

 248 भाग  कपूर

 गया  206

 बक्सर  171

 लगभग  800  व्यक्ति  भ्र भी  जेलों  में  हैं  मैंने  रिपो  देखी  थी  नहीं  देख  पाया  |

 कि  सीमा  सुरक्षा  बल  के  व्यक्तियों  का  विमान  भर  कर  त्रिवेन्द्रम  लाया  गया  तथा  ताकि  वे  मे  न्द्रीय

 राजयों  पुलिस  के  कर्मचारियों  को  जबरदस्ती  निकाल  दें  ।  मु  बोकारो  से  भी  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 अरब  यह  प्रयत्न  जा  रहा  है  कि  उन्हें  क्वार्टरों  से  भी  जबरदस्ती  निकाल  दिया  जाये  ।  यह

 रिपोर्ट  बोकारो  से  भी  प्राप्त  हुई  जहां  पर  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  रक्षा  बल  के  20  व्यक्तियों  की

 हत्या  कर  दी  कुछ  की  geal  तो  ग्रात्मसमपंण  के  परिचित  की  गई  ।  ने  उनकी  संख्या

 7  बताई  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  श्राप  में  विश्वास  र  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  अप  विश्वास  न  करें  ।  कई  बार  कुछ  तथ्य  सही  साबित  हुए  हैं  ।

 अभी  भी  उस  प्रकार  का  दमन  जारी  है  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  अपनो  नीति

 को  बदलें  तथा  ऐसा  वातावरण  dare  करें  जिसमें  समझौता  हो  सके  तथा  दमन  के  वातावरण  को

 समाप्त  फिया  जाना  चाहिए  तथा  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  को  तुरन्त  रिहा  किया

 जाए  ।  जिन  व्यक्तियों  को  पदच्युत  किया  गया  है  उन्हें  सेवा  में  लिया  जाये  उनके  संगठनों

 को  मान्यता  दी  जाये  wie  सहमति  से  समझौते  के  लिए  बातचीत  की  जाये  ।
 मैं  चेतावनी  देता  हूं

 कि  यदि  ऐसा  न  या  गया  तो  स्थिति  ate  भी  बिगड़  जायेगी  तथा  अ्रांतरिक  सुरक्षा  कानून  शादी

 प्रयोग  किया  गया  कौर  दमनचक्र  जारी  रह  तो  न  केवल  केन्द्रीय  राजे  पुलिस  तथा  अन्य  संगठन

 अपितु  लोकतन्त्र  में  विश्वास  करने  वाली  पूरा  जनता  इस  दमन  का  विरोध  करेगी  इन  शब्दों  के

 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता हूं
 ।

 श्री  सौगत  राय  राज  हम  अ्रत्यन्त  गम्भीर  मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिए

 एकत्र  हुए  हैं  मामला  देश  की  सम्पूर्ण  लोकतन्त्रीय  शक्तियों  के  मनों  को  आन्दोलित  कर  रहा  है

 तथा  इससे  पूरी  लोकतंत्रीय  संरचना  को  पुलिस  कई  सैनिक  शक्तियों  के  विद्रोह  के  कारण

 खतरा  पैदा  हो  गया  है  |

 पुलिस  तथा  art.  का  वर्तमान  उपद्रव  शासकीय  योग्यता  का  सबसे  बड़ा  उदाहरण

 इससे  सरकार  के  कठिन  परिस्थितियों  से  निपटने  तथा  किसी  भी  आन्दोलन  को  नियंत्रण  में

 रने  की  अ्रसमथेंता  का  परिचय  मिलता  है  ।  इससे  सरकार  की  ऐसी  समस्या  के  प्रति

 सीनता  बरतने  का  पता  चलता  है  जो  पिछले  कुछ  महीनों  से  बढ़  रही  थी  ।  जो  बोल  गरो-इस्पात

 शहर  में  24  जून  को  अथवा  जड़ौदा  दिल्‍ली  मे  जून  के  तरन्त  में  भयानक  रूप  में  सामने

 mre है  ।
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 में  सभा  को  याद  दिलाना
 चाहता  हूं  1977  के  wea  में  पुलिसकर्मियों  की  शिकायतों  का

 झ्रघ्ययन  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  एक  पुलिस  आयोग  की  नियुक्ति  की  थी  ।  आयोग  ने

 अपनी  प्रथम  भ्र स्त रिम  fete  को  7  फरवरी  में  सरकार  को  दिया  था  ।  यद्यपि  इस  प्रतिवेदन  की

 6,000  प्रतियां  छपी  लेकिन  हमारे  माननीय  गृह  मंत्री  महोदय  इस  प्रतिवेदन  को  देख  तक  नहीं

 सके  1  यह  प्रतिवेदन  आलमारियों  में  पड़ा  रहा  ate  मई  में  पुलिस  आंदोलन  विस्फोटक  के  रूप  में

 सामने  शीराज़ा  ।  जो  पुलिस  द्वारा  एक  अकाली  विधायक  के  खिलाफ  विद्रोह  के  रूप  में  पंजाब  से

 प्रारम्भ  पंजाव  सरकार  ने  पुलिस कार्मिकों  के  वेतन  तथा  भत्ते  बढ़ाकर  इस  विद्रोह  को  दी करता

 से  नियंत्रित  कर  लिया  है  ।  इसके  बाद  ag  विद्रोह  गुजरात  में  किया  गया  जो  प्रधान  मन्त्री  तथा

 श्री  प्रदेश  का  झपना  राज्य  भी  है  ।  यहां  पर  राजकोट  तथा  भावनगर  में  राज्य  पुलिस  ने

 विद्रोह  किया  ।  इसके  पश्चात  यह  विद्रोह  देश  के  अन्य  विभिन्न  राज्यों  में  भी  फैल  गया  ।

 6  जून  को  गृह  मंत्री  ने  राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया  था  ।  पुलिस

 आयोग  की  आधारभूत  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारिश  यह  थी  कि  पुलिस  कार्मिकों  at

 एसोसियेशनों  को  मान्यता  दी  जाए  |  उनको  एसोसियेशन  बनाने  का  अधिकार  दिया  जाये
 ।

 विभिनन  राज्यों  में  उपद्रव  होने  के  पश्चात  ही  गृहमंत्री  ने  6  wa  को  विभिनन  मुख्य  मंत्रियों

 को  उनके  सामने  पुलिस  को  दांत  रखने  के  बारे  में  भाषण  जब

 वे  उनको  पुलिस  बल  को  व्यवस्थित  रूप  में  रखने  के  बारे  में  बता  रहे  थे  उसी  समय

 उनके  गृह  मंत्रालय  से  गुप्तचर  विभाग  को  यह  मालूम  नहीं  थी  कि  स्वयं  उनके  कर्मचारियों  में  भी

 प्रां दोलन  की  लहर  व्याप्त  है  ।  आपको  यह  जानकर  श्राइचयं  होगा  कि  उन्होंने  अपने  निम्न  श्रेणी

 के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  पर  विचार  विमश  करने  के  लिए  के  स्टाफ  काउन्सिल

 की  18  जून  को  एक  बैठक  बुलाई  थी  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  श्री  चला  के  निवास  स्थान  दिल्‍ली  में  400  पुलिस

 कामिक  पहुंचे  थे  ।

 श्री  सौगत  राय  :  इस  पर  चर्चा  की  जायेगी  ।

 तीन  दिन  के  पश्चात्‌  सी ०
 श्रार०  पी०  ने  त्रिवेन्द्रम  में  कार्य  करना  बन्द  कर  उसके

 बाद  दोबारा  भुवनेश्वर  में  यह  उपद्रव  फल  जिसमें  ay  वेतन  तथा  सेवा  शर्तों  की  मांग  की

 गई  |  भुवनेश्वर  में  सी ०  ग्राम  पी०  के  जवान  हड़ताल  करने  लगे  लेकिन  गहन  मंत्री  ने  उस  समय

 तक  सी ०  कार  पी०  के  जवानों  की  शिकायतों  की  शीघ्रता  से  हल  करने  के  लिए  कोई  ध्यान

 महीं  दिया  |

 मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  6  जून  को  बुलाया  गया  लेकिन  18  जून  तक  भी  इस  समस्या

 को  तुलवाया  नहीं  जा  सकना  ।  इसके  बाद  ही  बोकारो  की  भयंकर  घटना  हुई  जिसमें  एक  सेना  वल

 को दूसरे  सहायक  सेना  बल  को  ऋ रता  साथ  दबाने  के  लिये  उपयोग  में  लाया  गया  ।  इस  घटना

 में  alo  भाई  एस०  एफ०  के  24  कार्मिक  मारे  गये  थे  ।  देश  के  इतिहास  में  मुकल  से  ही  ऐसी

 घटना  घटी  होगी  ।

 1973  में  इस  प्रकार  की  घटना  उत्तर  प्रदेश  में  घटी  थी  श्री  कमलापति  त्रिपाठी
 को  उस  समय  त्यागपत्र  देना  पड़ा  था  ।  लेकिन  ga  इसी  प्रकार  की  घटना  बोकारो  में
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 होने  पर  गृह  स्त्री  ने  झेंपने  पद  से  त्यागपत्र  नहीं  दिया  है  ।  उन्होंने  इस  पर  अपनी  विफलता

 महसूस  नहीं  की  है  तथा  शिष्टाचार  के  नाते  प्रधान  मन्त्री  को  त्यागपत्र  नहीं  दिया  है  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रन्तगत  ऐसे  बहुत  से  व्यक्ति  हैं  जिन्होंने  श्रपनी

 शंकायें  व्यक्त  की  हैं  ।  श्री  चरणसिंह  न  26  जून  के  ग्रास पास  प्रधानमन्त्री  को  एक  पत्र  लिखा  था

 कि  इस  मामले  को  बहुत  ही  ग़लत  तरीके  से  लिया  गया  है  ।  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिये

 मंत्रिमंडल  की  एक  विशेष  बैठक  भी  बुलाई  गई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक्स प्र सਂ
 में  यह

 समाचार  प्रकाशित  द्र  था  कि  मंत्रिमंडल  की  बैठक  में  श्री  बहुगुणा  तथा  श्री  पटेल  के  बीच

 झड़पें  हुई  ।  जिसमें  श्री  बहुगुणा  ने  यह  भी  कहा  कि  पुलिस  श्रांवोलन  को  रोकने  के  लिये  सही

 तरीके  से  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इस  रूप  में  देश  की  गंभीर  समस्या  को  हल  करने  का

 प्रयत्न  किया  गया  है  |

 पुलिस  कार्मिकों  का  ग्रां दोलन  aoa  के  महीने  से  चल  रहा  था  लेकिन  जून  तक '  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गया  तथा  26  जून  को  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल  ने  केवल  सी ०  कार  पी०  की  शिकायतों को

 हल  करने  का  प्रयास  किया  ।  इसलिये  ag  ata  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  सी०  सर  पी०  के  जवानों

 की  मांगों  के  बारे  में  सबको  पहले  से  ही  मालूम  था  ।  दिल्‍ली  के  बड़ौदा  कलां  में  सी ०  कार  पी०

 के  एक  जवान  ने  इसलिए  आत्म  हत्या  कर  नी  क्योंकि  अ  तिम  समय  पर  उसको  श्रपनी  शादी  पर

 जाने  की  छुट्टियां  te  कर  दौ  गई  थीं  ।  जब  उससे  वरिष्ठ  भ्र धि कारियों  के  बच्चों  के  कपड़ों  को

 होने  का  काम  लिया  जाता  था  ।  इन  सभी  शिकायतों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  थी  ।

 उस  समय  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  का  प्रतिवेदन  भी  मौजूद  था  लेकिन  गृह  मंत्रालय  ने  कोई  भी

 कार्य  न  करने  का  निश्चय  कर  लिया  था  ।  ag  बात
 बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  गुह  मन्त्री  पुलिस  कार्मिकों

 में  भ्रनुशासनहीनता  की  बात  करते  हैं  तथा  ato  आर  पी०  की  विभिन्‍न  यूनिटों  को  समाप्त

 करने  की  बात  करते  हैं  तथा  सी
 ०

 कार  पी०  की  त्रिवेन्द्रम  तथा  भुवनेश्वर  वाली  दो  यूनिटों  को

 समाप्त  किया  जा  चुका है  ।  बोकारो  स्टील  सिटी  की  सी
 ०  अराई ०  एस०  एफ०  यूनिट  को  समाप्त

 किया  जा  चुका
 है  ।  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जब  सरकार  मे  ही  ग्रनुदासनहीनता  व्याप्त

 तो  यह  ऊपर से  ही  नीचे के  लोगों में  फलता  जा  रहा  कौर  इस  प्रकार  देश  के

 प्रजातांत्रिक  प्रावरण  को  कमजोर  कर  रहा  है  ।  हमारे  सामने  saad  यह  है  कि  एक  प्रजातांत्रिक  ढांचे

 वाले  देश  में  क्या  एक  ara  बल  को  दूसरे  सहायक  सेन्य  बल  को  दबाने  के  लिए  उपयोग  में  लाना

 न्यायोचित  है  ?  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  को  अ्रपने  ही  भाइयों  को  गोली  से  मारने  की  छूट  दी

 जाती  है  तो  क्या  प्रजातांत्रिक  ढांचे  को  कायम  रखा  ना  सकता है  ।  इन  सब  बातों  की  जिम्मेदारी

 लेने  के  लिये  किसी  व्यक्ति  को  सामने  कराना  चाहिये  ।  इसलिये  मेरी  प्रथम  तथा  अन्तिम  बात  यह  है

 कि  बोकारों  स्टील  सिटी  में  जो  भयंकर  घटनायें  हुई  उन  परिस्थितियों  से  निपटने  में  भ्र योग्यता  के

 राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  तथा  सी ०  पी०  स्टाफ  सिल

 से  बातचीत  करने  तथा  पुलिस  कार्मिकों  की  एसोसियेशन  को  मान्यता  देने  में  हुए  विलम्ब  के  लिए

 गृह  मन्त्री  को  aaa  ऊपर  जिम्मेदारी  लेना  चाहिये  ।  इन  सब  की  उन्हें  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  लेनी

 चाहिए  तथा  त्यागपत्र  देना  चाहिये  |  इस  समय  श्री  एच०  एम७  पटेल  गृह  मन्त्री  हैं  ।  एक  समय  था
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 जब  इस  पद  पर  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  जेसे  महान  व्यक्ति  विराजमान  थे  ये  ।  एक  दूसरे  पटेल  हैं

 जो  भाई  के  आन्दोलन  को  सेना  की  गोलियों  से  दबाना  चाहते  जिसमें  ars

 के  24  जवान  तथा  दिल्‍ली  के  बड़ौदा  कलां  में  तीन  जवान  मारे  गये  ।  श्राप  वहां  पर

 मौजूद  थे  ।  तुगलक  रोड  पुलिस  स्टेशन  में  सेना  ने  कार  के  कार्यभार  को  संभाल  लिया

 है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  था  कि  देश  की  प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  समाप्त  हो  रही  है  तथा  सेना  क्य

 भार  संभालेगी  |  यह  सरकार  जनता  पर  यही  प्रभाव  डालना  चाहती  है
 ?  मैं  जानता  हूं  कि

 श्री  समर  मुखर्जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  प्रतीक  कठोर  रवैया  नहीं  ग्र पना या  है  ।  मैं  उस  बात  को  समय

 सकता  हुं  ।  लेकिन  इसके  पश्चात्‌  उन्होंने  भी  बाध्य  होकर  सरकार  की  कड़  शब्दों  में  प्रा लोच ना  की

 है  ।  उन्होंने  गह  मन्त्री  से  त्यागपत्र  देने  की  मांग  नहीं  की  है  क्योंकि  उनकी  मित्रता  है  |

 पुलिस  कार्मिकों  का  ग्रां दोलन  समझने  योग्य  है  लेकिन  साम्प्रवादी  दल  )  के
 माननीय  सदस्यों

 को  आंदोलन  की  बात  समय  में  नहीं  कराती  है  ।  यदि  वे  पुलिस  कार्मिकों  की  बात  का  समथंन  करते

 तो  उन्हें  दोषी  पक्ष  के  बारे  में  भी  बताना  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  इस  स्थिति  से  गलत

 तरीके  से  निपटने  के  बारे  में  बताना  चाहिये  i  इस  समय  अ्रावद्यकता  इस  बात  की  है  कि  सरकार

 को  पुलिस  आयोग  द्वारा  की  गई  सभी  सिफारिशों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  देर  से  सही

 लेकिन  सरकार  28  जून  को  यह  घोषणा  कर  चुकी  है  कि  पुलिस  कार्मिकों  बहुत  सी  सुविधायें

 दी  जायेंगी  जिन  पर  लगभग  50  करोड़  रुपये  खच  किये  जायेंगे  ।  लेकिन  बात  यह  है  कि  देश  भर

 में  पुलिस  कार्मिक  मानवीय  परिस्थितियों  में  अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  उन्हें  अ्रपने

 परिवार  से  अलग  रहना  पड़ता  है  ।  बोकारों  स्टील  fas  से  कुछ  व्यक्ति  प्रगति  शिकायतों  को  लेकर

 यहां  पर  भराये  लेनी  उनको  हिरासत  में  ले  लिया  गया  ।  क्या  यह  इस  बात  के  समान  ही  नहीं

 हैं  जबकि  श्री  जानें  फर्नान्डिज  को  दिल्‍ली  में  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  जबकि  वे  दिल्‍ली  में

 रेलवे  हड़ताल  से  पू  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  से  बातचीत  करने  के  लिये  जाये  थे  ।  इस  सरकार

 ने  भी  बही  बात  दोहराई है  ।  उस  समय  गलती  की  गई  थी  नवीन  यब  इसको  दोहराया  गया  है  ।

 राज  श्रावइ्यकता  इस  बात  की  है  कि  इस  समस्या  की  कार  ध्यान  दिया  जाय  ।  मैं  यह  नहीं  कह

 रहा  हूं  किश्नी  पटेल  को  कलां  में  पुलिस  वापस  में  जाना  चाहिये  ।  जैसा  कि

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  लाल  बाजार  में  जाते  जहां  पर  उनको  सरकार  अमर

 रहेਂ  का  अभिवादन  दिया  जाता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  उस  सीमा  तक  राजनीति  में  भाग  लेना

 प्रावश्यक  नहीं  है  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  g
 =z  fe  पुलिस  श्रमिकों  की

 सदस्यों  को  सहानुभूतिपूर्वक  निपटाना  चाहिये  ।  इसलिये  मेरी  यह  मांग  है  कि  जब  सदन  स्थगित

 हो  चुका  तो  गृह मन्त्री  ने  त्यागपत्र  क्यों  नहीं  दिया  है  waar  वे  अपना  त्यागपत्र  क्यों  नहीं दे  रहे

 पुलिस  भ्रांदोलन  पर  विचार  करने  के  लिये  मुख्य  मंत्रियों  की  बठक  बुलाया  गई  लेकिन

 प्रधान
 मन्त्री  महोदय  ने  इस  बैठक  में  उपस्थित  होने  की  कौर  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया  ?  प्रधान  मन्त्री

 प्रत्येक  मामले  पर  भरने  विचार  ब्याज  करते  हैं  ।  लेकिन  जब  ag  सैन्य  वल  अपना  संघर्ष  कर  रहे
 थे  तो  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इस  मामले  पर  मुख्य  मन्त्रियों  के  साथ  भी  चर्चा  करने  की  कोई  पर्  ह्
 नहीं की

 ।  दो  वर्षों  से  भ्रत्यधिक  उपेक्षा  करने  तथा  जनता  पार्टी  एवं  सरकार  के  उच्च  झ

 रियों
 at  नितान्त  योग्यता  के  कारण  जो  aa  छोटे  अधिकारियों  में  भी  फल  गया  है  तथा
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 सास्पचादी  दल  के  लोगों  द्वारा  समर्थन  देने  के  कारण  जनता  पार्टी  को  इस  मामले

 को  इस  रूप  में  निपटाने  का  प्रोत्साहन  मिला  इसी  कारण  से  यह  पुलिस  उपद्रव  उत्पन्न

 gate ।

 प्रो ०  समर  गह  भ्रथ्यक्ष  इस  प्रकार  के  पेचीदा  ale  संवेदनशील  विषय

 को  जिस  रूप  में  राज  सदन  में  उठाया  गया  है  वह  न  केवल  बुरा  है  बल्कि  इनको  स्थगन  प्रस्ताव  के

 रूप  में  जो  रखा  गया  है  इसलिये  ag  ate  भी  बदतर  है  ।  यह  कौर  भी  बदतर  इस  रूप  में  है  कि

 इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  समर  मुखर्जी  द्वारा  पेश  किया  गया  है  ।  हालांकि  मैं

 एक  म्वक्संवादी  नहीं  हूं  लेकिन  प्रत्येक  वस्तु  के  उद  दय  की  सुक-बुक  के  लिये  मैं  उनका  बरादर

 करता  ह्
 ।

 ग्राही  के  ग्रान्दोलन  तथा  सेना  कौर

 के  बीच  मुठभेड़  के  कारण  देश  में  यह  स्थिति  कौर  उत्तेजित  हुई  इस  समय  स्थिति  कितनी

 गम्भीर  बनी  हुई  है  ?  मेरा  विचार  है  कि  हममें  से  कोई  भी  स्थिति  की  गंभीरता  को  नजर  अन्दाज़

 नहीं  कर  सकता  अथवा  इसकी  गंभीरता  को  कम  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  ग्राम  हम  सहायक  सेनाग्रों

 अ्रथवा  रक्षा  सेनाग्रों  के  इस  मामले  पर  किसी  पक्षपात  रूप  में  विच।र  करते  हैं  तथा  यदि  हम  इस

 मामले  पर  सरकार  पर  कोई  आक्षेप  लगाकर  विचार  करते  हैं  तो  हमें  इस  बात  को  भूल  जाना

 चाहिये  कि  इसके  कुछ  ate  भी  परिणाम  हो  सकते  हैं  ।  ऐसी  भाग  भड़क  सकती  है  जो  न  केवल

 जनता  पार्टी  को  समाप्त  कर  देगी  बल्कि  हम  सभी  को  समाप्त  कर  देगी  ।  चर्चा  के  दौरान  श्री

 सौगत  राय  ने  ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  जिन्हें  नहीं  करना  चाहिये  था  ।  उन्होंने  हमारे  देश
 की

 प्रजातांत्रिक  व्यवस्था  को  किन्हीं  भ्रमण  शक्तियों  द्वारा  aga  हाथ  में  लेने  की  बात  कही  है  ।

 इसका  उल्लेख  करना  नहीं  चाहता  हूं  ।  यही  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  समर  मुखर्जी  ने  अभी

 गुस्से  में  कहा  है  क्रि  जनता  पार्टी  ने  इत्यादि  के  खिलाफ  लड़ाई  की  घोषणा

 कर  दी  है  ।  यदि  वास्तव  में  ही  उनका  देश  भक्ति  का  उद्द दय
 यदि  वे  वास्तव  में  ही

 इत्यादि  की  शिकायतों  को  दूर  करना  चाहते  हैं  तो  वे  सभा  में  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं

 लाते  ।  वे  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिये  प्रधान  मन्त्री  जी  से  विपक्ष  के  सभी  नेतायों  की

 बैठक  बुलाने  के  लिये  कहते  |

 यह  पग  सेनिक  बलों  का  मामला  है  ।  यह  किसी  एक  का  मामला  नहीं  है  ।  यह  एक

 मामला  है  ।  यह  केवल  देश  की  सुरक्षा  का  प्रदान  ही  नहीं  ग्रसित  यह  हमारे  देश  में  लोकतंत्र  के

 भविष्य  का  भी  प्रदान  है  ।  बेहतर  तो  यह  होता  कि  यदि  हमने  इस  मामले  पर  इस  सभा  में  एक

 स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप  में  चर्चा  न  करके  देशभक्ति  के  प्रयोजन  से  चर्चा  की  होती  ।

 हुम  पुलिस  की  शिकायतों  को  दूर  करने  की  बड़ी  बातें  कर  रहे  हैं  ।  क्या  उनका  कहना

 सही  है  ?  दिल्‍ली  में  1967  में  कया  gat  कि  करता  पुलिस  कर्मचारी  गिरफ़्तार  किए  गए  कौर

 बर्खास्त  किए  गए  ।  1973  में  उत्तर  प्रदेश  में  क्या  26  कमेंट्री  कौर  30  सेना

 कर्मचारी  मारे  गए  ।  वे  कर्ब  हमारी  सरकार  की  आलोचना  कर  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  भविष्य

 में  हमें  ate  seg  लोगों  द्वारा  पैदा  की  गई  व्यवस्था  को  दांत  करने  के

 लिए  सेना  को  बुलाने  की  कभी  आवश्यकता  नहीं  पड़ेंगी  ।  मैं  उन  लोगों  से  पूछता  जो  इस  बारे
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 में  बात  कर  रहे  थे  ।  कया  आपने  उत्तर  प्रदेश  में  सेना  नहीं  बुलायी  थी  ?  क्या  area  सेना  इसलिए

 नहीं  बुलायी  थी  कि  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  कि  वे  बन्दूकें  प्रयोग  में  ला  रहे  कि  वे

 आात्मसमपंण  नहीं  कर  रहे  कि  उन्होंने  हथियार  डालने  से  इन्कार  कर  जिसके

 परिणामस्वरूप  26  कमेंट्री  मारे  गए  रोक  30  सेना  कमंचारी  मर  गए  |  यह  स्थिति

 meet  नहीं  है  कोई  भी  इसे  पसंद  नहीं  करेगा  |

 जो  लोग  आलोचना  कर  रहे
 हैं  —xit  सौगत  राय  एक  नए  सदस्य  शायद  उन्हें  यह

 पता  नहीं  या  याद  नहीं  है  कि  कया  gar  है--वे  हमारी  सरकार  की  आलोचना  कसे  करते  हैं  क्योंकि

 सेना  बुलायी  गयी  थी  ?  मैं  इसे  न्यायोचित  नहीं  ठहरा  रहा  हूं  परन्तु  उनके  पास  भी  इसका  कोई

 औचित्य  नहीं  है  ।  मैं  aaa  मित्र  श्री  समर  मुखर्जी  से  पूछता  हूं  कि  1969  में  क्या  gal  था  जबकि

 50  पुलिस  कमंचारी  ज्ञापन  देने  के  लिए  विधान  सभा  गए  तो  उन्हें  कुत्तों  की  तरह  पीटा  गया  ।

 इतना  ही  सैकड़ों  पुलिस  कर्मचारी  निलंबित  किए  गए  ate  से  हों  अनुच्छेद  311  के  अधीन

 बस्ती  किये  गए  ।  इन  पुलिस  कर्मचारियों  को  अपना  बचाव  करने  का  अघिकार  क्यों  नहीं  दिया

 गया  ?
 उन्हें  बर्खास्त  कयों  किया  गया  ?  इतना  ही  नहीं  ।  जब  उनके  दल  ने  इसे  प्रायोजित  किया

 तब  पुलिस  संगठन  भंग  किया  गया  और  पलिस  कर्मचारी  संघ  को  मान्यता  दी  गई  ।

 वे  इसके  बारे  में  बड़ी  बातें  कर  रहे  हैं  परन्तु  पशिचम  बंगाल  ate  त्रिपुरा  में  क्या  हूरो

 वहां  वे  किस  ढंग  से  पुलिस  का  प्रयोग  कर  रहे  वहां  किस  तरह  से  जन  आन्दोलनों  को

 कुचला  जा  रहा  किस  तरह  से  सेकड़ों  लोगों  की  हत्या  की  जा  रही  है  ।  लोगों  तितर-बितर

 करने  के  लिए  लगभग  4000  पुलिस  कमंचारियों  को  लगाया  गया

 मेरा  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  इस  मामले  को  एक  भिन्न  रूप  में  जाना  चाहिएं

 श्री  समर  मुखर्जी  ने  सरकार  पर  आरोप  लगाया  है  कि  सरकार  पुलिस  कर्मचारियों  की

 वास्तविक  तथा  ae  शिकायतों  के  पति  उदासीन है  ।  मैं  श्री  मुखर्जी  को  याद  दिलाना  चाहता

 हूं  कि
 77  ag  के  बाद  पहली  बार  जनता  सरकार  ने  राष्ट्रीय  पुलिस  ग्रा योग  का  गठन  किय

 जो  सभी  शिकायतों  तथा  मामलों  का  अ्रध्ययन  करेगा  ।  इससे  ge  कोई  ऐसा  राष्ट्रीय

 आयोग  गठित  नहीं  किया  कांग्रेस  शासनकाल  में  ate  न  ब्रिटिश  शासनकाल में  ।  केवल  जनता

 सरकार  ने  ही  उसकी  स्थापना  की  है  ।

 इसमें  रक्षा  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  पुलिस  तथा  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  के  कर्मचारी  को

 बहुत  सी  शिकायत  हैं  at  उन  सबके  बारे  में  एक  प्रइनावली  भेजी  गई  थी  जिसमें  सभी  समस्याए

 सम्मिलित  की  गई  थीं  -  ate  उन्होंने  एक  भ्रन्तरिम  रि  प्रस्तुत  की  ।  वित्त  आयोग  ने  भी  विशेष

 area  किया  है--पुलिस  तथा  ag  सैनिक  संगठनों  की  समस्याओं  के  समाघान  के  लिए  अतिरिक्त

 श्रमदान

 प  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  तथा  अन्य  संगठनों  के  बारे  में  रिपोर्ट  एकत्र  करने

 का  आरोप  लगा  सकते  हैं  |  नता  प  दि  क  | सरक  को  इस  मामले में स  maa न  रे श्धघिक  ag  तथा  ada  प्रदर्शित

 252



 स्थगन  प्रस्ताव 18
 1901.0

 करना  चाहिए  1  परन्तु  अप  पह  नहीं  कहू  सकते  कि  जनता  सरकार  ने  पुलिस  तथा  केन्द्रीय  रिज

 पुलिस  की  सदस्यों  के  बारे  में  कठोरता  बरती  है  ।

 )

 मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  में  उन  सदस्यों  पर  चर्चा  हुई  थी
 जिसमें  कहा  गया  था  कि

 कार  उनकी  डदिकायतों  की  अ्रभिव्यक्ति  के  लिए  अवसर  देने  के  लिए  एक  संगठन  को  स्वीकार  करने

 को  तेयार  है  ।  कांग्रेस  तथा  ने  बहुत  से  स्थानों  पर  पुलिस  को  भड़काया  ।  हर

 स्थान  पर  या  तो  उन्होंन  भड़काने  का  काय  किया  अथवा  इसे  समर्थन  दिया  ।  वे  खतरनाक  खेल  खेल

 रहे  मैं  प्रपने  साम्यवादी  मित्रों  को  चेतावनी  देता  हूं  कि  वे  खतरनाक  खेल  खेल  रहे  हैं  जिस

 ans  कि  देश  विषम  परिस्थिति  से  गुजर  रहा  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जनता  सरकार  को

 पुलिस  केन्द्रीय  रिवेंज  पुलिस  तथा  wea  संगठनों  से  पूरी  सहानुभूति
 है

 |

 जो  लोग  सेना  बुलाना  चाहते  हैं  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  ।  निस्संदेह  मैं  इस  पर  प्रसन्न

 नहीं  इस  पर  कोई  भी  खुश  नहीं  होगा  ।  परन्तु  बोकारो  में  क्या  वे  aes  समपंण

 करने  को  तैयार  नहीं  जब  सेना  शस्त्रागार  को  अधिकार  में  लेने  गई  तो  किसने  पहले  गोली

 चलाई  ?  ऐसे  हालात  में  सेना  क्या  कर  सकती  है  ।  1973  में  उत्तर  प्रदेश  में  जब  कांग्रेस  ने

 के  विरुद्ध  सेना  का  उपयोग  किया  तो  परिस्थिति  इतनी  गम्भीर  नहीं  थी  ।  मैं  मानता  हुं  कि  सेना

 नहीं  बुलाई  जानी  चाहिये  उसे  अन्तिम  उपाय  के  रूप  में  ही  उपयोग  में  लाया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु

 जब  बर्दी  वाले  wg  सेनिक  संगठन  विद्रोह  कर  देते  हैं  me  शस्त्रागार  समर्पित  करने  से  इंकार

 करते  हैं  तथा  विद्रोह  की  चुनौती  देते  हैं  तो  सरकार  क्या  कर  सकती  है  ?

 अघ्यक्ष  महोदय  :  किया  समाप्त

 प्रो ०  समर  गह
 :  अ्रन्त में  मैं  सरकार  से  adler  करता  हूं  कि  जब  आंदोलन  समाप्त  होता

 है  जब  हड़ताल  कर  रहे  पुलिस  कर्मचारियों  की  में  प्रा  जाये  तब  उनको  समस्या  को

 भूति  पूर्वक  निपटाया  विशेष  रूप  से  उन  व्यक्तियों  के  मामलों  को  जो  गम्भीर  हिसा  की

 नागरों  के  दोषी  नहीं  हैं  ।

 श्री  स्टीफन  )
 :  प्रत्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  विडम्बना  है  कि  ag  सच्  इस  तरह  के  स्थगन  प्रस्ताव  के  साथ  शुरू  हुमा  है  ।

 प्रो०  समर  गुह  ने  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  प्रामीत्य  पर  संदेह  व्यक्त  किया  प्रस्ताव

 तयार  किये  जाने  के  प्रकार  पर  भी  यहां  चर्चा  की  गई  ।  परन्तु  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि

 स्थगन  प्रस्ताव  सभा  में  विभिन्‍न  वर्गो  की  भावनाएं  अभिव्यक्त  करते  हैं  इसीलिए  जब  श्रंनुमति  मांगी

 गई  तो  किसी  ने  भी  उस  पर  आपत्ति  नहीं  की  ।  इससे  प्रकट  होता  है  कि  पार्टियों  को  महत्व  न  भी

 देते  हुए  यह  भावना
 है  कि

 सभा  इस  मामल  पर  चर्चा  करे  ag  मैंने  श्री  समर  गुह  की  आपत्ति  के

 उत्तर  में  कहा  है  ।

 इससे  ga  कि  मैं  ग्राम
 मैं  एक  दो  बातों  का  उत्तर  देना  चाहता  हुं  ।  मैं  सभी  बातों  का

 उत्तर  नहीं  दूगा  ।  उन्होंने  पुलिस  ग्रा योगों  का  उल्लेख  किया है
 वे  गठित  किए  गए  पुलिस  qatar
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 के  कार्य-क्षेत्र  को  नहीं  समझते  ।  उसका  कायम-क्षेत्र  व्यापक  था  ।  जिस  उद्देश्य  के  लिए  श्री  चरण

 सिंह  ने  पुलिस  आयोग  की  नियुक्ति  की  थी  वह  पूरी  पुलिस  शक्ति  का  पुनर्गठन  करना  था  ।  पाया

 पुलिस  आयोग  पहली  बार  नहीं  बनाया  गया  ।  1967  में  खोसला  आयोग  नियुक्त  हुजरा  था  ।  उसकी

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थीं  तथा  सुभाव  क्रियान्वित  हुए  थे  ।  यह  बात  नहीं  है  कि  भूतपूर्व  सरकार  पुलिस

 बल  के  बारे  में  चिंतित  नहीं  थी  ws  यही  कहना  है  ।

 इस  समय  हम  अत्यंत  गम्भीर  राष्ट्रीय  समस्या  पर  विचार  कर  रहे  मैं  दो  पहलू  लेना

 चाहता  हूं  ।  हम  उत्पन्न  हुई  इस  स्थिति  की  गम्भीरता  पर  ध्यान  दें  ।  पुलिस  में  इक्की  दुबको  नि

 डालें  तथा  आंदोलन  होते  रहे  हैं  ।  कुछ  क्षेत्रों  में  यह  घटनाएं  हुई  परन्तु  वहू  वहीं  दबा  दी  उसे

 फैलने  नहीं  दिया  गया  ।  परन्तु  यह  पहला  अवसर  है  कि  पूरे  देश  में  पुलिस  हड़ताल  पंजाब  से  केरल

 Ga  गई  है  कौर  इसके  grata  नियमित  केन्द्रीय  रिवेंज  श्रौद्योगिक  सुरक्षा

 रेलवे  पुलिस--सभी  हड़ताल  से  प्रभावित  हैं  ।  परिणामस्वरूप  जनता  में  भय  तथा  घातक  फील  गया

 परन्तु  वास्तव  में  क्या  हो  रहा  है  ।  सत्र  भय  व्याप्त  हो  रहा  हमें  उसे  भूलना  नहीं

 ye  इस  बारे  में  श्रमिक  चिता  हैं  क्योंकि  इससे  देश  की  स्थिति  का  पता  चलता  है  ।  जब  पुलिस

 हड़ताल  कर  देती  सेना  सामान्य  व्यवहार  त्याग  देती  तब  देश  के  नेतृत्व  को  इस  बारे  में  सतक

 होना  चाहिए  |  जब  तक  दम  नहीं  घुट  जाता  सदात्मा  सेनाएं  इस  प्रकार  ग्रां दोलन  का  रास्ता  नहीं

 जैसा  कि  हमारे  देश  में  हुमा है  ।  ऐसा  होना  नहीं  चाहिए  था  ।  परिस्थिति  के  बहुत  बिगड़

 जाने  से  ऐसा  मुल्य  बढ़  रहे  प्रौद्योगिक  उत्पादन  गिर  रहे  देश  की  राजनीतिक  सत्ता

 शिथिल  हो  रही  प्रशासनिक  क्षमता  न्यून  होती  जा  रही  है  ।

 सब  स्थानों  पर  यही  स्थिति  है  अर  पश्चिम  जहां  पर  साम्यवादी  दल  सत्तारूढ़

 से  विस्थापित  लोग  पड़ोसी  देशों  को  जा  रहे  कोई  भी  ब्यक्ति  ऐसा  नहीं  है  जो  यह  दावा  ने

 करता  हो  कि  उसके  सिवा  सब  दोषी  हैं  ।  सब  तरफ  व्यवस्था  समाप्त  हो  गई  है  इस  प्रवृति के
 कारण

 पुलिस  बल  ने  यह  रवैया  अपनाया  है  ।  पूरे  देश  में  पुलिस  बल  को  श्रमिक  स॑  ठन  के  रूप  में  गठित

 होने  की  arg  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  ।  यह  स्थिति  पूरे  देश  में  fans  हुई  स्थिति  की  द्योतक
 है

 भ्र  राष्ट्रीय  संदेश  में  नेतृत्व  के  लिए  चुनौती  बन  गई  है  ।

 यह  परिस्थिति  उत्तरदायी  व्यक्तियों  की  जिम्मेदारी  न  निभाने  से  पेंदा  हुई  यह  राष्ट्र

 के  प्रति  सबसे  बड़ी  कुसेवा  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  हड़ताल  हो  रही  है  ।  हो  सकता  है  कि  उनकी

 शिकायतें  उचित  हों  ।  कुछ  ऐसी  शिकायतें  भी  हो  सकती  हैं  जो  न्याय  संगत  नहीं  हैं  कौर  हड़तालों

 के  दबाव  में  शिकायतें  दूर  होती  हैं  ।  कई  बार  शिकायतें  काल्पनिक  ate  अनुचित  होती  हैं  जो  कि

 हड़तालों  के  बावजूद  पूरी  नहीं  होतीं  ।  वतंमान  स्थिति  विचित्र  है  जिसमें  प्रधान  मन्त्री  ने  स्वीकार

 किया  है  कि  शिकायतें  वास्तविक हैं  ।  सभी  ने  यह  बात  स्वीकार  की  है  प्रधान  मंत्री  का  कथन  है  कि

 उन  पर  ध्यान  दिया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  हड़ताल  के  दबाव  से  नहीं  ।  शिकायतों  के  श्रीविजय  से  किसी  ने

 इंकार  नहीं  किया  श्री  समर  गुह  ने  पुलिस  आयोग  का  उल्लेख  किया  है  जिसकी  रिपोर्ट  कुछ  महीने

 qa  प्राप्त  हुई  थी  कौर  जिसमें  शिकायतों  को  दूर  किये  जाने  के  लिए  कहा  गया  हैं  ।  पुलिस  बल  की

 सिफ़ारिशों  के  बारे  में  पता  चल  गया  था  ।  महीने  गुजरते  गए  ।  सरकार  ने  कार्यवाही  नहीं  की  |
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 cape  oe  न्य
 सरकार  द्वारा  कार्यवाही  किये  जे  का  कोई  सकत  न  हीं  था  (  इन  हालात  उन्हें  हड़ताल  करनी

 जो  निगारी  की  तरह  फल  यह  घटना  पंजाब  में  घटी  ।  कारणों  में  मैं  जाना  नहीं

 चाहता  |

 तब  यदि  उचित  शिकायतें  तथा  उन्हें  सरकार  वेध  मानती  ate  पुलिस  आयोग

 ने
 उन्हें  वैध  म  ना  है  तो  सरकार  को  उत्तर  देना  कि  उन  शिकायतों  को  दूर  क्यों  नहीं  किया

 गया  ?  तथा  ऐसे  हालात  sat  पैदा  होने  दिये  गए  ।  आंदोलन  शुरू  होने  पर  सरकार  ने  क्या

 वाही  की  ?  उन्होंने  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  पंजाब  ने  आपको  चेतावनो  दे

 दी  थी  ।  क्या  अपने  दखल  देकर  उसे  रोका  ?  क्या  उन्हें  बताया  गया  कि  aida  कौ  अ्रावद्यकता

 नहीं  है  |  यह  सरकार  बहरी  प्रधान  मंत्री  aia  होते  हुए  भी  देखते  नहीं  ।  देश  के  हालात  का

 उन  पर  कुछ  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  भारत  जेसे  बड़े  देश  के  लिए  प्रधान  मंत्री  ऐसा  रवैया

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  कुछ  भी  होता  रहे  उन  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  परिणामस्वरूप  वह  हड़ताल  को

 रोक  नहीं  सके  ।  उनके  नेतृत्व  में  गुह  मंत्री  जो  यह  समझते  हैं  कि  शिकायतें  सही  वह  घटनायें

 को  अपनी  से  देखते  हैं  ।  वह  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  पाते  ।  इसीलिए  ग्रलीगढ़  में

 उपद्रव  हुए ।

 यही  कारण  है  कि  ऐस  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  हो  रहा  है  ।  हमारे  देश  के  गह  मन्त्री  का

 शाही  रवैया  है  ।  हम  ऐसा  बिलकूल  भी  नहीं  चाहते  ।  नहीं  तो  हमारी  समस्याएਂ  कदापि  हल  नहीं

 होंगी  ।  मैं  गृह  मंत्री  से  त्यागपत्र  नहीं  मांग  रहा  हूं  ।  मैं  उनसे  त्यागपत्र  देने  के  लिए  क्यों
 कहूं  ?

 वास्तविक  जिम्मेदारी  प्रशासन  की  है  ।  शौर  इसके  लिए  sara  मंत्री  ही  जिम्मेदार  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  घटनाओं  को  घटित  होने  से  रोका  जा  सकता  था  ?

 उनकी  शिकायतों  को  दूर  करके  इन  घटनायें  को  रोका  जा  सकता  था  ।  दूसरे  जब  ये  घटनाएਂ  हो

 ही  गई  थीं  तो  क्या  उन्हें  दबाया  जा  सकता  था  ?  निश्चित  रूप  से  ऐसा  किया  जा  सकता  था

 किन्तु  उन्होंने  इसके  लिए  प्रयास  नहीं  किया  ।  परिणाम  यह  निकला  कि  इस  तरह  की  स्थिति

 समूचे  देश  में  Ga  इस  स्थिति  को  संभाला  जा  सकता  था  ।  इसे  बढ़ने  से  रोका  जा  सकता  था  |

 किन्तु  सरकार  ने  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  नहीं  की  ।  उनका  कहना  है  कि  मुख्य  मंत्रियों  को

 एक  जगह  बठक  के  लिए  बुलाने  हेतु  ।0  दिन  पहले  सांविधिक  सुचना  देना  श्रावक  है  |

 समय  में  नहीं  oar  कि  कया  युद्ध  जैसी  स्थिति  में  उनका  ऐसा  कहना  उचित  है  |  मुख्य
 मंत्रियों

 को
 इसलिए  नहीं  बुलाया  जा  सका  क्योंकि  उनको  बुलाने  के  लिए  इतने  दिन  पहले  सूचना

 भेजनी  आवश्यक  थी  ae  दूसरी  wt  देश  ऐसी  विकट  परिस्थिति  से  गुजर  रहा  था  ।  सरकार

 का  ऐसी  स्थिति  के  प्रति  यह  रवैया  रहा  है  ।  मेरा  asa  यही  निवेदन है  |  इसका  परिणाम  यह  हुमा

 है  कि  सरकार  बहुत  देर  से  सचेत  हुई  है  ।  लोगों  ने  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  ।  पुलिस  को  उकसाने  में

 प्रधान  मन्त्री  का  भी  हाथ  है  क्योंकि  उन्होंने  कहा  था  कि  उनकी  शिकायतें  हैं  लेकिन  मैं  उन

 मतों  को  तब  तक  नहीं  सुनूंगा  जब  तक  कि  बे  उन्हें  वापस  न  ले  लें  पंजाब  में  ऐसा  ही  हुमा  ।

 भ्रन्ततोगत्वा  लोगों  ने  विरोध  किया  जो  कि  aa  भी  चल  रहा  परिणामस्वरूप  बड़ी  संख्या  में

 पुलिस  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  ।  इस  संघर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  नदी
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 जिम्मेदार  2  ale  इस  स्थिति  को  केवल  इसी  ढंग  से  नहीं  निपटाया  जाना  चाहिए  मानो  कि

 केवल  पुलिस  वालों  का  ही  दोष  हो  |  गर्त  समस्या  सुलतानी  है  झ्र ौर  यह  प्रत्येक  व्यक्ति  की

 दारी  है  ।  हमें  पुलिस  वालों  के  विरुद्ध  बदले  की  भावना  नहीं  रखनी  चाहिए  ।  मैं  उनकी  मांगों  के

 बारे  में  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  इस  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  जो  बातें  उचित  हों  उन

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मुक्के  केवल  इतना  ही  कहना  है  ।  एक  बात  कौर  है  कि  जब  पुलिस

 हड़ताल  करती  है  तो  श्राप  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  को  बुला  लेते  जब  केन्द्रीय  प्रसारित  पुलिस

 हड़ताल  करती  है  तो  श्राप  सीमा  सुरक्षा  बल  को  बुला  लेते  हैं  कौर  जब  सीमा  सुरक्षा  बल  हड़ताल

 करता  है  तो  श्राप  किसी  ate  बल  को  बुला  लेते  हैं  ।  फिर  ड्राप  सेना  बुलाते  हैं  ।  भ्र ौर  जब  सेना

 कह  देगी  कि  हम  यह  काम  नहीं  करेंगे  तो  फिर  श्राप  किसे  बुलायेंगे  ?  मत  इस  तरह  श्राप  जो

 बार  सेना  बुलाते  हैं  कौर  उन्हें  श्रव्य  पुलिस  बलों  पर  गोली  चलाने  के  लिए  कहते  उसका  मैं

 विरोध  करता  हूं  |  एक  समय  ऐसा  करायेगा  जब  सेना  कहेगी  कि  श्राप  लोगों  को  सत्ता  में  रखने  के

 लिए  हम  aga  ही  भाइयों  पर  गोली  क्यों  चलायें  |

 यह  सिविल  प्रशासनिक  राजनीतिक  प्राधिकार  का  पतन

 है  ।  कुल  मिलाकर  यह  भारत  सरकार  का  पतन  है  ।  जिसकी  बदौलत  अराज  देश  में  ऐसी  स्थिति

 उत्पन  हुई  है  ।  मैं  सरकार  के  किसी  a  को  त्यागपत्र  देने  के  लिए  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  मैं

 प्रधान  मंत्री  से  त्यागपत्र  देने  के  लिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  वर्तमान  राष्ट्रीय  विपदा  ate  उसका  सही

 ढंग  से  सामना  करने  के  लिए  वे  जिम्मेदार  हैं  ।  इस  राष्ट्रीय  विपदा  के
 फलस्वरूप

 देश  में  एक

 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  जो  कि  देश  के  लिए  नष्ट कारी  सिद्ध  होगी  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  पुर्व-उत्तर  )
 :  मैंने  प्रभी  ot  विपक्ष  के  नेता  के

 रूप  में
 श्री  स्टीफन  का  घिसा  पिटा  भाषण  सुना  ।  इस  समूचे  वाद-विवाद  का  इस  स्थगन  प्रस्ताव  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  नजर  |  क्योंकि  विपक्ष  के  पास  सरकार  पर  दोष  लगाने  के  लिए  कुछ  थी

 तो  नहीं  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  एक  बहुत  बड़ी  घटना  नहीं  हुई  है  ।  ऐसा  gars  लेकिन  यह

 अभूतपूर्व  नहीं  हैं  ।  1966-67  में  ऐसी  ही  घटना  दिल्‍ली  में  हुई  थी  ।  197+  में  ऐसी  ही  घटनाए

 उत्तर  प्रदेश  के  सात  शहरों  में  हुई  थी  कौर  उस  समय  न  केवल  सेना  का  ही  उपयोग  किया  गया

 प्रशिक्षु  हेली  कोटरों  तथा  प्रक्षेपास्त्रों  का  भी  उपयोग  किया  गया  था  ।  उस  समय  ऐसी  घटनाओं  में

 मरने  वालों  की  संख्या  राज  से  कहीं  अ्रधिक  थी  ।  aaa  घटनाओं  में
 तो  कुल  मिलाकर  24

 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  है  जब  कि  उस  समय  aha  उत्तर  प्रदेश  में  37  व्यक्तियों  की  जानें  गई

 थीं  ।  )

 मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  यह  एक  ऐसी  घटना  जिस  पर  दोष  निकालने  का  प्रयास

 नहीं  किया  जा  रहा है  बल्कि  इससे  राजनीतिक  लाभ  उठाने  की  चेष्टा  की  जा  रही  a  फिर  य  ह
 स्थगन  प्रस्ताव  किस  बारे  में  है  ?  सरकार  ने  कार्यवाही  की  है  ate  स्थिति  को  काबू  में  किया  है  ।
 ae  देवा  के  किसी  भाग  में  किसी  प्रकार  का  विद्रोह  शादी  नहीं  यहां  तक  कि  केरल  में  भी

 स्थिति  अब  सामान्य  जहां  श्री  स्टीफन  के  लोगों  ने  गड़बड़  करवाई  थी  ।  इसलिए  कब  प्रदान  यह
 हे  कि  वे  सरकार  में  कौनसा  दोष  निकालना  चाहते  हैं  ।  सरकार  स्थिति  पर  नियंत्रण  कर  चुकी  है  ।
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 णा  क  क

 आपका  कहना  है  कि  सरकार  ने  बं ता  से  काम  लिया  है  ।  श्री  मुखर्जी
 ने  सरकार  की  ऐ ऐसा  कहकर

 सोचना  की  है
 ।  निस्संदेह  हम  जानते  हैं  कि  परिचय  बंगाल  में  उनकी  सरकार  क्या  कर  रही  है  ॥

 सकी  तो  बात  क्या  करनी  मरीची  पापी  के  लोगों  के  साथ  कसा  बर्ताव  किया  गया  ।  उन्हें

 सतकंता  की  बात  नहीं  करनी  चाहिए  ।  उन्हें  यह  बात  स्वीकार  करनी  होगी  ।  श्रीमान  देश  में

 गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  ate  सरकार  ने  कम  से  कम  पुलिस  बल  का  सहारा  लेकर  इस

 स्थिति  को  मजबूती  से  निपटाया  है  ।  श्राम  देश  में  सामान्य  स्थिति  कायम  कर  दी  गई  कया

 ma  भी  इस  स्थिति  के  लिए  सरकार  को  दोषी  ठहराया  जा  सकता  है
 ?

 योंही  जनता  सरकार

 सत्ता  में  ae  श्र  विधान  aural  के  चुनाव  राज्यों  के  मुख्य  मंडियों  का  अगस्त  माह  में  एक

 सम्मेलन  बलाया  गया  था  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  मुख्य  मंत्रियों  को  संबोधित  करते  हुए  पुलिस

 बल  में  सुघार  लाने  के  लिए  कहा  था  ।  मत  ज्योंही  जनता  सरकार  सत्ता  म  हमने  इस

 दिदा  में  स्वेप्रथम  कदम  उठाया  ।  1977.  में  पुलिस  आयोग  की  नियुक्ति  की  राष्ट्रीय  पुलिस

 अ्रायोग  की  स्थापना  77  वर्षों  के  पश्चात  की  गई  )  यह  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं

 कि  पुलिस  झ्रायोग  का  क्या  लाभ  है  ।  इससे  क्या  लाभ  होने  वाला  है  शादी  ।  मेरे  मित्र  श्री  सौगत

 राय  ast  पुलिस  वालों  की  बात  करते  हैं  ।

 पुलिस  वालों  की  एक  मांग  ग्रा वास  की  है  ।  कौर  इस  बारे  में  जनता  सरकार न ते  क्या  किया

 इस  समय  कुछ  भ्र ति रिक्त  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 परन्तु  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  छठी  पंच-वर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तयार  करते

 पुलिस  कर्मचारियों  को  भ्रावासीय  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  रखी  धनराशि  पांचवीं

 पंच-वर्षीय  .  योजना  में  निर्धारित  की  गई  23  करोड़  रुपये  की  घनसाली  के  मुकाबले  105  करोड़

 रुपये  है  ।  यहां  जनता-सरकार  नेਂ  एक  ऐसा  कदम  उठाया  है  जो  बहुत-बहुत  समय  ्  उठाया  जानां

 चाहिए  परन्तु  उठाया  नहीं  सका  ।  हमने  ८: ह ह  यह  कदम  उठा  लिया है  कौर  गह-मन्त्री

 महोदय  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इस  आबंटन  को  गर-योजनागत  खर्च  में  बढ़ाया

 जाये  |  जनता  सरकार  ने  मकानों  के  लिए  गर-योजना  साधनों  से  90  करोड़  रुपये  अलग  निकालकर

 रख  दिये  हैं  ।  भरत  इसी  क्षेत्र  में  हमने  इतना  कुछ  किया  है  ।  इसी  पर  तो  यहां  चर्चा  होनी

 चाहिये  थी  ।  हम  इस  बात  पर  विचार-विमश॑  कर  सकते  हैं  कि  हम  कसे  इसके  लिये  श्रधिकाघिक

 घन  का  प्रावधान  हम  इस  मुद्  पर  चर्चा  चला  सकते  हैं  कि  हम  पुलिस  वालों  की  समस्याओं

 को  कसें  हल  कर
 सकते  हैं  ।  पुलिस  वाले  कोई  जनता  सरकार  के  विरुद्ध  विद्रोह  नहीं  कर  रहे  हैं

 ait  न  ही  वे  इस  देश  में  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  विरुद्ध  विद्रोह  घर  रहे  अ्रपितु  वे  तो  ae  चाहते

 हैं  कि  उनकी .
 मुख्य

 मांगों  को
 मान  लिया  जाये  ।  यही  सब  कुछ  तो  हमें  करना  चाहिये  था

 वही  कुछ  हम  कर  भी  रहे  हैं
 ।  राज  का

 विद्रोह  a  विलम्बित  निर्णय  के  कारण  सारभूत  भारभूत
 का  प्रस्फुटन  है  ।  जनता  सरकार  तो  पिछले  दो  वर्षों  से  ही  कुछ  समय  से  तो  सत्ता  में  है है
 att  तभी  से

 बै  इस  विलम्बित  निर्णय  के  भारभूत  को  दूर  करने  के  उपाय  करते  रहे हैं  ।  सच  तो

 यह  है
 कि  आज  से  77  वर्ष  gd  जो  भ्रान्ति  पुलिस  आयोग  गठित  किया  था  उसने  उन  पुलिस

 बकी  )  की  स्थिति  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  जो  कि  पुलिस  बल  का
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 92  प्रतिशत  होते  भ्रपितु  उन्होंने  तो  केवल  उप-निरीक्षकों  नदी  के  रुतबे  में  ही  सुधार  लाने  पर

 विचार  किया  था  ।  ste  जो  पुलिस  sata  हमने  नियुक्त  किया है  उसने  सिपाहियों  )

 की  कार्य-प्रावस्था  पर  भी  बिचार  किया  है  ।  art  पुलिस  का  सिपाही  भी  श्राकादावाणी  का  आनन्द

 ले  रहा  होगा  कौर  वहू  यह  जानने  का  इच्छा  होगा  कि  उसकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  संसद

 सदस्य  कितने  इच्छुक  है  ।  स्टीफन  द्वारा  श्री  एच०  एम०  पटेल  के  त्याग-पत्र  की  मांग  के  प्रति  या

 श्री  समर  मुखर्जी  सरकार  के  तानाशाही  सरकार  करार  देने  वाली  ग्रा लोच ना  के  प्रति  उसकी

 कोई  रुचि  नहीं  है  ।  उसका  इन  सब  बातों  से  कोई  लगाव  नहीं  है  ।  उसकी  इच्छा  तो  केवल  इतना

 भर  जानने  की  है  कि  उसकी  मांगें  कहां  तक  पुरी  होती  हैं  ।  वह  यो  बस  इतना  ही  जानना  चाहता

 है  कौर  हम  उतना  ही  उसे  बताना  चाहते  हैं  ।  हम  समस्या  से  जून  रहे  हैं  ae  कई  कदम  इस  दिशा

 में  हमने  उठाये  भी  हैं  ।  कुछ  भी  arse  का  पुलिस सिपाही  एक  दम  बदला  यद्यपि

 उसके  लिए  न्यूनतम  श्रहूंता  मैट्रिक  पास  होती  है  परन्तु  राज  स्नातक  भी  कई  बार  भर्ती  हो  जाते  हं

 शर  उनमें  से  बहुत  से  हैं  भी  ।  गत  वर्ष  अर्थात  1978  में  दिल्‍ली  में  52  स्नातक  सिपाही  थे  ।  दिल्‍ली

 में  एक  पुलिस-सिपाही  तो  अपना  शोध प्रबन्ध  भी  लिख  रहा है  ।  सिपाही  at  सिपाही  बना

 रह  जाता  है  जबकि  उपनिरीक्षकों  के  पदों  के  लिये  सीधी  भर्ती  की  जाती  है  कौर  इसीलिये  वह

 आन्दोलन  कर  रहा
 है

 वहू  तो  पदोन्नति  की  मांग  कर  रहा  है  ।
 गृह-मन्त्री  महोदय  इस  विषय

 में  उठाये  जाने  वाले  कदमों  पर  विचार  कर  रहे  उन्होंने  स्टाफ-परिषदों  की  स्थापना  न  केवल

 पुलिस
 में  की  है  अपितु  सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  शादी  में  भी  की  है  ।  वह

 स्टाफ-परिषदों  के  साथ
 विचार

 विमश  करते  रहते  हैं  ।

 शी  ज्योतिमंय  ्  :  उस  वृद्धा-घुस  को  पुलिस-्रायोग  का  अ्रध्यक्ष  क्यों  नियुक्त

 किया  गया  था  ?  aria  कौर  किसी  को  उसके  लिए  नियुक्त  क्यों  नहीं  किया  ?

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  धर्मवीर  की  बात  पर  तो  मैं  सहमत  हो

 सकता  हूं  परन्तु  यहां  इस  संसद  में  वह  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  माना  जा  सकता  ।  यहां  पर  तो  उस

 एक  बात  का  ध्यान  रखना  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  राज  एक  पुलिस  का  सिपाही  केवल  विधि  एवं  व्यवस्था

 का  ही  प्रभारी  नहीं  अपितु  जनता  में  भी  व्यवस्था  बनाए  रखने  का  काम  भी  उसी  का  है  ।

 )
 ।  प्रश्न  तो  यह  है  कि  ara  राज  एक  सिपाही  को  क्या  दर्जा  देना  चाहते  हैं  ?  जबकि

 उसका  कार्यभार  ऊँचे-दर्ज  का  सेवा  उसकी  aga  शरणी  की  ही  मानी  जाती  है  ।  जब  तक  साप

 उसे  एक  ऊंचा  रुतबा  नहीं  दे  देते  श्राप  यह  कसे  भ्र पे क्षा  कर  सकते  हैं  कि.वह  अ्रपने  कत्तव्य  पालन  में

 पूरा  उतरे  ।  जापान  में  एक  पुलिस  सिपाही  को  एक  औसत  औद्योगिक
 मजदूर  से

 48  प्रतिगत  अधिक  वेतन  मिलता  है  ।  राज  तो  एक  सिपाही  को  मजदूर-संघों  के  कर्मचारियों  के

 आन्दोलनों  को  कुचलने  के  लिए  बुलाया  जाता  है  ae  उसे  यह  ज्ञान  हो  जाता  है  कि  यह

 हो  क्या  रहा  है  ।  वह  देखता  है  कि  आन्दोलन  के  बाद  मज़ार-संघ
 की  मांगें  स्वीकार  कर  ली  जाती

 हैं  ।  यही  सब  कुछ  तो  वे  देखते  हैं  ।  जब  तो  हमें  उनमें  फिर  से  विश्वास  जगाना  होगा  ।  संसद  को

 उसमें  वह  भ्रनुभूति  जागृत  करनी  होगी  कि  हमने  समस्या  को  जकड़  कर  अपने  पंजे  में  दबा
 लिया

 हमने  उसकी  सदस्यों  को  aay  लिया  शर  इस  काम  के  लिये  हम  धन  की  बाट  करके  दे
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 रहे हैं  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  जो  सिफ़ारिशों  की  गई  हैं  छका  बी प्रता  से  लागू  जाये  ।  यह

 कुछ  तो  पुलिस  के  सिपाही  सुनना  पसन्द  करेंगे  ।  qa:  मैं  इस  सदन  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  इस

 स्थगन  प्रस्ताव  का  कतई  भी  कोई  मूल्य  नहीं  है  ।  यह  तो  एक  गिलगिला  व्यंग्य  है  ।  न  ही  तो  उनके

 पास  कोई  तक  है  भ्र ौर  न  ही  कोई  बात  उन्होंने  प्रस्तुत  की  है  ।  आज  उन्हें  करना  तो  यह  चाहिए

 था  कि  घावों  को  मरहम  लगाते  |  प्रस्तावक  ने  भी  इसे  बड़े  ही  हल  lx  ग्र नियमित  ढंग  से  प्रस्तुत

 किया  है  ग्रोवर  रारी  aga  ही  अनियमित  रूप  में  चली  है  ।  घन्यवाद  |

 थ्री  भ्ररविन्द  बाला  पजनौर  उन्होंने  व्यंग्यਂ  शब्द  का

 प्रयोग  किया  है  ।  मेरे  मतानुसार  यह  संसदीय  भाषा  है  कौर  हर  कोई  मेरी  इस  बात  से  सहमत

 होगा  |  श्राप  एक  न्यायाधीश  के  रूप  में  sat  विवेक  बुद्धि  का  उपयोग  करें  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  उसमें  ग्र संसदीय  जसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 )

 श्री  गोरी  देकर  राय :  )  माननीय  wear  देश  में  जब  ऐसी

 गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हुई  तो  मेरी  समान  में  झष  सदन  को  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करना

 चाहिये  ।  इस  गम्भीर  स्थिति  पर  राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  विचार  न  एक  गम्भीर  समस्या

 के  रूप
 में

 विचार  करना  चाहिये  ।

 महोदय  पीठासीन

 पुलिस  की  जो  घटना  हुई  यह  इतनी  दुर्भाग्यपूर्ण  जिसके  लिये  किसी  को

 प्रसन्नता  नहीं  इसलिये  इस  मामले  पर  बहस  करने  के  लिये  गम्भीरता  की  आवश्यकता  थी

 जिसकी  प्रपेक्षा  मैं  विरोधी  दलों  में  बेठ  हुए  सदस्यों  से  करता  था  ।  मैं  समझता  था  कि  इस  मामले

 पर  सौगत  राय  साहब  नहीं  बल्कि  चह्वाण  साहब  क्योंकि  राज  की  aga  को  sit

 समर  मुखर्जी  जसे  सीनियर  मेम्बर  ने  शुरू  किया  था  कौर  ag  यह  समझते  थे  कि  पुलिस  जब

 हथियार  लेकर  खड़ी  हुई  तो  हमको  वहां  मिलिट्री  नहीं  भेजनी  .  बल्कि  मा त्या पण  करनी

 चाहिये  थी  ।  इसलिये  जो  परिस्थिति  पैदा  हुई
 है

 -  हमें  उस  परिस्थिति  की  गम्भीरता  पर  विचार

 करना है  ।

 श्री  मनी  राम  बागड़ी  :
 परिस्थिति  क्यों  पदा  हुई  )

 श्री  गौरी  इंकर  राय  :
 मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  पुलिस  में  यह  बड़ा  पूराना

 संतोष  था  ।  भ्र भी  मेरे  मित्रों
 ने

 बतलाया  कि  77  साल  के  बाद  पुलिस  कमीदान  बना  ।  राज  की

 परिस्थितियों  में  पुलिस  के  हालात  पर  कॉस्टर  रिवीजन  करने  की  परम्परा  दुनियां  में  है  ।  हमेशा

 हर  साल  या  दो  सालों  में  सारी  दुनियां  में  उनके  हालात  के  सम्बन्ध  में  रिवीजन  होता  है  ।  हमारे
 यहां  उनकी  इतनी  तादाद  लेकिन  77  साल  के  बाद  कमीशन  बना  ।  TPH  मालूम  स्टीफन

 साहेब  को  किसी  अन्य  कमी दान  कीं  जानकारी  लेकिन  जहां  तक  मेरी
 जानकारी  है  ऐसा  कोई

 कमीशन  नहीं  बना  जिसमें  उनकी  सदस्यों  पर  विचार  किया  गया  हो  ।  सबसे  कम  उनको  मिलता

 हैं  ।  कर्नाटक  की  पुलिस  की  हालत  अच्छी  है  शर  पंजाब  की  पुलिस  की  हालत  तो  बहुत  भ्रच्छी  है  ।
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 आपके  यहां  प्रभी  रिफार्म  की  बहुत  जरूरद  है  ।  मैं  यह  el
 ह

 चाहता हूं  कि  एक  अ्राइसोलेदान  के

 तौर  पर  हमें  इस  चीज  को  नहीं  देखना  चाहिए  ।  सब  स्टेट्स  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  कौर  एक

 यूनीफामिटी  इस  मामले  पर  सारे  देश  में  होनी  चाहिए  सब  लोगों  को  इस  मामले  पर  बेठ  कर

 सोचना  चाहिए  कौर  एक  हल  निकालना  चाहिए  ।

 एक  बात  मैं  कौर  चाहता  हूं  कि  आडंबरी  की  हालत  राज  क्या  है  ।  यह  राज  का

 झगड़ा  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  कई  बार  ऐसे  मामले  हुए  हैं  अर  बिहार  में  भी  हमारे  रामानन्द

 तिवारी  जी  जो  कि  उनके  प्रेसीडेंट  इस  मामले  को  उठाया  था  ।  भ्राडरली  जो  अ्रफसर  के  घर

 में  होता  वह  उसके  बच्चों  रोक  बीबी  के  कपड़े  धोता  जिससे  उसके  अन्दर  रिजमेंट  होता  है

 लेकिन  वहू  काम  उसको  मजबूरन  करना  पड़ता  है  ।  गरब  हमारी  सरकार  ने  यह  श्रनाउन्स  कर  दिया

 है  कि  इस  श्राइंरली  सिस्टम  को  खत्म  कर  दिया  लेकिन  मैं  बड़े  विश्वास  सेड्रिक  जानकारी  के

 घिर  पर  सरकार  से  कहता  हुं  कि  श्रीमाली  सिस्टम  खत्म  होने  के  बाद  भी  ma  भी  वह  है

 क्योंकि  सिपाही  को  aval  तरक्की  के  लिए  श्रफसर  की  तरफ  देखना  पड़ता  है  ।  जरगर  इस  तरह  के

 एक  भी  केस  में  कोई  एक्शन  हो  at  फिर  डर  पैदा  हो  सकता  है  लेकिन  राज  भी  वही  पुरानी

 जमींदारी  ate  सामन्तशाही  का  बहुत  बड़ा  घृणित  सबूत  हमारे  सामने  है  जिसको  समाप्त  करने  के

 लिए  निश्चित  कदम  उठाने  चाहिएं  |

 एक  बात  मैं  ate  कहना  चाहता  हूं  जिससे  हमारे  क्रान्तिकारी  मित्र  शायद  एग्री  नहीं  करेंगे  ।

 न  मालूम  ये  किस  डेमोक्रेसी  के  हामी  हैं  ?  किस  देश  में  पुलिस  ale  हमारे  समर  मुखर्जी  की  तरद्

 जूट  मिलों  या  gat  मजदूरों  का  मुकाबला  ट्रेड  यूनियन  के  मामले  किया  जाता  है  ।  art  ये

 पुलिस  alt  उन  वर्करों  का  एक  दूसरे  के  मुकाबले  ट्रेड  यूनियन  के  मामले  में  करते  तो  इनका

 डेमोक्रेसी  में  विश्वास  नहीं  है  ।  पुलिस  अर  दूसरे  मजदूरों  को  डिफेन्स  स्टैंड  पर  डील  करना

 ऐसी  मेरी  मान्यता  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  उनको  कोई  ग्रार्गना  सजेशन  जनता  सरकार

 ने  पुलिस  कमीशन  बनाया  att  पुलिस  कमीशन  के  बनने  के  यह  सही  बात  सुब्रह्मण्यम  साहब

 ने  कही  हम  लोगों  दोनों  तरफ के  बैठने  वालों  ने  उसके  क्वेइ्चेनेयर  का  जवाब  नहीं  दिया  ।

 लोगों  ने  उसमें  कोई  दिलचस्पी  नहीं  ली  ।  *(ब्यवघान )
 माफ  कीजिएगा  कि  आपने  उसका

 जवाब  नहीं  दिया  ।  श्राप  कभी  ऐसे  मामले  में  दिलचस्पी  नहीं  लेते  wat  फरवरी  में  कुछ

 डेमन्स  उस  कमीशन  कैमरा  हैं  ।  सरकार  ने  उनके  बारे  में  कुछ  किया  या  करने  की  आवश्यकता

 मैं  ऐसा  नहीं  मानता  कि  एकदम  से  ऐसे  मामलों  पर  कुछ  कर  दिया  जाए  ।  यह  नाजुक  मामला  है

 ate  इसको  नाजुक  तरीके  से  डिस्कस  करना  चाहिए  ।  सदन  के  जो  इम्पोर्ट  लोग  उन  लोगों

 को  बैठा  कर  इस  नाजुक  मामले  पर  बहस  करनी  चाहिए  लेकिन  राज  कुछ  ऐसा  लगता  है  कि

 एक  दूसरे  पर  चीज़ें  लगा  कर  सारी  जिम्मेदारी  खत्म  हो  जाती  है  ।  wat  समर  मुखर्जी  जी  ने  जो

 भाषण  उससे  ऐसा  लगा  जेसे  कि  उनको  वेस्ट  बंगाल  की  पुलिस  पर  बहुत  गव  है  ।  अराज  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वेस्ट  बंगाल  की  पुलिस  की  हालत  सारे  देश  की  पुलिस  से  दयनीय  है  |

 थी  चन्द्र  दौर  fag  अभी  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  सदन  के

 इम्पोर्ट  लोगों  को  dar  कर  इस  नाजुक  मसले  पर  बहस  करनी  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
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 क्या  इस  सदन  में  कुछ  लोग  इम्पोर्ट  हैं  गौर  HS  मा  rod  हूँ

 थ्री  गोरा  शंकर  राय  :  wal  इन  पोज़ीशन  के  लोगों  को  कुछ  टैनिंग  लेनी  चाहिए  ।  ये

 बोलने  नहीं  देंगे  ।
 )

 '**  मैं  यह  कह  रहा  था  इस  मामले  पर  एक  कन्सेशन  की

 जरूरत  थी  य्रौर  सारी  तरफ  के  लोग  ग्रुपस  में  बेठ  कर  इस  पर  विचार  करते  कि  पुलिस  कमी दान

 की  रिकमेडेशन्स  के  बारे  में  क्या  किया  जाए  ।  जेसे  उनकी  हाउसिंग  का  सवाल  सरकार  ने

 उसको  लिया  है  एक  बात  मैं  यह  कह  रहा  था  हमारे  समर  मुखर्जी  साहब  ने  कहा  कि  वेस्ट

 बंगाल  की  पलिस  की  हालत  weal  है  ।  मैं  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  कि  बड़ी  देना  हालत  उनकी

 है  ।  अगर  नादान  की  सब्सीडी  को  देखा  तो  हिन्दुस्तान  में  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  यह  मानता

 हूं  कि
 उनकी  प्रोवेन्सेज  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  रास्ता  होना  लेकिन  उनको  जूट  मिलों

 झर  दूसरे  केस  की  तरह  से  प्रदान  करना  जो  लोग  इस  तरह  की  बात  कहते  हैं  उनकी

 प्रजातन्त्र  की  भक्ति  att  देश  भक्ति  में  मुझ  सन्देह  होता  है  ।  मैं  aga  मित्रों
 से  कहना  चाहता  हूं

 कि  arma  भें  सियासत  न  करें  ale  इस  मामले  में  पालिटिकिंग  न  करें  ।  यह  देश  के  लिए  बहुत

 होगा  ।  इसमें  राजनीति  निकालने  का  प्रयास  न  करें  ।  इसमें  से  राजनीति  नहीं  नि  करेगी

 कौर  अगर  ऐसा  किया  गया  तो  देश  खतरे  में  प्रा  सकता  है  ।  बहुत  उत्साह  के  साथ  हमारे  मित्र  बात

 कह  कर  चले  गये  भ्र ौर  लोग  प्रसन्न  हो  गये  ।  हमारे  स्टीफन  साहब  ने  जेसी  कहावत  है  डेविल

 कोट्स  उसे  कया  कहते  हैं  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  दि  स्क्रिप्स  t

 श्री  गौरी  शंकर  राय  :  उसको  छोड़  दीजिए  |  क्या  वे  इतने  सीरियस  इस  डिबेट  के  बारे  में

 प्रजातन्त्र  के  लिए
 हैं  ?  वे  उठ  कर  चले  गये  ।

 श्री  वसन्त  साठे  )
 उनका  फोन  कराया  था  ।

 श्री  गोरा  जाकर  मेडम  का  फोन  ग्रा था  था  ।  हमारे  बहुगुणा  जी  इसके  मूर्तिमान  रूप

 हैं  जब  उत्तर  प्रदेश  में  सरकार  बदली  थी  कमलापति  जी  की  ate  हवाई  जहाज  से  बम बार्ड  करने

 वाले  जहाज  राम  नगर  के  ऊपर  से  उड़  रहे  इनको  मालूम  नहीं  इस  मामले  में  पहले  भी

 हम  सब  एक  थे  शर  राज  भी  हम  सबको  एक  होना  चाहिए  ।  मैं  उस  समय  की  बात  इसलिए  नहीं

 कहता  हूं  कि  झगर  उस  समय  यह  घटना  हुई  तो  aa  भी  होनी  चाहिए  ।  ऐसी  घटनाएं  देश  के  लिए

 बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  होती
 हैं  ।  ऐसी  नाजुक  घटनाश्रों  को  हमें  सोच  समझकर  हल  करना

 उनसे  राजनीतिक  लाभ  उठाने  का  प्रयासਂ  नहीं  करना  चाहिए  ।  इसके  लिए  मैं प्रा पसे  भी  निवेदन

 करूंगा  और  सरकार  से  भी  निवेदन  करूंगा  ।

 सरकार  ने  पुलिस  वालों  के  लिए  कुछ  सुविचारों  को  शभ्रनाउन्स  किया  ate  भी  जो

 उनके  मामले  हैं  उनके  बारे  में  भी  सरकार  को  शभ्रनाउन्स  करना  चाहिए  ।  wat  हमारे  मित्र  जो  बोल

 रहे  थे  वे  यह  तो  बतला  रहे  थे  कि  उनकी  डिमाण्ड्स  क्या  हैं  ।  लेकिन  इस  आन्दोलन  में  जितने  लोग

 गिरफ्तार  हुए  उनमें  से  किसी  के  बारे  में  भी  न  तो  के  लोगों  ने  श्र  न  कांग्रेस

 लोगों  ने  कुछ  भी  नहीं  कहा  मैं  उनके  लिए  अपनी  ध्रावाज  उठाऊंगा  ।
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 पुलिसमैन  में  ग्र सन्तोष  रहा  है  ।  लेकिन  वह  क्या  इस  तरह  क्या  इनके  उकसाने  से  हल

 होगा  ?  उनको  उकसाने  में  इन  लोगों  का  हाथ  रहा  है  ।  यह  एक  शेषनाग  बात  है  कौर  इसकी

 निन्दा  होनी  चाहिए  ।

 मैं  एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  ।  mie  सारी  दुनियां  में  पापुलेशन  बढ़ने  के

 साथ-साथ  यह  विचार  पनप  रहा  है  कि  क्या  बढ़ती  हुई  पापुलेदान  को  देखते  हुए  पुलिस  के  सारे

 नेशनल  सेट  कप  को  बदल  दिया  जाए  ?  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इसको  बिल्कुल  बदल  दिया  जाए

 लेकिन  यह  विचार  दूसरे  देशों  में  चल  रहा  है  ।  हमारी  सरकार  को  भी  ag  देखना  चाहिए  कि  इस

 बढ़ी  हुई  श्राबादी  को  चलाने  का  काम  क्या  पलिस  का  area  पलिस  की  सारी  विंमान

 पलिस  का  वर्तमान  मैनुअल  कर  सकेगा  ?  यह  केवल  सरकार  को  ही  नहीं  बल्कि  विरोध

 में  बैठने  वालों  को  भी  सोचना  चाहिए  ।

 ये  लोग  भ्रनुशासन  के  नाम  पर  सरकार  चलाते  रहे  ।  मैं  इनसे  पुछना  चाहता  हूं

 कि  क्या  हमारे  पुलिसमैन  हमारी  पेरामिलिटी  में  प्रशासन  नहीं  रहना  चाहिए
 ?  अगर  यह

 नहीं  रहेगा  तो  देश  का  शासन  HA  चलेगा  ?  क्या  हर  जगह  es  यूनियन  का  बिल्ला  लगाने  से  ही

 क्रान्तिकारी  व्यक्तित्व  स्पष्ट  होगा
 ?

 ऐसी  बात  नहीं  है  ।  उनके  साथ  ale  लोगों  को  भी  दर्द  है

 अरर  सबसे  ज्यादा  aq  है  ।  उन  लोगों  को  तकलीफ  में  डालने  से  ही  या  उनको  वापस  में  लड़ा  देने

 से  ही  दर्द  नहीं  प्रकट  होता  है  ।  हमें  भी  झ्र पने  कांस्टेबल  के  साथ  हमदर्दी  है  ।  लेकिन  उनकी  हमदर्दी

 में  राजनीतिक  रोटी  सेंकने  का  प्रयास  बन्द  किया  जाना  चाहिए  |

 mea  में  मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी  हाउसिंग  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में

 नो  saa  किया  है  वह  तो  किया  है  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  कौर  भी  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 आपने  श्राइंरली  सिस्टम  को  बालिश  यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  |  यह  अंग्रेजों  का  कोढ़

 था  जिसको  पिछले  तीस  साल  तक  हमने  अपने  सिर  पर  ढोया  है  ।  wa  इसके  इम्प्लीमेन्टेशन  में

 रकार  को  मजबूती  दिखानी  होगी  ।  जहां  कहीं  से  आपके  पास  खबर  जाये  कि  इसका  मजबूती  से

 पालन  नहीं  हो  रहा  है  वहां  इसको  मजबूती  के  साथ  इम्प्लीमेंट  कराने  की  श्रावइ्यकता  नहीं  तो

 देवा  में  प्रजातन्त्र  की  जड़  हिन  सकती  है  ।

 श्री  गोविन्दन  नायर  उपाध्यक्ष  स्थिति  बहुत  ही  गम्भीर

 है  ग्रोवर  मैं  उन  कुछ  मित्रों
 की

 बात  से  सहमत  जिन्होंने  यह  कहा  है  कि  इसे  दलों  के  बीच

 राजनैतिक  मतभेद  का  मामला  नहीं  बनाया  जाना  क्योंकि  इस  देवा  के  इतिहास  में  कभी  भी

 केवल  स्वा तन्त्र ोत्तर  काल  अपितु  स्वतंत्रता  ga  काल  में  भी--विधि  एवं  व्यवस्था  को  बनाए

 रखने  वाले  समस्त  साधन  इस  प्रकार  नहीं  बिगड़े  थे  जैसे  कि  wa  बिगड़े  हैं  ।

 कई  मित्रों  ने  हमें  बताया  है  कि  इससे  पहले  भी  पुलिस  ने  कार्यवाही  की  है  ।  हो  सकता

 परन्तु  aa  की  स्थिति  की  यह  विशेषता  है  कि  इस  बार  न  केवल  बल्कि  केन्द्रीय  रिज

 कौर  देश  भर  की
 सारी

 की  सारी  पुलिस  ही  इसमें  भाग  ले  रही  है  ।

 कहीं  श्राप  इसका  सेना  की  सहायता  से  दमन  भी  कर  रहे  होंगे  ।  परन्तु  सच्चाई  तो  यह है  कि  समस्त

 पुलिस  बल  at  कष्ट  में  है  ।  तो  यहां  ये  बातें  किसने  उकसाई  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने
 यहां
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 ह

 मार्क्सवादियों  are  ह  को  दोषी  ठहराना  चाहा  ।  मैं  सादे  दय  प्रश्न  की  गहराई  में  गया

 झर  मैंने  पाया  है  कि  पुलिस-ग्रहयोग  ने  ही  यह  भाग  भड़काई  है  ।  अप  वह  बात  क्यों  भूल  जाते  हैं
 ?

 यहां  पर  कुछ  सदस्य  TH  प्रस्तुत  कर  रहे  थे  कि  क्या  शस्त्र-सेनाग्रों  को  waar  बलों  को

 पुलिस  के  साथ  सम्बन्ध  बनाने  का  संघ  बनाने  का  कोई  झ्रधघिकार  मिलना  चाहिये  ।  यदि  श्राप  उनके

 प्रतिवेदन  को  देखें  तो  पायेंगे  कि  संघ  बनाने  के  अधिकार  की  सिफारिश  पलिस-प्रयोग  ने  बड़े  ही

 जोरदार  दाब्दों  में  की  है  वह  तो  उनकी  एक  मुख्य  मांग  है  ।  ate  फिर  उन्होंने  art  यह  सिफारिश

 भी  की  उन्हें  कुशल  श्रमिक  के  समान  aa  जाना  परन्तु  wa  तो  उन्हें  चतुर्थ  श्रेंणी

 कोंचा  रियों  के  समान  agra  श्रमिकों  की  तरह  aa  जाता  है  ।  भ्रायोग  ने  मांग  की  थी  कि

 नका  दर्जा  भ्र ौर  वेतन  श्रमिकों  जितना  ही  बढ़ा  दिया  जाये  ।  दूसरी  मांग  ag

 थी  कि  उनके  पदोन्नति  के  अवसरों  के  बावजूद  उनकी  पन्त  रिम  वेतन-विधि  100  या  200  रुपये  कर

 दी  जाए  ।  प्रयोग  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  बहुत  से  सिपाही  वर्षों  तक  सेवा  करने  के  बाद  भी

 सिपाही  के  ही  रूप  में  सेवा-निवृत  हो  जाते  हैं  ।  यह  भी  वह  एक  ea  मांग  है  जो  पलिस  वालों  ने

 को  है  ।

 सहायक  सैन्य-बलों  को  उनके  भोजन  के  लिये  सरकार  अपनी  कौर  से  कुछ  धन  देती  है  ।

 पलिस  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  वही  सुविधा  इनको  भी  मिलनी  चाहिये  ।  फिर  एक  मांग

 घंटे  तक  काम  करने  ate  साप्ताहिक  श्रवकाद  के  बारे  में  भी  थी  ।  हर  कोई  जानता  है  ak

 राजनीतिज्ञों  को  तो  विशेष  रूप  से  जानना  चाहिये  कि  पलिस  वालों  को  शरीक  काम  करना  पड़ता

 यानि  कि  24  घंटे  तक  ae  केवल  समस्याश्रों  की  वह  संख्या  ही  नहीं  जिसकी  ae  उनका

 ध्यान  खींचा  नहीं  गया  कि  बढ़  बल्कि  पलिस  aria  ने  ag  प्रतिवेदित  किया  है  कि  काम  के

 आठ  घंटे  शर  साप्ताहिक  छुट्टियों  को  इस  तथ्य  के  बावजूद  लागू  जाना  चाहिये  कि  पाया

 कोई  सिपाही  विशेष  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  में  या  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  agar  किसी

 अन्य  स्थान  पर  कार्य  कर  रहा  है  ।  बया  यह  उनकी  गलती  है
 ?  समिति  के  सदस्य हैं  कौन  ?  आपको

 यह  बात  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  इसके  अध्यक्ष  वह  धमंवीर  थे  जो  कि  वरिष्ठ  मन्त्री  मण्डलीय

 सचिव  थे  ।  |  चाहे  वह  नौकरशाह  ही  कयों  न  हों  ।  लेकिन  wa  तो  यहां  बन  हुए

 नौकरशाह  उसकी  नियुक्ति  की  बात  को  नहीं  काट  सकते  ।

 जिन  पुलिस  अधिकारियों  ने  ये  सिफारिशें  की  हैं  वे  वे  ब्यक्ति  नहीं  हैं  जिन्हें  प्रशासन  कौर

 पलिस  क्रिया-कलापों  का  कोई  ग्र तनु भव  न  बल्कि  वे  तो  वे  व्यक्ति  हैं  जिन्हें  प्रशासन  ae  पैलिस

 कार्यों  का  अनुभव  प्राप्त  है  |  उन्होंने  यह  तथ्य  इस  बात  से  दिया  है  कि  ये  वे  सिफ़ारिशों  हैं  ज

 अनुभवी  व्यक्तियों  द्वारा  ही  की  जा  सकती  हैं  ।  जब्र  पंजाब  में  पलिस  ने  आन्दोलन  आरम्भ  किया

 तो  पंजाब  सरकार  ने  जो  सही  कार्य  किया  वहू  था  इस  मामले  को  सुलझाना  ।  अन्य  सरकारों  को

 भी  उनका  अनुकरण  करना  चाहिये  ।  Wa  केन्द्रीय  केन्द्रीय
 गह  मन्त्री  महोदय  से  एक  प्रदान

 पूछता  हूं
 ।  जब  रेल  कमेंचारियों  को  बोनस  देने  की  बात  पर  विचार-विघ्न  किया  गया  था  तो  वे

 aaa  यहीं  कहतें  थे  कि  प्रत्य  विभागों  में  इसकी  कपा  प्रतिक्रिया  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?  यदि
 रेल  कर्मचारियों  को  बोनस  fear जाता  है  तो  डाक-तार  विभाग  के  कर्मचारियों  को  कया  उत्तर  दिया
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 जायेगा
 ?

 सरकार  इस  बात  का  श्रत्दाजा
 val

 सकती  है  कि  यदि  कुछ  विभागों  को  कुछ  सुविधाए

 प्रदान  कर  दी  जाती  हैं  तो  प्रत्य  विभागों में
 arr

 alain  पा fos?  afa  क्रिया  str
 उ  ी ॥  क्या वे  इतना  भी  नहीं

 समय  सकते  कि  यदि  पुलिस  वालों  को  कुछ  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  तो  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  ्र

 केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  भी  उनकी  मांग  करेंगे  ?  क्या  उन्हें  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  देना

 चाहिये  ?  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  |

 यदि  किसी  व्यक्ति  ने  पुलिस  को  कार्यवाही  के  लिये  उकसाया  है  at  वह  है  पलिस  आयोग

 का  प्रतिवेदन  ait  उसके  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  ।  इस  विषय  में  कोई  भी  पलिस  कर्मचारी  पलिस

 aaa  की  सिफारिशों  से  बाहर  नहीं  गया  हैं  ।

 जहां  तक  के ०  को  Jo  बन  का  सम्बन्ध  है  उनका  तो  प्रेरित  करने  वाला  उनका

 एक  एजेन्ट  था  अर्थात  के ०  Alo  सु०  Fo  का  महानिरीक्षक  ।  जेसा  पत्र  जो  उन्होंने  यहां  पढ़ा  था

 समर  जी  को  मिला है  वता  ही  पत्र  तमिलनाडु  से  मुक्के  भी  मिला  था  शौर  उसे  मैंने  मन्त्री

 महोदय  को  भिजवा  दिया  ।  उनसे  ग्रसते  मीनाक्षी  चुनने
 कौर  उन्हें  अपने  मांग-पत्र  के  साथ  दिल्‍ली

 भेजने  के  लिए  कहा  गया  था  ।  जब्र  वे  यहां  पहुंचे  तो  उनसे  रेखांकित  पंक्तियों  पर  हस्ताक्षर  करने

 को  गया  तो  उन्होंने  मना  कर  दिया  जिस  पर  उन्हें  बन्दी  बना  लिया  गया  ।  इससे  बढ़कर

 उत्तेजना  किसी  के  लिए  क्या  हो  सकती  है
 ?  बोकरो  में  के ०  को  Yo  To  की  क्या  माग  थी  !

 मैंने  व्यक्तिगत  रूप  में  वहां  जाकर  age  जानने  का  प्रयत्न  किया  कि  वस्तुस्थिति  क्या  है  ?  उनकी

 कि  कामगारों  से  ।  मैंने  अधिकारियों प्रथम  मांग  थी  ?
 ag  सुचना  मैंने  अ्रघिक्रारियों  से  प्राप्त  की

 को  बनाकर  पुछा  कि  उनकी  क्या  मांगें  हैं
 ?  उनकी  मांगें  थीं  कि  सबसे  पहले  हमारे  उन

 रियों  को  रिहा  किया  उन्हें  दिल्‍ली  में  बुलाकर  कुछ  रेखांकित  पंक्तियों  पर  हस्ताक्षर  करने  को

 कहा  गया  ate  उनके  ऐसा  न  करने  पर  उन्हें  जेल  में  डाल  दिया  गया  ।  भंग  किसे  किया  जायेगा  ?

 कपा  उन
 सिपाहियों

 को  जो  हड़ताल  पर  थे  या  अधिकारियों  को  ?  मन्त्री  महोदय  में  न  ही  तों  इतना

 विरुद्ध  किसी  प्रकार  की  कोई दम  है  कि  उनसे  कड़ाई  ह से पेण  are  alt  न  ही  उन  भ्र धि कारियों के

 कार्यवाही  करने  का  दिमाग  जिन्होंने  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  की  है***  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  कब  समाप्त  करें  ।

 श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  मैं  प्रगति  बात  समाप्त  करने  ही  वाला  हूं  ।  जब  उन्होंने

 आंदोलन  शुरू  किया  तो  aga  सर्वाधिक  गलत  काम  यह  किया  कि  झ्रसनिक  प्राधिकारियों  द्वारा

 नके  हथियार  छिनवा  लिए  ।  gy  ऐसा  एक  भी  तो  उदाहरण  दीजिये  जहां  सारे  देश  में  हड़ताल

 कर  रहे  किसी  पुलिस  कमंचारी  ने  अहिंसा  का  सहारा  लिया  wal  का  उल्लंघन  श्र  आ्रान्दोलन

 न्होंने  aaa  क्या  ऐसा  कोई  आरोप  है  कि  उनके  किसी  कामिक  या  झ्रधघिकारी  पर  उन्होंने

 कोई  हमला  किया  हो
 ?  उनकी  यह  भी  बड़ी  भारी  गलती  थी  कि  जल्दबाजी  में  भयाक्रांत  होकर

 न्होंने  अ्रसैनिक  अघिकारियों  के  बावजूद  सेना  को  बला  भेजा  ।  उन्होंने  कब  हमला  किया  ?  गहन

 रात  के  2  बज़े  उन्होंने  बैरकों  में  घुसकर  3  बजे  दरवाजों  पर  गोली  दाग  दी  ।  ग्राउंड  तो  देखिये

 यह  कैसे  हो  सकता  है  कि  उन  होमगार्डों  को  भी  जोकि  उसमें  सम्मिलित  न  थे  घेर  gq

 पाठों  पर  , समाचारपत्र  की  खबरों  को  पढ़िए  ।  वे  शास्त्रागार  स्थल  पर  पहुचे  ।.  उनमें  से  बहत  से
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 शक्तियों  ने  आत्म  सरपंच  कर  दिया  ।  लेकिन  एक  साथी  ने  गोली  चला  दी  तथा
 मेजर  की  मृत्यु  हो

 गई  ।  वहां  पर  मद्य ोन  गन  से  गोली  चलाई  गई  तथा  भ्रन्घाधुन्ध  गोलियां  बरसाई  गई  ।  वे  लॉग

 कौन  हैं  जो  मारे  गए  ?  उनमें  से  अघिकांश  वे  थे  जिन्होंने  aren  समर्पण  कर  दिया  था  कौर  उसके

 बाद  उन्होंने  उपद्रव  करने  की  कोशिश  की  ।  इसके  पहचान  जीप  पर  लाद  कर  तोप  लाई  गई  ।  चूंकि

 वे  भी  सेनिक  कार्मिक  हैं  वे  दूसरा  तात्पर्य  समझते  हैं  इसलिए  उन्होंने  सफेद  west  दिखाया  |

 यदि  सैनिक  टुकड़ी  में  किसी  प्रकार  का  उपद्रव  किया  जाता  है  तो  इसके  लिए  केवल

 feat  को  ही  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।  सबसे  पहले  उन  अ्रधिकारियों  के  खिलाफ  कायंवाही  की  जानी

 चाहिये  ।  जो  सिपाहियों  की  मनोदशा  को  नहीं  समय  पाते  हैं  ।  तथा  वे  ग्र धि कारी  जो  श्रपना  नेतृत्व

 नहीं  बनाये  रख  पाते  हैं  ।  ऐसे  लोगों  को  पहले  पदच्युत  जाना  चाहिए  ।  क्या  ज्ञापन  ऐसी

 कोई  कार्यवाही  की  है  ?  aga  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।

 aaa  सेना  को  बुलाया  लेकिन  श्राप  जानते  हैं  कि  इससे  जनता  के  मन  में  कया  भावना

 उत्पन्न  हुई  है  ?  देश  में  कानून  तथा  व्यवस्था  को  बनाये  रखने  के  लिए  पुलिस  की  श्रावइ्यकता

 होती  है  ।  जब  वह  अस्तव्यस्त  हो  जाती  है  तो  श्राप  सेना  को  विकल्प  के  रूप  में  सहायता  के  लिए

 बुलाते  यदि  भ्र व्यवस्था  को  नियंत्रण  में  करने  के  लिए  श्राप  सेना  को  उपयोग  में  लाते  हैं  तो  सेना

 alt  जनता  के  बीच  सम्बन्ध  स्थापित  होंगे  ।  जनता  उनको  अत्याचारी  के  रूप  में  मानेगी  न  कि

 संरक्षक  के  रूप  में  |  यह  एक  बहुत  ही  गलत  तथा  खतरनाक  प्रवृत्ति  है  जिसे  प्रोत्साहित  नहीं  करना

 चाहिये  ।  जब  इस  विषय  पर  चर्चा  आरम्भ  की  गई  थी  तो  मैंने  गह  मंत्री  महोदय  को  सभा  में  नहीं

 देखा  है  ।  मैंने  प्रधान  मंत्री  को  यहां  पर
 हुए  देखा

 मैं  सोच  रहा  था  कि  श्री

 पटेल  ने  अरपना  त्यागपत्र  दे  दिया  होगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  कभी  नहीं  ।

 श्री  व्यालार  रवि  :  उनमें  से  कोई  भी  अपना  त्यागपत्र  नहीं  देगा  ।

 sit  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  इस  बात  पर  निराशा  है  कि  वे  भ्र भी भी  बने  हुए

 हम  उनसे  निवेदन  करते  हैं  कि  ने  aaa  पद  से  त्यागपत्र  दे  दें  ।

 श्री  पटेल  यह  बात  सही  है  कि  अ्रापका  सारा  जिस  साधन  को  आपने  उपयोग

 में  लिया  था  वह  मस्त  व्यस्त  हो  गया  हैं  कौर  वह  खिलाफ  उपद्रव  कर  रहा  है  ।  अपने  पद

 की  गरिमा  को  देखते  हुए  आपको  त्यागपत्र  दे  देना  चाहिए  ।

 श्री  malts  कृष्ण  दत्त
 )

 :  उपाध्यक्ष  हमारे  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  जब

 इस  स्थगन  प्रस्ताव  को  पेश  किया  था  तो  हमने  भ्र पनी  कौर  से  इसका  विरोघ  नहीं  किया  क्योंकि

 हमारी  ag  घोषणा  है  कि  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामले  पर  सही  रूप  में  तथा  रद्द  द्यूत  चर्चा  की
 जाय

 ।
 मैं  इस  स्थिति  की  गम्भीरता  को  एक  क्षण  के  लिए  भी  कम  नहीं  करना  चाहता  हूं  लेकिन

 इसके  साथ  ही  मैं  विपक्ष  की  इस  मांग  का  भी  जोरदार  रूप  में  खण्डन  करता  हूं  कि  गृह  मन्त्री  को
 त्यागपत्र  देने  कीਂ  कोई  आवश्यकता  नहीं  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  इस  बहुत  ही  गम्भीर
 तथा  विवाद  स्थिति  को  बड़ी  शीघ्रता  से  तथा  होशियारी  से  बहुत  ही  कम  खून-खराबे  से  नियन्त्रण
 में  कर  लिया  है  जोर  राज  इस  स्थिति  को  भ्रत्यन्त  शीघ्रता  से  सामान्य  बना

 दिया
 गया  है  ।  जनता
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 —————

 पार्टी  इस  बात  पर  गव  कर  है डे  कि  75  वर्ष  के  पश्चात  वे  एक  राष्ट्रीय  पुलिस  झ्रायोग  को

 करने  में  समे  हो  सके  हैं  1902  में  नियुक्त  किया  गया  पुलिस  आयोग  ने

 ऑ्रपनी  योग्यता  के  साथ  बड़ी  हो
 शी घनता से  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ।  प्रारम्भ  में  ही  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  प्रतिवेदन  की  तथा  न्यायोचित  सिफारिशों  को  यथा

 शीघ्र  क्रियान्वित  करते  की  कोशिश  की  जाय  पुलिस  बल  की  दजला  की  काफी  आलोचना  की  गई

 है  क्योंकि  यह  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  की  विरासत  है  जबकि  अ्रधिकारी  लोग  अधिकतर  विदेशी  थे

 तथा  पुलिस  के  छोटे  प्राधिकारी  अ्रपने  देश  के  थे  तथा  उनको  अत्यन्त  घणा  की  दृष्टि  से  देखा  जाता  art

 इसीलिए  इसको  बहुत  पहले  लाना  चाहिए  था  ।  इसको  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात  कुछ  के

 बाद  लाना  चाहिए  था  ।  खेर  जो  कुछ  at  हम  इस  बात  से  खुश  हैं  .  तथा  हमें  गव  है  कि  जनता

 सरकार  ने  इस  पुलिस  झ्रायोग  की  नियुक्ति  की  जिसने  प्रभावकारी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 जेसा  कि  मैंने  कहा  मैं  स्थिति  की  गम्भीरता  को  कम  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।  सुरक्षा

 बल  पर  सेना  द्वारा  गोली  चलाने  की  आवश्यकता  एक  वांछनीय  काय  नहीं  हैं  ।  लेकिन  इसके  साथ

 i  प ुpw  विपक्षी  सदस्यों  ने  जिस  रूप  में  दबाव  डालने  की  कोशिका  की  हैं  उसको  रोकना

 तनाव चित  उपद्रब  की  क्या  गम्भीरता  है
 ?  करार  की  58  बटालियनों  में  से  केवल  2

 लिया  ही  प्रभावित  हुई  थीं  तथा  अन्य  दो  बटालियनों  में  केवल  दो  कम्पनियाँ  ही  प्रभावित  हुई  थीं

 इस  उपद्रव  से  कुल  58  बटालियनों  में  से  अरन्य  54  बटालियन  प्रभावित  रहीं  ।  यदि  सी

 की  we  ध्यान  दें  तो  कई  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  के  97  उपक्रमों

 की  सुरक्षा  की  जाती  उनमें  केवल  दो  स्थानों  पर  ही  उपद्रव  हुए  ।  एक  स्थान  पर  रूप

 से  इसकी  स्थिति  बहुत  ही  विकट  तथा  गम्भीर  थी  ।

 श्री  व्यालार  रवि  :  अरार  कार्मिकों  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  क्या  वात  है
 ?

 श्री  gate कृष्ण  दत्त  :  मैं  उसी  बात  पर  ब्रा  रहा  हूं  ।  मेरे  मित्र  श्री  व्यालार
 fa  को  कुछ

 कार्मिकों  की  गिरफ्तारी  a  चता  है  ।  यही  बात  साम्यवादी  दल  के  माननीय  नेता

 श्री  समर  मुखर्जी  ने  व्यक्त  की  ।  यदि  हम  देश  की  रक्षा  करने  वाली  ae  सेनिक  को  अनुशासित

 संगठित  तथा  प्रशिक्षण  प्राप्त  रूप  में  रखना  चाहते  हैं  तो  जब  भी  वे  शल्योपचारिक  रूप  में  जाते  हैं  तो

 उनकों  हमेशा  वर्दी  पहनकर  ही  जाना  चाहिए  |  इस  बात  की  दुद्दाई  कयों  दी  जा  रही  है  उन

 पर  इसलिए  श्रभियोंग  चलाया  गया  क्योंकि  वे  वर्दी  पहने  हुए  नहीं  थे  ?  इस  प्रकार  की

 भूति  कयों  दिखाई  जा  रही  है  ?  मैं  केवल  इसी  निर्णय  पर  पहुंचा  हूं  कि  यदि  वे  नगर  वर्दी  के  बाहर
 तो  वे  मेरे  मित्र  जी  उस  संगठन  में  चोरी  छिपे  घुसना  चाहते  उसमें  अपने  लोगों  को  भेज

 सकते  जबकि  सैनिक  लोग  बगर  वर्दी  के  बाहर  श्री  गए  थे  ।  यदि  निम्न  श्रेणी  के  जवान  झर
 भ्रमणकारी  लोंग  बगर  वर्दी  पहने  अपने  वरिष्ठ  अघिकारियों  से  मिलने  तो  अघिकारियों  द्वारा
 उनके  खिलाफ  कार्यवाही  बहुत  ही  उपयुक्त  हैं  ।  क्योंकि  इससे

 न  केवल  सम्बन्धित

 रियों  का  ही  अ्रपमान  होता  है  बल्कि  इससे  इस  सेवा
 का  भी  श्रीमान  होता  है  ।

 उनको
 फ्तार  करके  बहुत  ही  उचित  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 सेना  को  उपयोग  में  लाने  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  जब  feta  see
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 संगठन  में  सन्तोष  फैल  जाता  है  तो  प्रत्येक  सरकार  का  ag  गतंव्य  है  कि  वह  कदम  उठाए

 जिससे  उनके  उपद्रव  को  रोका  जा  सके  ।  विपक्ष  के  भूतपूर्व  नेता  ने  भी  aq  समापन  भाषण  में

 यह  किया  है  कि  सेना  को  शीघ्रता  से  बुलाया  जानां  चाहिए  था  ।  सेना  ने  वहाँ  पर  जाकर

 क्या  पुलिस  अथवा  at  सेन्य  बल  को  बदलने  के  लिए  सेना  को  कभी  भी  उपयोग  में  नहीं

 लाया  गया  को  विशिष्ट  रूप  से  भ्र सन्तुष्ट  qa  सेनिक  बल  से  हथियार  लेने  के  प्रयोजन  से

 बुलाया  गया  था  |  सेना  देश  के  बाहरी  आक्रमण  से  सुरक्षा  करती  लकिन  यदि  देश

 की  किसी  ag  सेनिक  अथवा  संगठित  aa  में  कोई  अ्रसन्तोष  फल  जाता  ता  सना  का  ब्वाय

 है  fe  उनसे  लेने  के  लिए  सरकार  के  आदेशों  का  पालन  करे  ।  बोकारो  में  वास्तव  में  हदी

 गम्भीर  घटना  घटी  ।  मैंने  देखा है
 कि  विपक्ष  के  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  न  बोकारो  में  जो  कुछ  हुसना

 उसको  :नज/स्अंदाज  किया  है  ।  सेना  के  वहाँ  पहुंचने  पर  स्वयं  कम्पनी  कमाण्डर  ने  एस

 को  आह्वान  किया  गया  कि  वे  सैनिकों  को  aaa  रखें  तथा  अपने  हथियार  का  समपंण  कर  दें  ।

 लेकिन  बावजूद  उन्होंने  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  अपना  स्थान  ले  जहां  से  आसानी

 से  assay  wa  कि  कोई  विदेशी  श्राक्रमणकारी  हमला  कर  रहा  हो  ।  कम्पनी

 कमाण्डर  जिस  समय  बोल  रहा  था  उसी  समय  उस  पर  गोली  चलाई  गई  तथा  वहीं  तुरन्त  ही  उसकी

 मृत्यु  हो  गई  उसके  साथ  में  .  खड़े  हुए  थे  वे  भी  मारे  गये  ।  कम्पनी  कमाण्डर  मारा

 उसके  दो  सहायक  भी  मारे  गये  ।  इसके  बावजूद  भी  मेरे  माननीय  मित्र  क्या  सुभाव  दे  रहे

 हैं  ?'  इसमें  23  व्यक्ति  मारे  गएं  हैं  ।  इसके  लिए  मुझे  बड़ा  खेद  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  अनुशासन

 होने  तथा  उपद्रवीਂ  लोगों  के  खिलाफ  सख्ती  से  काम  जाय  अन्यथा  संगठन  कायम  नहीं  रह

 सकता  तथा  सरकार  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  हमें  इस  बात  को  स्मरण  रखना  चाहिए  कि  यदि

 बेकारी  मैं  सैना  सख्ती  से  कठोर  कार्यवाही  न  करती  तो  इस  प्रकार  की  स्थिति  सारे  देश
 में

 फल
 warat  dara  में  ga  कंठग्र  कार्यवाही  से

 सारे
 देश  में  इंसका  प्रभाव  पड़ा  ।  उस  कार्यवाही के

 फलस्वरूप  हों  मुख्यालय  में  दों  व्यक्तियों  की  मृत्य  के  सिवाय  कहीं  पर  भी  कोई  तन्य  मृत्यू
 नहीं  हुई ।

 विपक्ष  के  माननीय  नेता  पता  नहीं  .
 कि  वे  कभी  भी  विपक्ष  के  नेता  है  अथवा

 अपनें  भाषण  मैं  उल्लेख  किया  है  कि  उनकी  सरकार  ने  खोसला  आयोग  की
 नियुक्ति  की  थी  |

 उनकों  इस  बांत  को  भी  स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहिए  कि  खोसला  आयोग  ने  नया  किया
 खोसला

 आयोग  को
 हमारे  सम्मुख  नही  aa  ।  इसके  प्रतिवेदन  को  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  ।

 ate  श्राप  जानतीं  ही  हैं  कि  उसकों  कितना  क्रियान्वित  किया  हैं  ।  प्रा पात काल  के  दौरान
 पुर

 लस

 को  अपने  अघन  कर  लिया  गया  था  ।

 क्रो  पुलिस  के  में  श्रमिक  चिंता  बनी  हुई  है  ।  उन्होंने

 में  निसहाय  हरिजनों  कुचलने  के  पुलिस  का  इस्तेमाल  किया  था  ।  ये  लोगं  सभा  मेंਂ

 बींग  मति  हरिजनों  परे /कोई  भी  अत्याचार  नहीं  किया  गंया  है ।  af
 के  म्रत्यानारों  से  हरिजनों  क्रो  एक  साथ  मिलाया  तो  जानकारी

 प्राप्त  होगी  सकीं  अकेले  मारीछप्पी  ही  पर  सबसे  -  अधिक  अत्याचार  fey
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 मावसंवादी  साम्यवादियों  तथा  उनके  साथ  ही  साम्यवादियों  को  पुलिस  बल  के  बारे  में  बड़ी

 चिंता  है  ।  मैं  सरकार  से  विशेषकर  प्रघन  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्री  से  यह  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  इस

 तथ्य  की  दौर  वे  गम्भीरता  से  ध्यान  दें  कि  ये  पार्टियां  पुलिस  संगठन  में  चोरी  छिपे  घुसने  को

 कोशिश  कर  रही  हैं  ।  वे  प्रजातन्त्र  में  विश्वास  नहीं  करते  हैं  ।  कोई  भी  व्यक्ति  जो

 तंत्र  में  विश्वास  करता  वह  यह  जानता  है  कि  पुलिस  तथा  ae  सैनिक  बल  को  राजनीति

 से  अलग  रहना  चाहिये  ।  लेकिन  raga  साम्यवादियों  का  यह  सिद्धांत  नहीं  है  ।  यह

 भारतीय  साम्यवादियों  का  भी  सिद्धान्त  नहीं  वे  प्रजातन्त्र  में  विश्वास  नहीं  करते  हैं  ।  उनके

 नेता  श्री  नंबूदिरीपाद  से  लेकर  बाकी  भी  यही  कहते  aa  हैं  कि  हम  प्रतिनिधित्व  वाली

 संस्थाओं  में  उन्हें  तोड़  देने  के  च्च् उद्दे हय  से  ही  चोरी  छिपे  घुसते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  काफी  समय  ले  जिया  हैं  ।  ब  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 की  जिए

 थी  श्रद्योक  कृष्ण  दत्त  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  वे  सदैव  लोकतन्त्र  को  समाप्त  करने
 '

 की

 इच्छा  करते  रहे  हैं  ।  एक  बड़े  झ्र ौर  एक  छोटे  राज्य  को  छोड़कर  गत  चुनाव  परिणाम  की  उन्हें

 जानकारी  है  ।  जब  लगभग  समुचे  देश  में  उनका  सफाया  हो  गया  है  ।  इसलिए  वे  अब  पुलिस  बल

 में  घसीटा  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  इसे  रोका  जाना  चाहिए  ।  इसे  चुनौती  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  उग्रसेन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  जो  प्रदान  राज  सदन  के  समक्ष  है

 झर  जिसको  कामरेड  समर  मुखर्जी  ने  रखा  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  ag  बहुत  ही  महत्व  पुणे

 प्रदान  है  ।  मैं  तो  समूचे  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  जो  गम्भीर  परिस्थिति

 उस  पर  हम  को  एक  साथ  बैठकर  विचार  करना  चाहिए  ।  ad  बंगाल  के  सब  लोग़  बोल

 रहे  थे
 ***मैं  ag  कहना  चाहता  कि  ag  केवल  शान्ति  व्यवस्था  का  मामला

 नहीं  है  ।  नगर  यह  बीज  बिगड़ती  चली  तो  आगे  चलकर  यह  बहुत  गम्भीर  रूप  कारण

 कर  सकती  हैं  ।

 मैं  यह  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  कि  ag  राज  का  पाप  नहीं  है  ।  यह  तो  30  साल  का

 पाप  जिस  को  हम  भोग  रहे
 हैं  ।  मैं  आपको  बताई  कि  मैंने  सन्‌  1952-53  में  भाषण  दिया

 मेरा  भाषण  देवरिया  में  ग्रा  जहां  से  मैं  चुनकर  पाया  हूं  ।  जब  मैं  भाषण  दे  रहा

 तो  वहां  पर  पुलिस  के  लोग  or  गये  शरीर  उस  समय  के  पुलिस  कप्तान  ने  ake  उस  समय  की  सरकार

 ने  इनसाइटमेंट  टू  डिस्एफक्शन  गवर्नमेंट  श्राफ  1921  कह  कर  मेरा  चालान  कर

 दिया
 ।

 जेसा  कि  माननीय  राज  नारायण  जी  जानते  10  महीने  तक  मुकदमें  में  भिड़ता  रहा
 कौर  फिर  मैंने  एक  दरख्वास्त  दी  कि  मेरे  ऊपर  मुकदमा  किस  बात  पर  है  ।  गेंदा  सिंह  जी  ने  पता

 लगाया  कि  ag  कानून  तो  हमारी  स्टेट  पर  लागू  नहीं  होता  शौर  वह  तो  प्रेसिडेंशियल  Nasa

 में  लाग ूहै
 ।  तब  11  महीने  के  बाद  मैं  छूटा  |  फिर  1973  में  क्या  हा  उत्तर  प्रदेश  में  ।  मैं  झपको

 बताना  चाहता हूं
 कि  मेरे  गुरु  कमलापति  त्रिपाठी  को  हटाने  के  लिए  मुहतरमा  ने  फौज  भेजीं

 पुलिस  वालों  पर  हमला  करने  के  लिए  ।  हमने  इस  पर  भाषण  किया  oh  श्री  रामानन्द  तिवारी  ने

 भाषण  तो  हमें  डी०  भाई  ito  में  पकड़  कर  बन्द  कर  दिया  ।  अगर  हाईकोट  का  जज
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 न  तो  मैं  न  छूटता  5  महीने
 के  बाद  हम  निकले  ।  इसलिए  मैं  सब  बातों  को  जानता  हूं

 कौर  हमने  इन  लोगों  के  लिए  सघन  किया  है  कौर  इनके  संघर्ष  में  भाग  लिया  है  कौर  मैं  यह  कहता

 हूं  कि  अराज  जनता  पार्टी  में  कोई  ऐसा  आदमी  नहीं  है  जिसमें  इनकी  मांगों  के  प्रति  सहानुभूति  न

 एक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  इनका  राज्य  तो  मैंने  एसेम्बली  में  भाषण  दिया  था

 कि  एक  सिपाही  को  29  रुपये  मिलते  हैं  जबकि  एक  दारोगा  के  घोड़े  को  घास  के  लिए  इनकी  सरकार

 65  रुपये  देती  थी  ।  मैंने  विधान  सभा  में  कहा  था  कि  आदमी  धोड़  से  तो  दरोगा  का  घोड़ा  ही

 अच्छा  जिसकी  घास  के  लिए  इतने  रुपये  मिलते  इस  पर  भी  दरोगा  ने  दरख्वास्त  दे  दी  कि

 घोड़े  की  घास  बहुत  मंहगी  हो  गई  उसके  खाने  का  दाना  बहुत  मंहगा  हो  गया  इसलिए  उसके

 पसे  बढ़ाए  जाए  कौर  सोशलिस्टों  के  बहकावे  में  न  rar  जाए  ।  इस  पर  घोड़े  की  घास  शर  दाने  के

 लिए  65  रुपये  से  बढ़ाकर  75  रुपये  इनकी  सरक।र  ने  कर  दिया  ।  माननीय  राज  नारायण  जी  जानते

 हैं  कि  क्या  क्या  जुल्म  इन  पर  हुए  इनको  बैरकों  में  भेज  गया  कौर  मैं  तो  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  पुलिस  एक्ट  को  फेंक  देना  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  संविधान

 26  जनवरी  को  लागू  gat  कौर  डा०  अम्बेडकर  की  जब  बम्बई  में  सभा  हो  रही  तो  मैं  भी

 उसमें  भाग  लेने  गया  था  ।  मैंने  वहां  पर  उनसे  एक  सवाल  यह  किया  कि  यह  खर्रा  जो  श्राप  बना

 रहे  क्या  इसको  सभी  लोग  लागू  कर  सकेंगे  ।  उस  [: 1: (२ |  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  देखो  मि ०

 fag,  हमने  तो  यह  लिख  दिया  है  ate  तुम  ote  जो  ग्राम  खाने  वाली  जेनरेशन  उस  पर  है  कि

 वह  इसको  कसे
 लागू  करे  ।  हमारे  भारतीय  नागरिकों  के  लिए  जो  संविधान  उस  उनकी  सुरक्षा

 के  लिए  पंडितों ने  पन्ने  के  पन्ने  लिखे  हुए  मगर  सवाल  उनको  लागू  करने  का  कराता  है  ।  इसलिए

 मैं  यह  कहता  हूं  कि  श्राप  सब  बैठकर  समझिये  कि  उनकी  मांगें  कया  क्या  हम  यह  चाहेंगे  या

 जनता  पार्टी  का  कोई  आदमी  ag  चाहेगा  कि  अफसरों  के  कुत्तों  के  रहने  के  लिए  तो  मकान

 रु  गटा  आदि  के  कुत्ते
 तों  रजाई  में  रहें  श्र  इनकी  माँ  को  जाड़े  में  एक  चादर  भी  न  मिले  ।  क्या  पटेल  साहब  कौर  दूसरे

 लोग  ऐसा  कहते  हैं  ?  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  यह  30  साल  का  पाप  है  ।  30  साल  से  लकड़ी  जलना

 शुरू  हुई  लेकिन  लकड़ी  गीलीं  इसलिए  वह  ठीक  से  जल  नहीं  पाई  ae  ग्राम  जो  पुरी  आजादी

 मिल  हमारी  सरकार  ने  पूरी  आजादी  दे  तो  aa  वह  लकड़ी  जल  गई  ।  मैं  यह  जरूर

 कहता  हूं  कि  उनकी  मांगों  के  प्रति  हमारी  सहानुभूति  हे  ।  पुलिस  कमोदिक  ने  कभी  उनके  बारे  में

 कुछ  feats  किया  है  ।  श्रेणी  एक  साहब  कह  रहे  थे  कि  पंजाब  में  पुलिस  star  करने  वाली

 उन्होंने  एजीटेशन  किया  ताकि  उन्हें  ज्यादा  मिल  जाए  ।  बिहार  में  कभी  अ्रापने  हाथ  सेका  है  ।

 राज  श्राप  हमें  पढ़ाना  चाहते  हमने  भी  मास  शरर  एंजिल  को  पढ़ा  है  कौर  हम  जानते  हैं  कि

 क्रांतियां  कसे  होती  क्रांतियां  कोई  चों  चों  का  मुरब्बा  नहीं  मैं  ast  बताई  कि  लेफ्ट

 कम्यूनिज्म  एण्ड  इंनर्फल्टाइल  डिजाइनरਂ  में  लेनिन  ने  लिखा  कामरेड  श्रीमती  पा वंती
 कृष्णन्‌

 जरा  ध्यान  दीजिए  :

 गर्मागर्म  बातें  करते  वे  wea  में  दरबारी  राज  का  शिकार  होते  हैं  ।”  यह
 लेनिन  ने  कहा  है  ।  मेरे  कहने  से  घबराइये  मंत
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 बहत  च काग  र  सुनते  थे  पहलू  में  दिल  का

 जो  चीरा  तो  कतराए  @  भी  न  निकला  ।

 मैंने  भी  पुलिस  वालों  के  लिए  मार  खाई  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  मैं  पुलिस  वालों  के  लिए  लड़ा

 gag  बात  वहां  पुलिस  का  हर  सिपाही  जानता  ।  मैंने  उनकी  बरसों  सें  सभाएं  की  हैं  ।  यह

 सब  करने  के  बाद  ही  मैं  यहां  चलकर  कराया  हूं  |  श्राप  हमको  ज्यादा  मत  पढ़ाइये  |

 अराज  एक  बात  का  बड़ा  खतरा  मालूम  होता  जो  नया  नया  मुसलमान  होता है

 वहं  दें  वक्त  नमाज  पढ़ता  है  ।  ary  मोहतरिम  के  ये  अजीज  दोस्त  इस  तरह  से  क्रांति  करना  चाहते

 इस  तरह  से  क्रांतियां  नहीं  होती  हैं  ।  थे  क्रांतियां  कागजी  क्रांतियों  में  बदल  जाती  हैं  /

 जब  रूस  में  1905  में  क्रांति  हुई  तो  लेनिन  ने  कहा  था  कि  तरब  ary  क्या  करें  ?  ag  क्रांति

 पूरी  नहीं  थी  ।  इसलिए  1917  में  क्रांति  हुई  ताकि  क्रांति  का  पीरियड  पूरा  हो  जाए  ।  श्राप  लोगों  से

 एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  उन  लोगों  को  मत  उभारिये  श्राप  कहते  हैं  कि  हमने  उनको

 मारा  ।  क्या  श्राप  भूल  गये  हैं  कि  आपने  भी  उनको  मारा  था  ale  बुरी  तरह  से  are  था  ।  इस

 लिए  मैं  ड  सीमा  से  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  इस  art  में  अपने  हाथ  मत  सेकिये  ।  नहीं

 तो  बहुत  गड़बड़  हो  जाएगी  ।  इस  भाग  से  श्राप  फायदा  मत  इससे  आपको  कोई  फायदा

 हीं  मिलेगा  |

 पुलिस
 की  मांगों  से  हमारी  पूरी  सहानुभूति  है  ।  लेकिन  मैं  लोहिया  शर

 जयप्रकाश

 नारायण  सिद्धांतों  में  विश्वास  करने  वाला  हूं  alt  जो  भी  इन  सिद्धांतो ंमें  HUH  वाला

 वह  यहीं  कहेगा  कि  बन्दूक  लेकर  मत  उठ्यिगा  ।  हमारे  गुरु  लोहिया  कहा  करते  थे  कि  गोली  की

 इज्जत  नहीं  होती  बोली  की  इज्जत  होती  है  ।  श्राप  अगर  डेमोक्रेसी  में  विश्वास  करते  हैं  तो

 एण्ड  में  ही  विश्वास  मत  मौत  में  भी  विश्वास  रखिये  ।  अराज  इस  देश  में  जम्हूरियत  है  कौर

 सी०  कार  Alo  श्र  कार  qto  एफ०  अगर  aaa  मांगें  शान
 न्तपूणं

 तरीके  से  रखती  है  तो  TH

 कोई  एतराज  नहीं  है  लेकिन  TH  एतराज
 उनके
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 के  उठाने  पर  ।  श्राप  कागज  में  देखिये  कि

 फौज  आखिर  में  कब्जा  करने  के  लिए  भेजा  गया  था  |  उत्त र
 प्रदेश  में  रोज  कत्लेआम  हो

 है  ।
 देखा  सिंह  कहेंगे  कि  किसी  एम०  पी०  को  एस०  एस०  पी०  के  सामने  खदेड  कर

 कया  यह  वायलेंस  नहीं  है  ?  मैं  कहता  हूं
 कि  यह  वायलेंस  श्राप  इससे  दूर  रहिये  ।

 सरकार ने  उन्हें  मकान  भत्ता  ज्यादा  वर्दी  भत्ता  दिया  ।  मैं  ag  नहीं  कहता

 कि  कयों  यदा  देना  पड़ेगा  ।  क्यों  पड़े  गा  ?  क्यों  कि
 इंडस्ट्रियल  वक्त  को  ज्यादा  बोनस

 के  लोगों  को  ज्यादा  तनख्वा  चाहिए  क्या  उन  भी  यूनियन  की
 लेक्चर बा  जी

 का  श्रसर नहीं  पड़ेंगी  ?  उन  पर  भी  असर  पड़ेगा  ।  तो  वहू  भौं  पना  हक  मांगते  हैं  1  वह  भी

 बाप  उनकी  मांगों  को  पूरा  कीजिये  हां  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 ara  में  एक  सुभाव  देना  चाहती  कौर  एक  बात  कहना  हूं-पुरे  सदन  से  जितनी

 ताकत  ond  देश  की  60  करोड़  जनता  से  कहना  चाहता  राजनीतिक  दलों
 नेतायों से

 कहना  areal  gee  ध्यान  दीजिए  एशिया  कौर  यूरोप  wa  पर  फिलिप इन्स  ससे  लिकर

 श्रीजी  रिया  तक  हिन्दुस्तान  ही  अकेला  देश  है  जहाँ  बाक़ी  हद  जगह  तानपदयाही  है  ।  तो
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 ee

 भगवान  के  नाम  पर  तानाशाही  प्रवृतियों  को  प्रोत्साहन  न  दीजिए  ।  wat  श्राप  प्रोत्साहन  देगे  तो

 डेमोक्रेसी  खत्म  हो  जायेगी  |  गरीब  लोहिया  ate  जयप्रकाश  जी  का  जहाँ  1977  में

 चुनाव  में  जनतन्त्र  का  इतना  बड़ा  प्रयोग  मुन्ना  है  उसको  बरबाद  न  कीजिये  ।  ग्रस्त  में  मेरा  सुभाव

 हैं  कि  श्राप  एक  राउन्ड  टेबिल  कांफ्रेंस  समर  दादा  को  माननीय  स्टीफन  को

 बुलाइए  अनाज  वह  नेता  विरोधी  दल  कल  शरीर  न  भी  रहे  नेता  विरोधी  दल  तो  भी  इन्हें

 चव्हाण  जी  को  र.ज  नारायण  जी  को  क्योंकि  राज  नारायण

 जी  जितना  पुलिस  के  लिए  लड़  Q
 a

 बहुत  कम  लोग  लड़  यह  अच्छे  सुभाव  देंगे  ।  पुलिस  के

 अघिकारियों  को  बुलाइये  कौर  फिर  एक  नतीजे  पर  पहुंच  कर  इसको  राष्ट्रीय  समस्या  समझकर

 इसको  हल  कीजिए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  जो  प्रस्ताव  रखा  है  उसका  मैं  विरोध  करता  क्यो ंकि  इस  प्रस्ताव  को

 लाने  से  आपका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 थ्री  राज  नारायण  :  श्री मनन  मैं  बहुत  ही  दुख  के  साथ  कहना  चाहता

 अपने  मित्र  उग्रसेन  को  सुनने  के  जिन्होंने  की  दि  वह यह  नहीं  समझते  हैं  कि

 डेमोक्रेसी  केवल  एक  शब्द  नहीं  है  ।  जब  इन्सान  की  सोच  कथनी  कथनी  कौर  करनी  में  प्रस्तर  होता

 है  तो  डेमोक्रेसी  मर  जातों  है  ।  हरियाणा  में  श्री  40  एम०  एल०  ए०  15  दिन  तक  इम्पोर्टेड

 गाड़ियों  में  बाहर  घुमाये  गये  यह  डेमोक्रेसी  है  ?  पुलिस  का  विद्रोह  सरकार  करा  रही  है  ।  यह

 सेना  का  भी  विद्रोह  जब  यह  हरियाणा  के  एम०  एल० ए To  को  कहेगी  डाक  बंगले  में  बन्द

 करके  कि  कोई  दूसरा  श्रादमी  मिलने  aa  तो  उसको  मिलने  न  मैं  16,  17  तारीख  में

 कलकत्ता  में  था  ।  12  हरियाणा  के  एम०  THo  ए०  5  इम्पोर्टेड  गाड़ियों  में  कलकत्ता  से  भारत

 दर्शन  के  लिये  निकले  ।  यह  डेमोक्रेसी  है
 ?  ant  यही  डेमोक्रेसी  है  तो  ए  खुदा  इस  डेमोक्रेसी  से  हमें

 बचा  ले  ।  भ्रखबारों  में  बयान  पढ़ा  गया  होगा  क॑  सज्जन  लिखते  हैं  मेरी  एम०  एल०  ए०

 वाइफ  दे  दो  ।  एक  ग्रामीण  गया  लड़की  शादी  के  लिये  सामान  सामान  को  उठा  लिया  गया

 पुलिस  की  सहायता  जब  पुलिस  से  यह  काम  लिया  जाएगा  तो  निश्चित  रूप  से  पुलिस

 नियंत्रित  होगी  ।  मैं  माननीय  उग्रसेन  जी  से  कहना  चाहता  हूं  श्राप  किस  पार्टी  में  हो
 ?  मैं  जरा

 बता  देना  चाहता  पता  नहीं  हमारे  साथ  10,  15,  50,  100]  कितने  ग्रामीण  मगर  हमारी

 पार्टी  का  फिलहाल  नाम  होगा  जनता  पार्टी  (Sa)  यानी  जनता  पार्टी  ।  ate  जो  जनता

 पार्टी  कम्यून  है  वह  हमसे  दूर  (#44904) )  वह  कॉमुनल  श्राप  सेकुलर  में  ।  दे

 अर  जनता  एंड  वी  गार  जनता  सेकुलर  ।
 )

 श्रीमान  मैं  केवल  बहुत  थोड़ा  समय  ले  गा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 आपका  fas  6  मिनट  समय  बाकी  रह  गया  है  ।

 थी  राज  नारायण  अफ़सोस  यह  है  कि  इस  समय  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  यहां  नहीं  हैं  ।

 मैं  अज  करूंगा  कि  सारे  शानज़े  की  जड़  में  प्रधान  मंत्री  यह  बेचारे  जो  धर  मंत्री  इनकों
 ज्यादा  कहिये  जब  चाहें  प्रधान  मंत्री  जी  इनको  हटा  धक्का  देकर  ।

 यह  देखा  जाये  कि  23,  24  तक  तो
 शान्ति  22  को  प्रधान  मंत्री  जी  लौटकर  जब  at

 तो  घर  मंत्री  जी  जो  पहले  की  पालिसी  वह  पालिसी  बदल  गई ।  तब  वह
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 es  नाााााणााणण

 अभिमान  बोलने  लगा  कौर  कहने  लगा  कि  हम  तो  दबा  गोली  से  भुन  देंगे  ।  इस  तरह

 के  जजबात  का  इजहार  होने  लगा  शअ्रफसरों  की  तरफ  से  ।  पुलिस  झ्रान्दोलन  देखा  नहीं  पटेल

 साहब  हमने  देखा  हम  गिरफ्तार  भी  हुए  हैं  ।

 मैं  दो  चिट्ठी  पढ़  देना  चाहता  श्रपनी  चिट्ठी  ate  श्री  पटेल  साहब  की  चिट्ठी  ।  मैंने

 1  जुलाई  को  श्री  पटेल  को  चिट्ठी  लिखी  कि  यह  ॒  जो  यहां  पर  दिल्‍ली  में  बड़ौदा  कलां  में  गोली

 चली  उसमें  बहुत  से  लोग  मरे  हैं  शरीर  जिन  गांवों  से  लादा  घसीट  कर  गई  उन  गांव  के  लोगों  ने

 अकर  कहा  हमको  इजाजत  दे  जाकर  देख  लें  क्योंकि  वहां  पर  ज्यादातर  लोग

 रायबरेली  के  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्र  गाजीपुर  wie  बलिया  के  हैं  ।  तो

 उन  लोगों  को  हम  देखना  चाहते  हैं  ।

 क्योंकि  हथियार  तो  ले  लिये  गये  ga  मैं  माननीय  दृष्टि  कोण  पर  आ  रहा  हूं  ।  यह

 चिट्ठी  क्या  लिखते  पटेल  जी  |

 प्रिय  श्री  यद्यपि  केन्द्रित  रिज वें  पुलिस  के  कुछ  गुमराह  कार्मिकों  को  हिरासत

 में  लिया  गया  फिर  भी  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  के  प्राधिकारी  यह  सुनिश्चित  कर  रहे  हैं  कि  इन

 लोगों  के  परिवारों  की  देखभाल  की  जा  रही है  ।  वरिष्ठ  अघिकारी  कम्प  का  दौरा  कर  रहे  हैं  ।  इन

 लोंगों  के  परिवारों  से  मिल  रहे  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  मुझ  ara  है  श्राप  मुझसे  सहमत  होंगे

 कि  मौजूदा  हालतों  में  किसी  भ्रद्यासकीय  ब्यक्ति  द्वारा  भड़ौदा  कलां  स्थित  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस

 वी  बस्तियों  का  दौरा  करना  न  तो  जरूरी  हैदर  न  ही  वांछनीय  है  ।

 जो  उग्रसेन  कहते  हम  जाकर  कौर  उनका  घर  मंत्री  कहता  है  कि  वांछनीय  नहीं

 श्रावक  नहीं  है  ।  ईमानदारी  के  मैं  चाहता  हूं  कि  waco  बोलने  से  कोई  फायदा  समस्या

 उतरेगी  ।  पुलिस  पर  अधियार  बन्द  निहत्थी  पुलिस  पर  हथियारबंद  हथियारबंद

 पुलिस
 पर  ate  मिलेटरी  का  विद्रोह  होगा  तो  कौन  जायेगा  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  कार  एस०  एस०  |

 श्री  राज  नारायण  :  कौन  जायेगा  ?  इसलिये  घर  मंत्री  जी  को  सरदार  पटेल  के  समय  की

 के  बारे  में  जो  रिपोर्ट  है  उसको  पढ़  लेना  चाहिये  |  जिसमें  श्री  बल्लभ  भाई  पटेल  ने

 कहा  था  कि  6  लाख  वालेन्टियर  इन  लोगों  ने  तैयार  कर  रखें  इनकी  पूरी  योजना  थी  कि  गांधी

 जी  को  जवाहर  लाल  जी  को  उच्च  नेतायों  को  आतंक  पेदा  करो  ale  इस  तरह

 से  सिविल  रिवोल्यूशन  के  जरिये  ताकत  अपने  हाथ  में  लो  ।  क्या  उस  बारे  में  कोई  चिंतित  हो

 रहा  सोच  हो  रहा  है  ?  क्या  कोई  सोच  हो  रही  है  ?  मैं  दूर  कौर  निश्चित  मत  का  हूं  कि  पुलिस

 सी  are  कौर  के  आन्दोलन  का  पुरा  उत्तरदायित्व  भारत  की  केन्द्रीय

 सरकार  पर  कौर  उसमें  प्रमुख  हाथ  प्रधान  मंत्री  का  हैं  ।

 जब  पंजाब  में  पुलिस  का  आन्दोलन  शुरू  तो  केन्द्रीय  सरकार  बिल्कुल  अचेतावस्था  में

 सोई  हुई  थी  ।  जब  पंजाब  सरकार.ने  उनकी  मांगों  को  मान  तो  ये  लोग  बौखला  उठे  कौर

 कहने  लगे  कि  उनकी  मांगें  क्यों  मानी  इसका  भ्र सर  दूसरी  जगह  भी  जहां  के  लोग  यह

 सोचेंगे  कि  झगर  हम  आन्दोलन  नहीं  तो  हमारी  मांगें  नहीं  मानी  जायेंगी  ।

 पंजाब  के  बाद  गुजरात  कौर  राजस्थान  में  ग्रान्दोलन  gal  इन  राज्यों  में
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 अ्रासाम  ate  मध्य  प्रदेश  में  भी  मांगें  रखी-गई  ।  इसके  बाद  प्रश्न
 माथा  केन्द्र

 की

 are,  सिर  कौर  का  गृह  मन्त्री  ने
 वादा  किया

 कि  के  जवानों  के  प्रतिनिधियों  से  22  1979  को  बातचीत  होगी  ।  उन  लोगों

 को  वचन  दिया  गया  कि  स्टाफ  कौंसिल  बनेगी  ate  उन  लोगों  के  हुए  प्रतिनिधि  रखे

 जायेंगे  ।  उन्होंने  aaa  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  के  नाम  भेजे  ।  जब  उनके  तो  उनकों

 घता  बता  दिया  गया  कौर  aaa  चहेते  प्रतिनिधियों  को  रख  कर  कहा  गया  कि  यही  सब  कुछ  ।

 जवानों  के  प्रतिनिधियों  ने  कहा  है  कि  हम  इसको  नहीं  मानेंगे  ।

 गृह  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था  कि  मजबूरियों पौर
 का  उत्तर  महीने  के

 बाद  मिलेगा  ।  छः  मशीने  कौन  इन्तजार  करेगा  ?  अगर  इन्सान  मजबूरियों  कौर  जरूरतों  से  परेशान

 तो  क्या  वह  छः  महीने  TH  इन्तजार  कर  सकता  है  ?  इसके  बाद  अफसरों  ने  क्या  कहा  ?  नगर

 मुह  तो  गोली  से  भू  दिये  जानोगी  |  एक  तरफ  तो  घर  मंत्री  उनको  बुलाते  कि  भ्र पने

 प्रतिनिधियों  को  कौंसिल  में  कौर  दूसरी  तरफ  जब  वे  जाते  तो  उनका  किया

 जाता  यह  बात  सारे  देश  में  बिजली  की  तरह  फेल  गई  ।  केसे  फली  ?  डायरेक्टर
 क्षेत्र

 3  के  इंस्पैक्टर  जनरल  कौर  दिल्‍ली  रेंज  के  ने  घमकी  दी  कि  मगर  तुम  लोगों  ने  मुह
 तो  गोली  से  भून  दिये  यही  बात  उत्तेजक  बनी  ।  की  टीम  तथा

 रेडियो  के  आपरेटर  द्वारा  भेजे  गये  समाचार  से  सारे  देश  में  सनसनी  फल  23.  को

 भुवनेश्वर  कौर  भरोसा  कलां  wife  में  हड़ताल  शुरू  हुई  ।

 एक  बात  मैं  खुशी  की  बता  दूं  कि  सेना  अरब  सचेत  हो  रही  इस  सेना  मन्त्री

 नहीं  हैं  at  न  प्रधान  मन्त्री  जिनके  पास  न  तो  कोई  डायरेक्शन  है  ak  न  कोई  की

 क्षमता  है  ।  बहू  चाहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  रहते  हुए  सीसफूल  डेथ  पाऊं  ।  दिस  इज  fas
 मिशन  ।  जब  मोरारजी  भाई  तब  मामला  ज्यादा  गड़बड़  हुजरा  ।  वास्तव  में  मोरारजी  भाई

 ही  इसके  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।  110  कंजुएल्टीज  जिनमें  30  मरे  हैं  ।  अफ़सर  कहते  थे  कि  सेना

 की  दो  बैटेलियनों  ने  गोली  चलाने  से  इन्कार  कर  दिया  ale  कहा  कि  हम  निहत्थे  लोगों  पर  गोली

 नहीं  हम  देश  की  रक्षा  के  लिए  पुलिस  के  जवान  डंडा  लेकर  खड़े  हम  उन

 गोली  नहीं  चलायेंगे  ।  क्या  शर्म  नहीं  भाती  है  ?  क्या  चुल्लू  भर  पानी  में  डूब  मरने  की  जगह  नहीं
 है

 ?  सेना  की  दो  बटालियनों  ने  कहां  कि  हम  गोती  नहीं  चलायेंगे  ।  फिर  तीसरी  बटालियन

 बुलाया  गया  )

 दो  तीन  मिनट  में  वार्ड  at  कर  रहा  हूं  ।

 तीसरी  बटालियन  mat  उस  समय  भी  वहां  पर  बन्दूक  लिए  हुए  नहीं  ary
 ज्ञ केवल  एक  लाठी  THE  पहरे  पर  खड़ा  हुआ  था  |  राय  से  गोली  मारी  क  ती  है  भर  वह  खत्म  होता

 फिर  दो  जो  छुड़ाने  वाले थे  उनको  भी  मारा  गया  ।  मां  अपने  बच्चे  को  लेकर  सोई  हुई
 एक  व्यक्ति  सोया  हुजरा  रेकलेस  फार्यारिंग  शुरू  कर  दी  गई  |  तीसरी  बटालियन  के  द्वारा  शर
 तमाम  मृत्यु  हुई  ।  टांग  पकड़-पकड़  कर  उन  को  खींच  लिया  गया
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 मैंग्नीज़  उग्रसेन  जी  ate  भ्र पने  दूसरे  साथी
 यों  से कहना  चाहता  हूं  जो  जनता  पार्टी

 कम्यूनल  में  हैं  कि
 वे  जरा  कया  गांधी  ने  यही  कहा  था  ?  ...  यह

 भी  कहता
 हूं

 कि  यह  जो  जनता  पार्टी  नाम  हमारा  है  यह  फिलहाल  यह  बदला  भी  जा

 सकता  है  ।  माने  सेकुलर  कौर  (a7)  माने  कम्यूनल  1...  )  .

 तो  rat  जवानों  को  aga  में  लड़ने  की  नीति  छोड़ी  जाय  ।  उनकी  मांगों  को  पुरा  किया

 जाय  ।  उनकी  कोई  भी  मांग  ऐसी  नहीं  है  जो  पुरी  न  हो  सके  ।  उनके  इन्दर  जो  डिपो  रिलीज  हैं

 उनको  खत्म  किया  जाय  ।  डिस्पैरिटी  जब  तक  राज  बर्दाश्त  कल  बर्दाश्त  करेंगे

 परसों  विस्फोट  होगा  ।  होली  चाहे  राज  चाहे  कल  पर  जलेगी  जरूर  ।  इसलिए

 मैं  इतना ही  कहना  चाहता  हूं  कि  सारी  जिम्मेदारी  इस  सरकार  की  है  ।  नगर  तनिक  भी  aa  हो

 गर  प्रधान  मन्त्री  जी  पीसफुल  डेथ  बीइंग  दि  प्राइम  मिनिस्टर  इतना  ही  न  चाहते  हों  तो  तुरंत

 इस्तीफा  दें  ।

 श्री  अरविद  बाला  पजनौर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  स्थगन  प्रस्ताव  की

 चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिये  खड़ा  होता  हूं  ।  परन्तु  विशेष  रूप  से  रायबरेली  से  खाने  वाले  जनता

 के  श्री  राजनारायण  के  बाद  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  मैं  कितनी  गहराई  में  सकूंगा

 कौर  उनके  ead  को  छू  सकूंगा  ।  परन्तु  इस  मामले  पर  हरएक  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  |

 स्वामी  ने  बड़  भावपूर्ण  विच।र  व्यक्त  किए  परन्तु  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  विषय

 पर  चर्चा  करने  का  प्रस्ताव  देश  विरोधी  कैसे  हमारे  भ्रनुसार  तो  जहां  तक  हमें  मामले  की

 जानकारी  है  या  हम  मामले  में  दिलचस्पी  ले  रहे  यह  मामला  देश  विरोधी  नहीं  है  ।  यदि  हम

 कतिपय  मामलों  की  ग्रोवर  सरकार  का  ध्यान  दिलाते  हैं  तो  सरकार  का  यह  कत्तव्य  हो  जाता  है  कि

 वह  उनमें  सुधार  करे  दौर  भविष्य  में  बेहतर  ढंग  से  कार्य  करे  |

 चूंकि  समय  कम  इसलिए  मैं  इस  पर  संक्षेप  में  चर्चा  करूंगा  ।  इस  देश  में  यह  एक  श्राम

 बात  है  कि  राजनीतिज्ञों  कौर  सभी  में  असंतोष है  ।  परन्तु  ग्रा सूचना

 विभाग  को  इस  श्रार्दोलन  रोष  की  ग्रोवर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  जाना  था  मैं  नहीं  जानता

 fe  इस  देश  में  श्रासूचना  विभाग  उचित  समय  पर  समुचित  कार्यवाही  करने  हेतु  गृह  मन्त्री  या

 प्रधान  मन्त्री  को  वह  चाहे  जो  भी  हों  पूर्वे  सुचना  देने  के  लिए  क्या  कर  रहा  है  ?

 aa  विरोधी  कौर  सत्तारूढ़  दल  का  प्रत्येक  व्यक्ति  समभदार  है  ।  वे  काहिल  हैं  कौर  इस

 पक्ष  में  भी  हम  समझदार  हैं  ।  परन्तु  यह  एक  ग्राम  परम्परा  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  इस  देश

 में  हरेक  व्यक्ति  में  ग्र संतोष  है  ।  जेसा  कि  श्राप  जानते  हैं  कि  पुलिस  राज्य  का  विषय  है  ।  परन्तु

 सीमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  ate  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  मामले

 में  ऐसा  नहीं  किसी  ने  भी  सभा  का  ध्यान  नहीं  दिलाया  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारी

 को  35/-  रुपए  मू  वेतन  मिलता  जो  कि  100  वह  पहले  निर्धारित  किया  गया  था  श्री

 स्वामी  ने  1977  में  आयोग  के  बारे  में  बताया  है  ale  श्री  दत्त  ने  1975  के  आयोग  का  भी  उल्लेख

 किया  है  ।  परंतु  हमें  पता  है  कि  इस  देश  आयोग  कया  कर  रहे  हैं  ।  इसे  उन्हें  कार्यान्वित  करना  है  |

 जब  ate  सदस्यों  ने  उत्तेजित  कड़े  दाब्दों  में  कटु  भाषा  में  cet  उठाया  तो  सत्तारूढ़

 पक्ष  से  मैंने  यह  ara  की  थी  कि  वह  सभा  में  जाकर  बताते क क क 9 ० क
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  सभा  में  कुछ
 दा च्त्य्ा  fa  बनाये  रखें  ।  यदि  राज  निजी  चर्चा  करना

 चाहते  हैं  तो  ग्रुप  में  जाकर  कर  सकते  हैं  |

 श्री  भ्ररविन्द  वाला  :  सेन्ट्रल  रिवेंज  पुलिस  ar  सीमा  सुरक्षा  बल  के  प्रति

 उनकी  ईमानदारी  या  गम्भीरतापुर्ण  दृष्टिकोण  का  पता  इस  सभा  में  उनके  कार्यों  से  चलता  है  ।  वे

 इस  मामले  पर  बाहर  अच्छी  तरह  चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  क्या  उनकी  संख्या  क्या  वे  जनता

 )
 या  जनता  में  हमारा  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  हमारा  सम्बन्ध  तो

 इस  देश  के  लोगों  की  स्थिति  से  है  यह एक  चेतावनी  नहीं  मैं  aqua  प्राप्त  इतना  बड़ा

 व्यक्ति  नहीं  हूं  कि  एक  चेतावनी  दू  ।  प्रो०  समर  गुह  ने  श्री  सौगत  राय  को  एक  आगन्तुक

 बताया  है  ।  हर  बात  के  लिए  सेना  मत  बुलाइए  ।  यह  एक  खतरनाक  बात  है  ।  कल  श्रमिकों  अ्रपने

 लोगों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सेना  बुलानी  पड़  सकती  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  मन्त्रि

 मंडल  से  प्रेरणा  लेंगे  ।  मैं  श्राप  पर  यही  ara  लगाता  लोगों  को  अनुशासन  में  रहने  का

 उपदेश  देने  से  पहले  श्राप  अ्रनुशासन  में  रहें  ।  श्राप  में  अनुशासन  की  भावना  नहीं  है  ।  कुछ  म  स्त्री

 कई  तरह  की  बातें  करते  हैं  श्राप  इस  देश  के  लोगों  को  अनुशासन  में  रहने  के  लिए  कहते
 अनप  कुछ  लोगों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  सेना  बुलाते  है  ।  कल  सेना  यहां  हराकर  श्राप  पर  नियंत्रण
 कर  सकती  है  ।  यही  खतरा  है  मैं  इसकी  भविष्यवाणी  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  यह  स्पष्ट  है  |  इनमें
 से  हरनेक  लोग  इसकी  जानकारी  न  रखते  इसे  झ्रामंत्रित  कर  रहे  हैं  ।  हम  इसके  बारे  में  भविष्य
 के  बारे  में  बहुत  स्पष्ट  कह  रहे  हैं  कि  कोई  जाकर  इस  पर  कब्जा  कर  सकता  कौन  इसे  अ्रपने
 कब्जे  में  लेगा  ?  इससे  ग्राहकी  गुप्तचर  विभाग  ate  गुप्तचर  विभाग पर  नियंत्रण  रखने
 वाले  लोगों  की  क्षमता  सिद्ध  होती  है  ।  राजनी

 हों
 के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  में  आपको

 श्रन्च्छा  लगता  है  ।  कभी-कभी  श्राप  इसमें  भी  ग्र सफल  रहे  हैं  ।  श्राप  सभी  श्रनावइ्यक  जानकारी
 टेलीफोन  बीच  में  सुन  करके  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  परन्तु  श्राप  इन  लोगों  की  दोषपूर्ण  भावनाओं  को

 पहले  नहीं  समय  सकते  थे  ?

 जब  कभी  हम  कोई  समस्या  उठाते  हैं  तो  दूसरी  भोर  से  पुराने  आंकड़े  पेश  कर  दिये  जाते

 हैं  ।  वे  कहते  1963  में  इतने  1967  में  1973  में  इतने  इत्यादि  |  श्राप  1977  की  बात
 क्यों  करते  हैं  ।  फिर  हम  यहां  किसे  लिए  हैं  ?  अगर  श्राप  पिछले  रोकड़े  देकर  ही  सन  तुष्ट  हो  जाते

 है  तो  श्राप  ईमामदार  नहीं  हैं  ।  इस  मामले  के  तीन  egal  पर  विचार  करना  होगा  |,  स्वर  थम
 श्राप  पहले  जानकारी  हासिल  नहीं  कर  पाए  या  जानकारी  मिल  गई  थी  तो  उस  पर  समय  पर

 वाही  नहीं  की  गई  मैं  संख्या  को  चुनौती  नहीं  दगा  ।  क्योंकि  are  औचित्य  स्थापित  करने
 की  चेष्टा  करते  हैं  कि  यह  गदर  कसे  यह  गह  युद्ध  कैसे  अ्रापने  इस्पात  नगर  बोकारो  को
 नियंत्रित  करने  के  लिए  सेना  कैसे  शादी  ।  पर  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  न  केवल
 तमिलनाडु  में  बल्कि  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  ने  भी  इस  समस्या  को  पहले  ही  समय  लिया  था
 श्र  कार्यवाही  की  थी  ।  आपकी  जानकारी  के  लिये  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने

 तमिलनाडु  में
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 50  प्रतिशत  पुलिस  कर्मचारियों  मकान  दे  रखे  हैं  ।  जो  सिकन्दर  बख्त  नहा  वह  10

 प्रतिशत  करमचारियों  को  भी  मकान  नहीं  दे  पाए  है  ।

 बाकी  at डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  कहते  हैं  कि  पुलिस  नि  सभी

 इस  निर्णय  की  प्रतीक्षा  में  हैं  कि  उन्हें  क्या  सुविधाएं  मिलेंगीं  ।  पर  आपने  अभी  भी  अपने  निर्णय

 की  घोषणा  नहीं  की  है  श्राप  पूवे  त  ही  लगा  रहे  हैं  ।  इससे  श्राप  समस्याए
 :
 खड़ी  कर

 रहे  हैं
 ।

 मेरे  दोस्त  ने  कहा  कि  त्रिवेन्द्रम  में  समस्या  समाधान  जा  चुका  है  ।  इसकी

 खुदी  हैं  ।  पर  क्या  समाधान  हुआ  इसकी  जानकरी  कभी  मिलनी  है  ।  पर  यह  अस्थायी  होगा  |

 श्राप  स्थायी  समाधान  नहीं  कर  पाएंगे  ।  जव  भी  श्राप  कहते  हैं  कि  श्राप  गम्भीरता  से  विचार  कर

 रह ेहैं  तो  केवल  ग्राहकी  भाषा  ही  गम्भीर  होती  है  ।  काम  गम्भीरता  से  नहीं  होता  ।  देश  में  ara

 बहुत  ही  खतरनाक  स्थिति  पदा  हो  रही  है  ।  इसके  लिए  मैं  गृह  मंत्री  से  त्यागपत्र  देने  की  मांग  नहीं

 करूगा  कयोंकि  इससे  सरकार  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  इसके  लिए  sara  मन्त्री  से  भी  त्यागपत्र

 देने  को  नहीं  कहूंगा  ।  पर  यदि  वे  बुद्धिमान  हैं  तो  वे  इसे  ध्यान  में  रखेंगे  ।  श्राप  अच्छी  तरह  जानते

 हैं  कि  सदस्यों  का  कोई  महत्व  नहीं  है  ।  नगर  श्राप  कहते  हैं  कि  इस  चर्चा  से  देग  भक्ति  की  भावना

 नहीं  लकती  तो  फिर  इस  सभा  में  यह  चर्चा  हो  ही  कयों  रही  है  ?

 गृह  मन्त्री
 ने

 उत्तर  दिया  है  कि  उन्हें  इस  विषय  के  लिए  मुख्य  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  बुलाने

 के  लिए  दस  दिन  का  समय  चाहिएं  ।  मैं  प्रतीकों  बता  चाहता  हूं  कि  श्राप  पुलिस  को  अपनी

 विषय  सूची  में  न  समझें  ।  श्राप  यह  नहीं  जानते  कि  समग्र  रूप  से  संशोधन  में  क्या
 कुछ  है  |

 ag  वहां  क्यों  रखना  चाहते  हैं  ।  विगत  में  जब  भी  श्राप  पुलिस  से  नाखुश  होते  थे

 तो  श्राप  वहां  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  भेज  देते  थे  ।  जब  श्राप  भो  से  खुश  नहीं  होते

 थे  तो  उसके  स्थान  पर  दूसरा  बल  भेज  देते  थे  |  यह  प्रंग्रेजों  का  तरीका  है  ।  श्राप  में
 से

 श्रनेक  प्रंग्रेजी

 व्यवस्था  के  पक्ष  में  नहीं  अंग्रजी  भाषा  को  नहीं  चाहते  ।  पर  इस  देश  पर  शासन  करने  के  लिए

 श्राप  हमेशा  के  लिए  sas  का  तरीका  अपनाना  चाहते  हैं  ।

 रायबरेली  से  कराए  मेरे  दोस्त--वे  उपस्थित  नहीं  हैं--ने  ध्मनिपंक्ष  ate  साम्प्रदायिकता

 की  बात  कही  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  साम्प्रदायिकता  का  विस्फोट  होने  वाला  है  कौर  धमंनिपेक्षता

 बनी  रहेगी  ।  इसे  तो  भविष्य  ही  सिद्ध  करेगा  ।  देशवासी  हम  राजनीतिज्ञों  से  ईमानदारी  के  बर्ताव

 की  आशा  रखते  हैं  ।  यहां  कई  सदस्यों  ने  कहा  कि  यह  मामला  कतिपय  राजनीतिक  दलों  के  हस्तक्षेप

 का  मामला है
 |  कया  अप  स्पष्ट  रूप

 से  यह  बतायेगा  कि  आपने  इसमें  हस्तक्षेप  नवदीं  किया  है  ।  हम  श्राप

 लोगों  को  जानते  हैं  कि  श्राप  राजनीतिक  लाभ  के-लिए  भी  हस्तक्षेप  करते  हैं  ।  हमें  इसे  दलगत

 मामला  न  मानकर  राष्ट्रीय  मामले  के  तौर  पर  लेना  चाहिए  कौर  इस  पर  विचार  करना  |

 इसकी  बजाय  श्राप  सारे  विपक्ष  को  दोष  दे  रहे
 हैं  कि

 वह
 आपके  खिलाफ

 हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  झप

 कुछ  वर्षों  तक  सत्ता  में  बने  रहें  ।  पर सवाल  है  कि  जनता  की  सेवा  कसे  हो  ?  शाप  कह  सकते  हैं

 कि  यह  प्राचीन  जयप्रकाश  नारायण  ने  किया  पर  मैं  ऐसा
 नहीं

 कह  सकता  ।  जे
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 था  कि  अगर  रादेश  उचित  नहों  है  तो  उसे  मत  मानिए  ।  यही  उन्होंने  कहा  घा  ।  wa  समय  ्

 गया  है  कि  हम  समस्त  व्यवस्था  पर  पुर्निवचार  करें  ।  जनसंघ  किसी  भी  राज्य  में  सत्ता  में  नहीं  है

 अन्य  दल  शासन  कर  रहें  हैं  ।  बगाल  में  सत्ता  में  है  ।  तमिलनाडु  में  हम  सत्ता  में  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  मिलीजुली  सरकार  है  ।  कांग्रेस ०
 प्रदेश  में  सत्ता  में  है  ।  कर्नाटक  कांग्रेस  कर्नाटक

 में  केरल  में  है  ।  छत  सभी  राजनीतिक  दलों  की  देश  के  किसी  न  किसी  भाग  में

 कोई  न  कोई  जिम्मेदारी  अ्रवदय  है  ।  जिन  लोगों  की  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  है  वह  aaa  जातीय  हित

 के  लिए  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  इस  समय  प्रदान  है  कि  अप  कितने  ईमानदार  हैं  ।  हमारा  इससे  कोई

 सरोकार  नहीं  है  कि  प्रधान  मन्त्री  कौन  है  ?  ग्रह  aga  भ्र पना  मामला  है  ।  ae  कोई  प्रधान  मन्त्री

 है  तो  कल  कोई  ate  हो  सकता  है  ।  हमें  इसकी  चिन्ता  नहीं  पर  ड्राप  स्वयं  श्रनुश्ासन  का

 रण  पेदा  करें  ।  हमे  अनुशासन  न  सिखाएं  ।  देशभक्ति  ौर  भ्रनुशासन  का  प्रचार  नहीं  होता

 इसकी  आपको  सबसे  अ्रघिक  जरूरत  है

 इस  बहस  में  श्राप  इस  मामले  को  मजाक  के  तौर  पर  ले  रहें  हैं  कौर  इसे  कोई  महत्व  नहीं

 दे  रहे  पुलिस  कर्मचारी  we  सी०  श्रार०  पी०  के  जवान  हमारे  इस  व्यवहार  पर  निगरानी

 रखे  हुए  इसीलिए  वे  कहते  हैं  कि  राजनीतिक  बड़े  खतरनाक  होते  हैं  ।  इनके  आन्दोलन  को

 दबाने  के  लिए  सेना  को  बुलाना  उचित  नहीं  है  ।  यही  हमारा  भी  कहना  है  ।  यह  चेतावनी  नहीं  है  ।

 पर  स्थिति  स्पष्ट  है  ।  इस  ale  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  अ्रापने  गलती  की  है  ।  श्राप  इसे  स्वीकार

 करें  |  इसका  समाघान  एक  गोल  मेज  सम्मेलन  बुलाए  कौर  सारी  समस्या  उसके  सामने

 रखें  ।  a  कि  यह  राष्ट्रीय  मामला  हैं  इसलिए  हम  किसी  का  प्रदान  लेना  नहीं  चाहते  ।  गृह  मंत्री  इस

 मसले  का  अध्ययन  करें  ।  मैं  प्रघ!न  मंत्री  या  मंत्री  मंडल  से  त्याग  पत्र  देने  को  नहीं  कहता  ।  पर

 अप  एक  कार्यक्रम  तयार  उसे  लोगों  को  बताए  |  पिछली  सरकार  के  20  सुत्रीय  कार्यक्रम  जैसा

 कार्यक्रम  न  हो  ।  श्राप  वहू  कार्यक्रम  लाएਂ  जिसे  जनता  पार्टी  ग्रस्त  में  लाना  चाहती  जिस  पर

 हम  इस  सभा  में  चर्चा  कर  सकें  ।  यह  कार्यक्रम  ऐसा  न  हो  जिसे  अमल  में  लाने  में  2  या
 13  ay

 लग  जाए  ।  यह  कुछ  ही  महीनों  में  पूरा  होना  चाहिए  ।  प्राय  इस  प्रकार  का  कार्यक्रम  लाए  ।  तभी

 हम  जसे  लोग  ग्राहकों  विश्वास  करेंगे  ।  रोका  समर्थन  करेंगे  ।

 इन  meal  के  साथ  ही  मैं  विषय  की  समाप्ति  यहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैंने  माभले  की  शुरुआत  की

 हैं  ताकि  यह  देश  उठ  खड़ा  ताकि  हम  देश  को  अ्रधिनायकवाद  से  बचा  सैनिक  शासन  से

 बचा  सकें  या  किसी  शभ्रलोकतांत्रिक  शासन  से  बचा  सके  जो  कि  हमारे  लिए  gear  नहीं  है  ।

 घन्यवाद  |

 श्री  रामजी  लाल  :  उपाध्यक्ष  राज  एक  अत्यघिक

 पूर्ण  विषय  इस  सम्मानित  सदन  में  विचार  के  लिए  उपस्थित  है  लेकिन  जिन  लोगों  के  मैंने  भाषण
 उनसे  एक  ही  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  लोगों  को  राजनैतिक  भाषण  करने  की  आदत  सी  पड़

 गई
 है

 भले  ही  वे  अपने  भाषण  में  यह  कहें  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  सवाल  भले  ही  यह  कहें  कि
 इससे  हिन्दुस्तान  की  जनता  की  जिन्दगी  सीधी  जुड़ी  हुई  है  ।  लेकिन  वे  जो  भाषण

 करते  हैं  उस से
 एक  ही  बात  दिखाई  देती  है  कि  वे  उसमें  राजनीति  ले  जाते  हैं  ।  निश्चित  रूप  से  यह  मसला

 जो  है
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 ह  _

 यह  अत्यघिक  चिता  का  मसला  लेकिन  उधर  से  जो  भाषण  होते  उ  स  सरकार  नन  अगर  कोई

 guar  कार्य  किया  तो  वे  उसकी  तारीफ  करना  ग्रसना  फल  नहीं  समझते  |

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  पुलिस  ara  1902  में  बना  था  कौर  उसके  बाद  इस

 देश  में  पुलिस  की  जो  समस्याए  वे  समस्याएं  कोई  नई  नहीं  fate  अराज  जो  विस्फोट  gare

 ब्रोकर  राज  जो  कुछ  भी  हु  वह  उन  पुरानी  सदस्यों
 के

 कारण  ही  gars  ।  मैं  यह  तो  समय

 सकता  हूं  कि  इसमें  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  लेकिन  उसकी  बुनियाद  में  क्या  है यह  भी  देखना

 चाहिए  ।  यह  कोई  नई  चीज  पेदा  हो  गई  हैं  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  लोग  इनके  बारे  में  सोचते  नहीं

 के थे  ।  पुलिस  वालों  की  जो  शिकायतें  छोटे  लोगों  की  जो  शिकायतें  वे
 दो

 तीन  शिकायतें  हे

 उनको  वेतन  कम  मिलता  उनको  वर्दी  नहीं  उनकी  श्रीवास  की  समस्या  है  ।  दूसरे  उनकी

 यह  शिकायत  बतायी  जाती  है  कि  पुलिस  के  काभ  में  राजनीतिक  हस्तक्षेप  होता  है  ।

 श्री  qto  पी०  मंगल  )
 :  समय  समाप्त  हो  चका  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  जरा  ठहरिए  |  क्या  सभा  समय  एक  घण्टा  बढ़ाने  के  लिए  सभा  को

 अ्रनुमति  है  ?

 कई  माननीय  सदस्य :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।  इस  पर  कई  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं
 “

 कई  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 qua  महोदय  :  श्री  मूल  खेद है
 ।  सभा  की  इच्छा  नहीं  श्री  मैं  मंत्री  जी  से

 उत्तर  देने  का  भ्रनुरोध  करता  हूं  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  खड़े  हुएਂ
 ''

 )

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  यह  स्थगन  प्रस्ताव

 ऑ्रघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैं  आपकी  mx  से  अ्रनुरोध  कर  रहा  हूं  ।  पर

 वे  सहमत  नहीं  हैं  ।  श्री  Ge  अत्यन्त  खेद  है  कि  सभा  सभा  का  समय  बढ़ाने से  इंकार  कर  रही

 है  कौर  कोई  चारा  नहीं
 है

 ।  यह  स्थगन  प्रस्ताव  इसे  बढ़ाया  नहीं  जा  इसे  कल  तक  जारी

 नहीं  रखा  जा  सकता  ।  अन्यथा  प्राकार  समय  मिल  जाता  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  थी  ।  पर

 सदस्य  सहमत  नहीं  हैं  ।

 श्री  व्यालार  रवि  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  set  है  ।  नियम  बहुत

 ही  स्पष्ट  है  ।  बिना  समय  बढ़ाए  ग्रुप  मंत्री  जी
 को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।  कृपया

 नियम  देखें  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  अप  किस  नियम  पर  निसार  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  बयालार  रवि  :  यह  स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में  है--निज़ाम  58  या  59.

 श्री  हरविन्द  वाला  पजनौर  :  यह  शायद  नियम  58  है  ।

 थ्री  व्यालार  रवि  :  6.30  से  अधिक  समय  हो  गया है
 |

 श्रेय  महोदय  :  जब  तक  अध्यक्ष  का  समाधान  नहीं  हो  जाता  है  कि  चचा  पर्याप्त  हो  गई

 तो  वह  6.30  बज  या  दो  घण्टे  ग्रोवर  तीस  मिनट  से  श्रीमान  ऐसे  किसी  अन्य  समय  जो  चर्चा
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 ——

 प्रारम्भ  होने  A  प्रारम्भ  होता  प्रदान  रख  सकेगा  |

 श्री  पी०  एम०  सयोद  )
 घर  मंत्री  ने  प्रभी  उत्तर  देना  कब  6.30  से  अधिक

 समय  हो  चका  है  |

 श्री  वायलार  रवि  :;  वह  कसे  जवाब  दे  सकते  हैं  ?  तब  6,30  बज  चके  हैं

 to  पी०  जी०  मावलंकर  )  होदय  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना

 चाहता  हूं  जो  इस  प्रकार  है  ।  श्राप  उसे  नियम  को  पढ़कर  सुनाए  जिसमें  स्थगन  प्रस्ताव  की  अवधि

 ढाई  घण्टे  बताई  गई  है  ।  इसका  ae  है  यदि  श्राप  चाहते  हैं  कि  प्रस्ताव  पर  चर्चा  630  पर

 ही  समाप्त  हो  जाए  तो  आपको  प्रस्ताव  6.30  पर  मतदान  के  लिए  रखना  होगा  ।  waar  श्राप  मंत्री

 जी  को  उत्तर  देने  के  लिए  पहले  ही  बुलाते  जिससे  कि  सारी  चर्चा  6,30  बज  तक  समाप्त  कर  a
 जाती  ।  पर  ऐसा  नहीं  gary  यही  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।

 नियम  में  कहा  गया  है  कि  न्यूनतम  समय  ढाई  घण्टा  समय  बढ़ाने  के  लिए
 सदस्यों  से  कहना  मेरी  राय  में  ठीक  नहीं  था  ।  नगर  श्राप  सन्तुष्ट  नहीं  थे  कि  चर्चा  में  सभी

 मुद्दो
 पर  विचार  कर  लिया  गया  है  ae  वह  पर्याप्त  नहीं  थी  तो  श्राप  समय  बढ़ाने  के  लिए  कह  सकते

 थे  |  श्राप  स्वयं  ही  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  नहीं  दे  सकते  ।  मेरा  कहना  यह  नहीं  कि  श्राप
 कि ह  को  अनुमति  देते  हैं ह  |  मूल  प्रश्न  है  कि  क्या

 वाद-विवाद  पर्याप्त  gar  या  नहीं  ।

 6,30  बज  चुके  हैं  ।  ग्रुप  नियम  की  भाषा  पर  जाकर  कहीं  न  भ्रट्कें  |

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  सभा  की  इच्छा  ग्रधिल्लंघन  नहीं  क्या

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  गृह  मंत्री  उत्तर
 न

 दें  ।  श्राप  इस  पर  मतदान  करके  इसे  निपटा

 पर  यदि  श्राप  aaa  हैं  कि  wat  भी  चर्चा  पर्याप्त  नहीं  हुई  है  तो  शाराइको  सभा  की  अनुमति
 लेने  की  जरूरत  नहीं  होनी  चाहिए  थी  ।  श्राप  यह  देखते  कि  अधिक  से  श्रमिक  लोगों  को  aga

 विचार  रखने  का  मौका  मिलता  ।  श्राप  अपने  स्वविवेक  सै  ag  निश्चिंत  करें  कि  क्या  सभा  समय

 बढ़ाया जाए  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 विदेशों

 के  अनुसार  दो  बातें  श्रनिवायं हैं  (1)  मंत्री  द्वारा  उत्तर  कौर

 )  प्रस्तावक  द्वारा  उत्तर  ।  समय  के  बारे  में  भ्रध्यक्षसवे  सर्व  नहीं  हैं  ।  सभा  ही  इस  स्थिति  में

 जब  भी  हम  सभा  का  समय  बढ़ाना  चाहते
 हैं

 ऐसे  फैसले  किए  जाते हैं  ।  प्रस्ताव  को  ge

 दे भय  ने  का  भ्र धि कार  है  इस  विषय  में  ale  कोई  प्रतिक्रिया  नहीं  है  ।  सामान्य  नियम  है  कि  ग्रन्थ

 प्रस्तावों  पर  लागू  होने  वाला  उत्तर  देने  का  अधिकार  स्थगन  प्रस्ताव  पर  भी  लागू  होता  है  ।  गृह
 मंत्री  अध्यक्ष  की  भ्र नुम ति  से  बोल  सकते  हैं  उन्होंने  चाहे  पहले  बोला  हो  या  नहीं  ake  प्रस्तावक

 को  उत्तर  देने  का  अधिकार  है  ।  मेरा  कहना  ag  है  कि  दो  झनिवायंताएं  हैं--पहली  यह  है  fi

 प्रस्तावक  को  उत्तर  देने  का  श्रधघिकार  है  ।  सभा  को  उसके  इस  अधिकार  को  लेने  का  अधिकार

 नहीं  है  ।  सभा  इसे  भ्रमण  तरह  से  सीमित  कर  सकती  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देने  का

 थोड़ा  समय  देता  हूं  ae  मैं  श्री  समर  मुखर्जी  को  उत्तर  देने  की  अनुमति  देता  हूं  ।  कौर

 मैं  श्री  समर  मुखर्जी  को  सारांश  में  उत्त र  देने  की  अनुमति  दें  गा  |
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 )

 श्री  बसंत  साठे  )  :
 मैं  नियम  62  के  घिन  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना

 चाहता हूं  ।  नियम  62  में  कहा  गया है  :

 cafe  भ्रध्यक्ष  का  समाधान  हो  जाए  कि  पर्याप्त  वाद-विवाद  हो  चुका  है  तो  वह  12.30

 बजे  या  ऐसे  सत्य  जो  वाद-विवाद  प्रारम्भ  होने  के  समय  से  ढाई  धण्टे  से  कम  न

 प्रश्न  रख  सकेगा  ्

 al  wale  जै
 यह  श्रमिक  हो  सकता है  ।  यह  आपका  f  विवेक  हैं  ।

 mere  महोदय  :  समय  के  मामले  में  नहीं  ।

 )

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  इस  विशेष  मामले  में  मुझ  विस्वास है

 कि  aaa  विवेक  की  संतुष्टि  नहीं  हो  सकेगी  कि  पर्याप्त  वाद-विवाद  हो  चुका  है  ।  हम  इससे  इस

 हद  तक  उत्तेजित  हो  गये  थे  कि  हमने  यहां  हराकर  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  किया  ।  हम  इस  हद  तक

 उत्तेजित  हो  गये  थे  att  हमें  अपना  मत  प्रकट  करने  का  अ्रवसर  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार

 के  महत्वपूर्ण  प्रत  जिस  पर  हम  स्थगन  प्रस्ताव  रखने  के  लिए  तागे  gra  हमें  अपना  मत

 प्रकट  करने  का  अवसर  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  वाद-विवाद  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मेरी

 ऐसी  कोई  दिखाया  नहीं  है  कि  जिन  लोगों  ने  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं  दिया  है  उन्हें  बोलने  का

 maar  दिया  गया  किन्तु  मेरी  शिकायत  यह  है  कि  हमें  जिन्होंने  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  अवसर  नहीं

 दिया  गया  है  |

 aqua  महोदय  :  मैं  यह  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  कि  वाद-विवाद  qatar  नहीं  है  किन्तु

 यह  अल्पमत  सदस्यों  की
 राय  है  ।  मत  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  वे  समय  agra  |

 कई  माननीय  सदस्य  :  नहीं  |

 )

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर (  गांधी  नगर  :
 श्राप  बहुमत की  और  राय  के  नहीं  चल  सकते

 हैं  ।  अल्पमत  सदस्यों  के  विचार  भी  सुने  जाने  चाहिए  ।  कृपया  बहुमत  की  संख्या  का  अनुसार विचार  न

 करें  |  जब  श्राप  उनकी  राय  लेते  हैं  तो  वे  नहीं  कहते  हैं  ।  इसका  क्या
 aa  है  ?  यह  लोकतंत्र  नहीं

 श्राप  कृपया  बहुमत  की  राय  पर  ही  विचार  न  करें  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।

 Sito  पी०  जी०  मावलंकर  :  मैं  जनता  पार्टी  के  अपने  मित्रों
 से  कहता  हं  कि  वे  अपने

 वर्तमान  बहुमत  का  घमंड  न  करें  |  अ्रापको  केवल  दो  वर्ष  हुए  हैं  |

 )
 या  प्र् या
 हा  ह  | अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  की  भी  बात  नहीं  सुन  पा  व्यवस्था  का  क्या  प्रश्न  है  ?

 Sito  पी०
 pos  uTaany  अल्पमत  सदस्यों  के  मत  को  श्राप  केसे  दबा  सकते  हैं  ?
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  नियम  62  में  वाद-विवाद  बन्द  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 इसमें  विशेष  रूप  से  यह  व्यवस्था  है  कि  यह  आपकी  सन्तुष्टि  पर  निर्भर  करता  वाद-विवाद  की

 पर्याप्तता  की  सन्तुष्टि  |  चर्चा  के  लिए  समय  बढ़ाने  के  लिए  सभा  की  राय  लेने
 का  कोई  प्रदान

 नहीं  है  ।  मेरा  ass  निवेदन  है  कि  श्राप  अपनी  विवेक  शक्ति  का  प्रयोग  करें  |  aa  पहले  ही

 कहा  है  कि  श्राप  वाद-विवाद  की  पर्याप्ता  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  ।  आपका  यह  कत्तव्य  है  कि  आप  सभा

 के  हितों  की  रक्षा  करें  ग्र  आपको  वाद-विवाद  का  समय  बढ़ाना  है  ताकि  wea  सदस्य  भी  चर्चा  में

 भाग  ले  सकें  ।

 थ्री  ato  एम०  स्टीफन  )
 :  मेरे  व्यवस्था  के  get  के  दो  श्राघार  हैं  ।  जहां  तक

 वाद-विवाद  की  पर्याप्तता  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  भ्रापने  यह  मत  व्यक्त  किया  है  कि  श्रमिक  समय

 दिदा  जाना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  अल्पमत  सदस्यों  का  मत  भी  सुना  जाना  चाहिए  i

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  झ्रापके  निर्णय  में  अ्रल्पमत  की  राय  प्रतिबिम्बित  नहीं  है  ।  इसका

 प्रथ  यह  है  कि  पर्याप्त  वाद-विवाद  नहीं  यह  आपका  मुल्यांकन है  ।  यह  अ्रापका  निर्णय

 है  iam  जब  इस  स्थिति  पर  घंटे  की  बात  इस  पर  लागू  नहीं  होती  ।  was  निर्णय

 इस  वाद-विवाद  में  aetna  राय  प्रतिबिम्बित  नहीं  है  ।  यह  स्थिति  है  ।  भरत  पर्याप्त  वाद-विवाद

 नहीं  gat  है  ।  वाद-विवाद  की  पर्याप्ता  की  व्यवस्था  बनी  रहनी  चाहिए  ।  जब  तक  अल्पमत  राय

 नहीं  सुनी  जाती  है  वाद-विवाद  समाप्त  नहीं  होना  चाहिए  ।  यही  मेरी  सविनय  प्रार्थना  हैं  ।

 श्रेय  महोदय  :  मैं  वाद-विवाद  जारी  रखे गा
 ।  श्री  सुमन  कृपया  संक्षिप्त  करें  ।

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  राज  श्राप  एक  लोकतांत्रिक  हैं  ।

 श्रेय  महोदय  :  मैं  वाद-विवाद  जारी  रखे गा
 ।  ज्योंही  मैं  देख गा  कि  वाद-विवाद  पर्याप्त

 हो  गया  है  मैं  इसे  बन्द  करूंगा  |  श्री  सुमन  श्राप  जारी  रखें  ।

 श्री  रामजी  लाल  :  ग्रध्यक्ष  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था

 कि  पुलिस  शझ्रायोग  1902  में  बना  था  कौर  राज  जो  समस्याए  वह  कोई  नई  समस्याए  नहीं  हैं  ।

 इससे  पहले  सत्ता  में  जो  लोग  उनके  सामने  भी  वह  समझाए  थीं  ate  अगर  वह  चाहते  तो  उन

 समस्या ग्र ों  का  समुचित  समाधान  कर  सकते  थे  ।  हमारे  देश  में  एक  परम्परा  है--लेस  वक  मोर  ये

 ae  मोर  बके  लैस  पे  ।  यानी  जो  ज्यादा  काम  उसको  कम  तनख्वाह  कौर  जो  कम  काम

 करता  उसकी  ज्यादा  तनख्वाह  मिलती  है  ।  यहां  भी  हालात  ऐसे  ही  हैं  ।

 1973  में  जब  पी०  ए०  सी
 ०

 का  रिवोल्ट  तो  मध्य  प्रदेश  के  नौजवानों  की  maya

 के  बाद
 जो

 पी०  ए०  सी०  के  जो  जवान  जेल  में  बन्द  उनसे  मुलाकात  करने  का  मौका

 मिला  |  उनमें  एक  बी०  ए०  पास  लड़का  था  ।  उसने  बताया  कि  मैं  कांस्टेबल  लेकिन  मेरा  बड़ा

 प्राधिकारी  चाहता  हैं  कि  मैं  उसके  बच्चों  को  पढ़ाई  ,
 उसके  घर  के  बतन  साफ  उसकी  बीवी

 की  साड़ियां  साफ  करू
 ;

 मेरा  मूल  काम  अपने  बड़  श्रधघिकारी  की
 सेवा  करना

 लेकिन  सही  मानों

 में  मेरा  जो  काम  वह  मुझ  से  नहीं  कराना  चाहता है
 ।
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 पुलिस  के  छोटे  लोगों  में  भ्र सन्तोष है
 ।  जसा  कि  मेरे  पुर्व-विकारों  ने

 बताया  अराज

 मजदूरों
 ay  400,  450  रुपये  मिलते  इसकी  तुलना  में  एक  पुलिस  कांस्टेबल  जो  उनसे

 प्रतीक  काम  करता  केवल  300  रुपये  इसका  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 राजनैतिक  हस्तक्षेप  की  जो  बात  कही  जाती  वह  मुझे  जंचती  नही ंहै  ।  आदरणीय

 प्रधान  मंत्री  जी  ने  बार-बार  कहा  है  कि  एम०  एल०  ए०  कौर  एम०  पी०  जनता  के  प्रतिनिधि

 उनको  प्रशासन  में  दखलदाजी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हम  लोग  तो  पहले  से  सचेत  हैं  ।  नगर  इसकी

 कहीं  बुनियाद  तो  उन्हीं  लोगों  के  यहां  हो  सकती  है  ।  पहले  यह  सम्भव  था  कि  कोई  अमीर  या

 डकैती  लेकिन  किसी  बड़  नेता  के  फोन  करने  पर  मामला  खत्म  कर  दिया  जाये  ।  लेकिन  ्

 तो  कोई  जायज  बात  भी  नहीं  मानता  है  ।  बनारस  के  माननीय  श्री  चन्द्रशेखर  fag,  के

 में  प्राकार  जानकारी  होगी  ।  मुख्य  मंत्री  की  मौजूदगी  में  एस०  Ve  पी०  के  कहने  से  एक  इंस्पैक्टर

 एम०  पी०  ी  पिटाई  करता है  |  कौर  राजनैतिक  हस्तक्षेप  की  बात  कही  जाती है  ।  कहां

 नैतिक  हस्तक्षेप  ?  जब  कोई  शभ्रधिकारी  जायज  बात  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  तो  फिर

 नैतिक  हस्तक्षेप  कहां  है  ?

 मैं  समझता  हूं  कि  argo  ए  एस०  कौर  भाई  पी  एस०  के  अफसरों  की  बड़

 नैतिक  लोगों  से  erat है  ।  वे  कहते  हैं  कि  इन  बड़  नेताओं  की  कुर्सी  fas  पांच  साल  के  लिए

 जबकि  हम  यहां  बने  रहेंगे  ।  इसलिए  मेरे  विचार  में  यह  कहने  में  कोई  औचित्य  नहीं  है  कि

 जनता  के  लोग  पुलिस  के  काम  में  हस्तक्षेप  करते  पुलिस  पर  उनका  दबाव  पड़ता  जिससे

 पुलिस  का  मनोबल  टूटता  है  ।

 हमारे  सामने  के  मित्र  राज  जो  कुछ  कह  रहे  उनके  काम  उससे  बिल्कुल  उल्टे  रहे  हैं  |

 श्री  जानें  फर्नान्डिज  ने  इस  प्रइन  पर  रेलवे  की  हड़ताल  कराई  कि  वहां  के  मजदूरों  को  बोनस  मिलना

 इन  लोगों  ने  उस  हड़ताल  को  तहस-नहस  कर  दिया  ake  ot  उन्हीं  में
 से  कुछ

 लोग

 कहते  हैं  कि  रेलवे  कर्मचारियों  को  बोनस  मिलना  क्योंकि  सरकार  के  सामने  आधिक  संकट

 मैं  उन  लोगों  में  से  जो  बोनस  का  समर्थन  करत  हैं  ।

 सबको  ज्ञात  है  कि  पिछली  सरकार  के  लोगों  का  नजरिया  मुसलमानों  के  खिलाफ

 लेकिन  ata  वे  लोग  सबसे  पहले  कहते  हैं  कि  भ्र ली गढ़  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  का  स्वरूप  अल्पसंख्यक

 होना  चाहिए  ।  3  जून  को  मिसेज  गांधी  का  बयान  छपा  कि  पुलिस  के  लोगों  के  साथ  ग्र न्याय  हो

 रहा  उनकी  मांगें  बहुत  जायज  हैं  ।  मिसेज  गांधीं  एक  लम्बे  समय  तक  सत्ता  में  रहीं  ।  पुलिसमैन

 वही  हैं  ate  उनकी  समस्यायें  ज्यों  की  त्यों  हैं  ।  लेकिन  उनको  याद  नहीं  पाया  कि  कांस्टेबल  भूखा

 मर  रहा  उसकी  बीवी  के  पास  कपड़े  नहीं  उसकी  तनख्वाह  पर्याप्त  नहीं  उसके  श्रीवास  की

 व्यवस्था  नहीं  प्रौढ़  बड़े  अघिकारियों  द्वारा  उसके  साथ  जो  व्यवहार  होता  ag  उचित  नहीं

 मैं  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  तो  लोगों  की  हम  से  भ्रपेक्षायें  ज्यादा  या  शायद

 प्रशासन  पर  पूरी  तरहसे  पकड़  नहीं  है  यह  तथ्य  है  कि  राज  मजदूरों  ale  विद्यार्थियों

 प्राणी  सब  की  तरफ  से  इनकलाब  जिन्दाबाद  हो  रहा  है  ।  हमारी  ag  ग्रादत है  far  हम  समय  पर

 श्रावक  कदम  नहीं  उठाते  लेकिन  जब  स्थिति  बिगड़  जाती  है  ake  भ्रान्दोलन  छिड़  जाता
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 तब  ह्म  कोई  रास्ता  ढूढ़ने  का  प्रयास  a  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  राष्ट्र  भर  में

 arr  ali  र्  स्
 मज  पुलिस  शादी  जिस  किसी  ्य  नच  की  कोई  समस्यायें  ६21  ह  >  उचित  समय  पर

 उनके  बारे  में  विचार  करके  कायंवाही  करें  |

 ताकि  कोई  dar  वातावरण  तयार  न  जिसमें  किसी  आदमी  को  आन्दोलन  करने  के

 लिए  बाध्य  होना  पड़  ।

 ara  की  परिस्थिति  बहुत  गम्भीर  हैं  ।  सरकार  को  इस  बारे  में  समय  पर  विचार  करना

 चाहिए  था
 ।  पुलिस  के  छोटे  लोगों  की  समस्यायें  कोई  नई  समस्यायें  नहीं  हैं  वे  समस्यायें

 पहले  से  चली  ग्रा  रही  हैं  ।  राज  उनका  समुचित  समाधान  करने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  जिन  उचित

 बातों  को  पिछली  सरकार  के  लोग  नहीं  कर  इस  सरकार  को  उन  बातों  को  जरूर  करना

 चाहिए  ।  लेकिन  किंचित  मात्र  भी  यह  ae  नहीं  हूं
 कि

 उन  लोगों  में  यह  एहसास  न  हो

 कि  जिन  जिम्मेदारियों  का  उन्हें  निर्वाह  करना  चाहिए  उनका  निर्वाह  उन्हे  नहीं

 जहां  तक  राजनैतिक  हस्तक्षेप  के  ars  का  सवाल  oat  मैंने  बनारस  की  घटना

 का  जिक्र  किया  है  ।  अलीगढ़  में  हमारे  छः  एम०  पी०  वहां  पर  डी०  एम०  कौर  एस०  एस०

 पी०  ने  उनके  साथ  निंदनीय  व्यवहार  मगर  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  gars  इस  बारे  में  हालत

 खराब

 जहां  तक  पुलिस  के  छोटे  लोगों  at  कांस्टेबल  का  सवाल  उनकी  मांगें  ज्ञायज

 उनके  साथ  न्याय  होना  चाहिए  ।  लेकिन  बड़  प्राधिकारियों  का  व्यवहार  अत्यघिक  निंदनीय

 बड़े  नेतायों  के
 साथ  उनकी  जो  स्पर्द्धा  उसके  बारे  में  नियंत्रण  लगाना  चाहिए  |

 श्री  बनातवाला (  पोन्नानी  )
 :  भ्रध्यक्ष  इस  वाद-विवाद  के  मामले  में  आपसे

 जो  पक्ष  लिया  है  उसके  लिए  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  यह  मामला  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।
 कोई  भी  व्यक्ति  जिसे  राष्ट्र  के  हित  का  ध्यान  है  वह  इस  बात  को  देख  चुप  नहीं  बैठ  सकता  है  कि
 सेना  पुलिस  बल  ate  ग्रह-सैनिक  बल  पर  गोली  चलाये  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  गृह  मन्त्री  को  त्यागपत्र  देने  के  लिए  कहा  दूसरे  सदस्यों  ने
 प्रधान  मन्त्री  से  त्याग  पत्र  देने  के  लिए  कहा  है  ale  कुछ  ऐसे  भी  हैं  जो  ऐसा  नहीं  चाहते  कि  किसी
 को  त्याग  पत्र  देना  चाहिए  किन्तु  तथ्य  यह  है  कि  किसी  भी  सरकार  जो

 पुलिस
 बल  झ्र ौर

 सेनिक  बल  की  ote  सेना  के  बीच  मंड़प  की  स्थिति  dar  करती
 सरकार  की  बागडोर  सम्भालने

 का  कोई  भ्र धि कार  नहीं  है  ।  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखिए  ।  श्राम  आदमी  हमेशा  पुलिस  के

 अत्याचार  के  विरुद्ध  शिकायत  करता  रहा  किन्तु  ara  पुलिस  के  आन्दोलन  करने  के  बाद  तथा
 उनके  साथ  जो  मानवीय  व्यवहार  किया  गया  उससे  झाम  आदमी  इतना  उत्तेजित  ह्री  है  कि  पुलिस
 के  प्रति  उसकी  सद्भावना  हो  गई  है  ate  सरकार  शर  नौकरशाही  के  प्रति  क्रोध  की  भावना  पैदा
 हो  गई  है  ।  पुलिस  कर्मचारियों  के  साथ  जो  मानवीय  व्यवहार  किया  है  उसका  मैं

 विस्तृत  विवरण

 नहीं  देना  चाहटा  हूं  ।  कई  स्थानों  पर  शभ्रधिकारियों  ने  कांस्टेबलों  को  पीटा  है  ।  पंजाब  में  सिक्ख

 पुलिस  कोंचा  रियों  को  उनके  बाल  पकड़  कर  खींचा  गया  है  रोक  उनके  साथ  अ्रमानवीय  व्यवहार
 किया  गया

 है
 ।  इस  मामले  में  प्राधिकारियों  का  इस  प्रकार  का  मैनाक  व्यवहार  रहा  है  ।  पंजाब

 283



 स्थगन  प्रस्ताव  9  1979

 सरकार  ने  जेल  में  गुप्त  रूप  से  ग्रात्दोलनकारियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  विचारण  भी  किया

 यह  फौजी  कानून  का  प्रशासन  जैसा  है  ।  हरियाणा  में  पुलिस  कर्मचारियों  को  दूसरे  के  aaa

 सामने  खड़  कर  एक  दूसरे  को  चपत  मारने  को  कहा  ।  पुलिस  बल  के  साथ  इस  प्रकार  का

 विजय  व्यवहार  किया  गया  फिर  सबसे  बड़ी  बात  यह  हुई  कि  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  भ्र ौर

 केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  पर  सेना  ने  गोली  चलाई  है  ।

 पुलिस  की  शिकायतें  कौर  समस्याएं  सभी  जानते  हैं  कम  से  कम  14  अ्रायोग  इस

 मामले  की  जांच  करने  ate  प्रतिवेदन  देने  के  लिए  समय-समय  पर  नियुक्त  किये  गये  हैं  जिन  पर

 लगभग  14  करोड़  रुपये  सरकार  ने  व्यय  किया  है  ।  1857  में  स्वतंत्रता  की  पहली  लड़ाई  के  तुरन्त

 बाद  पुलिस  आयोग  बिठाया  गया  था  ate  दूसरा  पुलिस  झ्रायोग  1902  अथवा  1903  में  बिठाया

 गया  था  ।  उसके  बाद  75  ay  बीत  चुके  हैं  ।  मैं  1902  के  पुलिस  आयोग  के  निष्क  उच्चरित  करता

 इस  अ्रायोग  ने  कहा  :

 देश  में  पुलिस  बहुत  ही  संतोषप्रद  दशा  में  है  ।  ads  दुरुपयोग  हो  रहा  है  ।

 इससे  लोगों  को  बड़ी  चोट  पहुंचती  है  कौर  सरकार  को  श्रेय  प्राप्त  होता  है  ale  मामूल

 सुधारों  की  तत्काल  अ्रावक्यकता  हैं  1.0

 1902  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह  राजा  भी  1979  में  घटती  है  ।  जसा  कि  मैंने  कहा  है

 fe  पुलिस  समस्याएं  ऐसी  नही ंहैं  कि  उनके  बारे  में  न  समय  की  कमी  को  देखते  हुए

 संक्षेप  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  औसतन  पुलिस  कर्मचारी  का  बुरी  तरह  से  दुरुपयोग  जाता

 उसके  रहन  सहन  एवं  काम  करने  की  स्थिति  सम्मानपूर्ण  हैं  भ्र ौर  बदली  प्रथा  के  भ्रन्तगंत  उसे

 aga  वरिष्ट  ग्र धि कारियों  का  बन्धु ग्रा  मजदूर  बनाया  गया  है  ।

 यह  बात  बड़  चढ़ा  बढ़ाकर  की  गई  कि  जनता  पार्टी  के  सत्ता  में  aia  पर  1477

 में  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  की  स्थापना  की  ।  किन्तु  इस  राष्ट्रीय  पलिस  झ्रायोग  ने  7  1979

 को  ग्रन्तरिम  प्रतिवेदन  दिया  जिसमें  इसके  सभापति  ने  कहा  है  कि  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  तत्काल

 कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  ।  इस  प्रकार  के  निष्कर्ष  के  बाबजूद  गृह  मन्त्री  इस  पर  कठोर  रवैया

 अपनाते  रहे  कौर  लगभग  4  से  5  महीने  इस  प्रतिवेदन  पर  प. किक बठ  रहे  ।  आन्दोलन  आरम्भ  होने  के

 बाद  ही  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  मुख्य  मंत्रियों  को  तुरन्त  भेजी  गईं  ।  ये  प्रतियां  मुख्य  मंत्रियों  के

 सम्मेलन  के  केवल  3  या  4  दिन  पहले  भेजी  गई  ।

 यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  यदि  आन्दोलन  न  हुमा  होता  तो  इस  प्रतिवेदन  को

 मुख्य  मंत्रियों  को  विचारों  न
 भेजा गया  होता  ।  राष्ट्रीय  पलिस  आयोग  की  रिपोर्ट  कभी  तक

 प्रकाशित  नहीं  हुई  है  कौर  इसे  हवा  भी  लगने  नहीं  दी  गई  है  ।  सरकार  के  इस  कठोर  बर्ताव  पर

 विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  मामले  को  बढ़ा-चढ़ा  कर  भी  कहा  गया  हे  ।  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  कया  चाहता
 था  ?  यह  बल  केवल  यही  चाहता  था  कि  इसके  कुछ  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  को  सरकार  से  सिलने

 दिया  जाए  श्र  उन्हें  उनके  समक्ष  अपनी  मांगें  पेश  करने  दी  जाएं  ।  इसके  विपरीत  सरकार  नने

 अपने  लोगों  को  ऐसा  करने  के  लिए  पौर  बताए  धान  पर  हस्ताक्षर  लेने  के  लिए  कह
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 दिया  ।  इससे  सरकार  के
 दृष्टिकोण  का  पता  चलता है

 जिसकी  निन्दा  प्रत्येक  द्वारा  की  जानी

 चाहिए  यह  बहुत  ही  भ्रपमानजनक  ate  लज्जाजनक  बात  है  कि  सेना  के  रिजर्वों  भी  तेयार

 रहने  के  लिए  कह  दिया  गया  जबकि  एक  तरफ  पलिस  कौर  adda  संगठनों  से  सेना  पहले  ही

 निपट  रही  थी  ।

 कुछ  वक्ताओं  ने  एफ  और  के

 विंमान  श्रात्दोलन  का  उल्लेख  किया  है  ate  लघु  विद्रोह  कर  दिया  है  ।  इसे  विद्रोह  या  ऐसा  कौर

 कोई  नाम  देना  अन्याय  होगा  ।  यह  शुरू  से  ग्रामीण  तक  शान्तिपूर्ण  रहा  है  ।  ज्यादती  तो  सरकार

 की  तरफ  से  हुई  पुलिस  या  अर  या  द्वारा  एक  भी  गोली  नहीं

 चलाई  गई  ।  वे  कभी  भी  क्रोधित  तथा  उत्तेजित  नहीं  हुए  ।  परन्तु  अ्रफस रणाही  वाला  रवैया

 mai  के  कारण  कौर  सेना  को  इसमें  लाने  के  कारण  इसकी  सारी  जिम्मेदारी  सरकार  की  ar

 जाती  है  ।

 मैं  यह  कहते  हुए  भ्र पनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  पुलिस  द्वारा  आन्दोलन  किया  जाना

 एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  परन्तु  राष्ट्रीय  संकट  इससे  भी  बड़ा  है  ।  इस  बात  का  पता  शासक  दल

 के  सदस्यों  की  दोहरी  बातों  से  लगता  है  ।  एक  आवाज  में  वे  जनता  संसदीय  दल  की  बैठक  कौर

 समाजवादी  तथा  wea  बैठकों  में  बोलते  हैं  कौर  दूसरी  आवाज  में  इस  सदन  में  ।  राष्ट्रीय  संकट  इससे

 भी  बड़ा  है  ।  शासक  दल  में  कई  सदस्यों  में  ्रात्मपूष्टि  की  भावना  है  ।  इसके  लिए  कमर

 थपाई  जा  रही  हमें  राष्ट्रीय  स्थिति  को  इसके  सम्पूर्ण  महत्व  को  ध्यान  में  रखकर  देखना

 चाहिए  ।  जिस  सेना  ने  श्री-सैनिक  संगठनों  पर  गोली  चलाई  है  उसका  पलिस  श्रेय-सेनिक  संगठनों

 भ्र ौर  स्वयं  सेना  पर  भो  काफी  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  |

 (  व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  गृह  मन्त्री  महोदय  नहीं  इस  पर  काफी  बहस  हो  चकी
 है

 गृह  मन्त्री  :  श्रेय  मेरा  aqua  है  कि  महोदय
 ने  डरपना  भाषण  इन  दाब्दों  के  साथ  कि  met  और  भी  बिगड़  सकती  हैਂ  समाप्त  किया

 यदि  हम  हार  न  मानें  तो  स्थिति  ate  art  कसे  बिगड़  सकती  है  ?

 प्रस्तावक  महोदय  कौर  इनके  बाद  के  वक्ता  यह  बात  भूल  गए  प्रतीत  होते  हैं  कि  पू  लिस
 ah  ग्रह-सैनिक  संगठनों  से  बिल्कुल  अलग  ढंग  से  निपटना  पड़ता  है  ।  उनकी  सदस्यों  पर  विचार

 अलग  ढंग  से  कौर  उनकी  जांच  भी  नग  ढंग  से  करनी  होगी  ।  उनकी  सदस्यों  पर  विचार  कौर

 उनकी  जांच  औद्योगिक  श्रमिकों  या  प्रौद्योगिक  मजदूरों  की  सदस्यों
 की  तरह  नहीं  की  जाएगी  |

 उन्हें  कुछ  ग्रनुशासन  का  पालन  करना  होगा  कौर  सरकार  को  भी  कुछ  अनुशासन  का  पालन  करना

 होगा  |  यह  सबसे  महतवपूर्ण  बात  है  जिसे  ध्यान  में  रखना  होगा  |  हमेशा  यही  aa  जाता  है  कि

 सरकार  पू  लिस  की  शिकायतों  पर  विचार  करने  में  प्रसाद  हुई  है  ।  इसके  विपरीत  जैसा कि
 बार  कहा  गया  है  कि  इस  सरकार  ने  यह  महसूस  किया  है  कि  पलिस  की  सदस्यों  कौर  शिकायतों

 की  लम्बे  समय  तक  उपेक्षा  की  गई  है  ।  हँस  सबसे  पहला  काम  जो  इसने  किया  वह  था  राष्ट्रीय

 पलिस  झ्रायोग  की  नियुक्ति  |
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 वास्तव  में  श्री  गोविन्दन  नायर  ने  इस  सब  के  संबंध  में  भड़काने  वाली  बात  कही  है  ।

 ata  विवेकपूर्ण  विश्लेषण  में  उन्होंने  कहा  है
 कि  इस  सारी  मुसीबत  के  लिए  राष्ट्रीय  पू  लिस

 प्रयोग  जिम्मेदार  हैं  ।  पुलिस  आयोग  के  कारण  ही  यह  सबे  कुछ  हुजरा  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि

 उनकी  बात  ठीक हैं  ।  ड्राप  राष्ट्रीय  पलिस  aah  की  स्थापना  के  महत्व  को  स्वयं  समय  सकते

 हैं  ।  इसकी  नियुक्ति  से  पुलिस  वालों  को  यह  aren  हो  गई  है  कि  उनकी  सदस्यों  पर  विचार

 तो  हो  रहा  है  भर  वास्तव  में  उन  पर  विचार  हो  भी

 अब  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  पलिस  अ्रायोग  ने  अपनी  पहली  रिपोर्ट  1979  में

 @  दी  थी  श्र  सरकार  ने  उस  पर  ga  तक  कोई  भी  कार्रवाई  नहीं  की  है  ।  मेरे  विचार  में  इस

 सदन  के  सदस्यों  को  रिपोर्ट  पर  जल्दी  कार्रवाई  देखने  की  राहत  पड़  गई  है  ।  जैसे  are  ही  रिपोर्ट

 पेदा  की  जाए  तो  उसकी  जांच  ग्राम  ही  हो  जाए  ate  aaa  ही  दिन  या  एक  या  दो  महीने  तक

 देश  जारी  कर  दिए  जाएं  ।  परन्तु  यहां  तो  चार  महीने  बीत  गए है  ।  यह  हुआ *  सरकार

 की  निन्दा  किसी  भी  प्रकार  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  बसन्त
 साठे  :  दाह  आयोग  को  छोड़कर  |

 श्री  पटेल  :  मैं  सोचता  हूं  कि  ग्राम  मैं  सदन  में  श्री  वसन्त  साठ  की  दौर  ध्यान

 नहीं  दूंगा  ।  यद्यपि  वह  सदन  के  सदस्य  हैं  दौर  माननीय  सदस्य  हूँ  ।  कहना  है  कि  पुलिस

 aaa  की  सिफारिशों  की  पुर्णतया  उपेक्षा  की  गई  है  ।  सबसे  पहली  घोषणा  जो  सरकार  ने  की  वह

 यह  थी  कि  सरकार  एसोसिएशनों  के  संबंध  में  दी  गई  सिफारिश  को  स्वीकार  करती  है  ।  उन्हें

 एसोसिएशन  बनाने  की  अनुमति  होगी  अर  मान्यता  देना  सरकार  का  काम  राज्य  सरकारें

 उन्हें  मान्यता  नहीं  दे  रही  दो  राज्य  सरकारों  को  छोड़कर  दोष  ने  इस  संबंध  में  दिए  गए

 प्राधिकारों  का  प्रयोग  नहीं  किया है  ।  यह  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  जहां  तक  भारत

 सरकार  का  संबंध  है  हमने  यह  घोषणा  की  है  कि  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  केन्द्रीय

 पुलिस
 संगठनों  ait  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  पुलिस  को  एसोसिएशन  बनाने  का  अधिकार  दिया  जाए

 बचाते  कि  राष्ट्रीय  पुलिस  भ्रायोग  द्वारा  रखी  गई  दस्तों  का  पालन  किया  जायेगा  ।

 दूसरी  मुख्य  शिकायत  बदली  प्रथा  की  थी  ।  उस  संबंध  में  भी  मैंने  कहा  है  कि  जहां  तक

 peta  सरकार  शर  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  संगठनों  का  संबंध  इस  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिया

 जाएगा  ।  यह  घोषणा  करने  के  पश्चात  मैंने  आगे  यह  भी  कहा  है  कि  राज्य  सरकारें  भी  ऐसा  ही

 करें  ।  इस  वात  का  ख्याल  रखने  के  लिए  मैं  age  पद  का  प्रयोग  करूँगा  ।  इस  प्रकार  के  निर्णय  को

 लागू
 करने  में  थोड़ा  समय  लगता

 एक  माननीय  सदस्य  :  क्या  कोई  शभ्रादेश  दिए  गए  थ े?

 श्री  पटेल  :  जी  परन्तु  उन्हें  लागू  करने  में  समय  लगता  है  ।  हमारा  अनुभव

 है  कि  प्रगति  प्रथा  इसलिए  आरम्भ  नहीं  हुई  थी  कि  लोग  पलिस  वालों  ate  अन्यों  का

 उपयोग  अनुचित  कार्यों
 के  लिए  करना  चाहते  थे  बल्कि  इसलिए  हुई  थी  fe  उनके  कुछ  विशेष

 कर्तव्य  हमने  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  है  कि  क्या  वैकल्पिक  हल  ढूंढना  उचित

 होगा  ।  जैसे  कि  इनाम  देने  का  कोई  उन  अधिकारियों  की  प्रतिपूर्ति  करने  का  कोई  तरीका
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 जिनसे  बदली  वापिस  ले  लिए  गए  ताकि  वे  खिन्न  न  हों  ।  कोई  हल  निकाला  जाना  है
 जिस  पर  कुछ  समय  लगेगा  ।

 मैंने  यह  कहा  है  कि  शिकायतें  उचित  हैं  परन्तु  इसके  साथ-साथ  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि

 चूंकि  मांगें  उचित  हैं  ।  इसका  we  यह  नहीं  है  कि  वर्दीधारी  शक्तियां  वह  सब  करें  जो  उन्हें  नहीं

 करना  चाहिए  ।  इसके  अतिरिक्त  मैंने  यह  भी  कहा  है  कि  इन  सभी  शिकायतों  की  जांच  की  गई  है  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  संबंध  इनकी  तत्काल  जांच  की  गई  |  केन्द्रीय  सरकार  ने  यहां  यह

 निर्णय  लिया  कि  पुलिस  प्रयोग  की  रिपोर्टे  की  आरम्भिक  जांच  के  पहचान  हम  इस  संबंध  में  राज्य

 सरकारों  से  बात  करेंगे

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  राष्ट्रीय  पुलिस  ग्रा योग  ने  कहा  था  कि  सिपाही  की

 भूमिका  ate  कार्यों  में  परिवहन  श्र  गया  मत  wa  पहले  की  अ्रपेक्षा  श्रमिक  योग्य  व्यक्ति

 चाहिएं  ।  वह  अ्रधिक  शिक्षित  होता  है  ate  उसके  कत्तव्य  आजकल  भ्रमित  महत्वपूर्ण  हो  गए  हैं  ।

 इन  सभी  बातों  को  देखते  हुए  उन्हें  कुशल  कर्मचारियों  के  समकक्ष  माना  जाए  कुशल

 मजदूरों  की  विवक्षा एं  बहुत  हैं  ।  इसकी  जांच  करने  की  श्रावइ्यकता  है  ।  इसका  यह  aes  नहीं  कि

 हम  इससे  सहमत  नहीं  हैं  |  परन्तु  इसका  यह  मतलब  है  कि  राज्य  सरकारों  के  समक्ष  इनको  रखने

 से  पूर्वे  अन्य  बातों  पर  इनके  संभावित  प्रभाव  की  जाँच  करनी  होगी  क्योंकि  प्रत्येक  राज्य  सरकार

 भ्रपने-ग्रपने  वेतनमान  निर्धारित  करती  है  ।  यह  उनके  वित्तीय  स्रोतों के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 राज  भी  कुछ  राज्य  सरकारों  के  वेतनमान  wea  राज्यों  की  भ्र पे क्षा  बहुत  कम  हैं  ।  अन्तर  काफी

 हमारे  हां  करने  का  मतलब  राज्य  सरकारों  पर
 प्रसहयनीय

 बोझ  डालना  |

 ध्रप्यक्ष  महोदय  |  कृपया  जारी  रखें  |

 थ्री  पटल  :  यह  तो  पुलिस  के  संबंघ  में  मैं  यह  स्पष्ट  कर  रहा  था  कि

 सरकार  कसे  कोया  करती  रही  है  ।

 सर्वप्रथम  अ्रान्दोलन  पंजाब  से  आरम्भ  ह्  ।  यह  आन्दोलन  भड़क  उठा  ।  यद्यपि  कुछ  मामलों
 में  पुलिस  वालों  में  रोष  परन्तु  आन्दोलन  करने  का  कोई  प्रदान  ही  नहींथा  ।

 परन्तु  पंजाब  में

 कुछ  घटनाएं  ऐसी  हुई  जिनमें  ड्यूटी  पर  खड़े  सन्तरी  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  किया  गया  जो  किसी
 के  लिए  भी  उचित  नहीं  था  ।  इससे  पुलिस  वाले  क्षुब्ध  हो  गए  ate  इस  सीमा  तक  खुद  खा  गए
 कि  ग्रान्दोलन  और  भी  भड़क  उठा  ।  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  ।  यह  उनकी

 प्रमुख  मांगों  में  से  एक
 वास्तव  में  सार्वजनिक  राजनीतिक  कार्यकर्त्ता  ste  भ्रमण  लोग  उनकी  स्थिति  का  पण

 लाभ  नहीं  उठाते  हैं  कौर  कभी-कभी  पुलिस  वालों  के  साथ  ऐसा  व्यवहार  करते  हैं  जो  सन्तोषजनक

 नहीं  होता  है  ।

 पंजाब  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  आन्दोलन  को  देखते  हुए  सहायता  करने  के  लिए
 कहा  ।  हमने  उनकी  सहायता  के  लिए  कौर  अन्य  बटालियनें  भेजीं  ताकि  वे  इस
 प्रान्दोलन  को  बढ़ते  से  रोक  सकें  कौर  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति  कायम  रखी  जा  सके  ।  यह
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 सब  हो  जाने  के  पश्चात  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  परामशं  किए  बिना  ax  इस  बात

 की  चिन्ता  करिए  बिना  कि  इसका  wea  राज्य  सरकारों  पर  क्या  प्रभाव  केतन  में  बढ़ोत्तरी

 कर  दी  ।  उन्होंने  वेतन  आयोग  की  सिफ़ारिशों  को  भी  ध्यान  में  नहीं  रखा  ।  परन्तु  इसका  विशेष

 प्रभाव  पड़ा  |  एक  प्रभाव  यह  पड़ा  कि  जब  वहां  गयी  तो  उसका  aaa  पंजाब  पुलिस

 से  32  रुपये  अधिक  परन्तु  अब  यह  90  रुपया  कम  हो  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 वैज्ञानिक  रूप  से  यह  सभा  जा  सकता  है  कि  को  कानून  कौर  व्यवस्था  बनाए  रखने

 ग्रोवर  पंजाब  सरकार  की  सहायता  करने  के  लिए  भेजा  गया  थ  ate  इसका  परिणाम  रहे  gar  कि

 लाभ  तो  मिला  पुलिस  वालों  को  की  उपेक्षा  हो  गई  |

 (  व्यवधान

 यह  स्वाभाविक  हैं  ।  मैं  किसी  को  दोष  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  बता  रहा  हूं  कि  घटनाएं  कसे

 घटीं  |

 व्यवस्था |  es  कि |

 wea  महोदय  :  कृपया  शान्ति  बनाए  रखिए  ।

 श्री  पटेल  :  मैंने  जेसा  कि  कहा  है  मैं  तो  केवल  स्थिति  का  विश्लेषण  कर  रहा

 हूं  ।  यह  कहा  जा  सकता  है-कि  इन  सेवायों  में  इस  प्रकार  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  गईਂ  |

 मैंने  कहा  कि  मु  यहां  भी  कुछ  आन्दोलन  की  संभावना  थी  ।  मैंने  तत्काल  ही  स्टाफ

 कांउसिल  की  बठक  बुलवाई  जिसके  पास  यह  सारा  मामला  भेजा  गया  है  ।

 सीमा  सुरक्षा  दल  में  कर्मचारी  परिषदों  की  परम्परा  है  अर्थात  जहां  पर  प्रत्येक  वग  के

 प्रतिनिधि  इकट्ठे  होकर  गृह  मन्त्री  से  मिलेंगे  प्र  वह  उनकी  समस्या  विशेष  को  सुनेंगे  at  उस

 qt  कार्यवाही  करने  के  लिये  विचार  करेंगे  ।  मैंने  यह  कहा  था  कि  इस  प्रकार  की  कर्मचारी  परिषदें

 उस  समय  तक  तदर्थ  रूप  से  बनाई  जा  सकती  हैं  जब  तक  अन्य  बलों  .-.  जेसे  केन्द्रीय  सुरक्षा

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  शादी  संघ  न  बना  लें  ate  भ्रपने  प्रतिनिधि  न  चुन  लें  ।  ऐसा  किया

 गया  13  जून  से  27  जून  के  बीच  मैं  विभिनन  दिनों  को  इन  बलों  से  मिला  कौर  उनकी

 समस्याएं  ait  शिकायतों  को  सुना  ।  सब  की  अपनी  ग्रहण-अलग  समस्याएं  थीं  किन्तु  कछ  समस्याएं

 एक  जैसी  थीं  मैंने  उन्हें  कहा  कि  मैं  यह  सुनिश्चित  करूंगा  कि  कम  से  कम  बड़ी  सदस्यों  पर

 सरकार  एक  महीने  में  निर्णय  ले  ।  सचमुच  एक  महीने  के  अन्दर  ही  मैंने  सीमा  सुरक्षा  बल  ग्रोवर

 इन्फ़ो-तिब्बत  सीमा  सुरक्षा  बल  के  बारे  में  निर्णयों  की  घोषणा  कर  दी  ।  साथ  ही  मैंने  यह  भी

 घोषणा  कर  दी  कि  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  की  सदस्यों  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  किन्तु

 स्थिति  सामान्य  होते  ही  श्रादेश  जारी  कर  दिये  जायेंगे  ।  जब  मैंने  कहा  कि  ही  स्थिति

 सामान्य  होगीਂ  तो  उन्होंने  पूछा  कि  यह  दत  कयों  लगाई  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  विचार

 है  कि  हमें  इन  मामलों  में  दवाब  में  कायें  नहीं  करना  चाहिये  ।  यह  बिलकुल  स्पष्ट  करना  होगा  कि

 ज्योंही  वह  स्थिति  को  सामान्य  बना  हम  रौदा  जारी  करेंगे  ।  जहां  तक  are  का

 सम्बन्ध  इस  समय  स्थिति  कया  पूरी  सामान्य  स्थिति  हो  गई  केवल  त्रिवेन्द्रम  में  ही
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 श्रात्दोलन  चल  रहा  है  ।  मूल  स्ब  सूचना  मिली  है  कि  qg  भी  समाप्त  हो  गया  ऐसा  हो

 गया  है  तो  कुछ  दिनों  में  हम  ग्राम  के  बारे  में  भी  निर्णय  ले  लेंगे  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  बारे  में  स्थिति  जरा  कठिन  है  ।  )  यह  एक

 ऐसा  बल  है  जिसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  वाच  कौर  वाई  की  डच्यूटी  निभानी  होती  है  ।

 97  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  यह  काय  कर  रहे  है  ।  इस  प्रकार  उनका  औद्योगिक  श्रमिकों  कौर

 श्रमिक  संघों  से  सम्यक  होता  मत  उन्हें  भी  यह  छूत  का  रोग  लग  जाता

 वास्तव  में  उनकी  पहली  मांग  यह  है  )

 थी  व्यालार  रवि  :  उद्योगों  से  ara  प्रति  जवान  700  अथवा  800  रुपये  करते  हैं

 किन्तु  ग्रुप  एक  जवान  को  केवल  290  रुपये  दे  रहे  हैं  ।  मैंने  प्रधान  मन्त्री  को  तार  भेजे  थे  ।  मैंने

 आपको  तार  भेजे  थे  ।  )

 श्री  पटेल  :  उनकी  सबसे  पहली  मांग  यह  थी  कि  उनको  650  रुपये  प्रति  जवान

 दिये  शायद  इतना  न्यूनतम  वेतन  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  एक  श्रमिक  को  मिलता  है  ।

 स्पष्ट  है  कि  यह  मांग  इस  प्रकार  की  है  जिस  पर  सरकार  विचार  नहीं  कर  सकती  है  ।  तथापि  मैं

 वह  बाव  कर  रहा  हूं  कि  के  बारे  में  समस्या  झिझक  जटिल  wea  मामलों  में  तो

 समस्या यों  का  समाघान  कर  दिया  गया  है  किन्तु  इनके  मामले  में  सभी  ग्रोवर  समय  लगने  की

 सम्भावना  है  ।  इस  बीच  इस  कारण  से  उनका
 आन्दोलन

 जारी  है  कि  वह  असन्तुष्ट  हैं  प्रो  उनके

 अ्रसन्ताष  के  कारण  को  सभा  जा  सकता  है  क्योंकि  जिन  लोगों  की  वह  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करते

 हैं  उन्हें  बोनस  दिया  जाता  है  किन्तु  इन्हें  ag  नहीं  मिलता  ।  विभिन्‍न  विभिन्‍न  उद्यमों  अपने

 चारियों  को  ऊची  तनख्वाहें  दे  रहे  हैं  ।  छह  इन  सब  सदस्यों  का  समाधान  करना  होगा  ।

 के  बारे  में  मैं  केवल  यह  कह  रहा  e—  Qe  यह  नहीं  समय  में  भ्राता

 कि  माननीय  सदस्य  oat  में  क्यों  क्रोधित हो  रहे  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  शांत  रह  कर  चर्चा
 में  भाग  लेना  चाहिये  ।  आपने  बात  कह  दी

 है
 ।

 )

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ  बसु
 :  जनरल  मानेकशा  ने  प्रधान  मन्त्री  को  पत्र  लिखा  है  कि  सेना

 )

 aaa  महोदय  :  बार-बार  ब्य वध घान  ठीक  नहीं  है  ।

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  कार  .  मु  उनसे  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 )

 थी  बसन्त  साठे  :  सी  को  वेतन  कौन  देता  है  ?  क्या  सरकारी  क्षेत्र  देता

 है  ?  यदि  सरकारी  क्षेत्र  देता  है  तो  उन्हें  श्रमिकों के  समान  वेतन  क्यों  नहीं  दिया  जाता  ?

 थ्री  पटेल  :  मैं  जानता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  को  अधिक  समस्या  के  बारे  में

 अल्प  ज्ञान  हे  मु  उत्तर  देने  की  कोई  झ्ावइ्यकता  नहीं  है  ।
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 ए

 इन  बातों  के  होते  zit  भी  अधिकांश  नच  UE

 रते र् के  कर्मचारी  निष्ठावान  ate  अनुशासित  रहे  हैं  शरर  सन्तोषजनक  ढंग  से  कायें  क
 रहे  हैं  ।  इस

 तथ्य  को  दिमाग  में  रखने  की  श्रावइ्यकता  है  |

 जब  मेरे  मननीय  मित्र  श्री  सीगत  राय  ने  कहा  है  कि  देश  विनाश  की  कौर  जा  रहा  है  तो

 मेरे  विचार  से  वह  उसकी  कल्पना  कर  रहे  स्वपन  देख  रहे  थे  ।  विधि  ae  व्यवस्था  की  स्थिति

 ऐसी  नहीं  हैं  जिस  प्रकार  की  वहू  कल्पना  कर  रहे  हैं  ।  निश्चय  ही  कभी  भी  समस्याएं  तो  हैं  किन्तु

 स्थिति  पूरी  तरह  नियन्त्रण
 में

 है  अर  कभी  भी  स्थिति  नियन्त्रित  नहीं  हुई  ।  इस  बात  को  हमें

 समझना  चाहिये

 उनका  सुभाव  है  कि  किन्हीं  भी  परिस्थितियों  में  सेना  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहिये  ।  मैं

 यह  समझना  चाहता  हूं  कि  उनका  ऐसा  कहने  से  क्या  श्रामण्य  है  ?  क्या  सेना  का  किसी  को  दबाने

 के  लिये  प्रयोग  किया  जाता  है  ?  बिल्कुल  नहीं  ।  इस  dtede ह  ध  में  मैं  श्री  गोबिन्द  नय्यर  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  उनके  तथ्य  बिल्कुल  गलत  हैं  |

 + श्री  गोविदन  नय्यर  :  मैं  वहां  गया  हूं  ।  मैंने  उनकी  समस्या  को  ane  ्  ग्रा पने  जो

 सभा है  वह  पुरी  तरह  गलत  है  ।

 श्री  मैं  यह  स्पष्ट  कह  रहा  हूं
 उनके  सभी  तथ्य  गलत  हैं  |

 ट
 ड़ी  कठोरता  से  at  rs}  os श्री  वसन्त  साठे  :  श्राप  गलत  हैं  ।  AIGA  ब  HIT  पर  तैनात  ग्रामीणों

 को  दबा  दिया  है  ।

 इसलिए  ag  फला  नही  हैं  ।  श्राप  एक  ही  समय  में  दो  बातें  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  की  आवाज  ऊची  है  ate  वह  चिल्ला  सकते  हैं  ।

 मैं  ग्राहको  तथ्य  बताना  चाहता  हूं  ।  यह  कहा  गया  कि  वह  बिल्कुल  शान्त  थे  ate  हमने  समस्या

 का  शान्तिपूर्ण  हल  निकालने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  है  ।  दिल्‍ली  में  क्या  दिल्‍ली  में  सेना

 के  कमांडर  ने  इन  लोगों  से  ara  इस  बात  को  समझेंगे  कि  श्राप  शक्ति  का  प्रयोग

 करेंगे  तो  उससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  शर  श्राप  अ्रात्म  समपंण  कर  दीजिए  गप  किन्तु  इसका  उन

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  वास्तव  में  यही  सही  रपट  है  ।  केन्द्र  से  साइरन  कौर  बिगुल  बजने  कीं

 gars  सुनाई  दीं  तर  सी०  कार  पी०  ने  काटकर  गाडे  क्षेत्र  तथा  साथ  की  इमारतों  से  गोलियां

 चलाई  |  सेना  ने  उसका  जवाब  दिया  ।  अ्रसली  बात  यह  है  ।  पहले  सी०  कार  पी०  के  कर्मचारियों

 ने  दिल्लो  में  गोली  चलाई  थी  ।  यही  बात  ate  भाई  एफ०  के  बारे  में  भी  हुई  ।
 )

 यह  माननीय  सदस्य  शीरानी  इच्छानुसार  विस्वास  करना  चाहते  हैं  ।  किन्तु  कभी  कभी

 तथ्यों  पर  भी  विश्वास  करना  होता  है  ।  इन  व्यक्तियों  ने  अपनी  ड्यूटी  प्रशासनिक  भवन  के  ऊपर

 लगवा  ली  कौर  जैसा  कि  हमें  बाद  में  पता  चला  उन्होंने  रेत  की  बोरियों  की  भी  व्यवस्था  कर  ली

 थी  |  उन्होंने  वास्तव  में  स्वयं  को  एक  बड़ी  लड़ाई  के  लिए  तैयार  किया  था  ।  उन्होंने  क्या  किया  ?

 सेना  को  यह  कड़ी  हिदायतें  थीं
 '  '

 q
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 झान
 श्री  ए०  के०  राय  .  मेरा  एक  चन्नन  तथा  का  प्रदान  है  ।  वह  यह  है

 कि  मंत्री  महोदय

 जो  कह  रहे  हैं  वह  तथ्यों  की  दृष्टि  से  गलत  है  क्योंकि  मैं  बोकारो  स्वयं  उपस्थित  था ve
 )

 monet  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नही ंहै  ।  हो  सकता  है  यह  सर्दी  कह  रहे  हों  ग्रीवा

 किन्तु  यह  व्यवस्था  का  gat  नहीं  है  ।

 श्री  ए०  कण  राय  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  यह  है  कि  जब  मंत्री  महोदय
 '

 meq  महोदय  मन्त्री  महोदय  गलत  कह  रहे  हों  तो  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  होता  |

 श्राप  भाषण  करना  चाहते  हैं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  एच०  एम  ०  पटेल  :
 कमांडर  ने  उनसे  ग्रसित  की  कि  ag  हिंसा  का  रास्ता  न

 अपनायें  कौर  बिना  लड़ाई  के  आत्म  समेत  कर  दें  ।  इस  पर  भी  उन्होंने  गोली  चलाई  |  एक  Fax

 वहां  मारा  गया  |  इसके  बाद  ही  सेना  ने  कार्यवाही  की  |  इसके  बाद  यह  बात  पता  चली  कि  जब

 शस्त्रागार  खोला  गया  ।  तो  उन्हें  पता  चला  कि  उसमें  कई  हथियार  नहीं  हैं  ।  मो लो रोव

 काकटेल  जसी  जो  विस्फोटक  होती  शिक्षा  के  टुकड़ों  तथा  रसायन  जसे  विस्फोटक  पदार्थों

 का  भारी  स्टाक  जमा  कर  रखा  था  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  वे  झगड़ा  करने  पर  उतारू  थे  ।  मेरे

 माननीय  साथी  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  पर  उन्होंने  भी  पूर्ण  या  बड़े  बन्द  का
 आवाहन

 क्या  ।  पर  हुमा

 कया  ?  किसी  ने  भी  उसमें  भाग  नहीं  लिया  ।  बोकारो  में  सामान्य  रूप  से  काम  इस्पात

 कारखानों  में  काम  करने  वाले  सभी  कर्मचारी  ag  जानते  थे  कि  क्या  कुछ  होगा  ।  aaa  कहा  कि

 सरकार  ने  कुछ  ऐसा  काम  किया  जो  गलत  था  अनुचित  था  ।  मैं  समझता  हूं  मैंने  सब  कुछ  स्पष्ट  कर

 दिया  है  ।

 मेरे  विचार  से  सरकार  ने  उचित  कार्यवाही  तत्पर  कायंवाही  की  उनकी  सभी

 शिकायतों  पर  विचार  गया  ।  सभी  के  मामलों  में  आदेश  तुरन्त  जारी  किए  गए  ।  पर  जिन

 मामलों  में  राज्य  सरकारें  भ्रन्तर्ग्रस्त  हैं  उनमें  हमें  उनसे  परामर्श  करना  होता  हैं  भर  यह  देखना

 होता  है  कि  वे  सहमत  हैं  ।  शीघ्र  facia  लेने  के  लिए  हमें  उन्हें  अनुरोध  करना  पड़ता  उनका

 लगे  दशक  करना  पड़ता है
 ।  pH  खुशी है

 कि  कुछ  राज्यों  ने  इस  विषय  में  निर्णय तो  लिए  हैं
 श्र  दूसरे  राज्य  भी  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 ग्रच्यक्ष  महोदय  :  श्री  समर  मुखर्जी  |

 भी  बसंत  साठे  )  :  मंत्री  जी  ने  स्पष्टीकरण  कर  दिया  *

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  न  किया

 श्री  बसत  साठे  :  *

 श्री  समर  मुखर्जी  :  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  को  मैंने
 ध्यानपूर्वक

 का  समाधन  करने  के  लिए  जो
 तरीके

 ary  उससे  भी  सहमत  नहीं  हूं  ।  उन्हें  यह  मानना  पड़ा

 *
 कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  न  हीं  किया  गया  |
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 fa  उनकी  मांगें  न्यायोचित  थीं  ।  जब  आरा  _  मानते  हैं  ar  आपको  उनकी  मांगों  के  प्रति  शीघ्र

 ध्यान  देना  चाहिए  था  ।  पर  यह  तक  कि  वर्दीधारी  ate  बिना वर्दी  के  कर्मचारियों  के  साथ  समान

 व्यवहार  नहीं  किया  जा  सकता  गलत  है  ।  ।  परिणाम  क्या  रहा  यह  श्राप
 देख  चुके  हैं  ।

 मैं  जनता  पार्टी  के  सभी  दलों  से  शान्ति  से  मेरी  बात  सुनने  का  अनुरोध  करता  हुं  क्योंकि  हम  ऐसी

 स्थिति  में  पहुंच  चुके  हैं  कि  यदि  सरकार  अपनी  गलती  महसुस  नहीं  aga  तरीके  को  नहीं

 बदलती  तो  स्थिति  ate  बिगड़  जाएगी  ।  दुर्भाग्य  से  मन्त्री  जी  इस  बात  को  महसूस  नहीं  कर  रहे

 हैं  |

 इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?  भ्र भी  उचित  मांगें  नहीं  मानी  गईं  ।  प्री  कई  मांगें  की  जा  रही

 कई  लोगों  को  जेल  भेज  दिया  गया  हैं  कई  कम्पनियां  समाप्त  कर  दी  गई  है ं।

 इस  स्थिति  में  उनकी  मुख्य  मांग  है  कि  जो  गिरफ्तार  किए  गए  उन्हें  रिहा  किया  जाए  ।

 ma  झगर  यह  मांग  की  जाती  है  तो  सरकार  उसे  नहीं  मानेगी  ate  फिर  सेना  को  बुलाएगी  ।

 तब  क्या  स्थिति  होगी ?  ।  दुर्भाग्य  से  इसे  श्राप  सहन  नहीं  कर  पाते  ।
 मेरा

 रहना है  कि  सरकार  मांग  का  समर्थन  कर  रही  पर  उसका  उल्टा  परिणाम  सामने  झा

 रहा  हैं  ।  इसीलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  संतोष  पैदा  हो  रहा है  ala  उसकी  तब

 तक  भ्रनदेखी  करेंगे  जब  तक  कि  ag  विस्फोटक  रूप  धारण  न  कर  हो  सकता है  श्राप

 संतुष्ट  हों  कि  स्थिति  ठीक  काबू  में  है  ।  पर  निश्चित  ही  सेना  का  इस्तेमाल  करके  जाए  किसी

 इक्के-दुक्के  आन्दोलन  को  दत्र  सकते  पर  जब  वह  सारे  देश  में  फल  जाएगा  तो  कया  सेना  इससे

 meat  रहेगी  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरारजी  :  यदि  तो  श्राप  चाहते  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  हम  ऐसा  नहीं  चाहते  ।  हम  चाहते  हैं  कि  श्राप  इससे  सबक  लें  क्योंकि

 सेना  ने  कौर  भ्रमण  लोगों  के  दमन  के  लिए  उसका  इस्तेमाल  किए  जाने  के  मामले में

 ग्र संतोष  व्यक्त  किया  है  ।  ग्रह  जो  अनौपचारिक  के  संतोष  उन्होंने  व्यक्त  किया  है  वह  समाचार  पत्रों

 में  छपा  है  ।  सेना  के  श्रतुशासन के
 कारण  वह  इसे  अनौपचारिक  रूप  से  व्यक्त  नहीं  कर  सकते  |  प्रधान

 मन्त्री  यह  एक  ऐतिहासिक  सत्य है
 कि  जब  सारी  जनता  में  रोष  हो  ote  जब  श्र

 न्गोलन

 हो  रहा  हो  तो  सेना  भी  खामोशी  नहीं  रहती  क्योंकि  वे  लोग  भी
 *

 श्री  मोरारजी  मुझ  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  सेना  को  भड़का  रहे  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  नहीं  ।  were  यह  उन  कदमों  के  महत्व  को  नःसमभना

 है  जो  कि  सरकार  उठा  रही  यह  उनकी  गलत  व्याख्या  है  ।  यदि  श्राप  हमारी  चेतावनी  की

 sic  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  परिणाम  आपको  ही  भुगतने  पड़ेंगे  ।  श्राप  उन्हें  दबा  सकते  श्राप  हमें

 भविष्य  में  जेल  कर  सकते  क्योंकि  हम  जानते  हैं  कि  ग्रां सुका  के  विधान  बनते  ही  यह  जनता

 सरकार  सबसे  पहले  हमें  जेल  भेजेगी  क्योंकि  हम  क्यारियों  के  हितों  का  बचाव  करते  हैं  ।  शरर

 हम  उनके  भ्रान्दोलन  का  नेतृत्व  करते  हैं  ।  हम  इसके  प्रति  जागरूक  हैं  ।  पर  फिर  भी  हम

 जानते  हैं  कि  श्राप  श्रघिनाय्कवाद  के  लिए  वचनबद्ध  लोकतंत्र  को  बचाने  के  लिए
 वचनबद्ध  हैं

 ।

 292



 18  आषाढ़  1901  (a?)  स्थगन  प्रस्ताव

 परन्तु  लोकतंत्र  की  रक्षा  करने  का  यह  तरीका  नहीं  है  ।  अरब  गृह  मंत्री
 ने  उस  रात  को  सही  मान

 लिया है  जो  मेरे  मित्र  स्वामी  ने  कही  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  वयस्क  सुब्रह्माण्यम  बाल  सुब्रह्मण्यम  नहीं  हूं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  wa  पुलिस  या  सेना  में  जो  व्यक्ति  भर्ती  किये  जाते  वे  पढ़  लिखे  .

 ग्रेजुएट  या  मेरी  कुलेट  होते  वे  सब  भर्ती  होने  के  लिए  ग्रा  रहे  हैं  ate  सशस्त्र  सेना  का  विस्तार

 हो  रहा  है  ।  अत  ये  प्राम  भ्रान्दोलनों  जो  कि  देश  में  बढ़ते  रहे  अलग  नहीं  रह

 सकतीं  ।

 थ्री  बसंत  साठे  :  सौभाग्य  से  हमारे  देश  की  सेना  बड़ी  उत्तरदायी  है  ।

 धी  समर  मुखर्जी  :  यही  कारण  है  कि  सेना  में  लोकतंत्र  भावना  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 यही  कारण  है  कि  प्रतिनिधित्व  के  अधिकारों  की  एसोसिएशन  को  मान्यता  देने  की  मांग  बढ़ती

 जा  रही  परन्तु  उनसे  केसा  ब्पवहार  किया  गया  है  ?  उन्हें  14  जून  को  दिल्‍ली  में  बात  करने  के

 लिए  बुलाया  गया  परन्तु  बात  होने  से  पूर्व  ही  उन्हें  कंद  कर  लिया  गया  ।

 श्रेय  महोदय  :  अप  यह  पहले  कह  चुके  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  इसके  महत्व  को  नहीं  सभा  ।  इससे  हालात  ate  भी

 बिगड़  गई  ।  यह  विश्वास  भंग  करने  वाली  बात  थी  ।  इस  प्रकार  लोगों  को  बात  करने  के  लिए

 बुलाया  जाता  है  कौर  उन्हें  कंद  किया  जाता  है  ।  इसके  पीछ  क्या  तक  है  ?  उन्हें  वर्दी  में  होना

 चाहिए  |  केवल  तीन  या  चार  व्यक्ति  वर्दी  में  नहीं  थे  ।  उन्होंने  यह  वक्तव्य  भी  दिया  था  कि  जब  वे

 चले  तब  तक  उन्हें  वर्दी  नहीं  मिली  थी  ale  के  समक्ष  यह  प्रस्ताव  रखा  गया  था

 कि  उन्हीं  लोगों  के  साथ  बात  की  जाए  जो  वर्दी  में  हों  ate  जो  वर्दी  में  नहीं  उन्हें  वार्ता  में  शामिल

 न  किया  जाए  ।  परन्तु  इसकी  भी  अनुमति  नहों  दी  गई  ।  ने  कहा  या  तो  सब  वर्दी  में

 या  वे  किसी  के  साथ  बात  नहीं  करेंगे  ।  यह  तो  दृष्टिकोण  था  ।  बाद  में  उन्हें

 द्वारा  तेयार  किये  गये  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  कहा  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  यह  सब  पहले  कह  चुके  हैं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  उन्हें  बताए  गए  स्थान  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  कहा  जिसे

 उन्होंने  इन्कार  कर  दिया  ।  जब  उनकी  मांगें  न्यायसंगत  तो  कानून  कौर  व्यवस्था  की  स्थिति  कौन

 बिगाड़  रहा  है  ।  alga  उनकी  मांगें  मानने  से  इकार  कर  दिया  तब  उनके  पास  आन्दोलन  करने

 के  ग्रतिरिक्त  कोई  चारा  नहीं  रह  गया  था  उसके  पश्चात्  अ्रापने  दमन  करना  प्रारम्भ  कर  दिया ।

 कानून  are  व्यवस्था  की  स्थिति  को  कौन  बिगाड़ता है
 ?  वे  लोग  नहीं  जिनकी  मांगें  न्यायसंगत  हैं  ।

 श्राप  उनकी  मांगों  को  मानने  से  इ  कार  करते  हैं  तो  उनके  पास  उस  रास्ते  पर  चलने  के  सिवा  कोई

 चारा  नहीं  रह  जाता  हे  जिस  पर  मजदूर  चल  रहे  हैं  ।  छत  जब  वे  प्रदर्शन  करते  हैं  तो
 कानून  कौर

 व्यवस्था  के
 नाम

 पर  उनका  दमन  किया  जाता  है  ।

 aa:  रुपये
 यह  मेरी  afar  कपिल  है  ।  बाप  इस  अध्याय  को  बन्द  करने  का  यत्न  करें

 आप  नया  वातावरण  ताकि  शान्तिपूर्ण  वार्ता  तत्काल  आरम्भ  की  जा  सके  ate  इसके  लिए
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 पहली  दत  उनकी  रिहाई  है  ।  श्राप  उन  सब  को  रिहा  कर  जो  कंद  किये  गये  हैं  ।  इसके  पश्चात्‌

 जिनको  नौकरी  से  निकाला  गया  श्राप  उन  सबको  वापस  नौकरी  पर  रखें  |  कुछ  व्यक्तियों  के

 मामले  में  देरी  लग  सकती  है  परन्तु  यदि  sed  श्रावस्ती  किया  जाए  कि  सरकार  का  रवैया

 पूर्ण  है  तो  अनुकूल  वातावरण  बनाया  जा  सकता  है  ।  अन्यथा  स्थिति  wie  भी  बिगड़  सकती  है  ।

 यह  मेरी  चेतावनी  है  ।

 शी  एच०  एस०  कहा  गया  हूं  कि  कुछ  लोगों  को  इसलिए  अनुमति  नहीं  दी  गई

 क्योंकि  वे  वर्दी  में  नहीं  थे  ।  यह  ठीक  क्योंकि  वे  वास्तव  में  सशस्त्र  बल  के  व्यक्ति  थे  ।  परन्तु  जों

 कुछ  उन्हें  कहना  था  वह  उन्हें  कहने  की  कौर  मेरे  कार्यालय  में  मेरे  निजी  सचिव  के  माध्यम  से  प्रस्तुत

 करने  की  ग्र नुम ति  थी  ate  मुक्के  इसकी  सुचना  भी  दी  गई  थी  ।  मत  यह  कहना  कि  उन्हें

 निमित्त  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  सर्वथा  ये  गलत हू  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  oma  सभा  स्थगित  की  जायेਂ  |

 लोकसभा  में  मत  विभाजन  gar  ।

 पक्ष में  विपक्ष  में

 श्री  ्रो  श्री  सती दा

 श्री  सुभाषचन्द्र  बोस  श्री  विराम

 हेनरी  श्री  डी  ०

 श्री
 Lo

 आहूजा  Al  सुभाष
 ~

 श्री  उनसे

 श्रीमती  पावंती  औंकार  श्री

 श्रीमती  मोहसिना  श्री  हुकम  चन्द

 श्री  यदुनाथ  कृष्ण  श्री

 श्री  रामनरेश  श्री  हरि  विष्णु

 श्री  श्री

 श्री  संतोष राव  बापू

 feat  श्री श्री

 श्रीमती  विभा  घोष  कन्ड न्य तै  श्री  समरेन्द्र

 श्री  सोमनाथ  श्री

 श्री  श्री  ज्वाला  प्रसाद

 श्री  यदवन्तराव  श्री

 श्री  त्रिदिव  श्री  पुरुषोत्तम

 श्री  गुलाम  मोहम्मद

 जाफर  श्री  श्री  मोहम्मद  दामुल  हसन
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 पक्ष में  विपक्ष  में

 श्री  श्रीधर  राव  नायोब्राजी  गंगा  भक्त  fag,  श्री

 श्री  श्रनन्तराम  गंगा  श्री

 श्री  पावस  श्री  कार

 श्री  बृजभूषण  श्री  कंवर  लाल

 श्री  घनता  सिह श्री  रेणु पद

 श्री  तुलसीराम  श्री  समर

 श्री  किशोर  चन्द्र  श्री  कृष्ण  कुमार

 श्री  केशव राव  श्री  सुधीर

 श्री  गोविन्दन  दिलीप

 श्री  राजगोपाल  श्री

 श्री  शिवाजी  श्री
 शंभूनाथ

 श्री  जनादेश  डा०  प्रताप  चन्द्र

 श्री  श्री

 श्री  श्री  मती

 चरण  fag,  श्री श्री  ज्योतिमंय

 श्री  धीरेन्द्र  नाथ  श्री

 श्री  मनीराम  श्री

 श्री  गंगा घर  अप्पा  श्री  ईश्वर

 श्री  श्री  मोतीभाई

 श्री  दीनेन  श्री  नवाब  fag

 श्री  इमाम  प्रसन्न  श्री  भारत  सिह

 जगजीवन  राम  श्री श्री

 श्री
 रे

 जुल्फीकार  श्री

 श्री  कचरूलाल  हेमराज

 मुखर्जी  श्री  समर  श्री  कल्याण

 off
 चह  न  श्री  निमल  चन्द

 श्री  विजय  जोशी  डा०  मुरली  मनोहर

 श्री  रामचन्द्र  श्री  कुशाभाऊ

 श्री  वयालार  श्री  राज  कृष्ण

 श्री  तन  fag,  श्री

 श्री  तेज  प्रताप  fag,  श्री

 श्री  श्री  माधव  प्रसाद

 सरदार  श्री  अशोक  कृष्ण

 श्री  सौगत  श्री  ग्रसित
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 a

 पद्मा  में  विपक्ष  में

 दिग्विजय  नारायण  श्री श्री  पुण्डलोक  हरि

 श्री  सत्यनारायण  दुर्गा चन्द  श्री

 श्री  जलगाम  कांडला  श्री  राम  प्रसाद

 श्री  जी०  मल्किजेंन  श्री  शेषराव

 श्री  पट्टा भी  राम  श्री  मोरार  जी

 श्री  मोहन श्री  ब्रहमानन्द

 श्री  श्री  श्यामलाल

 श्री  ATT,  श्री
 |

 wert  fasar  श्री  नथ

 श्री
 ह

 श्री  Meqaitag

 श्री  सुशीला

 श्री  श्री  ana  fag

 श्री  बसंत  श्री

 श्री  दााकिसेखर  श्री  बीजू

 श्री  श्री  एम

 सुन्ना  श्री  कुमार  मणिबेन  वल्लभभाई

 श्री  द्वारिकादास श्री

 श्री  मीठालाल श्री

 श्री  रोगी  श्री  नटवर  लाल  बी

 श्री  मनोहर  लाल  पर भाई  श्री

 श्री  श्री  दलपत  सिह

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  श्री  अम्बिका  प्रसाद

 लक्ष्मीनारायण

 श्री

 श्री  राम  विलास

 श्री  मोइन  लाल

 श्री  गणना

 श्री  पबित्र  मोहन

 फजलूर  श्री

 श्री  जाज

 फिरंगी  श्री

 बड़कटगी
 मती

 रेणुका देवी

 प्रकाश

 चौधरी
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 18  (TF)  प्रस्ताव

 पक्ष  में  विपक्ष  में

 श्रीमती  कमला

 श्री  हेमवती  नन्दन

 श्री

 वीरेन्द्र  प्रसाद  श्री

 यशवंत

 श्री

 श्री  roa  fag

 भारत  श्री

 श्री

 श्री  घनिक  लाल

 श्री

 श्रीमती  अ्राद्या

 श्री  विजय  कुमार

 श्री

 श्री  हरि  शंकर

 श्री

 श्री  जगदीश  प्रसाद

 श्री  aaa  काजिम  चली

 श्री  गोविन्द  राम

 श्री  इयामनन्दन

 श्री  कड़ियां

 फादर  मन्थनी

 att  अरब

 श्री  प्रसन्न  भाई

 श्री  asta  कुमार

 मोहम्मद  हयात  श्री

 श्री  जगदंबा  प्रसाद

 श्री  नरसिंह

 श्री  रूपनाथ  fag

 श्री  विनायक  प्रसाद

 श्री  दरद

 श्री  हुकम  देव  नारायण

 यादवेन्द्र  श्री
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 स्थगन  प्रस्ताव  9  1976

 पक्ष में  विपक्ष  में

 श्री

 रणजीत  श्री

 श्री

 श्री

 राघवेन्द्र  श्री

 श्री  रत्ना सह

 राठी  भगवान  दास

 राय  न  [+  ;  श्री

 रामलीला  श्री

 राम  गोपाल  श्री

 श्री

 रामजी  डा०

 श्री

 रामजीवन  fag,  श्री

 रामदास  श्री

 श्री

 श्री  गौरी  शंकर

 श्री  नमंदा  प्रसाद

 श्री  रामलाल

 श्री  रूधौली

 लालू  श्री

 श्री  शंकर  fag  जी

 श्री  रीत लाल  प्रसाद

 श्री  सुखदेव  प्रसाद

 श्री  फूल चन्द

 श्री  बृजलाल

 श्री  रघनाथ  fag

 रवीन्द्र

 श्री  अटल  बिहारी

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  यज्ञदत्त

 भरी  राजेन्द्र  कुमार

 श्री  दयाराम
 ras
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 18  आषाढ़  1901  (a) )
 स्थगन  प्रस्ताव

 पक्ष में  विपक्ष  में

 श्री  महादीपक  fag

 श्री  भानु  कुमार

 श्री  यमुना  प्रसाद

 श्री  सूरत  बहादुर

 शिव  शी

 faa  संपत्ति  श्री

 श्री  चिमन  भाई

 शक्ल  श्री  मदन  लाल

 श्री

 श्री  विनोदभाई  ate

 श्रीकृष्ण  श्री

 श्री  रुद्र  प्रताप

 सत्यदेव  fag,  श्री

 श्री  दिखती  कुमार

 श्री  नारंग

 श्री  नरहरि  प्रसाद  सुखदेव

 सामन्त  श्री  पदमाचरण

 श्री  एन्जा

 fag,

 सिकन्दर  श्री

 श्री

 श्री  महामाया  प्रसाद

 श्री  सचिन्द्र  लाल

 श्री  पण  नारायण

 श्री

 श्री  सुरेन्द्र  भा

 सुरेन्द्र  श्री

 श्री

 श्री  रूप  लाल

 प्रसाद

 सुब्रह्मण्यम

 श्री  राम  सेवक
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 स्थान  प्रस्ताव  9  1979

 पक्ष में  विपक्ष  में

 हरिकेश  श्री

 श्री

 श्रीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  श्रघ्यघीन  मत-विभाजन
 का

 परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष में  75

 विपक्ष  में  192

 ao स्व 1३ स्राव  श्र  विकृत  ।

 कग

 श्रेय  महोदय  :  श्री  सदन  लोकपाल  विधेयक  पर  आगे  चर्चा  करेगा  ।

 श्री  शास्त्री  :

 थो
 यम_ना च्झे  प्रसाद  शास्त्री  :  wera  महोदय '*'

 अ्प्यक्ष  महोदय  :  श्राप  अरपना  भाषण  कल  जारी  रखेंगे  |  सभा  की  बैठक  कल  11-00  बजे  तक

 के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 मध्यान्ह  पश्चात  6,46  वह

 लोक  सभा  ह
 |  saree

 1979/19  1901  के

 11-00  बजे  तक
 के  लिए  स्थगित हुई

 ।

 et ey  ene

 सनलाइट  रा  1006.

 300


